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 भहोदय  पीठासोन

 सदस्य  द्वारा  शपथ  प्रहण

 ओ  पी ०  भामर्याल  .

 विद  में  भारो  उद्योग  स्थापित  करना

 #730.  थोमतो  ऊधा  चोधरी  :  क्या  उच्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  सरकारी  ओर  गेर-सरकारोी  क्षेत्रों  में  स्थापित  किए  गए  भारी

 उद्योगों  के  मामले  में  क्षेत्रीय  असंतुलन

 यदि  तो  महाराष्ट्र  के  विदर्भ  मंडल  में  कितने  भारी  उद्योम

 क्‍या  सरकार  का  विज्ञार  औद्योगिक  रूप  से  पिछड़े  मंडलों  में  सरकारी  और  गैर
 कारी  क्षेत्रों  में  भारी  उच्चोग  स्थापित  करने  का  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  विदर्भ  मंडल  में  कौन-से  उद्योग  स्थापित  करने
 का

 उद्योग  और  कम्पमो  कार्य  मंस्ल्लालय  सें  राज्य  मस्त्री  आरिफ  मोहम्मद  से

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 विवरण

 से  सरकार  की  नीति  का  उद्देश्य  क्षेत्रीय  असंतुलनों  को  ठीक  करना  और

 उहं श्य  से  सरकार  देश  के  उन  क्षेत्रों  के  लिए  राज  रोजकोषीय  रियायतें  और  औद्योगिक

 लाइसेंस  मंजूर  करने  में  तरजीह  देना  है  जो  पिछड़  हुए  हैं  ।  किन्तु  किसी  विशिष्ड  क्षेत्र  में  उद्योगों  की

 स्थापना  करना  मुख्य  रूप  से  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेदारी  है  और  उद्यमी  उन  क्षेत्रों  मे ंजाना  पसन्द
 करते  हैं  जहाँ  कच्चे  कुशल  जनशक्ति  और  बाजारों  की  उपलब्धता  के  रूप  में  एककों
 की  स्थापना  करने  में  लाभ  हो  ।  इन  सभी  रियायतों  के  बावजूद  उद्यमी  ऐसे  कुछ  क्षेत्रों  में  नहीं
 जाना  चाहते  जहां  ये  लाभ  विद्यमान  नहीं  हैं  ।
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 के  जाया  जज  —__--—  जन  फजजमज-े  पथ

 .  बड़ी  ओद्योगिक  परियोजनाओं  में  केन्द्रीय  पू'जी  निवेश  खासकर  मूलभूत  किस्म  का  होता

 है  और  ऐसी  परियोजनाओं  के  लिए  स्थान  का  निर्णय  व्यापक  तकनीकी-आर्थिक  आधार  पर  किया

 जाता  इन्हीं  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  पिछड़  क्षेत्रों  को  तरजीह्‌  अधिमान  दिया  जाता  है  ।

 विदर्भ  क्षेत्र  में  विद्यमान  और  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  उद्योगों  की  सूची  में  दी

 गई  है  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  के  विद  क्षेत्र  मे ंसरकारी  और  गेर-सरकारी  परियोजनाएं  स्थापित  करने

 के  लिए  वर्ष  1982  से  1984  के  दौरान  जारी  किए  गए  आशय-पत्रों  और  औद्योगिक  लाइसेंसों  की

 संख्या  नीचे  दी  गई  है  :--

 वर्ष  आशय-पत्र  ओऔद्योभिक  लाइसेंस

 1982  9  5

 1983  18  पि  15

 _  1984  26  19

 जिन  पार्टियों  को  औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किए  गए  थे  उनके  नाम  और  निर्माण  की

 वस्तुओं  की  सूची  में  दी  गई  है  ।

 ५

 विद  क्षेत्र  में  विद्यमान  एककों  और  कार्यान्वित  किए  जा  रहे  औद्योगिक
 हु

 एककों  की  सूची  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  की

 1.  मिल्तल  गल्वेनाईजिंग  15.  रिचर्डंसन  एण्ड  क्रूडास
 2.  नोबेंश  एक्सप्लोकेम  16.  गाड़ेन  रीच

 *  3.  लासंन  एण्ड  टयुब्रो  सोमेंट  17.  बल्लारपुर  पेपर
 4.  माणिक  घर  सीमेंट  18.  सीमेंट  फैक्टरी
 5.  अशोक  लीलेंड  |  19.  सिम्प्लेक्स  पेपर  मिल्स
 6,  20.  एलोरा  पेपर  मिल्स
 7.  हरी  गंगा  स्टील  21.  भंडारा  डिफेंस  फैक्टरी
 8.  कर्थ  स्टील  22.  नागपुर  डिफेंस  फैक्टरी
 9.  रवीन्द्र  स्टील  23.  चन्द्रपुर  डिफेंस  फैक्टरी

 10.  विस्को  24.  महाराष्ट्र  एक्सप्लोसिव्स
 11.  गौरव  पेपसे  25.  यूनिवर्सल  फेरो-अलायज

 12.  हिन्दुस्तान  लीवसे  26.  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रांस्मेल्ट  लि०

 13.  भओरिएस्ट  सिटेक्स  27.  -  बोल्टास

 14.  वर्धमान  सिंटेक्स

 अ्रस्तावित  परियोजनाएं

 1.  आई०  सी०  ओ०  संयुक्त  क्षेत्र  ढेटोनेटर्स

 2.  सीकम  संयुक्त  क्षेत्र  वेल्डिग  इक्विपमेंट
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 3.  सीकम  संयुक्त  क्षेत्र  सीमेंट

 ;  4.  सीकम  संयुक्त  क्षेत्र  विशेष  कागज

 5.  सनफ्लंग  ¢

 6.  व्क्स

 हु

 1982  से  84  के  दोरान  विदर्भ  क्षेत्र  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए
 आरी  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंस्ों  का  ब्योख

 nae न तिल  "3]-_++++++++++  वनननननननननननननननननननननननन++++++3+५3+++333+3कआ++कननननंपनमम-ननन-नमंम-मम-कमनकन-मनननन
 क्रम  सं०  उपक्रम  का  नाम  स्थान  निर्माण  की  वस्तुए

 2  3  4

 मं
 महाराष्ट्र  एस्बेस्टास  प्रा०  बम्बई  संडारा  एस्बेस्टास  सीमेंट  पाइप

 सहायक  सामान  ।  हैं

 2.  सिमप्नेक्स  मिल्स  कं०  बम  भंडारा  लुगदी  आदि  ।

 3.  बजाज़  पोलिपाइप्स  नागपुर  चन्द्रपुर  रिजिड  पी०  वी०  सी०  पाइप

 हु  आदि  ।

 4..  विदर्भ  फ्लाउर  एण्ड  दाल  इ  डस्ट्रीज  वर्धो  गेहूं  के  उत्पाद  ।  -

 5.  महाराष्ट्र  इलेक्ट्रानिक्स  कार०  नागपुर  टू-वे-रेडियो  कम्युनिकेशन  एण्ड
 बम्बई  ।  सलाइड  इक्विपमेंट  ।

 े  रे

 हरिगंगा  अलायज  एण्ड  स्टील  इलेक्ट्रार्ड  क्वालिटी  कार्बन  स्टील

 नागपुर  आदि  के  इनगांट्स  ।

 2.  विदर्भ  आयरन  एण्ड  स्टील  कारपोरेशन  नागपुर  स्टील  इनगाट्स/कास्ट  बिलेट्स

 बम्बई

 3.  विदर्भ  वीनियर  ह  इस्ट्रीज  नागपुर  नागपुर  ब्लैक  फ्लश  ढोरों  आदि

 सहित  सभी  प्रकार  की  प्लाइवुड  ।

 4.  महाराष्ट्र  स्टेट  आयल  सीड्स  कमशियल  वर्धा  काटन  रिफाइन्ड  आयल

 एण्ड  इ  डस्ट्रियल  का  रपोरेशन  भादि  ।

 5.  शौरदा  इ  इस्ट्रीज  एण्ड  इजीनियरिंग  नागपुर  हाट  रिरोल्ड  प्राडक्ट्स
 वकक्‍से  प्रा०  लि  ०,  नागपुर  ह

 6.  हरियाणा  मेटल  एण्ड  रिरोलिंग  मिल्स  नागपुर  हाट  रोल्ड  ,बासं/राड्स  आदि  के

 प्रा»  नागपुर  निर्माण  सहित  हटी  की  रिरोलिंग

 3.
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 7.  दि  विदर्भ  को-आपरेटिव  सोसायटी  अकोला  काटन  सीड  आयल

 महाराष्ट्र
 ः

 8.  झनझन  वाला  रोलिंग  मिल्स  एण्ड  बुल्डाना  .  राउ  थिन  फ्लैट्स  तथा  फ्लेट्स
 नियरिंग  महाराष्ट्र

 9.  विदर्भ  रोलर  फ्लाउर  नागपुर  अकोला  गेहूं  के  उत्पाद  ।

 10,  श्री  लक्ष्मी  फ्लोउर  मध्य  भंडारा  गेहूँ  के  उत्पाद  ।

 11,  ग्रेससें  महाराष्ट्र  स्टील  रोलिग  नागपुर  एम०  एस०  राउंड्स  ऐंगल्स

 नागपुर  आदि

 12.  मेससे  यू०  के०  रोलर  फ्लाउर  नागपुर  गेहूं  के  उत्पाद  ।

 नागपुर

 13.  प्रभा  स्टील  इन्डस्ट्रीज  नागपुर  नागपुर  एस०  एस०  राइस  आदि  |  ,

 14.  आर्ट  प्लाइवबुड  इन्डस्ट्रीज  कलकता  भंडारा  डेकोरेटिव  विनीयस  ।

 15.  एन»  टी०  पावर  नागपुर  पावर  ट्रांसफामंस

 ।

 बम्बई
 1984  4

 अकोला  आयल  इन्डस्ट्रीज  अकोला  अकोला  आकवसीजन  गंस  ।

 2.  महाराष्ट्र  एक्सप्लोसिव्स  बम्बई  वर्धा  स्‍लरी  एक्सप्लोसिथ्स

 3.  श्री  राधे  रोसर  फ्लाउर  मिल्स  वर्धा  गेहें  के  उत्पाद  ।
 वर्धा

 4.  अजन्ता  वर्धा  वर्धा  काटन  आपशल  केक
 ।  आदि  ।

 5.  नोबेल  एक्सप्लोकेम  बस्वई  वर्धा  एन०  जी०  एक्सप्लोसिब्स

 6.  मित्तल  गल्वेजाइन  कलकत्ता  नागपुर  गल्वेनाइजड  प्लेन  कारुगेटेड  शीट्स  .

 ,  आदि  ।  है

 7.  एशियाटिक  आक्सीजन  एण्ड  एसिटिलीन  नागपुर  नाइट्रोजन  गैस  ।

 कं०  कलकत्ता

 8.  दि  नागपुर  विनकर  नागपुर  नागपुर  काटन  याने  ।

 9.  विदर्भ  स्टील  रोलिम  नागपुर  नागपुर  एम०  एस०  टार
 |

 फ्लेस

 10.  लामपुर  स्टील  एण्ड  असायज  प्रा०  नागपुर  एम०  .  एस०  कोल्ड

 नामपुर  डि्फाम्ड  बारस  आदि
 ।.
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 स्टील
 2  3  एम० एस०  4

 रोजेश  स्टील  नागपुर  नागपुर  एम०  एस०  राउ  सी०

 टी०  डी०  बासे  आदि  |

 12.  ग़णसंज  बम्बई
 '

 नागपुर  के  मिकल  मशीनरी  ।

 13.  नेशनल  श्रोलिग  नागंपुर  नागपुर  कोल्ड  ट्विस्टेड
 बार्स  आदि  ।

 14.  यूनी  फेरो  इ'टरमेशनल  बम्बई  भंडारा  प्रिसिजन  हन्वेस्टमेंट  कास्टिग्स  ।

 15.  सोलर  पन्द्रपुर  घन्द्रपुर  सिंगल  सुपर  फास्फेट  सल्फयुरिक
 एसिड  ।

 16.  सेंचुरी  स्पिनिंग  एण्ड  मेन्युफेक्चरिंग  कं०  पोर्ट  लेंड  सीमेंट

 बम्बई

 17.  वोल्टास  लिमि  बम्बई  चन्द्रपुर  डोमेस्टिक  रेंफ्रिजरेटर्स  ।

 18.  आदित्य  इन्जीनियरिंग  प्रा०  चन्द्रपुर  आक्सीजन  गैस  आदि  ।

 मेरठ

 19.  हरिगंगा  मशीनरीज  एण्ड  नागपुर  ई०  ओ०  टी०  पोरटेबल

 सबविस  नागपुर  जिब  क्र  न्‍्स  आदि  ।

 झीसतो  ऊषा  चोधरी  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  ने  अपने  जवाब  में  बहुत  लम्बा  चौंडा
 स्टेटमेंट  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हैवी  इन्डस्ट्रीज  के  मुताल्लिक  होगा  ।

 शोमती  ऊषा  चौधरी  :  अपने  प्रश्न  में  मैंने  लम्बी  चोड़ी  लिस्ट  नहीं  जो
 छोटे  उद्योग  उन्होंने  लगाये  वह  भी  इस  सूची  में  दे  दिये  हम  चाहते  थे  कि  सरकारी  उद्योग
 कितने  हैं  और  प्राइवेट  सैक्टर  के  कितने  उद्योग

 मैं  मन्‍त्री  भहोदय  से  यह  भी  जानना  चाहती  थी  कि  कया  ऐसे  उद्योम  उन्होंने  वहां  लगाये  हैं
 जिससे  बेरोजगारी  दूर  हो  ?  इस  सूची  से  तो  यह  भी  माल्षुम  नहीं  होता  कि  प्राइवेट  इन्डस्ट्रीश
 सी'हैं  ओर  पब्लिक  सेक्टर  की  कोन-सी  हैं  ?  .

 हि  इसमें  विदर्भ  की  जो  सूची  दी  गई  है  कि  इतने  छोटे  उद्योग  उससे  तो  विदर्भ  की  वे
 गारी  जोर  इस्ड  स्ट्रियल  वेकवंडनेस  दूर  नहीं  हो  सकती  ।  मन्‍्त्री  महोदय  वे  अपने  जवाब  में  यह  भी
 बताया  है  कि  हम  क्षेत्रीय  असन्तुलन  दूर  करना  चाहते  अपने  वजट  भाषण  में  वित्त  मन्त्री  जी  ते

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  काफी  लम्बा  विवरण  है  ।

 5



 मौखिक  उत्तर  7  1985
 व  -  कझननजपानज+---+-++

 भी  बड़े  जोर  से  बताया  था  कि  हम  इस  देश  में  रीजनल  इम्बेलेन्स  दूर  करने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 महाराष्ट्र  में  जेसा  हम  देखते  हैं  बड़े-बड़े  उद्योग  औरंगाबाद  में  ज्यादा
 लगे  हुए  हैं  और  इन्डस्ट्रियलिस्ट्स  भी  वहीं  पर  लगाने  के  लिए  जोर  देते  हैं  ।

 मेरा  सवाल  यह  है  कि  इस  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  सरकार  की  नई
 नीति  ऐसी  रहेगी  कि  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  जसे  महाराष्ट्र  क ेअमरावती  और  गड़चरौली  क्षेत्रों  मे ंसरकारी

 उद्योग  और  बड़े  उद्योग  लगाने  की  कोशिश  हो  ?  आपने  जो  नीति  बनाई  है  और  वजट  में  मी  जो  पेश
 की  क्या  आप  उसको  पूरा  करने  की  कोशिश  करेंगे  ?

 शो  आरिफ  मोहम्मद  सरकार  की  नीति  का  उद्देश्य  क्षेत्रीय  असन्तुलन  को

 ठीक  करन  उद्योगों  की  स्थापना  करना  मूलतः  प्रदेश  सरकारों  का  काम  हम

 हुए  क्षेत्रों  का  विकास  चाहते  हैं  और  उसमें  औद्योगीकरण  को  महत्त्वपूर्ण  माध्यम  मानते  लेकिन

 हम  प्रदेश  सरकारों  द्वारा  किये  जा  रहे  प्रयासों  मे ंउनकी  सहायता  कर  सकते  पिछड़  हुए  क्षेत्रों

 का  ओऔद्योगीकरण  करने  के  लिये  संन्द्रल  इन्वेस्टमेंट  सब्सिडी  बेकवर्ड  एरिया
 नल  फाइनेंस  ट्रांसपोर्ट  सब्सिडी  स्कीम  *  इत्यादि  में  प्रोत्साहित  ही  कर  सकते  उसमें  मदद

 कर  सकते  लेकिन  सीधे  उद्योग  मन्त्रालय  द्वारा  उद्योग  स्थापित  करने  का  फैसला  नहीं  होता  है  ।

 हमारे  पास  जो  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  आते  उसमें  हमारी  कोशिश  यह  होती  है  कि

 इन्वेस्टमेंट  के  लिये  डायरेक्ट  कर  सकें  ओर  पिछड़  हुए  क्षेत्रों  में  जाने  के  लिये  प्रोत्साहित  कर  सकें  ।

 विदभे  क्षेत्र  में  विद्यमान  ईकाइयां  जो  इस  वक्‍त  काय॑  कर  रही  उसकी  सूची  मैंने  बताई  है  ।

 उसमें  अगर  यह  विवरण  नहीं  है  कि  कौन  निजी  क्षेत्र  में  ह ैऔर  कौन  सावंजनिक  क्षेत्र  में  तो  वह
 विवरण  मैं  माननीय  सदस्या  को  उपलब्ध  करा  दूगा  ।

 क्षोमती  ऊपा  प्रकाश  चोधरो  :  भ्रध्यक्ष  मन्त्री  महोदय  का  जवाब  सुनकर  मुझे  बहुत
 दुःख  हुआ  ।  हम  इन्डस्ट्रियलिस्ट्स  का  नहीं  चाहते  हम  इन्डस्ट्रीज  का  विकास  चाहते  हैं  ।
 बेरोज़गारी  की  जो  समस्या  हैਂ

 अध्यक्ष  महोदय  :  मनन्‍्त्री  महोदय  को  कोई  ऐसा  काम  करने  के  लिए  मैं  रोक  रहा
 माननीय  महिला  सदस्य  को  कोई  व्यथा  हो  ।

 ]

 प्रो०  मधु  दष्डबते  :  कृपया  महिलाओं  को  आ्िक  दृष्टि  से  कमजोर  क्षेत्रों  में  न  ले  जाए  -।

 श्ोमती  ऊधा  प्रकाश  चौधरी  :  दूसरा  मुझ  यह  खेद  जब  हमारी  नीति  की  बात  भाती
 पालिसी  की  बात  हम  बजट  पर  भी  बोल  चुके  हैं  और  जवाब  में  भी  लिख  चुके  हैं  कि

 नल  इम्बलंसेस  को  दूर  करने  के  लिए  हमारी  राष्ट्रीय  नीति  कोई  स्टेट  पॉलिसी  अँलग  नहीं
 ही  सकती  है  |  जेसे  अमरावती  जिले  में  मालाघाट  क्षत्र  जहां  काफी  ट्राइबल्स  रहते  जो  नंगे

 भूखे  इस  क्ष  त्र  क ेलिए  हमारी  काफी  दिनों  से  मांग  रही  है  कि  हस  क्षत्र  को  इन्डस्ट्रियली
 वर्ड  आप  धोषित  करें  ।  आप  अभी-अभी  बोल  रहे  थे  कि  स्टेट  से  लिस्ट  आती  इसलिए  मैं  भापसे

 पूछना  चाहती  हूँ  कि कब  तक  आप  विदर्भ  इन्डस्ट्रियल  बेकवर्ड  इस  बात  को  पूरी  दुनिया
 जानती  है  ।  र



 17  1907  ह  मौखिक  उत्तर
 जमे  च॑ेै  “7  |  दयायपथिायपयपयय  sitet wat प्रकाश चौधरी : अध्यक्ष जी, एक मिनट ।  पप?पथ्#?)यीयऊय[यऊऊ्ति्ज्ल््क्ा्ज-_|_|

 अध्यक्ष  महोदय  -  कब  तक  देते  रहेंगे  ?

 )

 श्रीमतो  ऊधा  प्रकाश  चौधरी  :  अध्यक्ष  एक  मिनट  ।  कितने  .  इन्डस्ट्रियलिस्ट  आपके
 पास  आते  हैं  और  कितने  लोगों  को  आप  लाइसेंस  देते  इसको  पूछने  का  हमारा  कोई  हरादा

 नहीं  है  ।  यह  जवाब  भी  हम  नहीं  चाहते  हैं  ।  हम  चाहते  हैं  कि  क्षेत्रीय  आथिक  संतुलन  कंसे  दृर
 हो  और  बेरोजगारी  की  समस्या  कैसे  दूर  मेरा  एक  खास  सवाल

 क्षभ्यक्ष  महोदय  :  ऊषा  आपसे  मेरी  हमदर्दी  अब  हटती  जा  रही  है  ।

 श्रीमतो  ऊधा  प्रकाश  चौधरी  :  अध्यक्ष  आज  के  दिन  आप  हमें  पूछने
 हमारा  बहुत  महत्वपूर्ण  सवास  है  ।

 “

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  नहीं  ।

 श्योम्ती  ऊषा  प्रकाश  चोधरो  :  छोटे  यूनिट  कौ  जब  तक  आप  ताल्लुका  लेवल  पर
 यली  बैकवर्ड  घोषित  नहीं  करते  तव  तक  बीस  प्वाइंट  प्रोग्राम  का  कोई  अ्रसर  ट्राइबल  एरियाज
 में  नहीं  हो  रहा  इसलिए  मैं  आपसे  पूछना  चाहती  हूं  कि आप  इस  क्षत्र  को  इन्डस्ट्रियली
 बकवर्ड  घोषित  करना  चाहते  हैं  या  नहीं  चाहते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  भाषण
 न

 मैं  इस  प्रश्न  को  यहीं  समाप्त  करता  हूँ  ।

 अब  आप  बेठ  आप  ज्यादती  कर  रही

 ...  मैं  इस  प्रश्न  को  असंगत  मानता  हूँ  ।

 ]

 करेंगे  ?

 बाद  ]

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मैं  मंत्री  महोदय  से  इस  प्रश्न  का  उत्तर  न  देने  के  लिए  कहूँगा  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  सतक  करता  हूँ  कि  इस  प्रकार  की  कु  निदा  न  करें  ।  मैंने  परसों

 भी  कहा  ओर  आज  भी  सतक  कर  रहा  मैं  इस  प्रश्त  को  असंगत  मानता  हैं  भौर  यदि  इसे

 श्रीमती ऊपा प्रकाश धोधरी हु अगर जवाब नहीं मिलेगा तो हम उसको क्या क्लीयर नहीं 7
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 जारी  रखा  जायेगा  तो  मैं  मन्त्री  महोदय  को  कहूँगा  इसका  उत्ञर  न  दें  ।  माननीय  सदस्य  इस  बात

 का  ध्यान  रखें  कि  यह  प्रश्न  काल  है  ना  कि  वाद-विवाद  ।

 ः
 भी  आरिफ  भोहम्भद  क्षां  :  अध्यक्ष  किसी  भी  जिला  विकेय  को  पिछड़ा  हुआ

 भोषित  करने  के  संबंध  में  सरकार  की  निश्चित  नीति  कुछ  आधार  मानकर  प्रदेश

 भाधार  देकर  कहा  गग्ना  था  कि  वे  अपनी  संस्तुति  करें  ।  किसी  भी  जिले  में  जहां  कोई  बड़ी  या

 मध्यम  दर्ज  की  ईकाई  नहीं  1981  ग्रें  तत्कालीन  प्रधान  श्रीमती  इन्दिरा  के  लिर्देश

 पर  तमाम  प्रदेश  सरकारों  को  यह  कहा  गया  था  कि  वे  ऐसे  जिलों  को  आइडेंटिफाई  करें  और

 उसकी  सूची  भेंजे  ।

 प्रदेश  सरकारों  द्वारा  उन  जिलों  कौ  सूची  केन्द्रीय  सरकार  को  उपलब्ध  करायी  गई  ,  और

 उसी  आधार  पर  उन  जिलों  को  उसी  के  अनुसार  दोहराया  ।  जिन  जिलों  में  कोई  बड़ी  या  मध्यम

 दर्जे  की  औद्योगिक  इकाई  नहीं  थी  उनको  नो-इ  डस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट  या  कंटेगिरी  डिस्ट्रिक्ट  घोषित

 किया  लेकिन  उसके  साथ-साथ  कंटेगिरी  और  सीਂ  कैटेनिरी  डिस्ट्रि्ट  जौ  उनको  भी

 बहुत  सारी  बहुत  सारी  रियायतें  और  बहुत  सारी  पिंछड़े  जिलों  की  स्कीम

 के  अन्तर्गत  उनको  भी  उपलब्ध  कराई  गई  ।

 जिस  जिले  के  लिए  माननीय  सदस्या  ने  कहा  उस  जिले  का  नाम  प्रदेश  सरकार  की

 तरफ  से  नहीं  लेकिन  उसके  साथ-साथ  दूसरा  प्रश्न  उठता  है  कि  ताल्लुका  लेबल  पर  आप

 जब  तक  उसको  पिछड़ेपन  का  आधार  नहीं  तव  तक  इस  नीति  को  कामयाबी  के  साथ  लागू
 नहीं  किया  जा  सकता  ।

 श्रीमन्‌  पहले  ही  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  श्री  पाटिल  इस  सदन  के  अन्दर  घोषणा  कर  चुके
 इस  योजना  को  एक  वर्ष  के  लिए  और  क्ढ़ा  दिया  गया  है  और  एक  वर्ष  के  अन्दर  हम  इसकी

 पुनसंमीक्षा  कर  रहे  इन्टर  मिनिस्ट्रयल  कमेटी  बनायी  जा  रही  है  जो  इस  योजना  को  कंसे
 प्रभावी  ढंग  से  लागू  किया  इसमें  क्या  संशघोन  किये  उस  पर  वहू  कमेटी  विचार
 करेगी  ।

 माननीय  सदस्या  ने  जो  सुझाव  विया  उसको  मैंने  नोट  कर  लिया  है  ।  इसको  उस
 समीक्षा  में  शामिल  कर  लिया  जायेगा  ।

 [  अनुवाद  ]

 भरौ  शरद  उद्योगों  इत्यादि  के  मामले  में  क्षेत्रीय  असंतुलन  को  भावना  महाराष्ट्र  के  कईਂ
 जिलों  जिनमें  कोकंण  और  पश्चिम  महाराष्ट्र  भी  शामिल  बड़े  अरसे
 से  व्याप्त  है  ।  कुछ  अरसा  पहले  महाराष्ट्र  विधान  सभा  ने  एकमत  से  एक  संकल्प  पारित  किया  था
 जिसमें  सरकार  के  जरिए  राष्ट्रपति  से  संविधान  के  अनुच्छेद  37  के  अन्तगंतु  विवर्मो  ग्रराठवाड़ा
 ओर  बाकी  महाराष्ट्र  क ेलिए  पृथक  विकास  बोर्डों  की  स्थापना  किये  जाने  का  अनुरोध  किया  था
 ताकि  उपरोक्त  क्षत्रों  के विकास  के  उह  श्य  हेलु  निधि  का  समान  वितरण  किया  जा  इस
 भावना  और  एकम्त  से  पारित  किए  गए  संकल्प  को  छ्याव  में  रखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार
 इन  सीनों  क्ष॑त्रों  क ेलिए  ऐसे  विकासीय  बोर्ड  बताते  का
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 थो  आारिफ  मोहम्भर  खां  :  यह  प्रश्न  मेरे  मंत्रालय  से  संबद्ध  नहीं  है  ।  *

 प्सेमा  विमान  चालक
 5...

 +731,  श्री  बिलास  शुत्तेमवार  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  विमानों  की  संचया  को  देखते  हुए  सरकार  के  पास  पर्याप्त  संडया  में  विमान

 चालक  और

 यदि  तो  विमान  चालक  पर्याप्त  संख्या  में  उपलब्ध  हो  सकें  इसके  लिए  सरकार
 क्या  कदम  उठा  रही  है  ?

 "

 रक्षा  मन्‍्त्री  पौ०बी०  नरसिह  हां  ।

 भाग  को  देखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भो  विखास  मुत्तेमबार  :  मंत्री  महोदय  ने  जवाब  में  बताया  है  कि  आज  हमारी

 यायुसेद्वा  के  पास  जितने  हवाई  जहाज  उस  प्रमाण  में  बिम्नन  चालक  उपलब्ध  लेकिन  ज॑ंसा
 कि  हम  देख  रहे  हैं  कि  हमारे  पड़ोसी  राष्ट्र  नये-तकेਂ  लड़ाकू  हवाई  जहाज  खरीद  रहे  हैं  ओर  आने
 वाली  शक्तियां  शस्त्रास्त्र  को  बेढ़ावा  दे  रही  बात  को  मद्देनजर  हुए  हमने  भी

 नये-नये  ढंग  से  हवाई  जहाज'यहां  इ ट्रोड्यूस  करने  का  इरादा  रखा  है  जेसे  कि

 जगुआर  |  जब  हम  इसको  इ ट्रोड्यूस  करेंगे  तो  उनके  लिए  विशेष  ढंग  से  प्रशिक्षण  लगता  है  तो

 हमारे  ओर  विमान  चालक  लगेंगे  ।  क्‍या  उसके  लिए  हमारे  पास  पर्याप्त  मात्रा  में  विमान  चालक

 उपलब्ध  हैं  ।

 हाल  ही  में  अभी  प्रशिक्षण  लेने  जो  हवाई  जहाज  उनका  एक्सीडेंट  हुआ  कया

 आने  वाले  दिनों  में  ऐसे  एक्सीडेंट  को  रोकने  के  लिए  कोई  उपाय  हम  करने  वाले  हैं  ?

 करी  पो०  बी०  नर्रासहराब  :  हमारे  पास  जितनी  तरह  के  वायुयान  हैं  और  आगे

 सबके  लिए  हमारे  पास  पायलट  मौजूद  हैं  और  पायलट  की  व्यवस्था  की  नतो

 अब  कमी  है  और  न  आगे  कमी  होगी  ।  *

 एक्सीडेंट  का  जहाँ  तक  प्रश्न  इस  प्रश्ने  के  संदर्भ  में  प्री  तरह  उसका  उत्तर  देना  कठिन
 लेकिन  मुझे  मालूम  है  कि  एक्सीडेंट  के  बारे  में  सदन  चिंतित  है  और  सदन  के  सदस्य  भी  चिंतित
 कई  लोगों  ने  मुझसे  कहा  है  और  लिखा  है  ।  मैंने  उनको  जवाब  दिया  है  ।  तब  भी  मैं  सदन  से  यह

 कहना  चाहूंगा  कि  ऐक्सीडेंटस  के  बारे  में  हमारा  क्या  तरीका  रहा  क्या  हम  कर  रहे  आगे
 क्या  करने  वाले  हैं  ओर  साबधानी  के  लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  यह  सब  मैं  सदन  को

 बताने  के  लिए  तैयार  हूं  ।
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 प्रो*  मध्‌  दण्डबते  :  आप  भूतपूर्व  पायलटों  की  सेवाओं  का  उपयोग  कर  सकते  हैं  ।

 करो  असल  बसा  :  शायद  वायुसेना  अधिकारी  लाफोते  की  अध्यक्षता  में  दु्घंटयाओं  की  बढ़ती

 हुई  संख्या  के  सम्बन्ध  में  जांच  कराई  गई  थी  और  दु्घेटन/ओं  का  कारण  उन्होंने  उड़ान  के  दौरान

 अनुशासनहीनता  इस  अनुशासन  हीनता  से  उनका  तात्पयें  यह  था  कि  पायलटों  को  उस
 '

 जहाज  क्रे  चलाने  के  बारे  में  समुचित  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  था  ।  मैं  यह्‌  जानना  चाहता  हू
 कि  इस  रिपोर्ट  के  प्रकाशित  होने  के  बाद  ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावुति  को  रोकने  के  लिए  क्‍य
 उपाय  किए  गए  हैं  ?

 थी  पी०बी०  नरसिहराब  :  उक्त  रिपोर्ट  में  उल्ल्खित  अनेक  मामलों  के  सम्बन्ध  में

 सुधारात्मक  उपाय  किए  गए  हैं  और  अन्य  उपाय  किए  भी  जा  रहे  जैसा  कि  मैंने  कहा  मैं
 सभा  को  विश्वास  में  लेने  के  लिए  तेयार  हूँ  और  उन्हें  बता  द ूगा  कि  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ओर

 कया  उपाय  करने  का  विचार  है  लेकिन  अनुपूरक  प्रश्त  के  उत्तर  के  दोरान  इस  सम्बन्ध  में  विस्तृत
 उत्तर  दे  पाना  संभव  न  होगा  ।

 राक्ष्यों  में  औद्योगिक  उपक्रमों  के  स्थान  चयन  का  सानदंढ

 +732.  क्री  अमर  राय  प्रधान  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 विभिन्‍न  राज्यों  में  औद्योगिक  उपक्रमों  की  स्थापना  के  लिए  स्थानों  के  चयम  हेतु

 सरकार  द्वारा  क्‍या  मानदंण्ड  निर्धारित  किए  गए  और

 क्‍या  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  में  जनसंख्या  की  सघनता  और  उसके  भौद्योगिक

 पिछड़ेपन  को  ध्यान  में  रखती  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  आरिफ  मोहम्मद
 :

 ओर  (a)  राज्य  विशेष  में  उपक्रम  की  स्थापना  करने  की  पहल  करना  मुख्यतः
 उद्यमी  पर  निर्भर  करता  है  ।  किन्तु  पिछड़े  जिलों/क्षेत्रों  क ेविकास  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि

 सरकार  इन  जिलों/क्षंत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  प्राथमिकता  दे  रही  है  भौर  केन्द्रीय

 निवेश  राज  सहायता  देकर  ओर  वित्तीय  संस्थानों  द्वारा  ब्याज  की  कम  दर  आदि  सुविधाएं/प्रोत्साहन
 प्रदान  करती  रही  है  ।  10  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  महानगरों  की  शहरी  सीमाओं  में

 और  .  5  लाख  से  अधिक  जनसंख्या  वाले  शहरों  की  नगर  की  सीमाओं  के  श्रन्दर  .  नये  औद्योगिक

 '  उपक्रम  की  स्थापना  ओर  विद्यमान  उपक्रमों  के  विस्तार  को  प्रोत्साहन  न  देना  भी  सरकार  की

 नीति  है  ।

 थो  अमर  राय  प्रधान  :  अध्यक्ष  एकदम  घिसा-पिटा  उत्तर  दिया  गया  है  |  यदि

 ग्राप  रिकार्ड  देखें  तो  पाए  गें  कि  1980  से  ऐसे  प्रश्नों  के  लिए  यही  उत्तर  दिया  जा  रहा  है  और

 कुछ  भी  नई  बात  नहीं  बताई  जाती  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  कैसे  एक  समान  हो  सकता
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 नीति  नी  न न जप  जज

 करो  अमर  राय  प्रधान  :-  फुछ  प्रगति  नहीं  हुई  आपको  यह  जानकर  हैरानी  होगी  कि
 1979-80  में  उद्योग  रहित  जिलों  की  संख्या  102  थी  और  अब  1985-86  में  ऐसे  जिलों  की

 संख्या  90  इसका  अर्थ  यह  है  कि  केवल  12  जिलों  में  ही  उद्योग  स्थापित  किए  गए  और

 अगर  रफ्तार  यही  रही  तो  बाकी  के  90  जिलों  का  विकास  करने  में  45  वर्ष  लग  जाए  ...'

 कल

 माननोय  सदस्य  :  यह  कोई  ज्यादा  लम्बा  अर्सा  नहीं  है  ।

 थी  अमर  राय  प्रधान  :  कोई  ज्यादा  लंबा  अरसा  नहीं  केवल  45  वर्ष  ही
 उत्तर  में  कहा  गया  है  कि  पहल  उद्यमियों  को  ही  करनी  अगर  सब  उद्यमियों  को  ही
 करना  है  तब  तो  केन्द्र  को  राज्यों  पर  आरोप  नहीं  लगाना  चाहिए  तथा  राज्यों  को  केन्द्र  पर
 आरोप  नहीं  लगामा  लेकिन  वास्तविकता  यह  है  कि  आरम्भिक  जिम्मेवारी  केन्द्र  की

 है  ।  अतः  मैं  केन्द्र  सरकार  से  पूछना  चाहूंगा  कि  क्या  सरकार  इन  पिछड़  इलाकों  में  कुछ  उद्योग
 खासकर  सार्वजनिक  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  पहल  वे  उद्योग  क्‍या  पूव  त्तिर  क्षेत्र  में

 हैं  या  दक्षिणी  क्षेत्र  में अथवा  देश  के  किसी  और  भाग  में  ।  कृपया  इस  मामले  को  गंभीरता  से  लें  ।

 ऐसा  मत  सोचिए  कि  देश  में  यही  भाग  पिछड़े  हुए  हैं  और  भी  हिस्से  हैं  जो  अभी  पिछड़  हुए

 थी  आरिफ  सोहस्मद  खां  :  माननीय  सदस्य  कह  रहे  हैं  कि  एक-सा  उत्तर  दिया

 जा  रहा  इससे  स्पष्ट  है  कि  हम  निरंतर  इस  बारे  में  स्वीकत  नीति  का  पालन  कर  रहे  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  जानना  चाहते  हैं  कि  क्या  सरकार  पिछड़े  इलाकों  में  उद्योग  स्थापित  करने  में

 पहल  करेगी  ।  सरकार  ने  पिछड़े  इलाकों  उद्योग  स्थापित  करने  में  एक  नहीं  अनेक  बार  पहले
 की  है  और  उस  नीति  का  पालन  करते  हुए  पिछड़े  इलाकों  के  विकास  की  योजना  तंथार  की

 गई  थी  ।

 पिछड़े  इलाकों  के  लिए  केन्द्रीय  निवेश  सम्बधी  आथिक  सहायता  परिवहन  सम्बन्धी

 आध्िक  सहायया  वित्तीय  संस्थाओं  से  रियायती  दरों  पर  वित्त  आदि  की  व्यवस्था  की  जा

 रही  है  ।  इस  प्रकार  सरकार  अनेक  बार  पहल  कर  चुकी  है  तथा  पिछड़े  इलाकों  के  विकास  के  लिए

 निवेश  करने  का  यथा  संभव-प्रयास  कर  रही  है  ।

 क्री  अमर  राय  यह  वास्तविकता  है  कि  जिन  जिलों  में  उद्योग  नहीं  हैं  उनमें  से
 37  जिले  पूर्वोत्तर  बंगाल  के  उत्तरी  हिस्से  यानि  बंगाल  और  उत्तर  बिहार  में  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  बहुत  अधिक  आधिक  सहायता  तथा  प्रोत्साहन  देने  के बावजूद  किसी  भी  उद्यमी  ने

 उन  क्षेत्रों  में  उद्यम  स्थापित  क्रने  में  पहल  नहीं  की  कया  मैं  जान  सकता  हुूँ--मैं  माननीय

 प्रधान  मंत्री  से  भी  अनुरोध  करूगा--कि  क्या  क्रेन्द्र  सरकार  इन  जिलों  में  लघु  इस्पात  संयंत्र  जैसे

 कुछ  उपक्रम  स्थापित  करने  के  लिए  पहल  करेगी  ?

 माननीय  प्रधान  मंत्री  राजोव  :  माननीय  सदस्य  ने  इस  प्रश्न  में  मुझे  भी  घसीट

 लिया  है  ।  अतः  मैं  उन्हें  इसका  उत्तर  दूँगा  ।  प्रश्न  यह  है  कि  हम  पिछड़े  जिन्हें

 रहित  जिले  कहा  जाता  के  विकास  के  लिए  कुछ  प्रोत्साहन  देते  ऐसा  इसलिए  किया  जाता  है
 क्योंकि  वहां  उद्योग  स्थापित  करने  की  उपलब्ध  नहीं  प्रोत्साहन  सुविधाओं  के

 एवज  में  बहुत  से  लोगों  ने  उद्योग  रहित  क्षेत्रोंਂ  में  तथा  पिछड़े  इलाकों  में  जाकर  उद्योग  -
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 स्थापित  किए  लेकिन  प्रश्न  यह  है  कि  क्‍या  राज्य  सरकारों  ने  उन  क्षत्रों  में  उद्योग  स्पपित

 करने  के  लिए  माहौल  पैदा  किया  है  जहां  उद्योगपति  उद्योग  नहीं  लगाना  चाहते  हैं  ।  अगर  नहीं  तो

 उस  मामलें  में  हम  कुछ  नहीं  कर  सकते  ।

 प्रौ०  मधु  वष्डबते  :  प्रश्न  क्योंकि  उद्योगस्थापित  करने  के  लिए  स्थानों  से  संबंधित  है  अत

 मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहुंगा  कि  क्‍या  यह  सच  है  कि  जब  कभी  विभिम्न  राज्यों  में

 स्थापित  करने  के  लिਂ  योजना  आयोग  से  संपर्क  किया  जाता  है  तो  वह  हमेशा  यह  जांच

 करने  की  कोशिश  करता  है  कि  वहां  रेल  तथा  बम्दरगाह  जैसी  आधारभूत  सुविधाएਂ  उपलब्ध  हैं

 अथवा  नहीं  और  जब  राज्य  योजना  आयोग  से-वहां  नई  रेल  लाहइनें  बिछाने  तथा  बन्दरगाह  बनाने
 के  लिए  .  संपक  करते  हैं  तो  योजना-आयोग  कहता  है  कि  वहां  उद्योग  नहीं  है  अतः  रेल-लाइनें

 नड्'ीं  बिछाई  जाएंगी  ।  इस  बात  को  देखते  हुए  क्‍या  माननीय  मंत्री  हमें  आश्वासन  देंगे  कि  वें
 योजना  आयोग  के  साथ  विचार  विमर्श  करके  हमेशा  के  लिए  इस  मामले  को  हुस  कर  लेंगे  ताकि
 राज्यों  को  हर  बार  ऐसी  दुविधा  का  सामना  न  करना  पड़े  ।

 को  आरिफ  मोहम्मद  जां  :  इस  समस्या  का  हल  एक  निरन्तर  प्रक्रिया  हम  इस  पर

 हमेशा  विचार  करतें  रहे  हैं  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  क्या  आप  उत्तर  से  संतुष्ट  हे  ।

 ]  हें

 झोमती  बिद्यावती  चतुद्नेंदी  :  जेसा  अभी  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  कई  जगहों  पर
 वातावरण  नहीं  बना  लेकिन  हमारी  भीति  यह  है  कि  कोई  भी  जिला  ऐसा  नहीं  रहेगा  जहां  हम
 उद्योग  नहीं  लेकिन  आज  स्थिति  यह  है  कि  यह  जो  असमानता  पैदा  हुई  है  इसलिये
 है  कि  सारे  उद्योग  बढ़े  शहरों  में  खुलते  जा  रहै  हैं  जो  एक  तरह  से  उन  बड़  शहरों  पर
 बोस  बनते  जा  रहे  हैं  । जब  सरकार  को  नीति  सभी  पिछड़  जिलों  में  उद्योग  खोलने  की  तो  जो '
 जिले  आपके  सिस्ट  में  पिछड़  हुए  हैं  क्या  आप  प्राथमिकता  के  आधार  पर  वहां  वे  सब  साधन

 जुटायेंगे  क्रौर  ऐसा  वातावरण  क्रिएट  करेंगे  जिनकी  वजह  से  वहाँ  उद्योगों  की  स्थापना  हो  सके  ।
 इसी  सन्दर्भ  में  मैं  यह  भी  जानना  चाहूंगी  कि  मध्यप्रदेश  के  बुन्देलखण्ड  में  छतरपुर  और  टीकमगढ़
 जिले  ओद्योगिक  से  बहुत  पिछड़े  हुए  आपकी  लिस्ट  में  भी  उनका  नाम  है  ।  क्‍या  वहाँ  पर
 उद्योग  लगाने  की  दृष्टि  से  प्राथमिकता  के  आधार  पर  सब  सुविधायें  जुटायेंगे  तथा  कोई  भी

 चाहे  सरकारी  हो  या  गे  एक  लाख  उससे  बहृद  या  खोलने  की
 पालिसी  है  ?  यदि  है  तो  कब  तक  खोलेंगे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  जवाब  तो  आ  चुका  है  ।  .

 श्रीमती  विद्यावतो  चतुर्वेदी  :  मै ंजवाव  की  आशा  करती  अध्यक्ष  महोदय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  .:  प्रधान  मंत्री  जी  मे  जवाब  दे  दिया

 ]

 प्रो०  एन०  ज्ी०  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  पूर्वोत्तर  राज्य  ही  ऐसे  राज्य

 हैं  जहां  अधिकतर  आदिवासी  निवास  करते  हैं  तथा  उनकी  प्रवृत्ति  भी  ऐसी  नहीं  है  कि  वे  उद्योग
 लगाने  में  पहल  अतः  कया  सरकार  ऐसे  क्षेत्रों  में  स्वयं  आधारभूत  सुविधाएਂ  स्थापित
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 सहकारिता  के  आधार  पर  लघु  उद्योग  लगाने  तथा  स्थानीय  लोगों  को  आवश्यक  प्रशिक्षण  देने  के

 लिए  स्वयं  पहल  करेगी  ताकि  वे  इन  उद्योगों  का  प्रबन्ध  स्वयं  चला  सकें  ।

 कभी  आरिफ  सोहम्मद  खां  :  जहां  तक  आधारभूत  सुविधाएं  विकसित  करने  का  संबंध

 पिछड़  जिलों  में  उक्त  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए  विशेष  योजनाएं  बनी  हुई  हैं  ।

 प्रोण  एन०  जो०  ओर  पूर्वोत्तर  सीमा  क्षेत्रों  क ेलिए  ?

 क्री  आरिफ  मोहम्मद  खस्यां  :  मेरा  मतलब है  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  सहित  कोई  भी  पिछड़ा  ईलाका  ।

 मैं  ऐसा  इसलिए  कह  रहा  हूं  क्योंकि  मूलतः  यह  राज्य  सरकार  के  क्षत्राधिकार  में  आता  है  ।

 यदि  केन्द्र  सरकार  उन  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  की  जिम्मेदारी  ले  ले  जिन्हें  विकसित  किया  जाना

 मालम  नहीं  राज्य  सरकारों  को  का  यह  प्रस्ताव  स्वीकार  है  श्रथवा  लेकिन

 योजना  के  अन्तगंत  यह  व्यवस्था  है  कि  आधारभूत  सुविधाओं  के  विकास  के  -  लिए  केन्द्र  सरकार

 2  करोड़  वित्तीय  संस्थाएं  2  करोड़  रुपए  तथा  राज्य  सरकारें  अपने  स्रोत्रों  से  2  करोड़
 रुपए  की  व्यवस्था  करेंगी  ।  इसी  तरह  लघु  उद्योग  स्थापित  करते  के  लिए  हम  राज्य  सरकारों  को

 *
 सभी  संभव  सहायता  दे  रहे  उद्यमियों  को  प्रशिक्षण  देने  के  लिए  भी  संस्थाएਂ  जो  उन  राज्य

 सर

 से  संपर्क  बनाए  रखती  हैं  जो  उद्यम  विकास  योजनाएं  तथा  प्रोत्साहन  पाठ्यक्रम  आयोजित
 करती  हैं  ।

 फेशाधाद  में  भारो  उच्चोन

 “735.  क्षी  निमंल  खज्रो  :  क्‍या  उद्योग  और  कस्प्नो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  फैजाबाद  जिला  केन्द्र  सरकार  द्वारा  घोषित  केन्द्रीय  पूजी  निबेश
 सहायता  योजना  के  अन्तगंत  आता  और

 क्या  इ्स  पिछड़े  जिले  में  भारी  उद्योग  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  सरकार  के
 विचाराधीन  है  ?

 ]

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भी  श्लारिफ  मोहम्मद  खां  )  :  णी
 फेजाबाद  को  वर्ग  के  अन्तर्गत  आनेवाले  जिले  के  रूप  में  चुना  गया  और  यह  15%

 की  दर  से  अधिकतम  15  लाख  रुपये  तक  की  केन्द्रीय  निवेश  राजसहायता  पाने  के  पाज्ष  है  ।

 ं
 उत्तर  प्रदेश  के  फंजाबाद  जिले  में  विभिन्‍न  उद्योगों  की  स्थापना  करने  के  लिए

 पत्रों  की  स्वीकृति  हेतु  4  आवेदन  सरकार  के  विचाराधोीन  हैं  ।

 |

 को  निर्मल  खन्नी  :  ये  चार  उद्योगों  के  जिनका  जिक्र  माननीय
 मंत्री  जी  ने  किया  निजी  क्षेत्र  के  अपनी  इस  जानकारी  को  संही  मानते  मैं  यह  बताना

 चाहता  हूँ  कि  सावंजनिक  उपक्रम  जो  भी  इस  देश  में  स्थापित  उनमें  से  सिर्फ  पाँच  प्रतिशत

 13.
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 उत्तर  प्रदेश  में  हैं  जबकि  उत्तर  प्रदेश  1/6  आवादी  रखता  है  पूरे  देश  में  ।  तो  उत्तर  प्रदेश  के साथ

 जो  अन्याय  होता  रहा  उसको  महँं  नजर  रखते  हुए  और  फैजाबाद  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  में  जो

 कि  एक  पिछड़ा  हुआ  क्षेत्र  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोई  सावंजनिक  उपक्रम  का  कोई
 उद्योग  फेजाबाद  में  स्थापित  करने  पर  विचार  करेंगे  ।

 भी  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  श्रीमन्‌  बड़ी  औद्योगिक  परियोजना  में  केन्द्रीय  पूजी  निवेश

 भूलभूत  किस्म  का  होता  है  और  ऐसी  परियोजना  के  लिए  स्थान  का

 क्री  मूलचन्द  डागा  :  बड़ी  क्लिष्ट  हिन्दी  बोल  रहे  हैं  ।

 क्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  हिन्दी  में  सवाल  पूछा  गया  हिन्दी  में  जवाब  दे  रहां  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  डागा  जी  को  इसमें  कोई  एतराज  है  ।

 भी  पी०  एस०  सईद  :  हम  लोगों  के  लिए  समझना  मुश्किल  है  ।

 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  साथ-साथ  ट्रान्सलेशन  करवा  रहा  हूं  ।  मंत्री  जी  अब  जवाब  वें  ।

 थी  आरिफ  सोहम्भद  खां  :  ऐसी  परियोजना  के  लिए  स्थान  का  निंणंय  ब्यापफ॒

 आध्िक  आधार  पर  किया  जाता  है  और  इन्हीं  बातों  को  घ्यान  में  रखते  हुए  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  को
 प्राथमिकता  भी  दी  जाती  है  ।  सावंजनिक  उपक्रम  लगाने  के  लिए  स्थान  का  चयन  संबंधित  मंत्रालय  को
 और  उसके  साथ-साथ  प्लानिंग  कमीशन  को  करना  होता  है  ।  उसका  सीधा  संबंध  अकेले  ओद्योगिक

 विकास  मंत्रालय  से  नहीं  होता  लेकिन  अगर  माननीय  सदस्य  किसी  ऐसे  मंत्रालय  जो  अपना

 कोई  सार्वजनिक  उपक्रम  लगाने  जा  रहा  इस  बात  के  लिए  तैयार  कर  तो  हमारे  यहाँ  से
 तो  लाइसेन्स  देने  की  औपचारिकता  की  जाती  है  और  मैं  समझता  हूँ  कि  उसमें  इस  मंत्रालय  को

 कोई  आपत्ति  नहीं

 शी  सिर्मल  खल्नो  :  मेरे  प्रश्न  के  उत्तर  के  सन्दर्भ  में  माननीय  मंत्री  जी  ने  यह  स्वीकार  किया  है
 कि  सेन्‍्ट्रल  सव्सीडी  स्कीम  फैजाबाद  जिले  में  लागू  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  अब  इस  स्कीम
 के  लिए  इकाई  या  मानक  जिले  से  बदल  कर  तहसील  को  बनाया  गया  यदि  हां  तो  कब  से  और

 ऐसा  क्यों  किया  गया  है  ?  यदि  मेरी  यह  जानकारी  सही  है  तो  क्या  फैजाबाद  जिले  से  टांडा  तहसीस
 को  अलग  किया  गया  है  ?  अगर  किया  गया  है  तो  ऐसा  क्‍यों  किया  गया  है  ?

 थी  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  मेरे  पास  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  जिले  को  मानक  से

 तहसील  को  मानक  मान  लिया  गया  हो  ।  अभी  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।
 जैसा  मैंदे  पहले  कहा  फेजाबाद  जिले  के  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  इस  पूरी
 योजना  की  पुनर्समीक्षा  के  लिए  एक  इस्टर  मिनिस्ट्रीयल  ग्रुप  बताया  जा  रहा  है  जो  इसमें  अपनी
 संस्तुति  करेगा  कि  कंसे  इस  योजना  को  प्रभावी  ढंग  से  लागू  किया  जाए  ।

 थी  बलराम  सिह  यादथ  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता  हूँ  कि  बं  1984-85
 में  उत्तर  प्रदेश  के  लिये  भारी  उद्योगों  के  कितने  लेटर  आफ  इन्टेन्ट  इशू  किये  गये  और  किस-किस
 जनपद  के  लिये  कितने-कितने  दिये  गये  ?

 भी  आरिफ  मोहम्मद  उत्तरप्रदेश  के  लिए  1982  में  111  लेटर  भाफ
 इन्टेन्ट  इशू  किये  गये  जिनमें

 से
 62  पिछड़े  हुए  जिलों  के  लिये  हैं  ।  वर्ष  1983  में  128  इशू  किये
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 गये  जिनमें  से  95  पिछड़े  जिलों  के  लिए  वर्ष  में  इशू  किये  गये  जिनमें  से  97

 पिछड़े  हुए  जिलों  के  लिए  वर्ष  1985  में  59  जिनमें  से
 30  पिछड़े  जिलों  के  लिये  इसौ

 प्रकार  इंडस्ट्रियल  लाइसेंस  1982  में  22  जिनमें  से  5  पिछड़े  हुए  जिलों  के  लिये  1983

 98  इश  किये  गये  ।  बाकी  जानकारी  मैं  उपलब्ध  करा  दूगा  ।

 की  बलराम  सिंह  यादव  :  मैं  जिलों  के  नाम  जानना  चाहता

 हृष्यक्ष  महोदय  :  श्री  उमा  कासस्‍्त  मिश्र  ।

 क्रो  उसा  कास्त  आप  नये  उद्यमियों  को  कुछ  सुविधाएं  कुछ  छूट  देते  हैं  जिससे  कि
 वे  अपने  उद्योग  ऐसे  स्थानों  पर.लगायें  जहाँ  पहले  उद्योग  नहीं  लेकिन  ये  गये  उद्योगपति  भी

 वहीं  अपने  उद्योग  लगाना  चाहते  हैं  जो  स्थान  उद्योगों  के  केन्द्र  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना

 घाहूगा  कि  क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  करेगी  कि  जब  सरकार  लाइसेंस  इश्‌  करे  तो  उन्हें

 स्थान  बताये  कि  ये  पिछड़े  जिले  या  तहसील  हैं  यहाँ-पहाँ  आप  उद्योग  लगाए  ?  तभी  जा  कर  इसका
 लाभ  पिछड़  जिलों  को  होगा  अन्यथा  कोई  लाभ  पिछड़  हुए  स्थानों  को  नहीं  होगा  ।

 भरी  आरिफ  सोहस्मद  खा  :  स्थान  के  चयन  की  नीति  सरकार  की  है  जो  कि  1977  से  ही
 हस  सम्बन्ध  में  लागू  कोई  भी  लाइसेंस  या  लेटर  आफ  इस्टेन्ट  देते  बक्त  हम  यह  देखते  हैं  कि
 हसका  स्थान  कहाँ  होना  चाहिए  और  हसके  लिए  उद्योगपति  को  भी  कहते  हैं  और  उसी  के  लिए
 रियायतें  और  सुविधाएं  दी  जाती  हैं  ताकि  उद्यमियों  को  पिछड़  हुए  क्षेत्रों  की ओर  आकर्षित  किया
 जा  सके  ।

 सातवीं  पंचवर्षोप  योजना  के  लिए  धम  का  आवंटन

 -

 +736.  श्री  जो०  जी०  स्वेल  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  6000  करोड़  रुपए  के  आबंटन  की

 तुलना  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  20,000  करोड़  रु  का  आवंटन  करने  के  लिए  कहा
 भर

 यदि  तो  तीन  गुना  से  भी  अधिक  राशि  की  मांग  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्राक्षय  के  राज्य  मंत्री  लवल  किशोर  :  छठी  पंचवर्षीय
 में  पेट्रोलियम  मंत्रालय  का  योजना  परिव्यय  मूल  रूप  से  पहले  5228  करोड़  रुपए  निर्धारित  किया
 गया  था  ।  योजना  भध्यावधि  के  दोरान  मूल्यांकन  किये  जाने  पर  संशोधित  करके  इसे  11043

 करोड़  रुपए  कर  दिया  गया  ।  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  लगभग
 34078  करोड़  रुपए  का  योजना  परिव्यय  तैयार  किया

 सातवीं  योजना  में  अधिक  आबंटन  की  मांग  में  भारी  वृद्धि  के  मुख्य  कारण

 (1)  विंस्तृत  भू-वैज्ञानिक  और  भू-भोतिकी

 (2)  नए  तेल  तया  गैस  क्षेत्रों  को  खोजने  के  लिए  गहन  अन्वेषी

 (3)  बढ़े  हुए  उत्पादन  के  लिए  क्षधिक  संख्या  में  बिकास  कुओं  की
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 (4)  शोधन  क्षमता  विशेषकर  मिडिल  डिडिटलेट्स  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  मौजूदा
 शोधनशालाओं  का  विस्तार  तथा  दो  नई  ग्रास  रूट  रिफाइनरियों  को  बनाना  ताकि

 हसमें  आत्मनिरभरता  प्राप्त  की  जा  सके  ।

 (5)  प्राकृतिक  गैस  के  विपणन  भादि  की  ओर  अधिक  ध्यान  देना  ।

 (6)  सुरक्षा  उपायों  को  भी  ध्यान  में  रखते  हुए  की  बढ़ी  हुई  मात्रा  कौ

 घाटलिंग  तथा  विपणनः  से  संबंधित  नई  स्कीमों  को  तथा

 गैस  पर  आधारित  पेट्रो  केमिकल्स  काम्पलेक्स  और  परमाणु  रिकवरी  सुविधाओं  की

 स्थापता  ।

 क्री  शी०  जी०  मुझे  जो  रिपोटट  प्राप्त  हुई  उससे  छठी  पंच  वर्षीय  यो  जना  में

 आबंटन  और  सातवीं  पंच  वर्षीय  योजना  के  अनुमान  कहीं  अधिक  इसे  अद्यतन  करने  के  लिए
 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  का  कृतज्ञ  हें  ।  अब  माननीय  मंत्री  महोदय  अन्वेषणात्मक्क  ड्रिलिंग  के  बारे

 में  बोल  रहे  हैं  ।

 ३  धवन

 इसके  संबंध  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  बम्बई  हाई  तेल  क्षेत्र  में

 रिगों  की  का  घनत्व  विश्व  में  एक  निश्चित  क्षेत्र  के लिए  सबसे  कम  है  ।

 मैं  नावें  और  ब्रिटेन  जैसे  देशों  में  तट  से  दूर  तेल  क्षेत्रों  की  तुलना  में  अपने  ब॑ँम्बई  हाई  के

 तट  सै  दूर  एक  निश्चित  क्षेत्र  में  रिगों  का  परिमान  जानना  घाहता  हूँ  ।

 किसी  अन्य  स्थान  पर  मंत्रालय  ने  हाइड्रो-काबंन  क्षमता  के  साथ  17.2  लाख  वर्ग  कि०

 मी०  का  क्षेत्र  बताया  मैं  मोटे  तौर  पर  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  स्पष्ट  रूप  से  वे  क्षेत्र  कहां  हैं
 और  क्या  एऐरियल  फोटोग्राफी  करने  वाले  हमारे  इन्सेट-!बी  ने  इसके  मिलने  की  सम्भावना  वाले

 और भी  क्षेत्रों  के  बारे  में  बताया  है  तथा  मंत्रालय  ने  जो  क्षेत्र  बताये  उनमें  कितना  क्षेत्र  और  बढ़
 गया

 तीसरे"**
 #०००७७०

 अध्यक्ष  महोदय  :  ओर  कोई  प्रश्न  नहीं  |  मैं  अनुमति  नहीं  दूंगा  ।  हसे  छोड़  दीजिए  ।

 क्री  मनबल  किशोर  शर्मा  :  यह  प्रश्न  छठी  पंचवर्षीय  योजना  की  तुलना  में  सातवीं  पंच
 वर्षीय  योजना  के  लिए  किये  गये  आबंटन  से  सम्बन्धित  माननीय  सदस्य  ने  बम्बई  हाई  में  रिगों
 के  घनत्व  के  बारे  में  तथा  अन्वेषण  ओर  सर्वेक्षण  में  हन्सेट  क्या  कार्य  कर

 रहा  है  तथा  क्‍या  सहायता  पहुँचा  रहा  इसके  बारे  में  पूछा  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दे

 सक्गा  क्‍योंकि  इसके  लिए  और  अधिक  अध्ययन  करते  की  आवश्यकता  है  और  इसलिए  मैं  इस
 प्रश्न  का

 उत्तर  नहीं  देना  चाहता  ।

 क्षी  जी०  जी०  स्वेल  :  मुझे  इन  जैसे  माननीय  मंत्री  हमेशा  पसन्द  वह  हमेशा

 पूर्ण  ढंग  से  स्पष्ट  बात  कहते  हैं  किन्तु  मैं  यह  कहना  धाहूँवा  कि  ये  सब  प्रारम्भिक  बातें  हैं  जिनके

 बारे  में  पूर्वानुमान  लगाया  जाना  चाहिए  था  ओर  आपकड़े  मंत्रालय  को  इसका  पूर्वानुमान  लगा  लेना

 चाहिए  था  ।
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 को  जो०  जी०  स्वेल  :  किसी  अन्य  स्थान  पर  ,  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  हमारे
 तट  दूर  क्षेत्रों  में  अन्वेषणात्मक  ड्रिलिंग  कार्य  करने  के  लिए  विदेशी  कम्पनियों  के  लिए  नए  और
 अधिक  आकर्षक  रखे  हैं  ।

 भरी  इसाजोत  गुप्स  :  तट  के  सम्बन्ध  में  भी  ।

 झो  जो  ०  थो०  स्वेल ?  टीक  मैं  तटवर्ती  क्षेत्रों  को  भी  शामिल  करता  हूँ  ।  इस  सभा  को

 इसका  पता  है  कि  कल  ही  चेब्रोन  नामक  एक  बहुराष्ट्रिक  तेल  कम्पनी  सौराष्ट्र  तट  से  हट  गई
 माननौय  मंत्री  महोदय  को  पता  होना  चाहिए  कि  चीन  द्वारा  उदारतावादी  आधुनिकतावादी

 नीति  अपनाये  जाने  के  बाद  चीन  के  तट  से  दूर  क्षेत्ों  में  रियायत  देने  के  लिए  बहुराष्ट्रिक  तेल

 कम्पनियों  में  एक  तरह  से  होड़-सी  लगी  हुई  है  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  अथवा  उनके  मंत्रालय  से  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  उन्होंने
 इस  बात  का  अध्ययन  किया  है  कि  चीन  की  कौन-सी  शर्तें  हैं  जो  इन  बहु-राष्ट्रिक  कम्पनियों  को

 अधिक  आकर्षित  करने  वाली  हैं  और  हम  लोगों  की  क्‍या  शर्ते  यदि  आपने  ऐसा  नहीं  किया  है
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  आप  इसका  अध्ययन  करेंगे  ?

 थी  नवल  किशोर  शर्मा  :  उदारतावादी  ओर  आधुनिकतावादी  प्रश्न  के  सम्बन्ध  यह
 मंत्रालय  भी  इमे  अपना  रहा  है  ।  इसी  के  परिणाम  स्वरूप  खोज  कार्य  तथा  ड्रिलिंग  के  मामले  में

 हम  लोगों  ने  एक  नया  हृष्टिकोण  और  एक  नया  अपनाया  इसी  विचार  से  एक  समय

 बद्ध  कार्यक्रम  के  साथ  हंम  लोग  कुछ  देशों  को  कुछ  कम्पनियों  के साथ  सहयोग  करने  तथा  उन्हें
 कुछ  क्षेत्रों  को  देने  के  बारे  में  विचार  कर  रहे  माननीय  सदस्य  को  यह  जानकर  प्रसन्नता  होगी
 कि  हम  इस  संबंध  में  रूस  से  भी  बात-चीत  कर  रहे  हम  लोग  कुछ  क्षेत्र  को  रूस  को  देना

 .  चाहते  जिससे  कि  वहू  सेवा  ओर  खोज  कायें  से  संबंधित  ड्रिलिग  कार्य  का  पूर्ण
 दायित्व  उठा  सके  |  निःसन्देह  वाणिज्यिक  ड्रिलिंग  का  कार्य  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  द्वारा

 किया  जायगा  ।  हम  लोगों  ने  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  है  क्योंकि  हमारा  विचार  है  कि

 भात्मनिरभर  बनने  के  लिए  भारत  को  इस  दिशा  में  प्रेरणा  लेने  की  आवश्यकता  है  ओर  इसीलिए

 हस  दिशा  में  हमें  यह  नया  अपनाना  होगा  ।

 जहाँ  तक  का  संबंध  चेब्रोन  ने  यहां  भी  कार्य  किया  था  ओर  इसमे  तीन  कुओों
 की  खुदाई  की  थी  किन्तु  उसे  तेल  प्राप्त  नहीं  हुआ  था  ।  अपना  ठेका  पूरा  करने  के  बाद
 उसने  इस  देश  को  छोड़  दिया  ।

 को  जी०  जो०  स्वेल  :  क्‍या  मेरे  प्रश्न  का  यही  उत्तर  मैं  आपसे  अपील  करता  महोदय
 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  चीन  ऐसा  कौन-सा  काम  कर  रहा  है  जिससे  बहु-राष्ट्रिक  कम्पनियां
 उसके  तटदूर  क्षेत्रों  की ओर  अधिक  आकर्षित  हैं  और  जो  हम  नहीं  कर  रहे  हैं  जिससे  वे  कम्पनियाँ

 हमसे  दूर  हट  रही  हैं  ।
 |

 न  क्रो  मबल  किशोर  शर्मा  :  यह  अध्ययन  का  विषय  है  ।  हम  लोग  इसका  पता  लगा  रहे
 और  यदि  इससे  हमें  लाभ  होता  है  तो  हम  इसका  लाभ  उठाने  की  कोशिश  करेंगे  ।

 ह

 «भरी  भौ  गिरघारी  लाल  ध्यास
 :  अध्यक्ष  मन्त्री  जी  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना,में  34

 हजार  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  है  और  राजस्थान  में  ड्रिलिंग  का  काम  भी  किया  है  तो  मैं
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 ज्ल्ज्जज+ऊ  पाप  न  बा  न  जः  जज  जज

 यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  राजस्थान  में  जो  पूरा  अंडेजर्ट  एरिया  उसके  संबंध  में  इस  सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  पूरे  तरीके  से  एक्सप्लोरेशम  और  जहाँ-जहाँ  तेल  निकलने  की  प

 बिलिटिज  हैं  खासतोर  से  चुरु  जिले  के  बारे  में  निवेदन  करना  चाहता  हूँ  तो  क्‍या  वहां  पर  भी

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  एक्संप्लोरेशन  करायेंगे  ।  शक

 थी  नवल  किशोर  शर्मा  :  अध्यक्ष  माननीय  सद्ष्य  नें  जो  सवाल  पूंछा  वह  इस

 प्रश्न  से  तो  पैदा  नहीं  होता  ।  लेकिन  मुझे  जितनी  ,  जानकारी  उसके  आधार  पर  मैंਂ  यह  कहना

 चाहता  कि  राजस्थान  में  तेल  को  खोज  के  काम  को  तेज  किया  जा  रहा  है  और  इसीलिए  ओ०

 एन०  जी०  सी०  के  साथ-साथ  ऑयल  इण्डिया  पंचवर्षीय  योजना  भें  जेसशमेर

 के  इलाकों  के  अन्द  र/“*'"***
 '

 थी  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :  भीलवाड़ा

 थ्रो  नजल  किशोर  शर्मा  :  भीलवाड़ा  और  जयपुर  नहीं  आते  ***

 अध्यक्ष  महोदय  :  सीकर  तो  कर  दो  ।

 को  सवल  किशोर  शर्मा  :  सीकर  के  बारे  में  सोच  सकते  हैं  |  में  यहू  कह  रहा  था  कि  उसके

 बारे  में  तेजी  से काम  करने  की  योजना  है  और  काफी  बड़ी  घनराशि  इस  काम  के  लिए  निश्चित  ,
 की  गई  है  ।  हमें  भाशा  है  कि  प्लापनिंग  कमीशन  से  स्वीकृति  मिलने  पर  इस  काम  को  तेजी  से  शुरु
 किया  जा  सकेगा  ।  जहां  तक  मेरी  जानकारी  चुरु  जिले  में  ऐसो  कोई  संभावाए  नहीं  हैं  ।

 गुजरात  में  सघु  कागण  संयंत्र

 |  .
 738.

 हर  २३०  |
 :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनी  -  कार्य  मंत्री

 यह
 बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  लघु  कागज  संयंत्र  स्थापित  किए  गए  हैं  ओर  गुजरात  में  इस  प्रकार  के

 कितने  प्रंयंत्र  स्थापित  किये  गये

 क्या  व्यापक  गुजरात  के  आदिवासी  इलाकों  में  जंगलों  में  लकड़ी  तथा  अन्य

 कच्चे  माल  की  प्रचुरता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  गुजरात  में  विशेषकर  ग्रामीण

 क्षेत्रों  मे ंअधिक  लघु  कागज  संयंत्र  स्थापित्न  करने  का  है

 क्‍या  गुजरात  सरकार  ने  हस  संबंध  में  कतिपग्र  प्रस्ताव  भेजे  हैं  ओर  यदि

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है

 सरकार  द्वारा  उन  पर  क्या  कार्येवाई  की  गई  और

 देश  में  और  अधिक  लघु  कागज  खंयंत्र  स्थापित  करने  के  सम्बस्ध  में  सरकार  की  क्या

 नीति  है  ?
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 उच्चोग  और  कम्पनी  कार  मंत्रालय  में  राज्य  मश्जी  आरिफ  मोहम्मद  :  देश  में

 प्रति  वर्ष  और  मी०  टन  तक  क्षमता  बाले  राज्य  मिनी  कागज  संयंत्र  स्थापित  किए  गए
 जिनमें  से  35  संयंत्र  गुजरात  राज्य  में  हैं  ।

 इस  समय  केन्द्र  सरकार  का  गुजरात  राज्य  में  कागज  का  कोई  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 ह

 और  कागज  की  विभिन्‍्म  परियोजनाएं
 स्पाकक  के

 के  लिए  राज्य  सरकारों
 से  समय-समय  पर  सिफारिशें  मिलती  रही  हैं  ।  गुजरात  राज्य  मेंਂ  न  35  मिनी  कागज  संयंत्रों
 और  3  मश्ौौले  कागज  संयंत्रों  के  तकनीकी  विकास  के  महानिदेशालय  में  कागज  और  गत्ता
 बनाने  के  लिए  43  एककों  का  पंजीकरण  किया  गया  जिन्‍्हें  अभी  उत्पादन  शुरु  करना

 गेर-परम्परागत  कच्चे  माल  पर  आंधारित  कामज  संयंत्र  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में
 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :
 मन्त्री  आप  मोनोपोलीज्ञ  के  खिलाफ  हैं  और  फिर  आप  के  सारे

 सवाल  आगे  मोनोपोलाइज  करते  जा  रहे  क्या  मसला  है  ?

 क्रो  अमर्रासह  राठवा  :  मैं  मन्त्री  जी  से  जानना  चाहता  हूँ  कि  हमारे  देश  में  आदिवासी
 और  पिछड़  इलाके  बहुत  ज्यादा  हैं  और  इन  पिछई  ओर  पहाड़ी  इलांकों  में  कागज

 तैयार  करने  के  लिए  कच्चा  सामान  बहुतायत  में  प्राप्त  होता  है  तो  क्या  इसको  देखते  हुए  सरकार

 ऐसे  इलाकों  में  और  खास  कर  गुजरात  के  छोटा  उदयपुर  में  कागज  बनाने  के  कारखाने  के  स्थापित

 करने  की  कोई  योअना  बनाने  का  विचार  रखती  है  ।

 श्री  आरिफ  मोहम्मद  छां  :  यदि  माननीय  सदस्य  पेपर  प्लाटस  से  अलग  हट  कर  एक
 रल  सवाल  पूछ  रहे  हैं  तो  ऐसे  इलाके  जहाँ  भी  ज्यादातर  पिछड़  हुए  इलाकों  में  ही  आते  हैं
 भोर  वे  भी  उसी  योजना  के  अन्तर्मंत  शामिल  हैं  जिन  इलाकों  में  हम  इंवेस्टमैंट  को  आकर्षित  करना  _
 चाहते  वहां  ले  जाना  चाहते  जैसा  मैंने  यहां  अपने  उत्तर  में  हमारे  पास  पेपर  प्लांटर्स
 स्थापित  करने  के  लिए  जितनी  दरख्वास्तें  आई  उन  सभी  प॑र  फैसला  हो  चुका  काफी

 °

 मान  हैं  और  काम  कर  रही  हैं  और  बहुत-सी  अन्डर-इम्प्लीमैंटेशन  जिन्हें  अभी  उत्पादन  शुरु
 करना  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  वही  पुरानी  बात  है  ।

 संसद  में  प्रथम  बार  आने  वाले  तथा  अन्य  पुराने  सदस्यों  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  आयें

 भौर  प्रश्न  करने  के  बारे  में  कुछ  प्रशिक्षण  क्‍योंकि  हमें  इस  बात  का  पता  लगाने  में  बड़ी

 दिक्कत  हो  रही  है  कि  किन  प्रश्नों  को  मौखिक  उत्तर  देने  की  सूची  में  रखा  जा  सकता  है  ।  उन्हीं
 प्रश्नों  को  दोहराया  जा  रहा  है  और  हमें  प्रश्नों  का  पता  लगाने  में  दिक्कत  हो  रही  यह  अच्छा

 होगा  कि  हमें  यह  जानना  चाहिए  कि  हम  क्‍या  करने  की  चेष्टा  कर  रहे  हैं  और  हमें  किस  प्रकार  के

 ओर  किस  तरह  के  प्रश्न  पूछने  चाहिये  ।  हमारे  यहां  संसदीय  अ्रध्ययन  .  एवं  प्रशिक्षण  ब्यूरो  है  ।
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 आपका  वहाँ  स्वागत  सत्र  की  समाप्ति  के  बाद  हुम  आपको  आमन्त्रित  करेंगे  और  एक  साथ

 बैठकर  ऐसा  कोई  तरीका  निकालने  की  चेष्टा  करेंगे  जिससे  सभा  के  समय  का  सदुपयोग  हो
 सके  ।

 प्रो०  के०  के०  प्रश्नों  की  संवीध्ता  करना  और  उनके  बारे  में  निर्णय  लेन ेका काम

 सचिवालय  का  है  ।
 9  .

 अध्यक्ष  महोंद्य  :  हम  यही  करते  इसीलिये  कहना  है  कि  हमें  परेशानी  हो

 रही  है  ।  े

 प्रोण  पी०  कुरियम  :  जब  हम  पाँच  प्रश्न  पूछते  हैं  तब  हम  देखते  हैं  कि बिना  महत्व
 के  प्रश्न  तारांकित  प्रश्न  बन  जाते  हैं  और  महत्त्वपूर्ण  अ्रश्न  अतारांकित  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जिसके  बारे  में  पहले  ही  उत्तर  दिया  जा  चुका  उस  बात  को  आप

 महसूस  नहीं  करते  इसीलिये  हमें  संवीक्षा  करनी  पड़ती  इसी  कारण  समस्‍या  आपको
 प्राथमिकता  का  भी  उल्लेख  करना  चाहिये  ।

 श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  अध्यक्ष  देश  में  कागज  के  दाम  लगातार  बढ़ते  जा  रहे  हूँ
 और  जेसा  अभी  मंत्रो  जी  ने  अपने  उत्तर  में  बताया  कि  गुजरात  में  43  एककों  का  पंजीकरण  हो
 चुका  है  परन्तु  उनमें  अभी  उत्पादन  शुरु  होना  लेकिन  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूँ  कि  सिर्फ

 गुबरात  में  ही  सारे  देश  में  ऐसी  परिस्थिति  पंदा  हो  गई  है  कि  कागज
 के  द्वा्मों  में  वृद्धि

 होती  जा  रंही  इसको  ध्यान  में  रखते  हुए  यदि  कोई  गर-परम्परागत  कागज  उद्योग  स्थापित
 करना  चाहता  है  तो  क्या  उसको  सरकार  की  तरफ  से  रियायतें  दी  क्या  सरकार  की

 ऐसी  कोई  योजना  हैं  ।

 कष्यक्ष
 महोदय

 बता  तो  दिया  और  कितनी  दफा  बताए गे  ।

 थी
 आरिंफ  मोहम्मद  गैस  पर  आधारित  पेपर  ध्लाण्ट  के  बारे  में  मुझे

 जामकारी  नहीं  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मत्री  गेर-परम्परागत  के  बारे  में  पूछ  रहे  हैं  ?

 हो  आरिफ  मोहम्मद  मैं  वही  कह  रहा  अगर  गैर-परम्परा
 गत  साधनों  पर  आधारित  नए  पेपर  प्लाण्ट  के  लगाने  की  बात  तो  उसके  लिए  न  केवल  इजाजत

 बल्कि  हम  उसको  प्रोत्साहित  करते  हैं  कि  वे  लगाएं  जाए  ।

 क्री  भामप्रताप  शर्मा  :  माननीय  अभ्यक्ष  छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  मिनी  पेपर
 प्लाष्ट  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  सरकार  की  कई  थोजनाएਂ  हैं  और  उसके  कई  अच्छे  परिणाम

 हमारे  सामने  आए  मैं  मंत्री  जी  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हंमारें  देश  में  जहां  बगास
 और  वेस्ट  पेपर  बहुत  भाज़ा  में  इत  पर  आधारित  पेपर  कारखानों  को  स्थापित  करने  के  लिए
 सरकार  क्‍या  प्रोत्साहन  दे  रहीं  है  और  इस  दिशा  में  विगत  दो-तीन  वर्षों  से  अभी  तक  कितने

 लांहसेंस  स्वीकृत  किए  गए  हैँ
 7
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 ः  क्षी  आरिफ  मोहम्मद  खां  :  मेरे  पास  अलग-अलग  आंकड़  तो  उपलब्ध  नहीं

 लेकिन  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  आरम्भ  में  119  इकाइयां  जो
 डी०  जी०  टी०  डी०  के  साथ

 थीं  और  छठी  पंचब्र्षीय  योजना  के  बीच  में  132  और  यूनिटें  लगाई  गई  इस  तरह

 कुल  तादाद  बढ़कर  251  हो  गई  है  ।

 जेसा  मैंने  बहले  इसका  जो
 परम्परागत

 साधन  उसकी  कमी  होती  चली  जा  रही
 है  ओर  वैसे  भी  एनवायरनमेण्ट  के  एगल  से  हमारी  कोशिश  यह  है  कि  जंगल  से  लकड़ी  कम  से
 कम  काटी  इसलिए  कोशिश  करके  यह  काम  किया  गया  है  कि.गेर-परम्परांगत  साधनों
 पर  आधारित  नए  प्लाण्ट  लगाए  जो  अलग-अलग  आंकड़े  हैं  कि  उसके  ऊपर  कितनी

 यूनिटें  रजिस्टर्ड  और  कितने  लैटर  आफ  इढेण्ट  दिए  गए  वह  मैं  भानमीय  सदस्य
 |  को  अलग  से  बता  दूगा  ।

 क्री  राम  मगोना  सिंध  :  माननीय  अध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्रों  जी  से  यह  जानना  चाहता

 हूं  कि  देश  में  कांगज  की  कमी  है  ओर  यदि  यह  सरकार  मानती  है  कि  जहां  पर  साधन  उपलब्ध

 हैं  वहां  पर  फंक्ट्रियां  खोली  और  कागज  के  लिए  बगास  जरुरी  बांस  जरुरी  है  और  बाल
 जरुरी  तो  देवरिया  एक  ऐसा  जनपद  जहां  14  चीनी  मिलें  वहां  पर  अगास
 उपलब्ध  बांस  भी  उपलब्ध  जमीन  उपलब्ध  तो  क्‍या  मंत्री  महीद॑य  प्रयास  करके
 देवरिया  जनपद  में  कागज  की  फैक्ट्री  लगवाए गे  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  बात  बनी  यह  तो  स्टेट  गवर्न॑मेष्ट  का  काम  है  ।

 की  आरिफ  सौहम्मद  खां  :  अध्यक्ष  अगर  माननीय  सदस्य  किसी  उद्यमी  को
 लाए गे  जो  फैक्ट्री  लगाने  के  लिए  शैयार  तो  हम  तैयार

 पेट्रोलियण  शोधनशालाओं  के  लिए  आरक्षित  विश्व त्‌  संयंत्रों  को  श्यांपना
 ।

 +739,  थी  बाई०  एस०  महाजन  ।  .  मंत्री  करेंगे  कि  :
 क्षीमतो  भनोरभा  सिंह  |

 :  क्‍या  पेड्रोलियम  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 क्‍या  सरकार  ने  बम्बई  स्थित  भारत  पेट्रोलियम  तथा  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  तेलशोधक
 कारखानों  तथा  मद्रास  स्थित  मद्रास  तेलशोधक  कारखानों  में  भाव  के  सह-उत्पादन  की  सुविधा  के
 साथ  आरक्षित  विद्य ुत  संयत्रों  की  स्थापना  करने  की  मंजूरी  दी

 क्‍या  आरक्षित  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  ओर  राज्यविद्युत  स्रोताँ  से  बिजली  की

 सप्लाई  करमे  संबंधी  सभी  आर्थिक  पहलुओं  पर  विचार  कर  लिया  गया  है  भर  यदि  तो  उसके

 क्या  परिणाम  ओर

 क्षमता  उत्पादन  लागत  भर  लाभ  की  दृष्टि  से  इन  तेलशोधक  कारशातों

 के  समग्र  कायंकरण  पर  आरक्षित  विद्यत  संयंत्रों  का  कया  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 पेट्रोलियम  मस्खालय  के  राज्य  मस्त्रो  शबल  किशोर  शर्मा  :  एक  विवरण  '  पत्र  सभा

 पटल  पर  भ्रस्तुत
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 विधरण

 मद्रास  रिफाइनरीज  लिमिटेड  में  वाष्प  के  सह-उत्पादन  की--जेनरेशन  सहित  लगभग  10

 मेगावाट  की  क्षमता  को  बढाने  के  प्रस्ताव  पर  सरकार  द्वारा  3984  में  स्वीकृति  दे  दी  गई

 है  ।  बम्बई  में  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  और  भारत  पेट्रोलियम  कारपोरेशन  लिमिटेड  की

 शोघनशालाओं  में  वाष्प  के  सह-उत्पादन  की  सुविधाओं  सहित  30-30  मेगावाट
 क्षेमता  के  कैप्टिव  विद्युत  संयंत्रों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  ।

 हां  ।

 रिफाइनरी  जैसे  मिरस्तर  प्रक्रिया  वाले  उद्योग  में  कैप्टिव  विद्युत  उत्पादन  की

 आवश्यकता  विद्युत  सप्लाई  के  मार्ग  में  आने  वाली  बाघांओँ  को  पार  करते  हुए  उत्पादन  और

 उत्पादकता  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  होती  जिससे  न  केवल  उत्पादन  की  तत्काल  हानि  होती

 है  बल्कि  उपकरणों  को  भी  काफी  क्षति  पहुंचती  है  ।

 थी  बाई०  एस०  महाजन  :  आरक्षित  बिश्युत  संयंत्र  लगाने  का  विचार  बहुत
 उपयोगी  है  और  उत्तर  में  यहु  कहा  गया  है  कि  इसके  आर्थिक  पहल  का  अध्ययन  किया  जा  चुका

 पेट्रोल  की  हमारी  आवश्यकता  से  विदेशी  भुद्रा  संसाधनों  पर  भारी  दवाव  पड़ा  है  ।

 इसलिये  मैं  यह  थानना  चाहता  हूਂ  कि  क्‍या  आरक्षित  विद्युत  संयंत्र  स्थापित  करने  और  उदाहरण
 के  तोर  भारत  पेट्रोलियम  की  लिसने  अपनी  क्षमता  प्रतिवर्ष  60  लाख  टन  बढ़ा  ली  भाव

 श्यकता  पूरी  करने  के  परिणामस्वरूप  क्‍या  विदेशी  मुद्रा  बचाई  जा  सकेती  है  ?

 की  नवल  किशोर  शर्मा  :  माननीय  सदस्य  की  यह  टिप्पणी  कि  मंत्रालय  इसके  आर्थिक

 पहलू  का  अध्ययन  कर  रहा  सही  नहीं  है  ।  प्रश्न  के  भाग  के  बारे  में  हमने  बताया  है  कि

 समग्र  रूप  से  आथिक  पहलू  आरक्षित  विद्यूत  संयन्त्रों  की  स्थापना  के  पक्ष  में

 माननीय  सदस्य  ने  जो  कहा  उससे  मैं  सहमत  हूँ  ।  जहाँ  तक  भारत  रिफाइनरीज  में  आरक्षित

 विद्युत  संयन्त्र  स्थापित  करने  का  प्रश्न  हम  इसके  पक्ष  में  हैं  और  यह  सरकार  के  लिये
 णीय  है  ओर  हम  पर  गंभीरता  पूवंक  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 थी  थाई०  एस०  महाजन  :  क्‍या  मैं  यह  जान  सकता  हूँ  कि  इन  विद्युत  संयन्त्रों  को  केन्द्रीय

 सरकार  द्वारा  वित्त  पोषित  किया  जायगा  अथवा  इनका  वित्त  पोषण  तेल  शोधक  कारखाने  के

 आंतरिक  संसाधन  से  किया  जायगा  ?

 भरी  मबल  किशोर  शर्मा  :  वित्त  पोषण  तेल  शोधक  कारखासे  के  आंतरिक  संसाधनों  से

 किया

 कीमतो  मनोरभा  सिंह  :  अध्यक्ष  मंत्री  महोदय  के  जवाब  से  हम  संतुष्ट  हैं  ।
 है

 कर्माठक
 के  मंत्रियों  को  बरीयता  के  आधार  पर  बिना  धारी  टेलीफोसों  का  आवंटन

 है
 ह

 +740.  थी  थी०  एस०  क्ण्ण  अयूधर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 हा  शगणाण

 बंगलौर  शहर  में  1984  से  आज  तक  वरीयता  के  आधार  पर  बिना  बारी
 टेलीफोन  आबंटन  किए  जाने  हेतु  कितने  आवेदन  गत्र  प्राप्त  हुए

 )  बिना  बारी  के  टेलीफोन  किस  आधार  पर  दिए  गये

 कया  राज्य  सरकार  के  मंत्रीगण  बिना  बारी  वरीयता  वाली  सूची  के  अन्तगंत  आते
 ओर  ५

 क्‍या  कर्नाटक  सरकार  के  मंत्रियों  को  बिना  बौरी  वरीयता  के  आधार  १र  टेलीफोन
 को  सुविधा  देने  से  हन्कार  कर  दिया  गया  था  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  थी  राम  निवास  :  1984  से  30
 अप्र  1985  तक  बंगलूर  में  बिना  बारी  के  टेलीफोन  आबंटित  करने  के  बारे  में  113  अनुरोध
 प्राप्त  हुए  थे  ।

 एक्सचेंजों  की  कार्य-भार  की  स्थिति  को  मदं  नजर  रखते  हुए  उपयुक्त  मामलों  में
 बिना  पारी  के  टेलीफोन  कनेक्शन  मंजूर  किए  गए  थे  ।

 सरकारी  हैसियत  में  मंत्रियों  की  टेलीफोन  संबंधी  मांगें  राज्य  सरकार  के  संबंधित

 मंत्रालय/विभाग  द्वारा  पूरी  की  जाती  हैं  जो
 भो०  वाई०  टी०  विशेष  श्रेणी  के  अन्तगंत  टेलीफोन

 कनेक्शन  के  लिए  रजिस्ट्रेशन  कराते  ऐसे  टेलीफोन  कनेक्शन  प्रदान  करने  के  लिए  प्राथमिकता
 दी  जा  सकती  है  ।  ।

 जी  नहीं  ।  कर्नाटक  सरकार के  मंत्रियों  की  प्राथमिकता  मांगें  राज्य  सरकार  के  मुख्य
 सचिव  के  साथ  परामर्श  करके  पूरी  की  गई  थीं  ।

 शो  थी  ०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर  सत्य  से  परे  मैं  यह  बात

 प्रमाण  के  साथ  कह  रहा  हूँ  ।  उस  मैं  सतारूढ़  दल  में  था  ओर  तब  मैं  मंत्री  अनेक

 मंत्रियों  को  टेलीफोन  नहीं  मिले  थे  ।  कुछ  टेलीफोन  कुछ  अधिकारीयों  से  वापिस  ले  लिये  गये  थे

 और  बाद  में  मंत्रियों  को  दे  दिये  गये  मंत्रियों  को  टेलीफोन  देने  के  संबंध  में  आपके  पास

 चित  मार्ग-निर्देश  नहीं  हैं  ।  क्‍या  मैं  यह  जान  हूँ  कि  क्या  मानदण्ड  हैं  ?  क्‍या  मार्ग-निर्देश

 हैं  ?  मामलेਂ  का  निर्णय  आप  किस  प्रकार  करते  हैं  ?  भ्रापने  मामलों  के  बारे  में

 उत्तर  में  बताया  टेलीफोन  देने  के  क्‍या  मार्ग-निर्देश  और  मानदण्ड  हैं  ?  इस  बात  का  निर्णय

 कोन  करेगा  कि  कौनसा  मामला  उपयुक्त  है  ।

 थी  राम  निवास  मिर्धा  :  बंगलोर  के  जिस  क्षेत्र  में  राज्य  सरकार  के  कार्यालय  स्थित  हैं
 ओर  जिस  क्षेत्र  में  मंत्रीयण  तथा  महत्त्वपूर्ण  सरकारी  अधिकारी  रहते  वह  बंगलौर  देलीफोन्स  के

 केन्द्रीय  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  अन्तर्गत  आता  यह  एक्सचेंज  पुराना  इसकी  क्षमता

 13150  लाइनों  की  है  जिनमें  से  3300  लाइनों  के  उपस्कर  श्वराव  हो  गये  हैं  और  उनको

 लगे  की  आवश्यकता  इस  एक्सचेंज  पर  94.77  प्रतिशत  भार  कभी-कभी  यह
 समस्या  छड़ी  हो  जाती  है  कि  इस  एक्सचेंज  से  हम  कितने  अधिक  टेलीफोन  दे  सकते  हैं  ।  ठीक

 राज्य  सरकार  से  43  अनुरोध  प्राप्त  हुए  राज्य  सरकार  के  मुक्य  सचिव  की  सलाह

 से  18  कनेक्शन  दिये  गये  थे  लिसमें  से  राज्य  सरकार  तथा  मुख्य  सचिव  ने  केवल  10  कनेक्शन
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 स्थिति  को  समझ  सकेंगे  ।

 लिखित  उत्तर  ५  7  1985
 *िेणएएए  मणि  _ न्‍

 मंत्रियों  को  दिये  थे  ।  पद्धति  यह  हम  लोग  राज्य  सरकारें  से  सदा  परामश्श  लेते  हम  लोग

 उन्हें  यह  बताते  हैं  कि  किस्ती  विशेष  एक्सचेंज  से  किसी  विशेष  समय  में  हम  कितने  कनेक्शन  दे

 सकते  हैं  ।  इसका  सम्बन्ध  राज्य  सरकार  से  है  कि  वह  उन्हें  किस  प्रकार  आपस  में  दे  ।

 क्षो  थो०  एस०  कृष्ण  अय्यर  :  उन्होंने  जो  वात  कही  वह  अधिकारियों  के  संबंध  में  है  ।

 किन्तु  मंत्रियों  क ेआवास  के  संबंध  में  स्थिति  क्‍या  है  ?  जहाँ  मैं  रह  रहा  वहाँ  के
 पर  कोई  भार  नहीं  मैंने  अधिकारी  को  बुलाया  उसने  बताया  कि  मार्ग  निर्देश  मे
 मंत्रियों  को  प्राथमिकता  देने  की  कोई  बात  नहीं  किन्तु  अब  आप  कहते  हैं  कि  मंत्रियों  को
 प्राथमिकता  दी  जाती  उस  समय  उस  अधिकारी

 ते  कहा  था  कि  मंत्रियों  के  लिये  कोई
 मिकता  भहीं  इसलज़िये  मैं  यह  जानना  चाहता  हूँ  कि  सही  स्थिति  क्‍या  है  ।

 शो  राम  निवास  मिर्धा  :  यदि  राज्य  सरकार  **"'***ਂ

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  अब  वह  मंत्री  नहीं  बह  क्‍या  चाहते  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  आशा  ही  जीवन  जीवन  आशा  पर  निर्भर

 प्रो०  के०के०  तिथधारो  :  श्री  हेगड़े  ने  इन्हें  यहाँ  भेज  दिया  है  ।

 को  राम  निवास  सिर्घा  :  यदि  राज्य  सरकार  चाहे  तो  मंत्रियों  के  आवास  पर  सरकारी

 टेलीफोन  लगवा  सकती  इसकी  कोई  समस्या  नहीं  विधान  सभा  सदस्यों  और  विधान

 षद्‌  सदस्यों  को  भी  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।  मंत्री  को  इसे  पाने  में  कोई  समस्या  नहीं  है  जब

 तक  राज्य  सरकार  *

 अध्यक्ष  सहोदय  :  जनता  ने  ही  उन्हें  प्राथमिकता  प्रदान  कर  दी  समस्या  यह

 क्रो  थो०एस०  कृष्ण  अय्यर  :  मंत्री  महोदय  मुख्य  सचिव  से  जवाब  तलब  करे  ।  तभी  वह

 4  है

 अध्यक्ष  महोरय  :  तीसरा  प्रश्न  कृपया  ।

 किशोर  चन्द्र  देव--अनुपस्थित  ।

 प्रिय  रंजन  दास  मु  शी--अनुपस्थित  ।

 ध  प्रश्न  काल  समाप्त  होता  है  ।

 प्रहनों  के  लिखित  उत्तर

 .  बच  भूमि  को  उपजणाऊ  भूमि
 रे  बदलना

 +709,  डा०  अशाशेखर  तजिपाठी  :  क्या  कृषि  और  प्रांसोीण  जिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  2000  ई०  तक  देश  सारी  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  भूत  में

 बदलने  का  निर्णय  किया
 ॥
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 यदि  तो  क्या  सरकार  इस  संबंध  में  कोई  कार्यक्रम  बना  रही  और
 यदि  तो  उसकी  रूपरेखा  क्‍या  है  ओर  यदि  तो  सरकार  कौ  विचार  इस

 समस्या  को  कंसे  हल  करने  का  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  भरी  यब्यू  लाल  अस्द्ाकर  )  :  से  बंजर
 *  तथा  अकृष्य  भूमि  में  सभी  अनावतं  सीधी  पहाड़ी  ढलानें  और  अस्यधिक  बंजर  शुष्क  पट्टियाँ  शारि

 हैं  जिनको  बहुत  अधिक  खर्च  किए  बिना  कृषि  योग्य  नहीं  बनाया  जा  सकता  ।  बंजर  भूमि  को  कृषि
 योग्य  धनाने  की  उपयुक्तता  ओर  उस  पर  आने  वाली  लागत  को  ध्यान  में  रखे  बिना  सारी  बंजर

 भूमि  में  खेती  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  कार्यक्रम  नहीं  है  ।

 कृषि  योग्य  बेकार  भूमि  और  जिस  भूमि  का  भू-क्षरण  तथा  अवक्रमण  होता  रहता

 है  उसका  उत्पादन  कामों  के  लिए  उपयोग  करने  के  लिए  सरकार  निम्नलिखित  कार्यक्रमोंका
 कार्यान्वयन  कर  रही  है  :--

 (1)  17  राज्यों  तथा  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  स्थित  28  ख्रवण  क्षेत्रों  मे ंनदी  धाट

 योजनाओीं  के  स्रवण  क्षेत्रों  में  मृदासंरक्षण  ।

 सात  राज्यों  और  एक  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  स्थित  8  स्रवण  क्षेत्रों  में  जिन  नदियों  में

 बाढ़  का  खतरा  बना  रहता  है  उनके  स्लरवण  क्षेत्रों  में  समेकित  पन  धारा  प्रबंध  ।
 5  राज्यों  में  मरु  विकास  कार्यक्रम  ।

 13  राज्यों  के  88  जिलों  में  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  ।

 हिमालय  क्षेत्र  के  12  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जल  तथा  वृक्ष  संरक्षण  ।

 15  राज्यों  में  वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  से  कुल  उत्पादन  को  स्थिर  करने  तथा  उसमें  वृद्धि
 करने  के  लिए  जल  संरक्षण/उपयोग  की  तकनीकों  का  प्रचार  ।

 अरुणाचलि  प्रदेश  तथा  मिजोरम  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  झूम  खेती  पर  नियंत्रण

 सामाजिक  वानिकी  जिसमें  157  चुनिंदा  जिलों  में  ग्रामीण  जलावन  लकड़ी  के  लिये

 वृक्षारोपण  करना  शामिल  है  ।

 उत्तर  राजस्थान  तथा  मध्यप्रदेश  के  राज्यों  के  तंग  धाटियों  वाले  क्षेत्रों  का
 ”

 विकास  तथा  स्थायीकरण  ।  .
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  चालू  योजनाओं  को  जारी  रखने  के

 -  श्रेणीकरण  तथा  पुनर्स्थापन  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यक्रम  सुझाए  गए  हैं  :--

 (1)

 (  2  )

 (5)

 (4)

 चालू  परती  भूमि  के  कृषि  योग्य  बेकार  भूमि  तथा  परती  भूमि  ।

 जल  लग्नता  से  प्रभावित  क्षेत्र  ।

 लवणीय  तथा  क्षारीय  और  नि
 '

 तटीय  लवणीय  तथा  रेतीले  क्षेत्र  ।

 इंधन  तथा  चारा  रोप्रण  के  उद्देश्य  से  एक  राष्ट्रीय  बेकार  भूमि  विकास  बोर्ड  स्थापित
 हद  हर

 करने  का  भी  प्रस्त/व

 फलों  क्षोर  सब्शिियों  का  उत्पादन

 +710,  शो  हरोश  रावत  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंसे  कि  :
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 लिखित  उत्तर  -  7  1985

 SN  जाओ

 क्या  भारत  में  फलों  और  सेव्जियों  का  प्रति  एकड़  उत्पादन  अन्य  देशों  की  तुलना  में

 बहुत  कम

 यदि  तो  भारत  में  शीतोष्ण  तथा  उष्ण  कटिबंधीय  फलों  और  सब्जियों  का  प्रति

 एकड़  औसत  उत्पादन  कितना

 उनका  औसत  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अनुसंधान  और  विकास के  क्षेत्र  में  सरकार
 का  विचार  क्‍या  कदम  उठाने  का  और

 इस  संबंध  में  बष॑  1985-86  के  दोरान  अनुमानतः  कितनी  धनराशि  श्वर्च  की

 जाएगी  ?

 पग्रामोण  विकास  विभास  में  राज्य  मंत्री  अस्त  लाल  से  चूंकि
 भारत  में  अधिकतर  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  और  उपज  के  अधिकृत  और  व्यापक

 आंकड़े  उपलृब्ध  नहीं  इसलिये  भारत  के  अधिकतर  फलों  और  सब्जियों  की  उत्पादकता  की  अन्य

 देशों  में  विद्यमान  स्तर  से  तुलना  करनां  संभव  नहीं  संरकारी  आँकड़ों  से  पता  चलता  है  कि
 1983-84  के  दोरान  प्याज  और  शकरकन्द  की  उत्पादकता  14.6,  15.2,
 10.1  और  7.1  टन  प्रति  हेक्टार  अन्य  देशों  के  साथ  केवल  आलु  और  प्याज  की  तुलना  के

 शाँकड़े  ही  उपलब्ध  प्याज  के  प्रति  हेक्टार  उत्पादन  में  कोई  महत्वपूर्ण  अन्तर  नहीं  किन्तु

 आलू  का  उत्पादन  फ्रान्स  और  पश्चिमी  जमंनी  के  मुकाबले  कम  है  ।

 2.  अनुसंधान  कार  चार  केन्द्रीय  अनुसंधान  चार  अखिल  भारतीय  समन्वित

 संधान  परियोजनाओं  भौर  ग्यारह  तदर्थ  अनुसंधान  योजनाओं  के  माध्यम  से  किया  जाता

 सातवीं  योजना  में  शीतोष्ण  बागवानी  के  लिये  एक  नर्या  संस्थान  और  चार  राष्ट्रीय  केन्द्र  खोलने

 का  प्रस्ताव  सातवीं  योजना  में  बागवाज्ी  के  विकास  की  कार्यनीति  निम्नलिखित  पहलुओं  पर
 केन्ति  होगी  :--

 (1)  यूनिट  क्षेत्र  के  उत्पादन  को  दृष्टतम  बनाता  ।'

 (2)  उत्कृष्ट  स्तर  के  पेड़ों  वाले  क्षेत्र  का  विस्तार  !

 (3)  सब्जियों  के  बीजों  के  उत्पादन  पर  जोर  देना  ।

 (4)  शुष्क  क्षेत्रों  मे ंबागवानी  का  विकास  ।

 (5)  बागवानी  उद्योग  का  एकीकृत  विकास  जिसमें  विपणन  और  निर्यात
 शामिल  है  ।

 3.  भारत  सरकार  वे  1985-86  में  बागवानी  पर  अनुसन्धान  और  विकास  के  लिये

 निम्नसिखित  वरिव्यय  नियत  किये  हैं  :--

 अनुसंधान न 739.5 लाख ३० (2) विकास --. 262 लाख रु० श्ौनो के भूस्य सें बढ़ि हु थी सत्य गोपाल कया लाश और भागश्कि पूति मंत्री यह दताने की कृपा करेंगे ह 26 +
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 क्‍या  सरकार  ने  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  बेची  जाने  वालो  भीनी  कला  मुल्य
 बढ़ाने  का  निर्णय  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इसके  कया  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नांगरिक  पति  मंत्री  बीरेशा  :  हाँ  |

 1984-85  के  लिए  लेवी  नौोनी  के  अखिल  भारत  ओसत  निकासी  मूल्य  में  वृद्धि  होने
 के  फलस्वरूप  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  बेची  जा  रही  चीतो  के  समान  मूल्य
 4.00  रुपये  से  बढ़ाकर  पहली  अप्र  1985  से  4.40  रुपये  प्रति  किलोग्राम  कर  दिए  गए  हैं  ।

 यह  वृद्धि  गन्ने  की  लागत  में  बृद्धि  ओर  अखिल  भारत  रूपान्तरण  लागत  आदि  में

 वृद्धि  होने  के  कारण  हुई  है  ।

 भर  तर्राष्ट्रीय  भ्रम  संगठन  के  बाल  अरम  मिशन  हारा  भारत  का  बोर

 +
 712.  करो  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  विभिन्‍न  बाल  श्रम  परियोजनाओं  का  क्षेत्र  आययन  करने  के  लिये  अंतर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  से  बाल  श्रम  मिशन  1983  में  भारत  आया

 यदि  तो  तैयार  की  गई  परियोज॑नाएਂ  कौन सी
 क्‍या  परियोजनाओं  के  लिए  कुछ  विदेशी  सहायता  दी  जाती  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  टो०  :  से  केन्द्रीय  सरकार  के

 रोध  अंतर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  ओ  ए०  बीकयूली  का  एक  सदस्यीय  बाल  श्रम  मिशन  भेजा  ।

 वर्ष  1983  के  अंत  उन्होंने  कुछ  क्षेत्रों  का  दोरा  किया  जहां  बाल  श्रमिक  अधिक  हैं  तथा  उन्होंने
 बाल  श्रमिकों  के  क्षेत्र  में  स्वेच्छिक  संगठनों  द्वारा  चलाई  जा  रही  कुछ  परियोजनाओं  को  भी

 देखा  ।  अपने  मिशन  की  समाप्ति  पर  श्री  बीकयूली  ने  एक्शन  प्रोग्राम  शुरू  करने  के  लिए  एक
 रिपोर्ट  तैयार  की  ।  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  इस  परियोजना  को  शुद  करने  हेतु  कुछ  अनुदान  देमे

 का  आश्वासन  दिया  -
 ।

 कृषि  का  पग्जोकरण

 +7 13,  श्लोमती  जयम्तो  पटमायक  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करंगे  कि  :

 कक्‍्या,सरकार  ने  कृषि  के  यंत्रीकरण  पर  जोर  दिया

 यदि  तो  छठी  योजनाबधि  में  कृषि  यंत्रीकरण  द्वारा  उत्पादन  में  वृद्धि  करमे  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठागे  गये

 उक्त  योजनावधि  में  इस  संबंध  में  क्या  उपलब्धियां  हुई  '

 सातवीं  योजनावधि  में  यंत्रीकरण  के  अन्तगंत  अधिक  एकड़  भूमि  साने  के  लिए  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?
 ह
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 प्राभीण  विकास  विभात  में  राज्य  संत्रो  जन्दू  लाल  :  सरकार  ने  कृषि  के
 चयनात्मक  यंत्रीकरण  पर  जोर  दिया

 छठी  योजना  के  दौरान  कृषि  मंत्रीकरण  की  दर  को  बढ़ाने  के  लिए  निम्नलिखित  कदम

 उठाए  गए  हैं  :--  -  ॥

 (1)

 (2)

 पावर  कटाई  हत्यादि  के  विनिर्माण  के  लिए  पर्याप्त

 क्षमताओं  का  सुजन  किया  गया  है  ।

 पशु  और  मानव  शक्ति  के  प्रभावी  इस्तेमाल  के  लिए  पशुओं  द्वारा  खींचे  जाने

 उन्नत  क्षति  उपस्करों  और  हाथ  के  औजारों  को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिए  कदम

 उठाए  गए  ।  इस  प्रयोजन  के  लिए  €क  केसर्द्रीय  प्रायोजित  योजना  शुरु  की  गयी  ।

 विभिन्न  कृषि  जलवायु  परिस्थितियों  के  लिए  उन्‍नत  कृषि  उपस्करों  और  मशीनरी

 को  अभिज्ञात  करने  के  लिए  उपस्कर  पुनरीक्षण  ओर  निर्मुक्ति  समितिਂ

 नामक  एक  केन्द्रीय  समिति  का  गठन  किया  गया  ।

 विभिन्न  कृषि  भशीनरी  और  औजारों  के  लिए  मानकों  का  विकास  करने

 हेतु  कदम  उठाए  कृषि  श्रमिकों  के  हितों  की  सुरक्षा  के लिए  घातक  मशीन

 विनियमन  1983  नामक  हक  केन्द्रीय  अधिनियम  बनाया  गया  ।

 किसानों  ओर  तकनीशियनों  के  प्रशिक्षण  भोर  कृषि  मशीनरी  तथा  उपस्करों  की  जांच

 के  रूप  में  साहाय्य  सेवाओं  का  विस्तार  किया  गया  तथा  उन्हें  सशक्त  बनाया  गया  )

 राज्य  कृषि  उदयोग  निगर्मों  को  भी  व्यापक  पैमाने  पर  कृषि  मशीनरी  के  विनिर्माण

 और  वितरण  कार्य  करने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  गया  ।

 किसानों  को  कृषि  मशीनरी  खरीदने  में  सक्षम  बनाने  के  लिए  संस्थागत  ज्रोतों  के

 माध्यम
 से  पर्याप्त  ऋण  सुविधाएं  सुलभ  कराई  गईं  ।

 छठी  योजना  अवधि  के  दोरान  ट्रेक्‍्ट्रों  की  वार्षिक  बिक्री  65,000  से  बढ़कर
 81,000  हो  गई  ।

 इसी  अवधि  के  दौरान  पावर  टिलरों  की  वाधिक  बिक्री  1990  से  बढ़कर  3950

 हो  गई  ।

 पावर  थुं  सरों  की  वाधिक  बिक्री  50,000  से  बढ़कर  75,000  तक  पहुंच  गई  ।

 छठी  योजना  के  दौरान  राज्य  सरकारों  और  संघशासित  क्षेत्रों  ने  पशुओं  द्वारा  खींचे
 जाने  वाले  लगभग  1  लाख  बीज  व  उवरक  ड्रिल  तथा  6  लाख  अन्य  कृषि  उपस्कर
 वितरित  किए  है

 सातवीं  योजना  के  फार्म  यंत्रों  और  उन्नत  कृषि  उपस्करों  के  वितरण  को

 बढ़ाने  के  प्रयास  जारी  हैं  ।  इनके  विनिर्माण  के  लिए  पहले  ह्वी  प्रयांप्त  सुविधाएं  हैं  ।

 (2)  पर्याष्त  ऋण  सुविधाएं  सुलभ  कराने  के  लिए  संस्थागत  वित्तीय  एजेंसियों  से  सम्पर्क
 .

 किया  गया  हु
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 (3)  छ्षासतौर  पर  बाराती  खेती  वाले  क्षेत्रों  मे ंकिसानों  की  प्ह्ययता  करने  के  लिए  पशु
 द्वारा  खींचे  जाने  वाले  उन्‍नत  उपस्करों  और  हाथ  के  औजारों  को  लोकप्रिय  बनाने
 की  योजना  का  बड़े  पैमाने  पर  विस्तार  किया  जा  रहा

 (4)  ट्रैकक्‍्टरों  और  उन्नत  उपस्करों  के  कस्टम  भाड़े  की  एक  यौजना  पर  सातवीं  योजना
 के  लिए  विच,र  किया  जा  रहा  है  ।

 (5)  कृषि  यंत्रीकरण  और  कृषि  परिसंस्करण  उद्योग  के  विश्तार  के  लिए  उपयुक्त
 योजनाएं  शुरु  करने  की  दृष्टि  से  एक  राष्ट्रीय  कृषि  औद्यौगिक  निगम  स्थापित
 किये  जाने  पर  भी  विचार  किया  जा  रहा  है  ।  ़

 (6)  प्रशिक्षण  और  परीक्षण  के  लिए  साहाय्य  सेवाओं  का  विस्तार  करने  ओर
 सशक्त  बनाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केरल  और  कर्माटक  में  कोको  का  उत्पादन

 *714.  थो  के०पी०  उस्नोकृष्णनन्‌  :  क्‍या  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 केरल  और  कर्नाटक  राज्यों  में  कुल  कितने  एकड़  भूमि  में  कोको  की  खेती  होती  है
 और  इस  फसल  की  प्रति  एकड़|हेक्टेयर  उपज  क्‍या  है

 क्‍या  इन  राज्यों  तथा  अन्य  राज्यों  में  और  अधिक  भूमि  में  कोको  की  खेती  करने  की
 संभावनायं

 क्‍या  सरकार  चाकलेट  उद्योग  की  घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  फसलों

 की  अन्तरावधि  में  इस  फसल  की  खेती  करने  के  लिए  तथा  अम्ततः  निर्यात  के  द्वारा  विदेशी  मुद्रा
 अजित  करने  वाली  इस  व्यापारिक  फप्नल  के  महत्व  को  समझती

 कया  केरल  सरकार  मूल्यों  में  गिरावट  और  देश  में  अपर्याप्त  विपणन  सुविधाओं  की

 ओर  मंत्रालय  का  ध्यान  आकर्षित  करती  रही  और

 (=)  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  उपचा  रात्मक  कदम  उठाये  गये

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  चम्दू  लाल  से  उपलब्ध
 जानकारी  से  पता  चलता  है  कि  त़र्ष  1983-84  के  देश  में  लगभग  कुल  23,000  हैक्टार
 क्षेत्र  मे ंकोको  की  खेती  हो  रही  है  जिसमें  से  18,200  हैक्टार  केरल  में  और  4,300  हैक्टार
 कर्नाटक  में  कोको  के  प्रति  हैक्टार  उत्पादन  तथा  पंदावार  के  कोई  सरकारी  भ्रनुमान  नहीं  हैं
 पर  यह  सूचना  मिली  है  कि  6  वर्ष  ओर  उससे  अधिक  पुराने  औसत  उद्यान  की  प्रति  हैक्टार
 पैदावार  लगभग  400  कि०  ग्राम  सूखी  फलियां  हैं  ।

 देश  के  कुछ  भागों  में  कृषि  जलवायु  की  परिस्थितियाँ  कोको  की  खेती  के  अनुकूल
 हैं  ।

 नारियल  तथा  सुपारी  जैसे  बागों  में  बीच  की  फसल  की  तरह  कोको  का  एक  वाणिज्यिक  फसल  के

 रुप  में  विस्तार  करने  की  गुन्जाइश  है  ।

 सरकार  चाकलेट  उद्योग  की  घरेलू  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  और  अन्ततः

 विदेशी  मुद्रा  उपाजंक  के  रूप  में  बागानों  में  बोच  की  फसल  के  रूप  में  उगाने  के  लिये  इसे  एक

 उपयुक्त  फसल  के  रुप  में  मान्यता  देती  है  ।

 र्ध्
 29



 लिखित  उत्तर  7  1985
 अमल  बल क  नमिकिककिकलकि  कक  की

 मूल्यों  में  गिरावट  तथा  देश  में  अपयाप्त  विपणन  सुत्रिधाओं  के  बारे  में  केरल  सरकार  से

 इस  मंत्रालय  को  हाल  ही  में  कोई  पत्र  नहीं  मिला  है  ।

 असंगठित  क्षेत्र  में  श्रमिकों  के  लिए  समजूरो  ओो्ड
 --

 715.
 ष्  ate  |  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्‍या  सरकार  असंगठित  क्षेत्र  में  उन  श्रमिकों  के  लिए  मजूरी  बोर्ड  का  गठन  करने

 :  पर  विचार  कर  रही  है  जो  न्यूनतम  मजूरी  तक  प्राप्त  करने  प्रभायकारी  तरीके  से  बातचीत

 करने  में  असमर्थ

 यदि  तो  बिन  क्षेत्रों  को  इसके  अंतग्गंत  लाने  की  संभावना  है  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 और

 इन  बोर्डों  का कब  तक  गठन  किए  जाने  की  संभावना  +

 ५  क्षम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  टी०  $  से  असंगठित  क्षेत्र  में
 श्रमिकों  के  लिए  मजदूरी  बोर्ड  गठित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 उडीसा  में  चावल  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजनाएं

 716.  क्री  अनादि  चरणदास  :  क्या  कृषि  और  ग्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  चावल  की  उत्पादकता  और  उंत्पादन  बढ़ाने  के  1984-85  के
 दौरान  केन्द्र  द्वौरा  कौन-सी  प्रायोगिक  परियोजनायें  शुरु  की

 प्रायोगिक  परियोजनाओं  के  उद्देश्य  क्या

 इस  बारे  में  भावी  कार्यक्रम/योजनायें  क्‍या  और

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  के  अंतगगंत  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  को

 कुछ  विशेष  लाभ  मिलेगा  ।

 ग्रामोण  विकास  विश्वाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दूलाल  :
 1984-85  5  के  दोरान  उड़ीसा  के  सात  खण्डों  में  चावल  की  एक  मार्गदर्शी  परियोजना  शुरू  की
 गई  थी  ।  |

 इस  मार्गदर्शी  परियोजना  का  उद्देश्य  चावल  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  नियमित

 वृद्धि  की  राह  में  खण्ड  स्तर  पर  आने  वाली  बाधाओों  का  पता  लगाना  और  जो  बाघायें  थोड़े
 समय  में  दूर  की  जा  सकती  हों  उन  पर  काब्‌  पाना  था  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  (1985-90)  के  दौरान  उड़ीसा  सहित  छह  पूर्वी  राज्यों
 में  चावल  के  उत्पादन  और  उत्पादकता  में  वृद्धि  करने  के  लिये  एक  विशेष  चावल  उत्पादन  कार्यक्रम

 क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।  इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  चावल  उत्पादन  में  अल्पावधिक  और

 दीर्धावधिक  बाधाओं  पर  काबू  पाने  के  लिये  उपाय  किये  जायेंगे  ।

 इस  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  अनुसूचित  जनजातियों  सहित  सभी

 किसानों  को  लाभ  पहुँच्रेगा  ।

 30
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 कि  ससस  ययकअचइचइक्‍घी  न  ततत्त  हाााााााााे॑ेौाणणणएणणणणाता

 शत्पादन  बढ़ाने  हेतु  छोटे  और  सोमांत  किसानों  को  दो  गई  राशि

 +717.  क्री  लक्षण  मलिक  :  गया  क्षि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  हि

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  ही  में  छोटे  ओर  सीमांत  किसानों  के  लिए  सहायतार्थ

 कुछ  राशि  आबंटित  की  है  ताकि  वे  कृषि  उत्पादन  और

 यदि  तो  भाबंटित  राशि  कां  ब्यौरा  क्‍या  है  ।

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  रासश्य  मंत्री  चम्दूुलाल  लाल  :  हाँ  ।

 योजना  के  अन्तर्गत  1984-85  के  दौरान  निमुक्त  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा

 प्रदर्शित  करने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विधरण  ह

 हे  1984-85  के  दौरान  निमुक्त
 क्र०सं०  राज्य  का  नाम  की  गई  धनराशि

 2  ;  3

 1.  आन्धश्र  प्रदेश  59  1.02

 2.  असम  211,35
 3.  बिहार  823.44
 4.  गुजरात  220.90

 5.  हरियाणा  139.64
 6.  हिमाचल  प्रदेश  189.25
 7.  अम्म ूव  कश्मीर  106.27
 8.  कर्नाटक  341.45
 9.  केरल  275.52

 10.  भष्य  प्रदेश  1090.85

 11.  महाराष्ट्र  740.00

 12.  मणिपुर  42.12

 13.  नागालेंड  76.52

 14.  उड़ीसा
 ४  495.68

 15.  पंजाब
 हर

 205.42

 16.  राजस्थान  497.58

 17.  सिक्किम  5.83

 18.  तमिलनाडु  696.92

 19.  त्रिपुरा  46.06  -

 20.  उत्तर  प्रदेश  1194.94

 21.  पश्चिम  बंगाल  558.48

 पोग  8549.24-
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 कै  नि

 1  2  3°
 ्््ा

 :  2.  विधानमण्डल  वाले  संघशासित  क्षेत्र

 1.  अरुणाचल  प्रदेश  156.66

 2.  दमन  और  दीव  "20.10

 3.  पांडिचेरी  13.65

 4,  मिजोरम  98.94

 योग  280.35

 3.  बगर  विधानमध्यल  वाले  संघशासित  क्षेत्र

 1.  अण्डसान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  6.90

 2.  चष्डीगढ़  1.76

 3.  दादरा  और  नगर  हवेली  1.76

 4...  दिल्‍ली  6.90

 5.  लक्षद्वीप  16.50

 योग  33.82

 1,  2  और  3  का  कुल  8872.41  रुपये

 झमिक  कल्याण  कार्यक्रम

 718.  श्री  मलचन्द  डागा  :  क्‍या  भ्रम  मन्‍्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  उत्पादन  में  सुधार  करने  की  दृष्टि  से  श्रमिकों

 के  कल्याण  कार्यक्रमों  का  क्षेत्र  तथां  उनके  अन्तगंत  आने  वाले  विषयों  में  वृद्धि  की  है

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  उसंके  क्‍या  परिणाम  प्राप्त  हुए  और

 सरकार  द्वारा  अमिक  संधों  में  बाहर  के  पेशेवर  लोगों  के  श्रवेश  पर  प्रतिबष्ध  लगाने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालग्र  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  ओर  कल्याण  निधि

 लौह  मैंगनोज  अयस्क  और  क्रोम  चूना  पत्थर  और  डोलोमाइट  खानों  और

 बीडी  उद्योग  में  नियोजित  श्रमिकों  के  कल्याण  संबंधी  कार्यकलापों  को  चलाता  कल्याण

 नाओं  को  श्रम  कल्याण  संगठन  के  उप-क्ष  त्रीय  जिनका  प्रभारी  कल्य्प्रण  व्समृक्त  होबा
 की  तहत  लागू  और  मानीटर  किया  जाता  पहली  1983  से  बतेमान  छह  कार्यालयों  के

 साथ  तीन  और  कार्यालय  खोले  गए  हैं  ताकि  इन  योजनाओं  को  बेहतर  ढंग  से  लागू  किया  जा

 सके  ओर  उनकी  अधिक  प्रभावी  मानीटरिंग  भी  की  जा  सके  ।
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 इसके  अतिरिक्त  सिम्मलिखित  अभ्य  उपाय  भी  किक  गए  हैं  :---

 (1)  कई  चलते-फिरते  चिकित्सा  स्थाई  ओऔषधालयं  और  स्थाई  व॑  चलते-फिरते
 ओषधालय  स्थापित  किए  गए  हैं  जिनमें  से  कुछ  ने  पहले  से  ही  काम  करना  शुरू
 कर  दिया  है  ।

 (2)  इलाज  के  लिए  भर्ती  किए  गए  मरीजों  के  भोजन  पर  खर्च  की  जाने  वाली  राशि

 की  सीमा  बढ़ाई  गई  है  ।  खान  और  बीड़ी  श्रमिकों  की  स्वास्थ्य  देख-रेख  की  पात्रता

 के  लिए  वेतन  सीमा  को  1984  से  बढ़ाकर  1250/-  रुपए  मांसिक  कर

 दिया  गया  है  ।
 ह

 (3)  मफानों  के  बारे  सहायता  राशि  बढ़ाकर  7,500|-

 रुपए  और  15,000/-  रुपए  या  निर्माण  की  वास्तविक  लागत  का  75%,  इनमें  से
 जो  भी  कम  कर  दिया  गया  इसके  मकानों  के  मामले  में

 द
 विकास-खर्घ  2000/-  रुपए  और  मकानीं  के  भांसले  में  2250/-  रुपए
 या  बिकास  की  वास्सविक  लागत  की  “75%  की  दर  से  अदायगीं  की  जा  रही  है  ।
 बीडी  श्रमिकों  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  सिर्भितं  मकानों  के  लिए  दी  जाने

 वाली  सहायता  की  राशि  1,500/-  रुपए  से  बढ़ाकर  प्रति  मकान  के  लिए  3,000

 रुपएं  कर  दी  गई  है  ।

 बीडी  श्रमिक  सहकारी  सोसाइटियों  को  गोदामों  तथा  वर्कंशेडों  के  निर्माण  के  लिए  -

 वित्तीय  सहायता  की  योजनां  1984  से  लागू  की  जा  रही  जिस

 कारी  सोसाइटी  में  100  या  इससे  अधिक  बीड़ी  श्रमिक  सदस्य  वह  इस  योजना

 के  अधीन  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  की  हृदकार  हैं  ।

 (4  बनी

 (5)  विद्याथियों  को  प्रदान  की  जाने  वाली  छात्रबुत्ति  को  दर  10/-  रुपए  से  75/-  रुपए
 /

 की  सीमा  से  बढ़ाकर  15/-  रुपए  से  125/-  रुपए  तक॑  कर  दी  गई  स्कूल  जाने

 वाले  बच्चों  के लिए  बसों  को  खरीद  करने  के  लिए  खान  प्रवश्धकों  को  अदा  की

 जाने  वाली  सहायता  अनुदान  की  राशि  50,000/-  रुपए  से  बढ़ाकर  एक  लाख  रुपए
 कर  दी  गई  है  ।  खान  प्रबंधकों  को  वरावर-मबराबर  के  आधार  पर  सहायता-अनुदान
 देने  को  एक  योजना  प्रारम्भ  की  गई  है  जिसके  अन्तर्गत  खनिकों  को

 ऐतिहासिक  और  घाभिक  महत्व  के  स्थानों  की  सर  करने  का  अवक्तर  मिलेगा  |  चूना
 पत्थर  भौर  डोलोमाइट  तथा  लोह  अयस्क  कल्याण  निधियों  से  10,83/-
 लाख  रुपए  और  13.01/-  लाख  रुपये  की  राशि  सहायता  के  रूप  में  जल  आपूर्ति
 योजनाओं  के  लिए  प्रदान  की  गई  ।

 श्रकार  ने  ट्रेंड  यूनियत  1926  में  संशोधन  करने  के  लिए  30

 1982  को  लोक  सभा  में  एक  विधेयक  पेश  किया  तत्कालीन  लोक  सभा  के  भंग  होने  पर  वह
 विधेयक  ब्यपगत  हो  गया  ।  उसमें  यूनियन  की  कार्यकारी  समिति  में  बाहरी  ब्यक्रतियीं  को
 शतता  को  वर्तमान  50%  से  घटाकर  25%  करने  का  प्रस्ताव  था  ।

 हि  33
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 साध  उत्पादन  में  बढ़ि

 +719  क्री  चिता  सोहन  :  क्‍या  कृषि  और  प्राभीण  विकास  मंत्ी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  पिछले  पांच  वर्षों  के  दोरान  ग्रामीण  विद्युतिकरण  में  शत  प्रतिशत  वृद्धि  के
 '
 णामस्वरूप  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  आफ  इण्डिया  29.3.85);

 कया  खाद्य  उत्पादन  में  वृद्धि  कीटनाशकों  ओर  अधिक  उपज  देने  वाले  बीजों

 जैसे  विभिन्‍न  आदानों  की  आसान  उपलब्धता  के  कारण  हुई

 क्‍या  यह  बुद्धि  गेहूँ  और  चावल  के  सम्बन्ध  में  हुई  जिनके  उन्नत  किस्म  के  बीजों

 का  विकास  तथा  उनका  आयात  किया  गया  और

 क्‍या  सरकार  तिलहनों  और  दालों  के  लिए  भी  इसी  किस्म  के  अधिक  उपज  देने  वाले

 बीजों  का  आयात  करेगी  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  भम्त्रो  चम्दू  लाल  :  ओर

 पिछले  पांच  सालों  के  खाद्यान्न  उत्पादन  में  बढ़ोत्तरी  कई  कारकों  के  कारण  हुई
 जिनमें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  ये  शामिल  हैं--भधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीजों  का

 वनस्पति  रसायनों  और  ऋण  इत्यादि  जेसे  आदानों  की  समय  पर

 पर्याप्त  सिचाई  सुविधाओं  का  ग्रामीण  विद्युतिकरण  में  किसानों  को  नई

 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  सुलभ  कराना  और  मूल्य  समर्थन  उपाय  इत्यादि  ।

 सिफं  गेहूँ  और  चावल  के  उत्पादन  में  ही  बृद्धि  नहीं  हुई  बल्कि  बाजरा  और

 जसी  अन्य  फसलों  के  उत्पादन  में  भी  वृद्धि  हालांकि  यह  इतनी  प्रभावशाली  नहीं  हुई
 जितनी  कि  गेहूं  और  चावल  के  मामले  में  हुईं  ।

 तिलहनों  और  दलहनों  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  बीज  का  आयात  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  इन  फसलों  को  अन्य  देशों  में  विकसित  की  गई  किस्मों  की
 भारतीय  परिस्थितियों  के  अन्तगंत  जाँच  की  जा  रहो  ताकि  उनके  निष्पादन  और

 शीलता  का  मूल्यांकन  किया  जा  सके  ।

 सार्वजनिक  वितरण  प्रणालो  में  कमियां

 +720,  थी  चित्त  सहाता  े  री  दि
 की  भोला  साथ  कण

 :  क्‍या  छाद्य  और  मागरिक  पति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गरीब  लोगों  द्वारा  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  से  नियमित  रूप  से  अपना  राशन

 न  लिए  जाने  का  मुख्य  कारण  वस्तुओं  की  धटिया  किस्म  और  सप्लाई  का  अनियमित  होना

 यदि  तो  क्‍या  योजना  आयोग  के  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  ने  इस  संबंध  में  कोई

 अध्ययन  किया  और

 यदि
 तो  तत्संबंधी

 ब्यौरा  क्या  है
 ओर  अब  तक

 इस  संबंध में  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?
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 खाद्य  और  भागरिक  पूति  मस्त्रो  बोरेमा  से  योजना  आयोग  के

 कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  से  पता  चला  है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली

 के  लाभ  आबादी  के  कमजोर  वर्गों  तक  पर्याप्त  मात्रा  में  पहुच  रहे  हैं  और  इस  प्रकार  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  आबादी  के  गरीब  वर्गों  को  इसके  तहत  लाने  के  मूल  उद्देश्य  की  पूर्ति  समुचित  रूप  से  हो  रही
 है  ।  अध्ययन  में  अन्य  बातों  के  साथ  आवश्यक  वस्तुओं  की  उनकी

 आपूर्तिਂ  तथा  में  उनकी  आसान  उपलभ्यताਂ  को  उचित  दर  की  दुकानों  द्वारा  इनके  न

 उठाये  जाने  के  लिए  जिम्मेदार  बताया  गया  योजना  आयोग  की  रिपोर्ट  सरकार  के

 धीन  है  ।

 पांचवों  स्थ-बित्त  योजना  के  अभ्तर्गत  फ्लेटों  का  निर्माण

 $721.  थी  प्रताप  भानु  शर्मा  :  क्‍या  सिर्माण  ओर  आवास  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कषपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पांचवीं  स्व-वित्त  योजना  के  अमस्‍्तगंत  फ्लेटों  का  निर्माण  अभी  भी  प्रारम्भिक  चरण

 में

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 ये  फ्लैट  आबंटिथों  को  कब  तक  उपलब्ध  हो  जाएंगे  ?

 निर्माण  ओर  आधास  भस्त्रो  अब्दुल  :  से  एक  विवरण  सभा  पर
 रखा  है  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  स्थान  ह  निर्माण की  स्थिति
 ।  ह

 I
 Il  ie

 1.  राजौरी  गार्डन  20  5  -+  पूर्ण  हो  चुका  है

 2.  ईस्ट  आफ  कैलाश  9x  xx9  हो  चुका है
 Xx  ><  1986  तक

 तैयार  है  ।

 3.  अलकनन्दा  26  _  --
 पृ  हो  चुका  है

 4.  पश्चिमपुरी  262.  XxX  XXX  1985  तक  पूर्ण
 -

 ह 388. किया जाना >< >< पूर्ण होने वाला है । 2 तक पूर्ण किया जाना है । 335
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 5.  बजीरपुर

 6.  विकासपुरी

 7.  ब्रिलोकपुरी

 8.  पीतमपुरा

 9.  बोढेला
 10.  मोतियाखान

 *
 11.  ईस्ट  आफ  मुखर्जी  नगर

 12.  बसन्‍्त  विहार
 लाल  नेहरू '

 13.  सरिता  विहार

 14.  बसन्‍्त  कुज

 15.  नन्दनगरी

 16.  सुखदेव  बिहार

 17.  शालीमार  बाय
 का

 योग  :
 ाााााुाााााा७ए७एएएछएा

 ‘

 158
 —_———

 9172

 54

 7963

 7  1985

 2985  तक

 पूर्थ  किया  जाना  है  ।

 1985.  तक  पूछं
 किया  जाना

 है  |

 1985  तक  पूर्ण
 किया  जाना  है  ।

 198६  8६  तक

 पूर्ण  किया  जाना  है  ।

 पूर्ण  हो  चुका  है
 ।

 1987  के  अन्त  तक  पूर्ण
 ब्  है किया  जाना  है  ।

 1985  तक  पूर्ण
 किया  जाना  है  ।

 1986  तक  पूर्ण
 किया  जाना  है  ।

 ऊजाज्ज

 पिछड़  क्षत्रों  कौ  सहायता  करने  हेतु  महाराष्ट्र  में
 नो

 जोनों  को  स्थापता

 की  क्रूपा  करेंगे  कि  :

 +722.  को  बाला  साहिय  विद्वे  पाटिल  :  क्‍या  जाह्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्‍्त्रो  यह  बताने

 दि  क्‍या  महासष्ट्र  सरकार  ओर  महाराष्ट्र  सहकारी  शक्कर  कारखाना  संध  ने  केन्द्रीय

 सरकार  को  अभ्ग्रावेदन  दिया  है  कि  चीनी  का  लेवी  मूल्य  निर्धारित  करने  हेतु  राज़्य  को

 एकक  मानने  के  बज़  पिछड़  क्षेत्रों  में  चीनी  के  कारखाने  स्थापित  करने  में  सहायता  करने

 लिए  कृषि  आपधिक  परिस्थितियों  के  अनुसार  राज्य  को  तीन  जोनों  में  बाँट  दिया

 36
 :



 17  1907  लिखित  उत्तर
 ैप"पपपपपपप:पप:यए

 क्या  भारत  सरकार  ने  यह  मामला  ओद्योथिक  -  लागते  तथा  मूल्य  ब्यूरो  के  पास

 भेजा  था

 यदि  शो  इस  संबंध  में  ब्यूरों  के  क्या  निष्कर्ष  हैं  और  क्‍या  राज्य  सरकार  के

 प्रस्ताव  को  स्वीकार  योग्य  भाना  गया  और

 यदि  तो  सरकार  का  विचार  पिछड़  क्षंत्रों  में  चीनी  के  नंये  कारखाने  लगाते  में

 किस  प्रकार  सहायता  केरने  का  है  ?  ।

 खाद्य  और  मागरिक  प्ति  मम्जी  बोरेसा  :  प्रारम्भ  में  महाराष्ट्र  सरकार
 और  महाराष्ट्र  राज्य  सहकारी  शक्कर  कारखाना  संघ  नें  महाराष्ट्र  को  तीन  जोनों  में  विभाजित

 करने  के  लिए  अनुरोध  किया  था  लेकिम  बाद  में  उन्होंने  इसे  बदल  दिया  और  2  जोनों  के  लिए

 मनुरोध  किया  ।

 से  भौद्योगिक  लागते  ओर  मूल्य  जिन्हें  अन्य  बातों  के  . अलावा  जोनों
 का  पुनर्णंठन  करने  की  धृष्टि  से  वर्तमान  जॉर्मिंग  प्रणाली  की  जांच॑  करंने  की  जिम्मेदारी  सौंपी

 गई  ने  अपनी  रिपोर्ट  1984  में  प्रस्तुत  कर  दी  ओऔद्योगिक  लागत  और  मूल्य  ब्यूरो  द्वारा

 जोनों  का  पुनर्गठन  करने  विषयक्क  प्रस्तुत  किए  गए  जिनमें  महाराष्ट्र  के  वर्तमान  जोनों  से

 संबंधित  कुछ  सिफा  रिशें  शामिल  ऐसे  स्वरूप  के  हैं  जिन्हें  कार्यान्वित  करने  में  प्रशासतिक
 और  संभार  तन्त्र  विषयक  कठिनाइयाँ  पंदा  हो  सकती  इन  प्रस्तावों  के  बारे  में  औद्योगिक  लागत
 और  मूल्य  ब्यूरो  से  विस्तृत  स्पष्टीकरण  आदि  देने  के  लिए  कहा  गया  है  और  इन  सिफारिशों  को
 चीनी  वर्ष  1985-86  5-86  से  कार्यान्वित  करने  अथवा  न  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  लेने  से"पुर्व
 कार  द्वारा  इसकी  बारीकी  से  जाँच  करना  अपेक्षित  होगा  ।

 सोर्जरोग  में  100  किलोवाट  सीडियम  जेब  ट्रांसपोटर  चालू  करता

 +723.  क्री  जीं०  जी०  स्वेल  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 श्वासी  पहाड़ियों  के  शिलांग-चेरा  मांग  पर  मौंजरोग  में  100  किलोवाट  मीडियम
 वेव  ट्रांससीटर  कब  चालू  किया  गया  था

 उसके  क्‍या  परिणाम  और

 सामरिक  महत्त्व  के उस  सीमावर्ती  क्षेत्र  के  रेडियो  नेटवर्क  की  जो  इसके  अस्तगंत
 आता  है  कमियाँ  कया  हैं  ?

 सूजना  ओर  प्रसारण  मम्त्नात्रय  के  राज्य  मन्‍त्रो  वो०  एन०  :  शिलांग  में

 100  किलोवाट  मीडियम  वेव  का  ट्रांसमीटर  स्थापित  कर  दिया  गया  है  और  इसका  परीक्षण  कर

 लिया  गया  है  |  उसे  अभी  चालु  नहीं  किया  गया  है  ।

 और  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 सहकारी  समितियों  को  ऋण  देने  सस्वन्धी  सामास्य  नियम

 #424,  क्री  चितामणि  जेना  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  बिरास  भनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 टू  न
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 उन्नत  तथा  पिछड़े  क्षेत्रों  मे ंसहकारी  समितियों  के  लिए  निर्धारित  हि  धामास्य  नियमों
 का  ब्योरा  क्या

 क्या  दोनों  प्रकार  के  क्षेत्रों  मे ंउक्त  नियम  एक  समान

 क्या  यह  मांग  की  गई  है  कि  राष्ट्रीय  कृषि  ओर  ग्रामीण  विकास  बेंक  तथा  भारत
 सरकार  को  उन  शाज्यों  में  सहकारी  समितियों  को  ऋण  देने  के  लिए  भिन्‍न  नियम  बनाने  चाहिए
 जिनमें  अनुसूचित  जातियाँ  और  अनुसूचित  छोटे  तथा  सीमांत  किसान  तथा  अन्य

 जोर  वर्गों  के लोग  अत्यधिक  संख्या  में  रहते  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे

 प्रामोण  विकास  बिभाग  में  राज्य  मश्जो  चम्दू  लाल  :  से  सहकारी
 ऋण  संस्थानों  से  ऋण  का  राष्ट्रीय  कृषि  और  ग्रामीण  बेंक  द्वारा  समय-समय  पर  निर्धारिंत

 प्रतिमानों  द्वारा  नियंत्रित  होता  ये  प्रतिमान  भौसम  संबंधी  विशेष  बसूली
 बतिदेय  जमाराशि  स्वामित्व  वाली  निधि  और  लेखा-परीक्षा  वर्गीकरण  के  आधार  पर

 निर्धारित  किए  जाते  हैं  ।  ये  प्रतिमान  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  लिए  समान  हैं  ।

 सहकारिता  को  दृष्टि  से  कमजोर  खासतौर  पर  उन  राज्यों  जो  पूर्वोत्तर  क्षेत्र  में

 ओर  कमजोर  वर्गों  के  किसानों  के  लिए  इनमें  से  कुछेक  प्रतिमानों  में  ढील  दी  जाती  इसके
 सातवीं  योजना  अवधि,क  दौरान  केवल  सहकारी  दृष्टि  से  कमजोर  राज्यों  ओर  ग्रामीण

 आबादी  के  कमजोर  वर्गों  के  लाभ  के  लिए  ही  विशेष  योजनाएं  तंयार  की  जा  रही  हैं  ।

 प्रामोण  ओर  शहरी  महिलाओं  में  बेरोजगारी

 +725.  थरो  अमर  सिह  प्रधान  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  देश  में  ग्रामीण  और  शहरी  महिलाओं  में  बेरोजगारी  को

 समाप्त  करने  हेतु  विशेष  कदम  उठाने  का
 ह

 क्‍या  सरकार-का  उक्त  काम  के  लिए  जिलों  का  चयन  करने  का  और

 यदि  तो  उन  जिलों  के  नाम  कया  हैं  ओर-उक्त  सम्बन्ध  में  कितनी  केन्द्रीय  सहायता
 देने  का  विचार  है  ?

 ह

 ग्रामौण  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  लम्दू  लाल  :  इस  मन्त्रालय  का

 केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कार्यक्रमों  से  संबंध  यद्यपि  महिलाएं  आय  सृजित  करने  वाले  ग्रामौण

 विकास  के  सभी  कायेंक्रमों  में  भाग  ले  रही  हैं  जेसे  समन्वित  ग्रामीण  विकास  राष्ट्रीय
 ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारन्टी  तथापि  उन  पर  और

 अधिक  ध्यान  देने  के  लिए  समन्वित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  की  एक  विशेष  लघु  योजना
 1982  में  शुरु  की  गई  जिसका  नाम  क्षोत्रों  में  महिलाओं  और  बच्चों  का  विकासਂ

 छठी  पंत्रवर्षीय  योजना  के  दोरान  22  राज्यों  के  पचास  जिले  चुने  गए  हैं  ।

 38.
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 चुसे  गए  जिलों  की  सूची  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  हर  जिले  के  लिए  समान

 केन्द्रीय  आबंटन  नहीं  किया  जाता  है  ।  निधियों  का  बंटव  हर  जिले  में  बनाए  गए  ग्रुपों  की  संब्या  पर

 निर्भर  करता  है  ।

 विवरण

 ह
 ~

 क्षेत्रों  में  महिलाओों  भौर  बच्चों  का  योजना

 के  अन्तगंत  चुने  गए  जिलों  की  सूची

 राज्य  का  नाम  »  9"  प्रामीण  क्षेत्रों  में महिलाओं  और  बच्चों  का
 विकास  के  लिए  अनुमोदित  जिले  का  नाम

 1.  आन्ध्र  प्रदेश
 व

 1.  आदिला  बाद

 2.  श्रीकाकुलम

 3  कड  ढापह

 2.  असम  1.  कार्बी  आंगलोंग

 2.  घुब्री

 3.  बिहार  1.  हजारीबाग

 .  2.  मधुबनी
 3.  गोपालगंज

 4.
 श्रमस्तीपुर

 4.  हरियाणा  1.  भहेन्द्रगढ़
 2.  सिरसा

 5.  हिमाचल  प्रदेश  1.  काँगड़ा

 .  कर्नाटक  1.  बीजापुर
 2.  चिकमगलुर

 7.  केरल  1.  विनाड़
 2.  पालघाट

 8.  मध्य  प्रदेश  1.  शहडोल
 2.  छन्दवाड़ा
 3.  गुना
 4.  रायपुर

 9.  महाराष्ट्र  1,  उस्मानाबाद
 2.  भंडारा

 10.  मणिपुर  न  ड



 लिब्वित  वि  Time,  1985  85

 राज्य  का  नाम
 ह

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिल्तओं  छोरਂ  कल्चों  का

 बिकास  के  लिए  अनुमोदित  जिले का
 नाम  _

 11.  भेघालय
 |

 1.  पश्चिमी  खागा  पहाड़ियां
 2.  पूर्वी  गारो  पहाड़ियां

 12,  उड़ीसा  1.  कालाहांडी
 2.  बोलनगीर

 ल्‍  3.  ढेंकानाल

 हु  4.
 सम्बलपुर

 13.  पंजाब  1.  गुरदासपुर
 2.  भटिष्डा

 14.  रॉजस्थान  1.  बाँसवाड़ा

 «  2-  पाली  ता

 _ 3.  भीलवाड़ा
 4.  अलवर

 15.  सिक्किम  1.  पश्चिमी  जिले

 16.  तमिलनाडु  >
 ै*  घर्मपुरी

 ;  --“  2.  पेरियार

 17.  त्रिपुरा  1.  पश्चिमी  जिया

 18.  उत्तर  प्रदेश  1.  बस्ती

 2.  बांदा

 3.  सुल्तानपुर
 4.  इटावा

 5.  देवरिया

 19.  पश्चिम  बंगाल  1.  पुरुलिया
 2.  धाँकुरा

 20.  गुजरात  1.  अहमदाबाद
 2.  जुनागढ़

 21.
 जम्मू

 और  कश्मीर  1.  डोडा

 22.  लागालेष्ड  1.  कोहिमा

 कालिक  रेडियो/वरदर्शन  संबादबाता

 +726,  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  भस्त्री  यह  बताने  कौ

 कृपा  करेंगे  कि  :  .



 ह
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 कया  सरकार  जे  स्रज्यों/संघ  सब्य  क्षेत्रों  क ेजिला  मुख्यालयों  में  पूर्ज  ऋलिक

 टूरदशंत  संवाददाता  चियुत्त  कर  रखे  हैं

 यदि  तो  क्या  अभी  भी  बहुत  से  ऐसे  जिले  हैं  पर  इस  प्रकार  के

 दूरदर्शन  संवाददाता  नियुक्त  नहीं  किए  गए

 यदि  तो  तत्संबंभी  ब्यौरा  क्‍या  ःः

 इनमें  संवाददाशाओँं की  नियुक्ति  क्श्न  तक  किये  जाने  की  संभावना  और

 (5)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंग्थालय  में  राज्य  सन्‍्त्री  बो०  एन०  :

 नहीं  ।  सभी  जिला  मुख्यालयाँ  मैं  नहीं  ।

 )  हाँ  ।
 ह

 एक  विवरण  उन  स्थानों  के  नाम  दिए  हुए  हैं  जहां  भाकाशवाणी  के  नियमित

 संवाददाता/दू  रदर्शन  के  रिपोर्टर  तैनात  संखनग्न  है  ।

 और  देश  के  सभी  जिलों  में  संवाददाता  रखना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  ।

 विवरण

 आकाशधाणी

 जिन  जिलों  में  आकाज्षताणी  के  संक्ददाता  तेनात  हैं  उनकी  राज्यवार

 क्रम  राज्य  का  नाम  क्रम  संख्या  स्थान  ह

 1...  आम्ध्र  प्रदेश  A  हैदराबाद

 2.  विजयवाड़ा
 3.  *  विशाखापतनम

 2  असम  4.  गोहाटी
 के  5.  सिल्वर

 जज

 6.  डिब्र गढ़
 7.  तैजपुर

 3.  बिहार  8.  पटना

 9.  रांची
 “10.  घनबाद

 11.

 4.  गुजरात  12.  अहमदाबाद
 ैं

 मे  भुज
 राजकोट

 5,  हिमाचल  प्रदेश  शियला

 धर्मशाला >



 10.

 11.

 12.

 13.

 14.

 15.

 16.

 17,

 18.

 19.

 |

 न
 है

 ब  171

 111144

 11481

 है

 77444
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 राज्य  का  नाम  |  कण्से ं०

 30...  उत्तर  प्रदेश  दि  50.  लखनऊ

 51.

 $2.  शागरा

 53,  कानपुर

 सन  54.  पौड़ी  गढ़वाल

 55,  वाराणसी

 56.  इलाहाबाद
 21...  पश्चिम  बंगाल  57.  कलकत्ता

 58.  क्रुसियाँग

 59.  दाजिलिंग

 22  अंडमान  और  निफोबार  60.  पोर्ट  ब्लेबर
 23  अरुणाचल  प्रदेश  61.  इटानगर  >
 24  62.  अण्डीयढ़
 25  63.  दिल्ली
 26  गोवा  दमन  और  दीव  64  पणजी  "

 27.  मिजोरम  65.  ऐजबाल
 28.  पाण्डिचेरी  66  पाण्डिवेरी
 29  सिक्किम  67.  गंगटोक

 दूरदशंग

 दूरदर्शन  के  रिपोर्टर  9  केन्द्रों  अर्थात्‌  (1)  (2)  (3)  (4)
 (5)  (6)  (7)  (8)  अहमदाबाद  और  (9)  हैदराबाद  के  लिए  मंजूर
 किए  गए

 दिल्‍ली  में  गन्दी  अस्तियों  के  मकानों  का  रख-रखाव

 +727.  श्री  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  लिर्माण  ओर  आयास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सरकार  की  गम्दी  बस्तियों  में  मकानों कौ  मरम्मत  और  रख-रखाव  के  बारे  में  नीति

 क्या  ।

 क्या  सरकार  को  पश्चा  है  कि  दिल्ली  में  गम्दी  ध्स्तियों  के  हल  मकानों  में  रहने  बालों

 को  मालिकाना  हक  देने  की
 आड़

 में  कोई  मरम्मत  का  कार्य  नहीं  किया  जा  रहा

 *  4३
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 1907  सिखित  उत्तर

 क्‍या  सरकार  ने  तेल  क्षेत्र  उपकरणों  के  स्नदेशीकरण  की  सर्भूंची  योजना  की  पुनरीक्षा
 करने  का  निर्णय  किया  और

 ग्रदिं  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्योरा  कया  ६

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  मबल  किशोर  :  ओर  तेल  क्षेत्र
 के  उपसस्‍्करों  की  सम्पूर्ण  स्कीम  के  देसीकरण  पर  विचार  करने  क्ा  क्रोई  प्रस्ताव  नहीं  हालांकि
 सरकार  तेल  ज्षेत्र  के  उपस्करों  को  सुचार  रूप  से  देसी  बनाने  को  पर्याप्त  महत्व  दे  रही  इसी  के
 अधीन  सरकार  ने  डीमड़  निर्यात  घरेलू  सप्लायरों  को  कीमत  प्राथमिकता  आदि  जंसे  अनेक
 उपाय  पहले  ही  घोषित  किए  हैं॥  समय-समय  पर  इनकी  पुनरीक्षा  की  जाती  रही  है  ।

 सोराष्टर  में  अपलट  क्षेत्र  में  सेल  तथा  गंस  के  लिए  खुदाई

 +733.  क्री  दिग्विजय  सिह  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताये  की  कृपा  करंगे  कि  :

 स्रोराष्ट्र  के  अपतर  क्षेत्र  मे ंतेल  तथा  ग्रेस  की  थोज  के  लिए  की  गई  खुदाई  के  क्‍या

 परिणाम  निकले

 (@)  इनका  अनुमानित  भण्डार  कितना

 इस  क्षेत्र  में  तेल  तथा  गंस  कब  तक  निकलनी  शुरु  हो  और

 तत्संबंधी  गतिविधियों  में  शिथिलता  आने  के  कय्रा  कारण  हैं  ?

 बेट्रोलियभ  मंत्रालय  क  राज्य  भ्ंत्री  भवल  किक्षोर  अभी  तक  क्षेत्र  में

 कोई  तेल  या  गेस  नहीं  मिली  है  ।  रा

 प्रसन  ही  महीं  उस्ता  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शेवह्न  ऑयल  कम्पनी  ने  तीन  कृप  खोदते  के  बाद  1985  में  क्षेत्र  में  इस
 बेसिन  में  तेल  ख्लोज  का  काय॑  छोड़  दिया  था  ।

 आसे  छोज  का  काम  ओ०एन०जी०सी०  सेवरम  द्वास  एकत्र  किए  यए्‌  आंकड़ों  की  संवीक्षा

 करते  के  दाद  ही  निश्चित  किम्रा  ज़ायेगा  ।

 एच०  हो०  पो०  शेलों  के  उत्पादन  पर  प्रत्तिवप

 #734.,  झोमती  एन०  पो०  झांसो  लक्ष्मी  :  कया  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 क्‍या  सरकार  ने  थेलों  के  उत्पादन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  श्रथवा  रोक

 बगाई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  और  उम्रके  क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  करे  थैसों  की  तुरन्त  भ्ावश्डकता  संबंधी  जानकारी

 -  45



 लिखित  उत्तर  47  1985

 पदि  तो  सरकार  भे  उनका  उत्पादन  और  उपलब्धता  सुनिश्चत  करने  हेतु  क्या  ,

 कदम  उठाये  हैं  ?

 उद्योग  और  कस्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  आरिक  भोहस्मर  :

 नहीं  ।
 ॥

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तथा  बैगों  की  अभीष्ट  उपलब्धता  सुनिश्चित  करने

 हेतु  संगठित  तथा  लघु  एककों  को  पर्याप्त  आशय  पत्र/पंजीकरण  दे  दिए  गए

 आर्थिक  नौति  विकल्पों  के  सम्बन्ध  में  विचार  गोष्टी

 +737.  डा»  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनों  कांय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  में  हाल  ही  में  नीति  विकल्पोंਂ  के  संबंध  में  कोई  विचार  गोष्ठी

 हुई

 यदि  तो  उक्त  विचारगोष्टी  में  किन-किन  विषयों  पर  चर्चा  की  गईं

 सरकार  की  उन  पर  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्‍या  उक्त  विचारणगोष्ठी  में  फ्यूचरिस्टिक  यूनिट्स  में  स्थापित  की  जाने
 वालीं  की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  गया  और  यदि  तो  क्‍या  सरकार  का

 विचार  हस  दिशा  में  कोई  कदम  उठाने  का  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  आरिफ  भोहस्भद  :  से

 संकेत  आथिक  नीति  विकल्पों  संबंधी  संगोष्ठी  की  ओर  है  जिसका  आयोजन  मार्च  1985
 के  प्रथम  सप्ताह  में  इण्डियन  इन्स्टीट्यूठ  ऑफ  पब्लिक  एडंमिनिस्ट्रे  दिल्‍ली  में  किया  गया  था  ।
 पता  चला  है  कि  आधथिक  नीति  की  सामान्य  विषय:वस्तु  पर  संगोष्ठी  में  अनेक  लेख  प्रस्तुत  किए
 गए  थे  ।  संगोष्ठी  में  जो  विचार  प्रकट  किए  गए  वह  भाग  सेने  वालों  के  व्यक्तिगत  विचार  थे  ।
 संगोष्ठी  में  निकाले  गए  निष्कर्षोंकी  गई  सिफारिशों  पर  सरकार  को  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई

 अतः  सरकार  की  ओर  से  कोई  भी  कार्यवाही  किए  जाने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 डिगबोई  तेल  शोधक  कारखाने  का  बिंस्तार

 *741.  क्रो  बौ०  किशोर  चर  एस०  देव  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 .._  क्‍या  भारतीय  तेल  निगम  ने  डिगवोई  तेखशोधक  कारखाने  का  300  करोड़  रुपये  के

 प्रस्तावित  पूंजी  परिब्यय  पर  1  करोड़  टन  भ्रतिवर्ष  तक  के  उत्पादन  के  लिए  विस्तार  करने  हेतु
 व्यवहायंता  रिपोर्ट  तेयार  की  और

 यदि  तो  क्‍या  यह  बात  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  उत्तरी  भारत  क्षेत्र  कौ
 स्थिति  ऐसी  है  कि,यह  तेलशोधक  कारखाना  अरुणाचल  मिजोरम  और
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 लिखित  उत्तर 17  1907

 ज्रिपुरा  के  क्षेत्रों  की  आवश्यकंता  पूर्ति  हेतु  सबसे  उपयुक्त  है  और  इसके  विस्तार  से  महत्वपूर्ण
 सामाजिक  आथिक  साभ  सरकार  परियोजना  को  मंजूरी  देने  के  लिए  शीघ्र  निर्णय  लेने  पर

 विचार  करेगी  ?

 पेट्रोलियम  मंजञालय  के  राज्य  मंत्री  मवल  किशोर  :  आई०  ओ०  सी०  मे

 दिग्योई  रिफाइनरी  के  309.09  करोड़  रुपये  के  परियोजना  पूजीगत  परिव्यय  सहित  1.0  मि०

 मी०  टन  प्रतिवर्ष  तक  विस्तार  के  लिए  सम्भाव्यता  रिपोर्ट  तंयार  की  है  ।

 ——  न

 प्रस्ताव  सरकार  के  विचा  राघीन  है  ।

 काशोपुर  और  इच्तछापुर  गन  शेल  कारखाने  के  विस्तार  के  कार्यक्रम

 +742.  क्री  प्रिय  र  जन  दास  सु  शी
 :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  अताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  काशीपुर  और  इच्छापुर  गन  शेल  कारखाने  के
 विस्तार  की  कोई  योजना  क्चाराधीन  है

 कया  उक्त  एकक  में  प्रबंधक  और  श्रमिक  सम्बन्ध  संतोषजनक  ओर

 पश्चिम  बंगाल  में  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्य  कौन-कौन  से  एकक  रक्षा  उपकरणों  का
 निर्माण  करते  हैं  ?

 रा  मंत्रो  पी०बी०  भरसह  :  हां  ।

 (a)  हां  ।

 सरकारी  के  रक्षा  उपक्रमों  में  पश्चिम  बंगाल  में  हिन्दुस्तान  एयरोनाटिक्स
 लिमिटेड  और  गान  रीच  शिप  विल्डस  तथा  इंजीनियर्स  को  यूनिटें  यद्यपि  इममें  औद्योगिक
 संबंध  संतोषजनक  हैं  लेकिन  कार्य  की  अधिकता  से  संबंधित  कुछ  समस्याएं  हैं  जिनको  दूर  करने  के
 लिए  समुचित  सुधारात्मक  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 आई०  डो०  पी०  एल०  का  कार्यकरण

 743.

 ष्  पर  पाल  कह  भलिक  |
 :  क्या  रसायन  क्षोर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इंडियन  ड्रबस  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  डी०  पी०

 के  कार्यकरण  की  जांच  की

 कया  सरकार  का  ध्यान  7  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  इस

 धमाचार  की  ओर  दिलाया  गया  है  कि  इस  संस्थान  में  बड़े  प्रैमाने  पर  कुप्रबस्प  व्य|प्त  है  और

 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  को  141  करोड़  रुपये  से  भी  अधिक  का  भाटा

 हुभा

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  जांच  की  गई  भर
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 बीस  न  पिया  आज

 उठाए  हैं  ?

 रसायन  ओर  उदरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मस्त्री  वोरेसत  :  से

 सरकार  वे  दिमांक  7  1985  में  प्रकाशित  रिफरे्ट  केशी  है  जिशभें  आई०  ढी०  पी०  एल०

 के  खिलाफ  कई  जारोप  सगाए  गए  इस  संबंध  में  आई०  ढी०  पौ०  एल०  से  एक  रिपोर्ट

 प्राप्त  की  गई  है  ओर  वढ़  सरकार  के  विचाराधीत  ;
 आई०  डी०  पी०  एल»  के  निष्पादन  में  सुधार  काने  के  लिए  विभिन्न  उपचारी  उपाय

 किए  जा  रहे  जैसे  कि  उत्पाद  को  युक्तिसंगत  कार्यकारी  पं,जी  और  महत्वपूर्ण  कच्चे

 माल  की  पर्याप्त  उपलब्धता  सुनिधिचत  करना  ओर  प्रोद्योगिकी  को  उन्नत  करने  के  प्रयास  ।

 जिंधाहीँ  कई  रजिस्ट्रीकरण

 *744.  डा०  फुलरैणु  गुहा  :  कया  विधि  और  स्पाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  निर्णय  लिया  है  कि  सभी  विवाहों  की  रजिस्ट्री  कराई  जानी

 यदि  तो  एस
 मिर्णय

 को  कब  से  लाग  करंने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  स्याय  सम्त्रालय  मैं  राज्य  सम्त्रों  एच०  अर०  :  से

 सरकार  ने  सभी  विवाहों  का  अनिवाय  रूप  से  रजिस्ट्रीकरण  कराने  का  उपयंध  कश्ने  के  लिए  कोई

 बिनिश्कय  नहीं  किया  देश  में  निरक्षरता  और  उत्त  अन्य  समस्याओं  जो  जनजाति  क्षेत्रों
 ओर  अल्पसंक्ष्यफ  समुदायों  की  विवाह  विधियों  और  रुढ़ियों  में  उत्पन्न  ध्यान  में  रखते  हुए
 विवाहों  के  अनिवायं  रजिस्ट्रीकरण  के  लिए  किसी  विश्लि  का  प्रभावी  कार्यास्वयन  सुनिश्चित
 कठिन  होगा  ।

 हे

 एक  से  अधिक  निर्वांचन-क्षेत्रों  से  लिर्वाचन  सड़ने  पर  रोक

 *745.  डा०  जो०  एस०  राजहंस  ?  ,
 फंतरी  इतने की  अमबारो  लाल  परोहित  |

 :  क्‍या  विश्व  और  भ्याय  मंत्री  यह  बंताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  निर्वाचन  में  भारी  घन-राशि  के  अपव्यय  को  और  उप-निर्वाचन  होने  के  कारण

 काफी  समय  तक  किसी  निर्वाचन-क्षेत्र  के  प्रतिनिधि  विहीन  रहने  को  रोकने  के  लिए  किसी  अभ्यर्थी
 द्वारा  एक  से  अधिक  संसदीय  अथवा  विधान  सभा  निर्वाचन-क्षेत्रों  से  निर्वाचन  लड़ने  १९  रोक
 लगने  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  संब ध  में  प्रस्तान  का  ब्यौरा  क्‍या  हैं  जोर  यदि  नहीं  तो  उसके  कारण
 और  ओऔचित्य  क्‍या  हैं  ?

 ः

 विधि  ओर  स्थाय  संत्रालय  में  राज्य  सस्त्रो  एच०  आर०  :

 हाल  हो  में  निर्वाचन  आयोग  ने  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  लोक  प्रतिनिधित्व  1951  कौ -
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 घारा  32  में  इस  आशय  का  एक  परस्तुक  जोड़  दिया  जाए  कि  सभा  अथवा  किसी  राज्य

 या  संघ  राज्यक्षेत्र  की  विधान  सभा  के  साधाश्ण  निर्वाचन  में  अथवा  लोक  सभा  या  किसी  राज्य  या

 संघ  राज्यक्षेत्र  की  विधान  सभा  के  एक  साथ  निर्वाचनों  में  अंथवा  लोक  सभा  या  किसी

 राज्य  या  संघ  राज्यक्षेत्र  की  विधान  सभा  के  दो  या  अधिक  स्थानों  के  लिए  उप-निर्वाचनों

 की  दश्शा  किसी  व्यक्ति  को  दो  से  अधिक  स्थान  भरने  के  लिए  निर्वाचन  अभ्यर्थी  के  रूप  में

 नाम  निर्दिष्ट  नहीं  किया  जाएगा  ।”

 कोटमाशक  दवाओं  का  उत्पादन  करने  वाले  कारखाने

 *746.  श्री  मूल  चन्‍्द  क्या  रसायन  ओर  जवंरक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्र  और  राज्य  स्तर  पर  कीटनाशक  दवाओं  के  प्रयोग  को  अधिक  सुरक्षात्मक  तथा

 उनकी  लागत  को  प्रभावकारी  बनाया  जाना  सुनिश्चित  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्‍या  कारमंवाही
 की गई  है  और  उसके  कया  परिणाम  निकले

 कितने  कारखाने  कीटनाशक  दवाओं  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  भौर  उनकी  उत्पादन

 क्षमता  क्या  और

 उनमें  से  कितने  कारखाने  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  अधीन  हैं  ?

 श्सायन  और  उवंरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  भम्त्री  धोरेन्द्र  :

 पेस्टीसाइडस  के  प्रयोग  में  मानव  और  पशुओं  के  लिए  घुरक्षा  सुनिश्चित  करने  हेतु  ईन्सेक्टिसाइड्स
 अधिनियम  1968  के  अन्तगंत  और  इसके  अधीन  बनाए  गए  नियमों  के  अधीन  पर्याप्त  प्रावधान  है  ।

 पंजीकरण  प्रदान  करने  से  उक्त  अधिनियम  की  धारा  5  के  तहत  गठित  पंजीकरण  समिति

 द्वारा  सुरक्षा  पहलुओं  पर  विस्तृत  जानकारी  की  जांच-पड़ताल  की  जाती  पेस्टीसाइड्स  के

 प्रयोग  में  सुरक्षा  से  संबंधित  शर्तों  को  लागू  करने  की  जिम्मेवारी  राज्य  सरकारों/संध  शासित

 प्रशासनों  की  है  ।

 केन्द्र  और  राय  सरकारें  किसानों  को  पेस्टीसाइड्स  के  युक्तिसंगत  और  अवश्यक  उपथोग
 के  बारे  में  शिक्षित  करने  के  लिए  निरन्तर  प्रयास  कर  रही  है  ताकि  ऐसे  अनिवाय  निवेश  की  लागत

 प्रभावकता  को  विभिन्‍न  केन्द्रीय  और  राज्य  घ्तरीय  योजनाओं  के  माध्यम  से  बढ़ाया  जा

 इन्टीग्रेटिड  पैस्ट  मनेजमैंट  पहलू  के  प्रचलन  के  मंक्रेनिकल  वाई  कन्ट्रोल  एजेन्टस  का

 सम्मिलित  रूप  से  और  पेस्टीसाइड्स  का  केवल  अनिकाय  रूप  से  प्रयोग  किया  जाता  है  ।

 इस  समय  संगठित  क्षेत्र  में  48  एकक  तकनीकी  ग्रेड  पेस्टीसाइड्स  के  निर्माण  में  लगे

 हैं  जिनकी  कुल  स्थापित  क्षमता  99,300  टन  है  ।

 उपरोक्त  एककीों  में  से  6  फरा  एकक  हैं  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादों  का  अधिकतम  उपयोग

 *747.  धी  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद
 कु

 ;  ु
 भी  एसशबी०  चखणेखर

 मृति  ६
 :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  ने  डीजल  की  कमी  और  उसकी  तुलना  में  पेट्रोल  की  आसान  उपलब्धि
 के  संदर्भ  में  पेट्रोलियम  उत्पःदों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  की  नीति  तेयार  करने  के  लिए  एक
 विशेषज्ञ  दल  गठित  किया

 यवि  तो  उक्त  विशेषज्ञ-दल  में  कौन-कौन  और

 उक्त  विशेषज्ञ  दल  पैट्रोलियम  उत्पादों  का  अधिकतम  उपयोग  करने  के  सम्बन्ध  में

 आर्थिक  और  नियामक  उपायों  का  कहां  तक  पता  लगायेगा  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  :

 हां  ।  भारतीय  परिस्थितियों  में  मोटरगाड़ी  क्षेत्र  में  डीजल  तथा  पेट्रोल  के  इृष्टतम  उपयोग  के  बारे
 में  अध्ययन  के  लिए  सरकार  ने  एक  विशेषज्ञ  दल  स्थापित  किया  है  ।

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 यह
 दल  हल्के  वाणिज्यिक  वाहनों  के  मामले  में  डीजल  इन्जनों  के  स्थान  पर  पेट्रोल

 इन्जनों  को  लगाने  की  सम्भावना  की  जांच  करेगा  और  डीजल  वाहनों  के  निर्माण  के  बारे  में
 लाइसेंसीकरण  नीति  का  सुझाव  भी  देगा  ।

 विवरण

 भारतीय  परिस्थितियों  में  मोटरगाड़ी  क्षेत्र  में  डीजल  तथा  पंट्रोल  के  इघ्टतम  उपयोग  पर

 विशेषज्ञ  दल  में  निम्नलिखित  व्यक्ति  शामिल  हैं  :--

 1.  संयुक्त  भारी  उद्योग  विभाग  अध्यक्ष

 2.  तेल  समन्वय  समिति  सदस्य
 3.  औद्योगिक  सदस्य

 तकनीकी  विकास  महानिदेशालय
 4.  नौवहन  व  परिवहन  मंत्रालय  का  प्रतिनिधि  ध्दस्य
 5.  कार्यकारी  निदेशक  ।  सदस्य

 सड़क  परिवहन  उपक्रम  संघ

 6.  भारतीय  मोटरगाड़ी  निर्माता  संघ  सदस्य
 7.  ट्रैक्टर  निर्माता  संघ  सदस्य
 8.  भारतीय  मोटरगाडी  अनुसंधान  संघ  सद्रस्य
 9.  वी०  आर०  डी०  ई०  सदस्य

 10.  अखिल  भारतीय  मोटर  परिवहन  कांग्रेस  का  प्रतिनिधि  सदस्य
 ll.  डीजल  इन्जन  निर्माता  संघ  सदस्य
 12.  ऊर्जा  सलाहकार  मण्डल  का  प्रतिनिधि  सदस्य
 13.  भारी  उद्योग  विभाग  सचिव

 ई०  आई०  पी०  देहरादून  का  प्रतिनिधि  सदस्य
 15.  पैद्रोलियम  परिरक्षण  एवं  अमुसंधान  संघ  का  सदस्य

 प्रतिनिधि

 16.  एल०  सी०  वी०  निर्माता  का  प्रतिनिधि  सदस्य
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 लिल्लेट  ब्लेडस  के  साथ  पोबदार  का  सहयोग

 *748.  श्री  आनम्द  पाठक  :  कया  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 जिल्लेट  ब्लेड्स  के  साथ  पोद्दार  के  सहयोग  का  कब  अनुमोदन  किया  गया  था  ;

 परियोजना  को  प्रारम्भ  करने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  ओर

 इसके  कब  तक  प्रारम्भ  होने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  आरिफ  सोहस्मद  :  से

 पोददार  घराने  को  10  1982  को  आशय-पत्र  और  विदेशी  सहयोग  की  स्वीकृति  जारी

 की  गई  थी  ।  विदेशी  सहयोग  सम्बन्धी  करार  को  ।8  1982  को  अभिलेखबद्ध  किया

 गया  था  ।  1984  में  प्‌जीगत  माल  सम्बन्धी  आयात  के  सम्बन्ध  में  आशयपत्र  में  निर्धारित
 शर्तें  हो  जाने  आशपपत्र  को  3।  1984  को  ओद्योगिक  लाइतेंस  में  बदल  दिया  गया
 था  ।  औद्योगिक  लाइसेंस  की  शर्तों  के  कम्पनी  को  30  1985  तक  वाणिज्यिक
 उम्पादन  शुरु  कर  देना  होगा  ।

 महाराष्ट्र  सरकार  हारा  गेस  के  उपयोग  हेतु  प्रस्ताव

 +749.  श्रो  बाला  साहिब  बिले  पाटिल  :  कया  पेट्रोलियम  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  हि  महाराध्ट्र  सरकार  ने  प्रतिदिन  320  लाख  क्यूविक  मीटर  गैस
 के  उपयोग  के  लिए  व्यापक  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  को  प्रस्तुत  किये  हैं  ;

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्‍या

 यह  अनुरोध  कब्र  प्राप्त  हुआ  और

 निर्णय  किये  जाने  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  तथा  निर्णय  कब  तक  लिया  जाएगा  ?

 पंट्रोलियम  सम्ज्ालय  के  राज्य  सश्त्रो  नबल  किशोर  :  हां  ।

 ब्यौरे  संजग्न  विवःण  में  दिए  गये  हैं  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  से  1982  में  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  था  ।

 यह  निर्णय  पहले  ही  ले  लिया  गया  है  कि  पश्चिमी  अपतटीय  क्षेत्र  से  उत्प'दित

 प्राकृतिक  गैस  का  पेट्रोरसायनों  आदि  के  उत्पादन  में  उपयोग  किया  जायेगा  इनमें  से  कुछ

 उपयोग वे  हैं  जो  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  हैं  ।

 विवरण

 महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  निर्दिष्ट  गेस  की  आवश्यकता

 परियोजना
 का

 गैस  की  अधिकतम  मांग

 एम०  सी०  एम०  पी०  डी०  में

 आर  सी  ट्राम्बे
 2.33

 आर  सी  थल-वंशहेट  446

 दीपक  तलोजा  0.30
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 एल  पी  जी  उत्पादन  ब  औ  एन  जी  सी  द्वारा  स्वःउपभोग  1.20

 टाटा  थमंल  ट्राम्बे  3.27

 एम  एस  ई  ऊरान  3.68

 घरेलू  अम्बई  1.00

 टेक्सटाइल  अम्बई  1.02

 भारत  इलेट्रानिक्स  व  इडो  असहाई  वी  0.09

 गैस  क्रेकर  व  फेट्रो  केमिकल  कम्प्लेक्स  नागो  थाने

 जी  सी सी  व  एम  पी  सी  1.60

 हिन्दुस्तान  आर्गेनिक  रसायनी  0.48

 टौ  पी  डी  3.00

 स्पांज  आयरन  परियोजना  0.50

 नये  उर्वरक  संयंत्र

 (1)  1350  टी  पी  डी  आफ  अमोनिया+डी  ए  पी  2.40

 (2)  900  टी  पी  डी  आफ  अमोनिया+डी  ए  पी  1.60

 यूनियन  कार्बाइड  ह  डिया  लि०  0.12

 नई  परियोजनाएं  जेसे  मिथाइल  मेथाक्राइलेट

 हाइड्रोसा इनेक  कलोरोमिथेन  आदि  0.86
 ग्लास  इ  डस्ट्रीज  0.30

 ;

 कल्याण  आदि  में  घरेलू  उपभोक्ता  9.60

 .  उपर्युक्त  क्षेत्रों  में  उद्चोग  2.00

 31.8

 खरोद  के  दोशाम  घाम  को  बोरियों  को  कप  भरमा

 +5226,  श्रो  काली  प्रसाद  पाण्ड य  :  क्‍या  ख्षाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  की  जानकारी  में  यह  बात  आयी  है  कि  पंजाब  में  हाल  ही  की  खरीफ
 खरीद  में  भारतीय  खाद्यनिगम  के  कुछ  अधिकारियों  ने  भारतीय  खाद्य  निगम  के  70  किलो  कौ
 धान  की  बोरी  के  अनुदेशों  के  विपरीत  60-65  किलो  की  बोरियां  स्वीकार  की

 यदि  तो  सम्बन्धित  अधिकारियों  को  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  को  गई

 क्या  सरकार  ने  पंजाब  के  विभिन्‍न  जिलों  में  धान  की  बोरियों  के  वास्तविक  बजन  की
 अचानक  पड़ताल  करने  के  लिए  व्यवस्था  की
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 क्या  पंजाब  केः  काक्‍्ल  सलरों  से  भारतीय  खा  निगम  के  जिरुदझ्ध  कोई  एशिकावतों  प्राप्त

 हुई  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  क्या  कारंवाई  की

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मन्‍्त्रो  बोरेग्त्र  और  भारतीय  खाच
 निगम  ने  सूचित  किया  है  कि  फरीदकोट  जिले  के  कुछ  केन्द्रों  में  65  किलो  धान  की  भराई  करने
 का  कार्य  शुरु  किया  जाना  है  क्योंकि  70  किसे  की  भराई  करना  कठिन  पाया  गया  था  ।

 65  किलो  से  कम  कोई  पैकिंग  नहीं  की  गई  थी  ।

 भारतीय  लाश  निगम  के  मुख्यालय  और  ज्ोनल  कार्यालय  के  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने

 वसूली  के  समय  पंजाब  का  दौरा  किया  था  और  धान  के  तौल  की  जांच  करने  के  लिए  अचानक
 छापे  मारे  थे  ।

 और  (5)  कुछ  केन्द्रों  मे ंबोरियों  के  वजन  में  कमी  होने  के  बारे  में  और  राज्य

 सरकार  की  मानक  कटोर्सी  के  पैटने  पर  निगम  कौ  धान  की  कस्टम  मिलिश  की  शर्तों  के  विरुद्ध
 पंजाब  केਂ  चावल  मिल  मालिकों  से  शिकायतें  प्राप्त  हुई  मिल  मालिकों  को  अब  वास्तविक
 वजन  की  जारी  की  गई  धान  को  उठाने  का  वैकल्प  दिया  गया  है  ।

 अण्डसान  ओर  निकोबार  होप  समूहों  में  नियोजकों  द्वारा
 भविष्य  निधि  को  घनराशि  जमा  न  करना

 52.7.  थभ्रो  मनोर जन  भक्त  :  क्या  श्रम्न  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 संघ  शासित  अण्डमान  ओर  निकोबार  द्वीप  समूह  भविष्य  निधि

 पश्चिम  कंगाल  ने  बंगाल  के  नियोजकों  क्षरा  क्मंकारसी  भकष्थ  निधि  और  नियोकक्‍तताओं  का  शेयर

 जमा  न  करने  के  कितने  मामले  पकड़  हैं  और  सरक्वारी  विभागों  तथा  प्राइवेट  कम्पनियों  के

 भलग  आँकड़े  बताए  और

 अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह  में  भविष्य  निधि  के  संबंध  में  मुकदमें  चलाए

 इस  मंबंध  में  प्राइवेट  कम्पनियों  तथा  सरकारी  विभागों  का  अलग-अलग  ब्यौरा  क्या  है  और

 उनके  नाम  कया  हैं  तथा  वे  कितनी  राशि  के  सम्बन्ध  में  हैं  ?

 धमस  मन्धालय  के  राज्य  सन्त्रो  टो०  :  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  निम्नलिश्वित

 सावंजनिक  क्षेत्र  के  यूनिटों  ने  भविष्य  निधि  अंशद,नों  के  नियोजकों  के  हिस्से  को  जमा  नहीं
 कराया  :

 बकाया  राशि

 1,  मंसस  हारबर  मास्टर

 2.  मंसस  हाश्बर  मास्टर  50,

 किसी  भी  प्राइवेट  कम्पनी  ने  अब  तक  भविष्य  निधि  अंशदानों  की  अदायगी  में  चूक  नहीं

 सेससं  एलबिमन  प्लाहबुड  लिमिटेड  जो  एक  प्राइबेट  कम्पनी  विरद्ध

 योजन  मामला  दायर  किया  गया  है  जिसने  1972  से  1975  तक  की  अवश्नि
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 के  लिए  1.33  लाख  रुपए  की  भविष्य  निश्चि  अंशदानों  की  अदायगी  नहीं  की  ।  कम्पनी  ने  अब

 बकाया  राशि  का  पूरा  भुगतान  कर  दिया  अब  तक  सावंजनिक  क्षेत्र  के  दोषी  यूनिटों  के  विरुद्ध

 कोई  भी  अभियोजन  मामला  दायर  नहीं  किया  गया

 खोरो  छिप  किरायेदारी  के  संबंध  में  सर्वक्षण

 5228.  श्री  बनवारी  लाल  बेरणा  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  जिकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  किसी  सार्वजनिक  एजेंसी  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  चोरी  छिपे  किराएदारी  का  पता

 लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  इस  सर्वेक्षण  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 सामोज  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  चन्दू  लाल  :  हिमाचल

 तमिलनाडु  की  राज्य  सरकारों  और  अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप

 गोवा  दमन  व  दीव  ओर  पांडिचेरी  केन्द्र  शासित  सरकारों
 से

 प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  चोरी
 छिपे  किरायेदारी  का  पता  लगाने  के  लिए  किसी  सावंजनिक  एजेन्सी  द्वारा  कोई  सर्वेक्षण  नहीं
 किया  गया

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पुष्य  बिहार  में  सी०  आई०  पाईपों  ओर  सोबर  पाइपों  को  बदलना

 5229.  थ्रो  राम  पूजन  पटेल  :  कया  निर्माण  और  आवास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पुष्प  नई  दिल्ली  के  कई  क्वार्टरों  में  सी०  आई०  पाईप  और
 सीवर  पाइप  टूटे  हुए  हैं  और  क्षेत्र  का  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  का  पूछताछ  कार्यालय  न  तो
 शिकारर्तें  दर्ज  करता  है  और  न  ही  दूर  करता

 क्या  वर्षों  पहले  टूटे  सी०  आई०  पाइपों  और  सीवर  पाइपों  की  न  तो  मरम्मत  की
 गई  है  और  न  ही  पूछताछ  कमंच!रियों  द्वारा  उन्हें  बदला  गया

 क्‍या  पिछले  तीन  मास  के  दौरान  महानिदेशक  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  नई  दिल्‍ली  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  का्यंवाई  की  गई  है  ?

 निर्माण  ओर  आवास  सस्त्री  अब्वुल  :  यह  सही  है  कि  बुरी  तरह  से  बन्द

 होने  पर  मृदा  पाइपों  को  खोलने  और  कभी-कभी  दुरुपयोग  से  वे  टूट  जाते  केन्द्रीय  लोक  निर्माण
 विभाग  के  पूछताछ  कार्यालय  में  दर्ज  कराई  गई  किसी  भी  शिकायत  पर  तुरन्त  ही  ध्यान  दिया
 जाता  है  ।

 यह  सही  नहीं  है  ।

 और  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालय  में  पिछले  तीन  महीनों
 के  दौरान  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  उन्हें  दूर  किया  गया  है  ।
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 ee  न

 ओर  जंसे  शभ्दों  के  प्रयोग  पर  बिरोध

 5230.  भो  सिद्ध  लाल  मु  :  क्‍या  ध्ूणना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  हरिजन  और  गिरिजन  जैसे

 शब्दों  के  प्रयोग  पर  विरोध  के  बारे  में  ।2  1983  के  अतारांकित  प्रश्न  संब्या  6903  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :

 आठवीं  लोक  सभा  के  चुनावों  के अवसर  पर  सरकार  तथा  सभी  प्रमुख  राजनेतिक

 दलों  ने  अपने  चुनाव  समाघारपत्र  विज्ञप्तियों  और  सार्वजनिक  भाषणों  में  हरिजन  भर
 ज॑ंसे  शब्दों  का  प्रयोग  किया

 क्‍या  दिल्ली  अनुसूचित  जाति  कल्याण  संघ  अम्बेदकर  नई  दिल्ली  ने

 मन्त्री  और  भारत  के  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  के  नाम  भेजे  गए  अपने  विरोध  पत्रों  में  उक्त  असंवंधानिक
 और  अपम।नजनक  शब्दों  के  प्रयोग  पर  विभिन्‍न  आपत्तियाँ  उठाई  और

 यदि  तो  उन  पत्रों  पर  क्‍या  काय्यंवाही  की  गई  है  और  सरकार  ने  इन  शब्दों  के

 प्रयोग  के  विरुद्ध  क्‍या  प्रभावी  निवारक  उपाय  किए  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  थी०  एन०  :  सरकारी

 जन  सम्पक  माध्यमों  में  और  शब्दों  के  प्रयोग  संबंधी  मामले  पर  1982
 में  विचार  किया  गया  था  तथा  गृह  मन्त्री  के  अनुमोदन  के  बाद  यह  निर्णय  लिया  था  कि

 और  शब्दों  के  स्थान  पर  केवल  जातिਂ  और  जनजातिਂ  शब्दों
 का  ही  प्रयोग  किया  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  सभी  सरकारी  माध्यम

 एकक  इस  निर्णय  का  अनुपालन  कर  रहे  सरकार  का  लोक  सभा  के  चुनावों  के  अवसर
 पर  राजनैतिक  दलों  के  चनात्र  प्रच:र,  प्रेस  रिलीजों  तथा  सावंजनिक  भाषणों  पर  कोई  नियन्त्रण
 नहीं  है  ।

 और  केन्द्रीय  गृह  मन्त्री  को  सम्बोधित  दिल्‍ली  अनुसूचित  जाति  कल्याण  संघ  से

 एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  जिसमें  श्री  बसु  भट्टाचायं  ढ्वारा  निर्मित  तथा  17.12.1984  को
 संजाल  पर  टेलीका'ट  किए  गए  एक  हिन्दी  नाटक  में  और  शब्दों

 के  प्रयोग  का  विरोध  किया  गया  अनुक्रम  का  उद्देश्य  समस्या  पर  प्रकाश  इसका

 फोड़ना  और  इसकी  निन्‍दा  करना  इन  शब्दों  का  प्रयोग  अपमानजनक  रूप  में  नहीं
 किया  गया  दूरदर्शन  को  सावधान  कर  दिया  गया  है  कि  इस  प्रक।र  के  शब्दों  का

 प्रयोग  बिल्कुल  न  किया  जाए  ।

 सचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  में  क्रायंरत  कर्संचारियों  को  संवर्गबार  संख्या

 5231,  थो  अनस्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उनके  मन्त्रालय  में  देश  ओर  विदेश  में  कार्यरत  कुल  कमंचारियों  की  संवर्गंवार  संख्या

 कितनी  है  तया  उनमें  से  प्रत्येक  संवर्ग  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजावियों/महिलाओं  तथा

 पिछड़े  वर्गों  के  कमंचारियों  की  संडया  कितनी  और

 क्‍या  उनकी  संख्या  उनकी  जनसंख्या  के  अनुपात  के  अनुरूप  है  ?



 खि्ितः  उतर  7  1985

 मचना  ओर  असारण्णਂ  सस्खालय  के  राध्य  फलते  बो०  एश०  :  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 सरकारी  सेवा  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूित  जनजातियों  का  न्यूनतम
 निधित्व  उनके  लिए  पदों  के  आरक्षण  के  बारे  में  भारत  सरकार  द्वारा  जारी  किए  गए  सामान्य

 आदेशों  द्वारा  विनियमित  होता  है  ।

 भारतीय  कथाचित्रों  को  अस्तर्राष्ट्रीय  सम्मान

 5232.  श्री  जगन्तवाथ  पटनायक  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे
 उन  भारतीय  कथा  चित्रों  और  वृत्त  चित्रों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  पिछले  पांच  वर्षों  के

 दौरान  अन्तर्राष्ट्रीय  सम्मगत  मिले  हैं  और  उनको  मिले  सम्मान  का  ब्यौरा  कया

 इनके  निर्माताओों  ओर  निर्देशकों  के  नाम  क्‍या  और

 यद्दि  उन्हें  किसी  सरकारी  एजेंसी  से  किसी  प्रक)र  की  वित्तीय  सहायता  मिली  तो
 उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  भम्त्रालय  के  राज्य  मन्द्रो  थी०  एन०  :  और

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  विभिन्‍न  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  में  फिल्म  समारोह

 राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  द्वारा  और  उसके  माध्यम  से  प्रविष्ट  उन  फीचर  फिल्मों  तथा  फिल्‍म
 प्रभाग  द्वरा  प्रविष्ट  गेर-फीचर  जिनको  पुरस्कार  प्राप्त  हुए  के  बारे  में  सूचना  दी

 हुई  है  ।

 जिन  फिल्मों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  पुरस्कार  प्राप्त  हुए  हैं  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देने  के

 लिए  भारत  सरकार  की  कोई  स्कीम  नहीं  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  जो
 जनिक  क्षेत्र  का  उपक्रम  अच्छी  फिल्मों  को  बढ़ावा  देने  की  दृष्टि  से  फिल्मों  के  निर्माण  के  लिए
 ऋण  देता  इसके  अतिरिक्‍त  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहों  में  भेजने  के  लिए  सरकार  प्रतिवर्ष
 देश  को  विभिन्‍न  भाषाओं  में  मिमित  अधिक  से  अधिक  2।  सर्वोत्तम  फीचर  फिल्मों  तथा  इतनी  ही
 सर्वोत्तम  लथु  फिल्‍मों  की  एक-एक  प्रिंट  प्राप्त  करती  जब  भी  फीचर  फिल्में  इस  प्रकार  के
 सम  रोहों  में  भेजी  जाती  हैं  संबंधित  समारोह  के  विनियमों  के  अनुसार  प्रिन्टों  को  भेजने  के  भाड़ा
 प्रभारों  को  फिल्‍म  समारोह  निदेशालय  द्वारा  वहन  किया  जाता  फिल्म  समारोह  निदेशालय

 चुनिंदा  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोहाँ  के  प्रतियोगिता  वर्ग  में  प्रविष्ट  फीचर  फिल्मों  के  निर्देशकों  का
 यात्रा  व्यय  वहन  करता  है  ।

 विवरण

 पुरुस्कार  प्राप्त  करने  वालीਂ  फिल्मों  का  ब्यौरा
 ललत-ज  चीीच  ततततनत«े---.3िन>«भनमन«ममंम««भ

 क्रम  फिल्‍म  का  नाम  निर्मात्ता  का  निर्देशक  का  समारोह  प्राप्त
 सं०  नाम  सलाम  कानम  पुरुस्कार

 ।  2  3  4  5  6

 फीचर  फिल्में  1980
 रह

 1.  गृह  प्रवेश  अरोही  बसु  भट्टाचायं  जकारता  फिल्म  मित्रा  पुदस्कार

 36
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 2.  अश्वायामा  पी०  दी०  के०»  के०  असरू०  नही

 मोहम्मद
 3.  अक्रामण  सरतकुमार  गिरीश

 राव  कसरावल्ली  +

 4.  नीम  अन्नापूर्णा  बुद्धवेव  दास  बुद्धदेव  दास  गुप्ता  कारलोबी  वेरी  किशेषः  पूरस्कार
 गुप्ता  समा  रोह

 जंको  स्लो  पाहणकिता
 5  लोकारनो  स्पेशल

 समारोह  मेन्सन  जुरी
 6:  जीना  यहां  एन०पी०  अली  बसु  एवेलीन  सिलवर

 समा  रोह  प्लाक

 7.  मोयना  तादान्ता  पश्चिम  बंगाल  उत/्लेन्दु  चढ़इती  जोरने  सिने  सरदोसम
 की  सरकार  प्रतियोगिता  निर्देशक

 8.  जोय  बाबा  फेलुनाथ  सत्यजीत  रे  साइप्रस  विशेष
 *

 समारोह  पुरुस्कार

 गेर-फोचर  फिल्में

 9.  एन०एन»  काउठर  के०के०  कपिल  विनोद  चोफ्ड्ा  फिनलेंड  ग्रांड  प्री
 विद  फेसिज  में  खेल  फिल्मो  का

 ष्ट्रीय  समारोह  ।

 10.  कैकीस्टें  आफ  एन०एस०“बापा  प्रेम  व  अन्तर्राष्ट्रीय  गोल्डन

 कंचनऊु  गा  खेल  फिल्‍म  ट्रवाक़ी
 रोम

 11.  ए.लाइफ  रिमेम्स  मंसर्ज  गिरिधर  चौथा  वाधषिक  सार्टिफिकैट
 बम्बई  रष्ट्रीय  पुनर्वाा्  आफ  मैरिट

 फिल्स  शम्ता

 न्यू  योक

 12.  परीक्षियस  वाटर  के०के०  कपिल  बी०आर०  शिन्दे  चिचोगो

 अन्तर्राष्ट्रीय  फ़िल्म
 समा  रोह
 चोया

 एमीनेशन  फिल्म

 समारोह

 पुर्तेगाल



 14.  अकालेर  सास्चने

 19.  भक्रीय  त॑  दुनिया
 फिल्म्स

 20.  भावनी  भवाई

 21.  नानी  मां

 ह
 22.  स्येद  वारिस  शाह्‌

 गेर-फीचर  फिल्में

 23,  अरावयल

 7  1985
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 ओम  प्रकाश  सी०जे०  पोलोस  कारटंगोना  में

 शर्मा  रष्ट्रीय  नवल  सी

 फिल्‍म  सप्ताह
 स्पेन

 1981

 धीरेश  चक्रवर्ती  मृणाल  बलिन  दूसरी
 सम  फिल्‍म
 के  लिए
 सिल्वर  वेयर

 के०ए०  अब्बास  के०  3०  अब्बास  बेरगामी  स्वर्ण  पदक

 मनमोहन  शैट्‌टी  रविन्द्र  धमंराज  समा  रोह  लोकरनी  गोल्डन

 एष्ड  प्रदीप  लेपोर्

 उप्पूर

 रोट्टरडाम

 ई०  नागेश्वर  के०  विश्वनाथ  बलविकन  फिल्‍म  प्राइज  आफ

 समारोह  समा  रोह  पब्लिक

 अमोल  पालेकर  नानट्स  फिल्म्स  स्पेशल  मैन्शन
 समारोह

 संचार  फिल्‍म  केतन  मेहता  नानटेस  फिल्‍म  यूनेस्को  कल्य
 कोआपरेटिव  समारोह  पुरुस्कार
 सोसाइटी

 एल०बो०  प्रसाद  पावेंती  मेनन  मास्को  फिल्‍म  लीला  मिश्रा

 समारोह  को  उपाधि

 भारत  सलक्ष्मी  सेवक  ताशकंद  फिल्म  रजत  पदक  और

 पिक्चसं  समारोह  योग्यता  प्रमाण
 पत्र

 मुशीर  अहमद  मणिकौल  आठवाँ  मारतीय  निदेशक  को

 अंतर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  रजत  मयूर
 नई

 दिल्ली  ।
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 24.  दे  काल  मी  चरमार

 25.

 26.  क्वीकसंद

 27.  प्रोस्परिटी  इन

 28.  ईश्वर  चन्द्र

 विद्यासागर

 फीचर  फिल्में

 29.  लेन

 31.  श्आारोहन

 3  4

 मुशीर  अहमद  लोकसेन

 लालवाणी

 न्तथव

 मंसस  दुर्गा  खोटा
 प्रोडक्शंस

 ओम  प्रकाश  शर्मा  एम०  बी०

 स्वामी

 विजय  थी०  चम्द्रा  समिरन  दत्ता

 1982

 शशि  कपूर  अपणं  सेन

 तबਂ

 पश्चिम  बंगाल  श्याम  बेनेगल

 सरकार

 ॥वाँ

 ुट्रीय  टम्परि  पत्र
 फिल्‍म  समारोह

 )

 ध्ट्रीय  लघु  भौर  उल्लेख

 ब्रोंजे  टावर

 59



 33.  त्याग्या

 34.  आधार  शिला

 35.  इ्मेजी  निनागयर्म

 36.  एलीपटयम

 गेर-फोचर  फिल्में

 एन०  क्रुष्णन  राजू  बापू

 अशोक  अहूजा  अशोक  अहूजा  मानहीन  समारोह

 एक्स-साइन  अरिबम  श्याम  नानसेन  फिल्म

 प्रोडक्शन  शर्मा

 टी०  सी०  शंकर  अड्ूट  गोपाल

 कृष्णन

 37.  न्यू  एण्ड  रिस्यूएवल  एन०एस०  थापा  यश  चौधरी
 रिसोर्सेस  आफ  एनर्जी

 36.  दी  फोर  मिनद्स  वी०बी०  कक  बी०जी०देवारें

 49.
 सेसंटोमनी  इन  मिल्च  ओम  प्रकाश  शर्मा  बी०के०  भान

 एनीमेल

 60

 समारोह

 लन्‍्दन  फिल्‍म

 समारोह

 वेशञानिक  फिल्मों
 का

 बेल

 विया

 अन्तर्राष्ट्रीय  ग्रीन

 1982

 और

 ढरकु  हैਂ

 पुरुस्कार
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 41.  दी  फोर  मिनद्स

 42.  मिस्ट  इन  क्लीयरिंग

 43.  स्पटिंग  इन  सिक्किम

 44.  दी  स्टोरी  आफ  वहीट

 46,  खारीज

 47.  ब्रहयुल

 एन०  एस०  थापा

 3  4

 यश  चौधरी

 वी०  बी०  चमास  धी०  बी०  देवारे

 ओम  प्रकाश  शर्मा  पी०सी०  शर्मा

 एन०एस०  थापा

 महमूद  कुरैशी के०के०  गगे

 पश्चिम  बंगाल

 सरकार  चक्रवर्ती

 नीलकंठ  फिल्म्स  मिणाल  सेन

 पश्थिम  बंनोल  वुधधादेवं  दास

 सरकार  गुप्ता

 लिखिंत  रत्तर

 5  6

 वेशानिक  और  प्रैंड॒  प्रिक्स
 तकनीकी  विकास
 पर

 षट्रीय  फिल्‍म

 वा  किंधीं

 मेड्किल  फिल्‍मों  सम्भान  का
 के  लिए  छटी  विशेष

 अंतर्राष्ट्रीय  डिप्लोमा
 एफ०  आर०

 जी०

 अन्तर्राष्ट्रीय  डूरी  ह्वारा

 कृषि  विशेष

 पश्चिम  सम्मान
 जमंन

 पर्वर्तीय  फिल्मों  ज्री  का
 का  वाधिक  विशेष

 पुरुस्कार
 कनाड़ा  ।

 अन्तंरॉष्ट्रीय  रजेंते  हअर

 कैषि  समारोह
 पश्चिम

 जमंन

 बलिन  फिल्‍म  यंग  फोरम

 समारोह  के  अन्तगंत

 12000/-
 रुपये  का

 नकद

 कनस  फिल्म  जूरी  का

 समारोह  विशेष
 वेशेष

 पुरुस्कारं

 धीनस  फिल्‍म  फिपरैसी

 समारोह  पुरुस्कार

 61



 49.  फेसीस  आफ्टर  स्ट्रोम

 50.  श्ोककास्ट  गोबर  गंस

 प्लांट

 51.  ओम  नमः  शिवायः

 52.  गिफ्ट  आफ  लव

 53.  ए.मंअर  आफ  लाइफ

 एण्ड  डेय

 54.  मत  व्शिस  मेन

 55.

 56.  पार  स्टोरी

 फोचर  फिल्में

 57.  माया  मृग्या

 62

 के०के०  गये  मीरा  दिवान

 यश  चौधरी  प्रकाश  झा

 भ्रोम  प्रकाश  शर्मा  एच०एस०
 अडवानी

 यी०बी०  चन्द्रस  लौकसेन

 लालवानी

 के०के०  गगे  मीरा  दिवान

 वी०बी  चन्द्रा  ए०एन०  परमेश

 फिल्‍म  और  शशि  बानन्द
 बिजन  संस्थान

 जनुद्दीन  ए०

 केहीक

 1984

 7  1985

 भारत  का  जरी  का

 अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  विशेष

 समारोह  पुरुस्कार

 नतथे

 एग्री  फिल्‍म  विशेष

 मेंशन  जूरी
 इटली  पुरस्कार

 योग्यता  का
 मास्को  प्रमाण-पत्र

 पश्चिम  सम्मान  का
 जमंनी  लघु  फिल्‍म  डिप्लोमा
 समा

 उबेरहमन

 इथनौलजिक  फिल्मों  भाग  लेने
 का  का  विशेष
 स्‍लाविया  पुरुस्कार

 ओनराषध्यिं  कनाडा  सर्वेश्रंष्ठ

 सामाजिक

 द्राफी

 सघु  फिल्मों

 की  श्रंणी  में

 एक्ज-एगु
 ग्रेड  पुरस्कार

 ओनराध्यों  कनाड़ा  दो  सितारा
 रेटिय

 ओबाइसन

 लोट्स  प्रोडबशन  नीरद  मोहपाज्ा  मानहीम  फिल्‍म  सर्वोत्तम

 समा  रोह  फिल्म
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 58.  पार

 59.  अध॑  सत्य

 60.  छण्डर

 गर-फोचर  फिल्में

 61.  वाटर  हायासिन्दे  ए
 वीड  टनंड  टू  वेल्थ

 62.  प्लांट  टिरसु  कल्चर

 63.  कलंक

 64.  दि  डिसीजन  इस  योजे

 3  4

 राष्ट्रीय  फिल्म  गौतम  घोष
 विकास  निगम

 ओर  प्रदीप  कपूर  निलहानी

 जगदीश  चौकानी  मृणाल  सेव

 ओर  पुष्पा
 चौकानी

 ओम  प्रकाश  डी०  गौतम

 शर्मा

 प्रेम  वेदया  विजय  पांडे

 डा०  पी०  के०  55

 राजहूना

 पी०बी०  चन्द्र  शेखर

 कार  नयर

 5  6

 वीनस  फिल्‍म  नसरुद्दीन
 समारोह  शाह  को

 सर्वेश्रे ष्ठ
 अभिनेता  का

 पुरुस्का र

 काश्लोव  वैरी  ओमपुरी  को

 समारोह  सर्वेश्र ध्ठ
 अभिनेता  का

 पुरुस्का र

 मॉट्रीयल  फिल्‍म  जूरी  का
 समा  राह

 पुरुस्कार

 अन्तर्राष्ट्रीय  सिल्वर  ईयर

 कृषि  फिल्म

 योगिता  बलिन

 वैज्ञानिक  फिल्‍मों  निकोला
 का  तेजला  ब्रोंज

 ध्टीय  मैडल

 विया

 सिनेमा  और  डिप्लोमा

 विजन  के  लिए  आफ  मंरिट

 अन्तर्राष्ट्रीय

 मेंद्री  और  लघु
 फिल्‍म  समारोह

 मंडिकल  फिल्मों  के  डिप्लोमा
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 1  2  3  4  5  6

 65.  नोन  कनवेशनल  डी०  मोसतम  कुसदीय  सिम्झ्ा  अन्तर्राष्ट्रीय फिल्‍म  दूसरा

 एनर्जीरिसोसज  समारोह  पुरुस्कार
 फिल्म  84,

 सस्‍लोवाकिया

 66.  येक्ीस  गरीब्रमल  नरेश  अन्तर्राष्ट्रीय  नरेश  बेदी

 फिल्‍म  और  को  सर्वोत्तम
 टेलीविजन  समारोह  कंमरा  मेन

 के  लिए

 समुद्री  मछली  के  उत्पादन  में  गिराधट

 $233.  को  एन०  डेमिस  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोज  लिकेस  मत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  समुद्री  मछली  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 मदि  तो  वर्ष  1982-83  कीं  तुखना  में  बे  1983-8$  के  दौरान  समुद्री  मछली

 के  उत्पादन  में  कितनी  निरावट  आई  और

 क्‍या  सरकार  नें  समुद्री  मछली  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  कोई  योजना  बनाई

 है  ओर  कदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  !

 स्भीण  विकास  विंभांग  में  राज्य  मंत्रो  चम्दू  लाल  :  और  गत

 तीन  वर्षों  के  दौरान  सभुद्दी  मछली  का  उत्पादन  निम्न  प्रकार  रहा

 लाख  मीटरी  टन  में

 1981-82  2  14

 1982-83  14

 1983-84  4  16

 समुद्री  मास्स्पकी  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  क्रियान्वित  किये  जा

 रहे  कुछ  महत्वपूर्ण  कार्मक्रम  इस  प्रकार

 (1)  मत्झ्यन  कार्यकलापों  में  विविधता  लाने  और  ऋणों/राजसहायता  के  जरिए  देशी  बेड़
 का  आधुनिकीकरण  करने  में  राज्यों  को  सहायता

 (2)  आयातित  ओर  किराये  पर  लिये  गये  मत्स्यन-जलयानों  के  विवेकपूर्ण  मिश्रित
 उपयोग  के  जरिये  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  मत्स्यन  बेड़  में  वृद्धि

 (3)  गहरे  सेमुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  देश  में  विनिर्मित  जलयानों  की  लागत  पर  33

 प्रतिशत  की  राजसहायता  उपलब्ध
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 (4)  गहरे  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  वाले  जलचानों  कौ  असेद  के  लिए  खहांजरानी  विकास
 निधि  समिति  के  माध्यम  से  आंताम  शर्तों  ५पर  ऋण  उपलब्ध

 (5)  मत्स्यकी-सर्वेक्षणों  में  वृद्धि

 (6)  बढ़  ओर  छोटे  कततों  पर  अत्स्थन-्यम्दरचाहों  के  निर्माण  ओर  छोटे  मत्स्यन  केन्द्रों
 पर  जलयानों  के  उत्तरमे  ओर  की  सुविधाओं  के  लिये

 मर्स्यन-जलयानों  पर  काम  करने  के  लिए  मात्स्यको  से  संबंधित  कर्मियों  को

 क्षण

 (8)  एकमाज  आर्थिक  क्षेत्र  में  विदेशी  जलथागों  द्वारा  मत्स्यंभ  को  हँसे
 जन  के  2  1981  से  भारतीय  समुद्री  क्षेत्र  जलेयांगीं  द्वारा
 मत्स्यत  का  1981  ल्गयू  हो  यया  है  ।

 विज्ञापनों  पर  ख्  को  बई  अमराधि

 5234.  थो  बिजय  एन०  पाठिल  :  क्‍या  सूचना  ओर॑  प्रसारण  मंत्री  थहै  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 सरकार  द्वारा  गत  पाँच  वर्षों  के  दौरान  विज्ञापनों  पर  कितनी  घनराशि
 कार्य की  ओर

 विज्ञापन  और  हृश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  जारी  किए  गए  विभिन्न  प्रकार  कै
 वनों  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  सरकारी
 तौर  पर  निकाले  जाने  वाले  एम्पलाममेम्ट  न्‍्यूज/रोजगार  समाचार  कौ  जारी  किए  गए  विज्ञापनों
 पर  खर्च  हुई  राशि  को  छोड़कर  विशापन  और  हश्य  प्रचार  निदेशालय  कें  माध्यम  से  जारी  किए
 गए  विज्ञापनों  पर  1979-80  से  1983-84  तक  की  अवधि  के  दोरान  कुल  हुआ  खच्च

 इस  प्रकार

 वर्ष  राशि

 1919-80

 जाओ

 2,83,3  |  ,408  ्््

 1980-8  ।  3,50,  55,546

 1981-82  3,92,39,879

 1982-83  3,99,67,460

 1983-84  3,90,43,826

 जिज्ञापन  और  हश्य  प्रचार  निदेशालय  द्वारा  जारी  किए  जाने  वाले  विशाप॑नों

 सीता वर्गीकृत/वर्गीकृत  सजावटी  या  सजावटी  विज्ञापनों  के  रूप  में  वर्गीकृत  किया  जांता  पूर्वोक्‍्त
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 विशापन  उत्तरोस्मुखी  होते  हैं  और  वे  टेन्डर  नोटिस  आदि  के  संबंध  में  होते  हैं  ।

 सजावटी  विज्ञापन  राष्ट्रीय  परिवार  आदि  जैसे  विषयों  के  संबंध  में  प्रेरक  और

 शिक्षाप्रद  होते

 बिल्ली  विकास  प्राधिकरण  हारा  आनभ्य  पंत  और  थेस्ट  पटेल  गगर  में

 भूमि  अधिग्रहण  के  लिए  अस्ताव

 5235.  श्री  प्रकाश  चशा  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  आनन्द  पवंत  और  वेस्ट  पटेल  नगर  में
 मिलिटरी  इ  जीनियरिंग  खतिस  की  भूमि  अधिगुहीत  करने  का  है  जेसा  कि  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग
 के  1972-73  के  नक्शे  में  दिखाया  गया  और

 यदि  तो  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  उन  बेरकों  में  वर्षों  से  रह  रहे
 सिविलियनों  का  पुनर्वास  किस  प्रकार  करने  का  है  ?

 मिर्माण  और  आबास  मंत्री  अब्दुल  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1985-86  के  लिए  हुडको  द्वारा  राज्यों  को  आवंटित  धनराशि

 5236.  भी  बो०  सोभःनादहोी  सवरा  राव  :  क्या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की

 द्वारा  वर्ष  1985-86  के  लिए  विभिन्‍न  राज्यों  को  कितनी  घनराशि
 टित  की  गई

 ..  (@)  क्‍या  सरकार  निर्माण  सामग्री  के  मूल्यों  में  तीव्र  वृद्धि  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कमजोर
 वर्ग के  लोगों  को  मकानों  का  निर्माण  करने  के  लिए  राजसहायता  तथा  ऋण  सीश  में  वृद्धि
 और
 ह

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  है  और  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गए  हैं  ?

 निर्मण  और  आवास  मंत्री  अम्दुल  :  1५85-86  के  हुडको  का
 295.00  करोड़  रुपये  का  अनन्तिम  ऋण  स्वीकृति  के  लक्ष्य  का  प्रस्ताव  राज्यवार  नियतन
 संलग्न  विवरण  में  दिखाया  गया  है  ।

 और  हुडकों  की  वतंमान  वित्त  पद्धति  की  जांच  के  लिए  पहले  ही  सरकार  ने
 एक  कार्यक्रारी  दल  की  स्थापना  कर  दी  दल  के  विचाराथथ  विषय  में  अन्य  बातों  के  साथ-साथ
 विभिन्‍न  टाइप  के  मकानों  की  अधिकतम  लागत  सीमा  के  संशोधन  के  प्रश्न  सहित  हुडको  से  अनुमेय
 ऋण  सहायता  की  मात्रा  में  वृद्धि  करता  है  ।  दल  को  अभी  अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करनी  है  ।
 अपने  मकानों  के  तिर्माणार्थ  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को  हुडड्ो  से सहायता  की  मंजूरी  के  लिए  कोई
 प्रावधान  नहीं  है  ।
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 बिबरण

 कार्यों  के  वर्तमान  टाइप  का  अनुमान  लगाकर  1985-86  के  दौरान  ऋण  स्वीकृति

 के  लिए  राज्यवार  न्यूनतम  नियतन

 1985  से  86  के  दौरान ऋण  स्वीकृति

 ॥  बोग/राज्य/  हि
 -  के  लिए  न्यूनतम  नियतन

 क्र  राज्य  क्षेत्र  कं  कस  बहरी
 qd  2  3.  दब

 असम  4.04  1,28  2.76

 बिहार  18.55  3.74  14.81

 हरियाणा  4.09  0.74  3.35

 हिमाचल  प्रदेश  1.38  0.56  0.82

 जम्मू  कश्मीर  3.83  1.72  2.11

 मणिपुर
 0.63  0.20  0.43

 मेघालय
 0.51.  0.20  0.31

 नागालैंड  0.39  0.14  0.25

 उड़ीसा  9.06  2.04  7.02

 पंजाब  6.49  0.85  5.64

 राजस्थान  19.92  ३.43  16.49

 सिक्किम  0.13  0.06  0.07

 त्रिपुरा
 0.45  0.15  0.30

 उत्तर  प्रदेश  29.50  5.81  23.99

 पश्चिमी  बंगाल  19.35  2.29  17.06

 अण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  0.12  0.06  0.06

 अरुणाचल  प्रदेश  177  0.59  1.18

 अण्डीगढ़  0.47  नम  0.47

 दिल्ली  ६84  0.02  5.82
 far

 मिजोरम  0.53  0.14  0.39

 127.05  24.02  103.03
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 आंध्र  प्रदेश  23.66  3.59  20.07

 बुजरात  23.72  2.30  21.42

 कर्नाटक  19.67  2.40  17.27

 केरल  8.87  1.12  7,75

 मध्य  प्रदेश  20.8 1  4.77  16.04

 महाराष्ट्र  38.43  3.77  34.66

 तमिलनाडु  31.57  2.21  29.36

 दादर  तथा  नागर  हवेली  0.02  0.01  -0.01

 गोवा  दमण  शथा  द्वीव  0.74  0.05  0.69

 लक्षद्वीप  0.61  किक  0.01

 पाण्डिशरेरी  0,७65  0.01  0.44

 श्््तन्ण्ल्गुच्त्न  अममन्‍»थ  कमकमपक७  ममाम्ण७

 योग  :  295.00  20.23  250.75

 जोन-+जोनना  295.00  44.25  250.75

 जपणा  ह्न्‍क  को  अमन  अन्न  अरममम>क%  नमन

 हरियाणा  को  खत्य  तेलों  को  सप्लाई

 5237...  थी  राम  प्रकाश  :  कया  लाक्  और  मागरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  पिछने  तीन  व्॒षों  के  दौरान  हरियाणा  को  खाद्य  तेलों  तथा  अन्य  वस्तुओं  की

 पूर्ति  पूरी  मात्रा  में
 की  गई

 की  स्रागते  का  ब्यौरा  ढ्या  और

 सरकार  द्वारा  म्म्ैंय  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 छाया  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  ओरेख  :  से  र।ज्यों/संध  राज्य

 क्षेत्रों  को  स़ाबंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  तहत  अय्रातित  खाद्य  गेहूँ  तथा  चावल  का

 उनकी  केन्द्रीय  पूल  में  उंपलकृध  उनके  गत  समय  से  उठाई  गई  उनकी  उनकी
 स्थानीय  उपलभ्यता  आदि  जैसी  विभिन्‍न  बातों  को  ध्यान  में  रखते  हुये  मासिक  आधार  पर  किया

 जाता  तीन  वर्षों  के  द्येसन  हरियाणा  को  वस्तुओं  के  आबंटन  भी  इन्हीं  बातों  को

 ध्यान में रखते हुये किये गये थ्रे । इस संबंध में एक विस्तृत विवरण संलग्न है । ही
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 ऑ्थरण

 पिछले  तीन  बर्षों  के  दौरान  हरियाणा  राज्य  के  सम्बन्ध  में  आवश्यक  वस्तुओं  की

 आबंटन  तथा  उठाई  गई  मात्रा

 हजार  मी०  टनों

 वर्ष  मांग  आबंटन  उठाई  शणई  मात्रा

 गेहूँ
 1982  195  76  27.8

 1983  3  127  121  52.4

 1984  179  175  54.6

 चावल

 1982  18.1  15.8  6.9

 1983  33.1  23.4  20,8
 1984  39.0  26.4  9.1

 खात्त  तेल

 मी०  टनों

 +  1982-83  2-83  5,377  3,020  3,116

 + 1983-84  30,000  12,700  9,153

 *1984-85 5  30,000  10,500  4,788

 वर्ष  शवम्बर  से  अक्तूबर  तक

 मिट्टी  का  तेल

 मी०  टनों

 198  2-83  we  93,934  96,040

 1983-84  न  103,534  101,993

 1984-85  5  न  114,290  114,73

 साष्ट  कोक

 हजार  मी०  टन

 वर्ष  कुल  प्रेषण

 1982-83 8  2-83  17.0

 1983-84  12.7

 1984-85  5  15.2

 85
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 ७फरफफफफररर  र  ्इ्

 जीनी

 टों

 अवधि  कोटा

 82  से  सितम्बर  83  5,462

 83  से  आगे  5,837

 कंट्रोल  का  कपड़ा

 हरियाणा  संघ  द्वारा  निमु कत  की  गई

 जारी  किए  गए  मात्रा

 वर्ष  वाबिक  हकदारी  प्रेषण  अनुदेश

 ः  ॥  भर्ग  मीटरों

 1982-83  58.32  36.54  33.50

 1983-84  83-84  45.90  26.71  19.50

 1984-85  5  36.18  68.46  58.29

 5238.  भौमतो  गीता  सुखर्जो  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  पश्चिमी  जमंनी  से  20,000  गायों  बे  आयात  की  मंजूरी  दे  दी

 खच

 और

 यदि  तो  आयातकर्ता  का  नाम  क्‍या  है  ओर  इस  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 होगी  तथा  आयात  करने  का  प्रयोजन  कया  है  ?

 :  ग्रीस  की प्रामरोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दू  लाल

 कुमारी  माननीया  आहइरीन  द्वारा  दान  में  दी  जाने  वाली  20,000  गायों  को  स्वीकार  कर

 लेने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 बह  निर्णय  किया  गया  है  कि  उपहार  में  प्राप्त  गायों  क ेआयात  और  वितरण  का
 सारा  काय  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोडं  द्वारा  सम्पन्न  किया  जाएगा  ।  चूकि  दुधारु  गायें  दान  में  दी
 जा  रही  हैं  अतः  इसमें  विदेशों  मुद्रा  का  कोई  ब्यय  शामिल  नहीं  है  ।

 »  aA
 दौराम  टी आविवाणो  क्षेਂ

 5239.  भ्रो  गिरिधर  ग़ोमांगो  :  कया  सूचना  ओर
 करेंगे  कि  :

 70

 त्रों  में  व  1985-86  के

 रण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा



 17  1907  लिखित  उत्तर
 शक माकमकमकभक9कमक»  नजयाणयणयदपदपापदापप्भा/हताभभ।हपैहतह।एणफश५”,थ,ण//“:/-  पप,/आ/-____्ए्ए्झः

 बिहार  और  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  मे ंसातवीं  योजना  के  दोरान

 टी०वी०  नेटवर्क  के  विस्तार  कार्यक्रम  को  वरीयता  न  देने  के  क्‍या  कारण

 उन  स्थानों  के  माम  क्या  हैं  जिन्हें  बषं॑  1985-86  की  वाधिक  योजना  के  दौरान

 उक्त  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पावर  ट्रॉंसमीटरਂ  और  पावर  ट्रांसमीटरਂ  स्थापित  करने  के

 लिए  चुना  गया

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  के  आदिवासी  क्षेत्रों  हेतु

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  की  तरह  टी०  वी०  के  विस्तार  के  लिए  एक  बृहद्‌  योजना  तंयार  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वी०  एम०  :  दूरदर्शन
 सेवाओं  के  विस्तार  के  लिए  सातवीं  योजना  के  प्रस्ताथों  में  बिहार  और  मध्य  प्रदेश  के
 श्रादिवासी  क्षेत्रों  सहित  आदिवासी  क्षेत्रों  को उचित  अग्रता  के  साथ  देश  के  कवर  न  हुए  विभिन्‍न

 भागों  में  दूरदर्शन  सेवा  उपलब्ध  करने  के  लिए  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  की  व्यवस्था  सातवीं
 योजना  अभी  अमुमोदित  होनी  है  ।

 1985-86  के  दौरान  उड़ोसा  और  मध्य  प्रदेश  के  निम्नलिखित  आदिवासी  जिलों  में
 अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  लगाने  की  कारंवाईं  चल  रही  है  :

 राज्य  स्थान

 1.  उड़ीसा  भवानी  पटना

 2.  मध्य  प्रदेश  ()  जगदलपुर

 (1)  खंडवा

 से  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों  क्री  उपलब्धता  के  अधीन  रहते  देश  में

 दूरदर्शन  सेवा  का  विस्तार  चरणबद्ध  ढंग  से  किया  जा  रहा  बिहार  और  मध्य  प्रदेश
 के  आदिवासी  क्षेत्रों  में  दूरदर्शन  सेवा  के  विस्तार  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  दूरदर्शन  विस्तार
 के  लिए  प्रश्तावों  को  तैयार  करते  समय  समुचित  अप्रता  दी  गई  प्रस्तावित  स्क्रीमों  का

 कार्यान्वयन  आवश्यक  संशोधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 शसिका  को  बिक्रो  क ेलिए  अधिक  केम्हों  को  मांग

 5240.  श्री  राम  समुझावम  :  क्‍या  जाधश  ओर  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आम  जनता  द्वारा  रसिका  की  बिक्री  के  लिए  भ्रधिकाधिक  केन्द्र  खोले  जाने

 को  मांग  की  जा  रही

 क्‍या  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  से  आरम्भ  होने  वाली  गाड़ियों  में  यह  पेय
 उपलब्ध  कराने  के  लिए  कारंवाई  की  गई  यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 7!
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 वर्ष  1984  के  दौरान  और  1985  में  अब  तक  दस  उत्बाद  की  कुल  कितनी  मासिक

 बिक्री  हुई  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पृति  संत्रो  धीरेसा  :  हां  ।

 नई  दिल्‍ली  रेलवे  स्टेशन  से  चलने  वाली  गोमती  एक्सप्रेस  में  रसिका  फल  ड्रिक  शुरु
 किया  गया  है  ।

 1984

 1984

 1984

 1984

 1984

 1984,

 1984

 1984

 1984

 1984

 1984

 1984

 1985

 1985

 1985

 1985

 +29  1985  तक
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 आराम  खोग  में  क्या  री  का जर्गीकरण

 $241,  भी  सत्य  सारायज  फ्यार  :  क्‍या  सिर्मांण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  मन्दिर  मार्ग  और  आराम  बाग  में  टाइप

 ओर  के  सरकारी  क्वाटरों  का  अक्षत  कषत्र  बराबर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  टाइप  के  कबा्टरों  में  एक  अतिरिक्त  रसोई  बनाकर  उन्हें
 टाइप  के  रूप  में  बर्गीकृत  कर  दिया  है  तथा  कमरे  बाले  टाइफ  के  क्वार्टरों  को

 भी  टाइप  के  रूप  में  वर्गीकृतः  कश  दिया  और

 बर्दि  तो  उसके  क्या  कारण

 निर्माण  ओर  आवास  मत्रो  अब्युल  :  ओर  वास्तुकीय
 विचार  से  अवश्यक  पाए  जाने  पर  मानक  फर्शी  क्षेत्र  दो  प्रतिशत  तक  बढ़ाए  जाने  के  लिए  अनुमेय

 ऐसा  बास्तुकीय  आयोज़न  में  कुछ  शिथिल।करण  अनुमेय  करने  के  लिए  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विल्‍लों  को  भश्मक  बिहार  कालोन्ो  में  पानो  को  साइन  का  बिछाया  जाना

 5242.  भ्रो  डो०क०  भायकर  :  कया  लिर्माण  ओर  आंवास  मंत्री  दिल्ली  कौ  मानक  विहार
 कालोनी  में  पानी  की  लाइन  बिछाये  जाने  के  बारे  में  21  1981  के  अतारांकित  प्रश्न
 संख्या  4769  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍लो  जल  प्रदाय  और  मल  बव्ययन  संल्थान  ने  माभक  विहार  कालोनी  में  पानी
 के  लिए  विकास  प्रभार  6  रुपये  50  पंसे  से  प्रति  वर्ग  मीटर  से  बढ़ाकर  8  रुपये  40  पैसे  प्रति  वर्ग
 मीटर  कर  दिया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  विशेषकर  जबकि  इस  काय॑ं  १२  वास्तव  में  खच

 हुई  56,700.37  रुफ्ये  की  राशि  82,603.66  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  बहुत  कम  और

 क्‍या  इस  प्रकार  की  अतिरिक्त  राशि  का  अन्य  खर्चों  के  खिठ  उपयोग  करना  दिल्‍ली
 जल  प्रदाय  और  मज्र  व्ययन  संस्थान  की  नीति  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  अनुम  नित  लागत  के

 भध,र  पर  8.40  रपये  प्रति  ब्गं  मीटर  की  दर  से  विक्रास  रभा।रों  का  हिसाब  लगाया  गया

 और  नीति  के  अनुस।र  घिकास  प्रभारों  का  हिसाब  असुमानित  लागत  पर

 लगाया  जाता  है  और  इस  लागत  से  करार  नामे  पर  हस्ताक्षर  किए  ज  ते  इसलिए  किसी  प्रकार
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 की  बचत  को  वापिस  करने  का  प्रश्व  ही  नहीं  उठता  ।  इसी  तरह  से  अधिक  लागत  भी

 की  जाती  है  ।

 अनुमानित  लागत  पर  10  प्रतिशत  की  छूट  मामलों  में  निवासौ  पूरे  भुगतान
 अग्रिम  में  जमा  करते  हैं  वहां  20  दी  जा  रही  इसलिए  अन्य  किसी  प्रकार  के  ६

 के  लिए  अधिक  धन  के  उपयोग  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 1979  के  अन्तगंत  पलेटों  का  आवंटन

 5243,  श्री  मानवेन्द्र  सिह  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे॥ि

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1979  की  पैटर्न  योजना  के  अन्ता

 31  1985  तक  मध्पम  आय  निम्न  आय  वर्ग  और  जनता  टाइप  के  फ्लटों  के  कि

 तारीख-वार  कितने  आयोजित  किए  गए  और  प्रत्येक  में  श्रेणीवार  कितने  फ्‌ए
 शामिल  किए

 क्या  उक्त
 में  हकदार  घोषित  किए  गए  व्यक्तियों  को  फ्जेट  आबंटित  कर  ६

 गए  हैं  और  यदि  तो  फूलेटों  की  संख्या  कितनी  है  और  यदि  नहीं  तो  कितने  फूलैटों  के  सम
 में  अभी  तक  वास्तविक  कब्जा  नहीं  दिया  गया  उसके  क्या  कारण  हैं  तथा  यह  प्रक्रिया  कब  व

 पूरी  हो  और  ॥

 दिल्ली  विकस  प्राधिकरण  शेण  फ्लेटों  के  लिए  कब  तक  आयोजित  कटे

 और  इनमें  प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने  फूट  शामिल  किए  जाएंगे  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  ए

 है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारोी  उपभोक्ता  सहकारी  नई  दिल्‍ली  को  आवास

 का  आबंटन

 5244.  श्री  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने

 करेंगे  कि

 क्‍या  उनको  यह  जानकारी  है  कि  1963  में  मंत्रिमण्डल  द्वारा  लिए  गए  एक  ति

 के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारी  ता  सहकारी  समिति  नई  दिल्ली

 द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  देनिक  उपयोग  की  वस्तुएं  उपलब्ध  कराने  के  लिए  शा

 भण्डार  खोलने  सहित  इसके  विभिन्‍न  प्रयोजनों  हेतु  नाममात्र  के  किराये  पर  आवास  प्रदान  का

 आवश्यक  है  ;

 क्‍या  विछले  दो  वर्षों  के  दौरान  इस  समिति  तथा  कामिक  और  प्रशासनिक  झूत
 विभाग  द्वःरा  विभिन्‍ने  निवेदनों  के  बावजूद  उनके  मन्त्रालय  ने  समिति  को  कोई  भी  आवास  प्रद

 करने  से  इन्कार  कर  दिया  है  जिसके  कारण  इसका  विस्तार  कार्यक्रम  ठप्प  हो  गया  और
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 यदि  तो  उक्त  योजना  को  पूरा  करने  के  लिए  शाखा  भण्डार  खोलने  के  लिए
 प्रमिति  को  मंत्रिमण्डल  के  उक्त  निर्णय  के  अनुसार  आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाये  जा  रहे

 निर्माण  और  आवास  मन्त्री  समिति  के  थोक  तथा  प्राथमिक

 स्टोरों  को  नाममात्र  के  किराये  पर  उपयुक्त  वास  के  प्रावधान  के  लिए  1963  में  मंत्रिमण्डल  ने

 एक  प्रस्ताव  का  अनुमोदन  कर  दिया  था  ।

 सामान्य  पूल  में  वास  की  अत्यधिक  कमी  के  तथा  इस  तथ्य  के  कारण  कि  आब टन  के

 लिए  बड़ी  संख्या  में  अधिकारी  अप्नी  बारी  का  दो  दशकों  से  अधिक  समय  से  प्रतीक्षा  कर  रहे
 हैं  समिति  को  कोई  भी  रिहायशी  वास  या  जा  सका  ।  कार्यालय  वास  की  अत्यधिक  कमी
 के  कारण  उन्हें  इस  प्रकार  का  कोई  वास  नहीं  दिया  जा  सका  ।

 इस  माघले  फ्र  सरकार  ध्यःन  दे  रही  है  ।  यह  भी  उल्लेथ्व  क्रिया  जाता  है
 के  सरकार  ने  समय-समय  पर  समिति  को  कई  रिहायशी  एककों/दुकानों  का  आबंटन  किया  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  के  समाचार-पत्नों  के  लिए  विज्ञापन

 ४245,  श्री  आनन्द  पाठक  :  क्या  सूचला  और  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  के  उन  सम.चार  पत्रों  के  विवरण  क्‍या  हैं  संघ  लोक  रोवा
 आयोग  की  विज्ञापन  सूची  में  शामिल  किया  गया

 क्‍या  वर्ष  1984-85  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  विज्ञापन  सूची  में  कोई

 पत्र  जोड़े  गये  हैं  ;

 यदि  तो  उनके  नाम  और  भाषा  क्‍या  और

 पश्चिमी  बंगाल  के  कितने  समाचारपत्रों  हर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  विज्ञापनों

 हेतु  आवेदन  क्रिया  गया  है  और  क्या  उनके  आवेदन  स्वीकार  कर  लिए  गए  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  बी०  एन०  :  एक
 विवरण  संलग्न  है  जिएमें  पश्चिम  बंगाल  से  प्रकाशित  होने  वाले  उन  समाचारपत्रों  क ेन।म  और

 अन्य  ब्यौरा  दिया  हुआ  है  जो  संघ  लोक  सेवा  आयोग  सम्बन्धी  माध्यम  सूची  में  शामिल  हैं  ।

 और  हां  ।  जहां  तक  पश्चिमी  बंगाल  से  प्रकाशित  होने  वाले

 समाचार  पत्रों  का  सम्बन्ध  है  बंगला  भाषा  में  प्रकाशित  होने  वाले  दो  समाचारपत्रों  अर्थात्‌
 बंग  संवादਂ  और  को  1984  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  सम्बन्धी

 माध्यम  सूची  में  जोडा  गया  था  ।

 पश्चिम  बंगाल  से  प्रकाशित  होने  थाले  दस  दैनिक  रामाचा  से  संघ  लोक  सेवा

 आयोग  संबंधी  माध्यम  सूची  में  शामिल  किए  जाने  लिए  निकट  भूतकाल  में  आवेदन-पन्र  प्रःप्त

 हुए  थे  ।  इन  आवेदन  पत्रों  पर  संघ  लोक  सेवा  आयोग  संबंधी  माध्यम  सूची  के  अगले  आवक

 पुनरीक्षण  के  समय  विचार  क्रिया
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 अमृत  बाजार  कलकत्ता  अ ग्रेंजी
 2.  विश्व  कलकत्ता  हिन्दी
 3.  कलकत्ता  हिम्दी
 4.  आजाद  कलकत्ता

 उदूँ
 5.  कलकत्ता  बंगला

 6.  कलकत्ता  बंगला

 7.  कलकत्ता  बंगला

 8.  कलकत्ता  बंगला

 9,  उत्तर  बंग  सिली  गुड़ी  बंगला

 7.  कलकत्ता  ह  बंगला
 उत्तर बंग संवाद, सिली गुड़ी जप

 अश्लील  फिल्‍मों  का  प्रदर्शन

 5246.  शो  मुल्लापल्लो  रामचसान  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कुछ  एजेंसियों  द्वारा  अनुमति  प्राप्त  मक््याली
 जित्रों  क ेनाम  पर  केरल  के  बाहर  अश्लील  फिल्मों  का  प्रदर्शन  करके  सारे  मलयालियों  को  बदनाम
 किया  जा  रहा

 क्या  केरल  से  बाहर  रहने  वाले  कई  मलयालियों  और  गैरमलंयालियों  ने  गंदी  सैक्स
 फिल्मों  के  प्रदर्शन  पर  विरोध  प्रकट  किया  और

 अनुमति  प्राप्त  मलयाली  फिल्मों  कें  नाम  पर  अश्लील  फिल्मों  का  प्रदर्शन  करने  वाली
 एजेंसियों  को  सजा  देने  और  उन्हें  ऐसा  करने  से  रोकने  के लिए  सरकार  का  क्‍या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  बी०  एन०  :  से
 फिल्म  प्रमाणन  बोर्ड  और  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  कतिपय  एजेंसियों  द्वारा
 केरल  के  बाहर  अश्लील  फिल्मों  का  प्रदर्शन  करके  सारे  मलय  लियों  को  बदनाम  किया  जा  रहा  है  ।

 ऐसे  समाचार  प्राप्त  हो  रहे  हैं  कि मलयालम  की  कुछ  प्रमाणित  फिल्मों  को  विज्ञ।पन
 सामग्री  पें  उत्तेजित  और  अश्लील  अंग्रेजी  और  हिन्दी  शीषंकों  के  साथ  प्रदर्शित  किया  जा
 रहा  है  और  कुछ  फिल्‍मों  को  अन्तर्वेशित  सामग्री  के  साथ  प्रदर्शित  किया  जा  र  हा  चलचित्र

 कुछ  के  दांडिक  उपबंधरों  का  प्रवत्तत  करने  की  जिम्मेदारी  राज्य  सरका  रों/सघ शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  की  क्योकि  फिल्मों  का  प्रदर्शन  राज्य  विषय  फिल्म  प्रमाणन
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 बोर्ड  और  सरकारलणे  समग्र+समय  सेंसएशिक्राउहज बनें  संबंधी  धमशयाਂ  को  सरकारों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासन  के  ध्यान  में  लाया  सूचना  और  प्रसारण  राज्य  मंत्री  ने

 1983  में  सभी  राज्य  सरकारों  के  मुख्य  मंत्रियों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनीं  को  एक  पन्न  लिखा

 था  जिसमें  कानून  के  उर्बन्धों  का  प्रवत्तंन  करने  की  अ'वश्यकता  पर  बल  दिया  गया  इसके
 उल्लंघतों  के  लिए  कलचित्र  1952  के  अन्तर्गत  वर्जित  सजा  की  व्यवस्था  करने

 के  लिए  चलचित्र  1984  द्वारा  चलचित्र

 1952  में  संशोधन  क्रिया  मया  चलचिज्र  1983  के  नियम  38

 में  भी  यह  व्यवस्था  करने  के  लिए  संशोधन  किया  गया  था  कि  फिल्‍म  संबंधी  विज्ञापनों  में  केवल

 फिल्मों  के  प्रमाणित  शीषंक  ही  दिए  जायेगे  ।

 उड़ीसा  के  क्योंझर  जिले  में  भू-कटाव

 5247.  थी  हरीहर  पोरम  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  उड़ीसा  के  कयोंझर  जिले  में  इ्योड़ा  और  ठाकुराणी  क्षेत्रों
 प्रति  वर्ष  भू  कटाव  के  कृषि  योग्य  भूमि  को  होने  वाले  नुकसान  की  जानकारी  ओर

 यदि  तो  उक्त  क्षेत्रों  में  भूकटाव  रोकने  के  लिए  क्या  विशेष  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ग्रामोश  विरास  विभाग  में  राज्य  मग्ओो  चन्दू  लाल  :  और

 इन  क्षेत्रों  में  यह  समस्या  बड़े  पैमाने  पर  खनन  कार्य  के  कारण  उत्पन्न  होती  है  ।
 खनन  क्षेत्रों  से  निकाला  गया  मलबा  नीचे  की  कृषि  भूमि  में  फल  जाता  इसके
 नीया  भू-भाग  छेने  के  कारण  भी  मुद्रा  क्षरण  की  भ्रक्रिया  बढ़-जाती  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  ऐसे  क्षेत्रों  में  श्वानों  के  मलबे  के  नियंत्रण  के  लिए  सातवीं  योजना  में
 प्रस्ताव  तेयार  किए  हैं  ताकि  क्षरण-प्रतिरोधी  कार्य  किए  जा  सके  ।  इन  प्रस्तावों  को  अभी  अन्तिम
 रूप  दिया  जाना  है  ।

 मौसम  विहार  ओर  राधे  श्याम  पार्क  एक्सट शन  क्षेत्र  के बीच  अनधिक्ृत  कब्जे

 5248.  थी  लाला  राम  केन  :  क्‍या  बिर्माण  ओर  अःल्स  मंत्री  मोसम  बिहार  ओर
 श्याम  पाक  एक्सटशन  क्षेत्र  क ेबीच  अनधिकृत  कब्जों  के  ब१रे  में  दिनांक  !1  1983  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  6562  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  अवध  कब्ज़ों  को  हटा  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 निर्माशं  और  अायास  मंत्रों  अब्दुल  :  महीं  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूर्चित  किका  है  कि  असधिकृत  निर्माण  भ्कोगालय  से
 स्थगन  आदेश  तथा  कानून  व  व्यवस्था  की  स्थिति  के  कारण  हटाए  नहीं  जा  सके  ।
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 भारतोय  श्षाद्  निगम  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  भेजे  गये  लाशास्त

 5249.  श्री  बिमल  काम्ति  घोष  :  कया  शखाह्ष  और  मागरिक  पूर्ति  मंत्री  मह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  माध्यम  से  वर्ष  1984  के  दोरान  पश्चिम  बंगाल  को

 और  सडक  द्वारा  कुल  कितनी  मात्रा  में  देशी  और  आयातित  खाद्यान्न  भेजे  और

 पश्चिम  बंगाल  को  वर्ष  1982  और  1983  के  दौरान  भेजे  गये  खाद्यान्‍नों  से  ये

 आंकड़े  किस  प्रकार  तुलतीय  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बीरेश  और  पश्चिमी  बंगाल  को

 1984,  1983  और  1982  के  दोरान  प्रंषित  किए  गए  देशी  और  आयातित  खाद्यान्नों  का
 रण  नीचे  दिया  गया  है  :-

 लाख  मीटरी  टन

 वर्ष  देशी  आयातित  कुल  जोड़

 हे  ल  /  पडक

 1  2  3  4  5

 1984  15.77  0.36  3.06  19.19

 25.04  2.29  5.48  32.81

 1982  30.01  0.19  2.52  32.72

 विभिश्स  आमदनो  थाले  समहों  को  विभिस्त  दरों  पर  जाद्यान्नों  की  सप्लाई  करना

 5250.  भी  राम  बहावुर  सिंह  :  क्‍या  श्वाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  खाद्यान्नों  की  मात्रा  और  मूल्यों  के  सम्बन्ध  में  देश  में  विभिन्‍न  आमदनी  वाले

 समूहों  को  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  विभिन्‍न  दरों  पर  खाद्यान्नों  की  सप्लाई  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  उसको  मुल्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 खाद्य  ओर  मागरिक  पूर्ति  संत्रो  बोरेश  :  और  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 भवन  निर्माण  मजदूरों  को  मंजूरी  में  संशोधन

 5251.  श्री  थम्पत  थामस  :  क्‍या  भ्रम  मन्‍त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  है
 क्‍या  सरकार  ने  अभी  हाल  हो  में  भवन  निर्माण  मजदूरों  की  मजूरी  में  संशोधन

 क्या
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 कया  डियन  फेडरेशन  आफ  बिल्डिंग  एण्ड  बुड़  वककंस  ने  इस  संशोधन  का  कड़ा
 विरोध  किया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  सरकार  ने  भवन  निर्माण  मजदूरों  की  न्यूनतम  मजूरी  बढ़ाने  के  बारे  में  फंडरेशन

 के  उक्त  अनरोध  पर  विचार  किया  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  सन्‍्त्रो  टी०  :  हां  ।

 हां  ।

 फेडरेशन  से  यह  लिखा  है  कि  श्रमिकों  को  दिया  गया  मुआवजा  उपभोक्ता  मुल्य
 सूचकांक  में  प्रति  प्वाइंट  वृद्धि  होने  पर  चार  पैसे  से  कम  नहीं  होना  चाहिए  ।

 और  फेडरेशन  द्वारा  उठाए  गए  मसलों  को  न्यूनतम  मजदूरी  सलाहकार  बोडे
 की  9  1985  को  होने  व।ली  बंठक  की  कार्यसूची  में  शामिल  कर  दिया  गया

 पश्चिम  बंगाल  में  माल  उतारने  के  दोशन  खाद्याम्तों  को  हामि

 5252.  प्रो०  एम०  आर*»  हाल्दर  :  नया  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  पश्चिम  बंगाल  में  माल  उतारने  के  दौरान  भारतीय  खाद्य  निगम  की  कुछ  मात्रा
 में  ख'द्यान्नों  की  हानि  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  हानि  को  रोकने  के  लिए  सरकार  का  क्‍या  उपाय  करने  का  विचार

 खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्रो  बोरेख  गन्तव्य  स्टेशनों  पर  खाद्यान्न
 उतारते  समय प्र  षण  स्टेशनों  से  प्र  षित  की  गई  मात्रा  के  संदर्भ  में  कुछ  मात्रा  में  हानियां  हुई  देखी

 गई  हैं  ओर  इस  संत्रंध  में  पश्चिमी  बंगाल  के  गन्तथ्य  स्थान  कोई  अपवाद  नहीं  हैं  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  ने  इन  कमियों  को  कम  करने  के  लिए  कई  एक  पग  उठाए  हैं
 जिनमें  बोरियों  की  मशीन  से  सिलाई  कांटे  खुले  बंगनों  में  संचलन  करने  से

 लदान/उतरान  रेल  शीर्षों  पर  सुरक्षा  उपायों  को  कड़ा  करना  और  विभिन्न  परिच्वालन  केन्द्रों  पर
 अचानक  छापे  मारना  शामिल  है  ।

 सारतोय  ल्ाक्ष  निगम  में  हानि

 5253.  श्री  शरद  विधे  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  को  इस  समय  भारी  हानि  उठानी  पड़  रही

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और
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 हानि  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  क्या  उपचतारात्मक  उपाय  किये चये  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरंसा  :  नहीं  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  हैंडलिंग  सागत  को  कम  करके  यथासम्भव  न्यूनतम  करने

 ओर  कायं  संबंधी  परिणामों  में  सुधार  लाने  की  दिशा  में  निरन्तर  प्रयास  कर  रहा

 हिल्दुस्ताश्  समाचकर  अपूक्ष  फ़लेंसे  का  ब३अक-प्र/टा

 5254.  क्रो  सो०  जंगा  रेड्डो  :  कया  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  :

 दिल्ली  भ्रशन्रशन  द्वारा  दितांक  10  1982  के  हिन्दुस्तान  समाचार  स्पूज  एजेंसी
 का  अप्निम्नहण्त  किए  जसने  के  इस  एज़ेंसी  का  वाधिक  घाटा  क्या

 हिन्दुस्तान  समाचार  सोतायटी  अब  तक  कुछ  घाटा  हो  चुका

 घाटा  पूरा  करते  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाये  जाने
 का  विचार

 क्‍या  उसके  महात्रज॑श्षक  ने  लमभ्ग  एक  लाख  रुपए  का  धोटासा  किया  और  भाग
 और

 यदि  तो  हिन्दुस्तान  समाचार  के  कमंचारियों  की  खुल-पसौने  को  कमाई  वसूल
 करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  को  गई  है  ?

 सूच्षणा  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  शी०  एब०  :

 समाचारਂ  न्यूज़  एजेन्सी  का  1982  तक  वार्षिक  घाटा  25,29,  162.29

 रुफर  था  ।

 अब  तकः  कुल  घटा  कगअग  85  ज्मख  रुपमे  का  होने  का  अनुमान  है  ।

 पुनर्वास  अनुदान  उपलब्ध  करने  के  मामले  को  सहकारी  सम्तितियों  के  दिल्ली
 प्रसायन  द्वारा  सहकारिता  मंत्रालय  को  भेशा  गया  है  ।

 तत्कालीन  महाप्रबन्धक  श्री  यू०  एस०  गाँधी  ने  लगभग  1.25  लाख  रुपये  का  कथित
 गबवन  किया  और  भाग  गया  ।

 गबन  के  दो  विभिन्‍न  मामलों  को  हिन्दुस्तान  समाचार  के  महाप्रबन्धक  द्वारा  पुलिस
 के  पास  दर्ज  कर।या  गया  है  ओर  पुक्षिख़्  से  मामले  में  श्रीध्र  कारंथाई  करने  के  लिए  अनुरोध  किया

 गया  है  ।

 आवश्यकता  से  अधिक  चराई  के  कारण  पर्यावरणोय  समस्‍यायें

 5255;  श्रो  दिग्विजय  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :
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 क्‍या  आवश्यकता  से  चराई  देश  भर  में  फैली  पर्यावरणीय  समस्या  का  एक

 प्रमुख  कारण

 fq)  क्‍या  इस  समस्या  का  हल  ठौर  पर  चारा  खिलाने  को  बढ़ावा  देने  में  निहित

 क्‍या  ठौर  पर  चारा  खिलाना  रुछ  घरेलू  अच्छी  किस्म  के  घरेलू  पशुओं  के  संबधंन  के

 बिना  असंभव  और

 यदि  तो  इस  उद्दं  श्य  की  प्राप्ति  क ेलिए  क्‍या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मश्त्री  चन्दू  लाल  :  व॒क्षों  की

 घुन्ध  कटाई  के  फलस्वरूप  वन-सम्पदा  का  उजड़ना  तथा  मृदा  का  आवश्यकता  से  अधिक

 भोद्योगिक  कुड़े-कचरे  आदि  द्वारा  प्रदूषण  जेसे  कई  कारणों  से  पर्यावरण  सम्बन्धी  समस्याएं
 उत्पन्न  होती  केवल  आवश्यकता  से  अधिक  चराई  के  कारण  ही  देश  में  पर्यावरण  सम्बन्धी

 समस्य।ए  किस  हृद  तक  पैदा  होती  हैं  यह  बतानां  कठिन  है  ।

 से  चराई  को  पूरी  तरह  से  बन्द  करना  तथा  बड़ी  संश्या  में  पशुओं  (4100

 1982)  की  ठौर  पर  चारा  खिलाना  ब्यवहारिक  रूप  से  असंभव  अधिक  दूध  देने  वाले
 शुओं  के  रख-रक्षाव  के  लिए  उनके  मालिक  उन्हें  अधिकतर  ठोर  पर  ही  चारा  देते  घन  देने

 वाले  पशुओं  की  बड़ी  संख्या  को  कम  करके  भावश्यकता  से  अधिक  चर।ई  की  समस्या  का  समाधान
 हो  सकता  है  ।

 हमारे  देश  में  पशुधन  विकास  के  लिए  सरकार  द्वारा  प्रारम्भ  किए  गए  कुछ  उपाय  नीचे

 दिए  गए  हैं  :--

 (1)  हौलस्टाईन  फ्री  सियन  आदि  जेंसे  विदेशी  डेरी  नसलों  के  साथ  अज्ञात  नस्ल  के

 पशुक्षों  के  चयनात्मक  प्रजनन  तथा  संकर  प्रजनन  से  महत्वपूर्ण  देशी  नस्लों  के  गोबशुओं तथा  भैसों

 की  नस्ल  में  सुधार  लाना  ।

 (2)  बेहतर  किस्म  की  अधिक  ऊन  तथा  मांस  के  उत्पादन  के  लिए  भी  संकर  प्रजनन  ।

 चयनात्मक  प्रजनन  से  देशी  भेडों  की  नस्ल  में  सुधार  लाना  ।

 (3)  विदेशीय  नस्‍लों  के  साथ  संकरण  करक  देशी  सुअरों  की  नस्ल  में  सुधार  करता  ।

 (4)  अंडों  तथा  कुक्कुट  माँस  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अच्छी  किस्म  के  कुक्‍्कुटों  का

 विकास  छरना  तथा  उनकी  संछ्या  में  वद्धि  करना  भौर  विपणन  संबंधी  बुनियादी  तंत्र  को  बेहतर
 बनाना  ।

 (5)  आहार  तथा  चारा  संबंधी  संस्ताधतों  का  बिकास  करके  पशुधन  के  लिए  और  अधिक

 पौषणिक  चारे  की  व्यवस्था  करना  ।

 (6)  उपचार  तथा  टीका  उत्पादन  के  लिए  पशु  स्वास्थ्य  संबंधी  सुविधाओं  का

 विकास  करना  ओर  लुरपका
 मुह  पका  आदि  जैसे  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए

 राष्ट्रीय  कार्यक्रमों  का आयोजन  करना  ।
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 ००............3.3.33..न०-न्‍ममककननेनननननन--ाननन--नननन--ननननाननदख।ख।।यन।नभनिभतिभीीन-ं  न  च  ठ  ैऑ  मससससक्‍फसडक्‍फक्‍कफफसस्‍सफ  सअसआआअअ  सन

 उपभोक्ताओं  के  हितों  को  रक्षा  के  लिए  कार्यवाही

 5256  प्रो०  रामक॒ष्ण  भोरे  :  कया  जाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  में  एकाधिकार  निर्माताओं  द्वारा  उपभोक्ताओं  का  शोषण  किया  जा

 रहा

 क्‍या  देश  में  उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  के  लिर  गुड्स  एण्ड

 स्विसेस  भावश्यकता  और  कान्ट्रैक्ट  टमंस  जंसे  ब्रिटिश  कानूनों  जेसे

 विधान  की  भावश्यकता  और

 यदि  तो  इस  संत्रंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्षिया  है  ?

 खातह्म  ओर  मागरिक  पूर्ति  मश्त्री  बीरेख  :  से  एकाधिकार  वाले

 विनिर्माताओं  द्वारा  एकाधिक्रारी  ठयापारिक  व्यवहार  किये  जाने  के  बारे  में  सरकार  को  कई

 य्तें  मिली  इन्हें  रोकने  की  दृष्टि  स ेएकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 दृष्टि  को  अब  संशोधित  किया  जा  चुका  है  और  इसमें  उपभोक्ता  के  हितों  को  सुरक्षित

 रखने  की  दृष्टि  से  अनेतिक  व्यापार  पद्धतियों  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिए  विशिष्ट  उपबन्ध  शामिल
 किये  गये  इसके  विधि  आयोग  ने  भारतीय  संविदा  यह  में  कुछ
 संशोधनों  की  सिफारिश  की  है  ।

 प्रमुख  फसलो  के  लिए  बीछो  को  आशश्यकता

 5257.  श्री  एम०  रधुमा  रेड्डी  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बढ़िया  किस्म  के  बीजों  का  उत्पादन  असंतुलित  2  दालों  का  टाइम्स
 आफ  इ  डिया  ओर  गेहूँ  के  बीजों  का  फालतू  उत्पादन  हो  रहा  है  और  दालों  इत्यादि  के
 बीजों

 की
 जिनकी  अविलम्ब  आवश्यकता  है  अत्यधिक  कमी  मौर  यदि  तो  उसके  क्‍या

 क्या  र|ष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  पूरे  देश  के  लिए  प्रत्येक  प्रमव  फसल  के  लिए  बीजों  की
 अधिकतम  राष्ट्रीय  आवश्यकता  का  निर्धारण  किया  है  और  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  है और  उनका  वास्तविक  वार्षिक  उत्पादन  तथा  उपलब्धता  क्या  और

 क्‍या  राष्ट्रीय  बीज  निगम  आयात  स्थिति  तथा  कमी  के  समय  भी  खराब  बीज  न
 बेचने  के  लिए  हर  संभव  सावधानी  बरत  रहा  जैसा  कि  कुछ  वर्ष  पूर्व  किया  गया  जबकि
 राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  करनाल  बंट  रोगग्रस्त  गेहूँ  का  भारतीय  छाद्य  निगम  से  लेकर  वितरित किया  गया  जिसके  विनाशकारी  परिणाम  निकले  थे  ?

 ग्रामीण  विकास  विभ,ग  में  राज्य  मम्त्रो  चम्दू  लाल  :  वर्ष  के
 दोरान  निम्नलिखित  कारणों  से  देश  में  गेहूं  के  बीजों  का  फालतू  उत्पादन  हुआ  है  :

 ( सूखे और नमी की कमी के कारण महा राष्ट्र राजस्थान भादि में गेहूँ के काफी बड़े 3. £७ नकत क्‌ च ्् 9 ३७» क्षेत्र मे कम जल को आवश्यकता वाली अन्य फसली की खेती करना | 82
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 -+  जफाज्ण  5

 (2)  खराब  परिस्थितियों  के  कारण  84  के  महत्त्रपूर्ण  महीने  में  सड़क  परिवहन
 में  गड़बड़ी  मुख्य  रूप  से  किस्म  सम्बन्धी  समस्याओं  को  कारण  तिलहनों  और  दालों
 के  बीज  की  मामूली  कमी  हुई

 लेकिन  बीजों  के  उत्पादन  को  अमंतुलित  नहीं  कहा  जा  सकता  क्योंकि  सामान्य

 तियो  में  गेहूं  के  सारे  बीजों  की  खपत  हो  जानी  थी  ।

 भारत  सरकार  बीजों  की  इृष्टतम  राष्ट्रीय  आवश्यकता  का  निर्धारण  करती

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  सावंजनिक  क्षेत्र  का  एक  राष्ट्रीय  संगठन  है  जो  बीजों  के  उत्पादन  और

 णन  का  कार्य  करता

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  के  पास  बीजों  के  परीक्षण  की  सभी  भौतिक  सुबिधायें  सुलभ  हैं
 और  समुचित  के  बाद  उनकी  बिक्री  मुहरबंद  पैकिंग  में  की  जाती  वे  कमी  और

 आपातकालीन  समय  में  भी  संक्रमित  बीजों  की  बिक्री  की  अनुमति  नहीं  देते  ।  राष्ट्रीय  बीज  निगम

 ने  भारतीय  खाद्य  निगम  से  कभी  भी  गेहूँ  खरीदकर  उसे  बीज  के  रूप  में  नहीं  बेचा  है  ।

 सरकारो  कमंचारियों  को  लिकित्सा  आधार  पर  अपनी  बारो  के

 बिना  सरकारी  आवास  का  आवंटन

 5258.  क्री  वो०  के०  गढ़वो  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  में  गत  एक  वर्ष  के  दौरान  कितने  सरकारी  कमंचारियों  को  अपनी  बारी  के

 बिना  आवासों  का  आबंटन  किया  गया

 उक्त  आबंटन  किस-किस  आधार  पर  दिए

 क्‍या  कुछ  कनिष्ठ  अधिकारी  तो  आवास  पाने  में  सफल  रहे  हैं
 परन्तु  वरिष्ठ  अधिकारी

 बंचित  रह  गए  हैं  जिससे  वरिष्ठ  अधिकारियों  में  निराशा  व्याप्त  और

 जब  बीमारी  के  आधार  पर  बारी  के  बिना  आबंटन  किया  जाता  है  तो  क्‍या
 कमंचारी  को  चिकित्सा  बोड  के  सामने  पेश  होने  के  लिए  कहा  जाता  है  और  यदि  तो

 उसके  क्‍या  क  रण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  संत्रो  अब्दुल  :  1005  |

 सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 हां  ।  तदर्थ  आबंटन  परिस्थितियों  के  दबाव  में  विशेष  विमशं  पर  किए  जाते  हैं
 ओर  इसलिए  यह  सम्भव  है  कि  कनिष्ठ  अधिकारीगण  आवास  प्राप्त  कर  लें  और  वरिष्ठ
 गण  प्रतीक्षारत  रहें  ।

 नहीं  ।  बीमारी  के  आधार  पर  आबंटन  के  सम्बंधित  व्यक्तियों  से  यह
 अपेक्षा  की  जाती  है  कि  वे  सरकारी  अस्पताल  के  उपयुक्त  विशेषज्ञ  के  बोर्ड  से  या  किसी
 सरकारी  मान्यता  प्राप्त  केन्द्र  अथवा  संस्थान  से  बीमारी  का  आवश्यक  प्रमाण-पत्र  पेश  करें
 सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  उन  डाक्टरों  के  बोर्ड/विशेषज्ञों  से  इन  प्रमाणपत्रों  का  स्वतंत्र  रूप  से
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 सत्यापन-भी  करवाया  जाता  है  जिन्होंने  ऐसे  प्रमाण-पत्र  जारी  किए  एक  विशेष

 अपवयस  समिति  द्वारा  इन  मामलों  पर  विचार  किया  जाता  है  जिसमें  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण

 मंत्रालय  का  एक  अधिकारी  तथा  संबंधित  रोग  का  एक  विशेषज्ञ  भो  शामिल  होता  है  ।

 विधरण

 जय्यययययाभ  न  अन्तगंत  ्फ्फि्पक्‍िै+प  आबंटन गा
 क्र०  सं०  वह  आधार  जिसके  अन्तगंत  बिना  बारी  के  आवास  का  आबंटन  किया  जाता  है --  $$

 1.  दिवंगत  अधिकारियों  के  आश्वितों  को  तदर्थ  आबंटन  ।

 2.  दिवंगत  अधिकारी  के  अआश्रितों  के  नाम  में  उसी  क्वार्टर  को  नियमित  करना  ।

 3.  सेव्रा-निवृुत्त  अधिकारियों  के  आश्रितों  को  तदर्थ  आबंटन  ।

 4.  सेवा-भिवृत्त  अधिकारी  के  आश्रित  के  नाम  के  उसी  क्या  को  नियमित  करना  ।

 5.  सामान्य  पूल  वास  के  लिए  पात्र  कार्यालयों  में  स्थानान्‍्तरण  पर  विभागीय  पूल  के
 दखलकारों  को  तदर्थ  आबंटन  ।

 6.  मंत्री/उच्चतम  न्यायालय  के  राज्य/लोक  सभा  आदि  के  उपाध्यक्ष  के
 .  वयक्तिक  स्टाफ  को  तदर्थ  आबंटन  ।

 7.  क्षय  रोग  संक्रामक  अवस्था  और  असाध्य  कैंसर  जैसी  बीमारी  के
 आधार  पर  तदर्थ  आबंटन  ।

 8,  शारीरिक  हूप  से  अपंग  व्यक्तियों  को  तदर्थ  आबंटन  ।

 9...  विशेष  अनुकम्पा  के  आधार  पर  तदर्थ  आबंटन  ।

 10.  डूयूटी  की  उप-राष्ट्रपति  को  झटाफ  आदि  ज॑ंसे  अन्य  आधारों  पर  तदर्थ
 आबंटन  ।

 ता  ee  बीकना  कल  =  का  कब

 भसारतोय  कृषि  अनुसंधान  परियद  हारा  अनुसंधक्ण  परियोजनाओं को  मंजूर
 करने  में  लिया  आने  बाला  समय

 5259.  भ्रो  ललितेश्थर  शाही  :  क्या  कषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  किसी  अनुसंधान  परियोजना  को  मंजू  र  करने  में
 आसतन  कितना  समय  लेता

 बया  सम्बन्धित  व्यक्ति  जिस  विषय  पर  वह  अनुसंघ.न  करना  चाहता  है  उस
 अनुसंधान  की  रूप  रेखा  की  15-17  प्रतिलिपियां  प्रस्तुत  करनी  पड़ती

 क्‍या  वहां  पर  ऐसी  प्रकिया  और  परिस्थितियों  के  कारण  अनुसंधान  परियोजनाएं
 कैवल  वही  व्यक्ति  कर  सकते  हैं

 जो
 सरकारी  अथवा  कृषि  विश्वविद्य/लयों  में  कार्यरत  ओर
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 यदि  तो  ऐसे  व्यवित

 उम्भीद  होली  है  अथवा  बिलकुल  उ

 कमंच।री  नहीं  है  ?

 प्रामोण  बिकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  चम्तू  लाल  :  भारतीय  कृषि

 अनुसंधान  परिषद  ने  सदर्थ  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  को  स्वीकृत  करने  में  औसतन  6  से  9  महीनों
 का  समय  लिया  ।

 जी  श्रीमान  |  परिषद  को  सभी  तरह  से  पूर्ण  प्रस्ताव  की  35  प्रतियां  देनी

 होती  हैं  ।

 और  यह  योजना  भा०  कृ०  अ»  प०  के  कृषि  और  अन्य
 अध॑-सावंजनिक  और  निजी  जो  अनुसंधान  कार्य  चलाने  की  क्षमता

 रखते  द्वारा  प्रायोजित  की  जा  सकती  हैं  ।

 wr  ९ दवा
 म्मी

 रा  अनुसंधान  परियोजना  शुरू  किये  जाने  की  बहुत  कम
 द  रहती  है  जो  सरकारी  अथवा  विश्वविद्यालय  का

 कालो  मिल  के  संबंध  में  अनुसंधान  कार्य  के  कारण  उत्पादकों  को  लाभ

 5260.  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्‍या  कवि  और  प्रामौण  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  काली  मिर्च  के  संबंध  में  किस  प्रकार  का  अनुसंधान  कार्य  बलाया  जा  रहा

 और

 इन  सभी  अनुसंधान  कार्थों  और  विस्तार  सुविधाओं  से  लघु  उत्पादकों  को  कितना
 लाभ  हुआ  है  ?

 ग्रामोश  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  चस्दू  लाल  :  काली  मि्र
 पर  किया  जाने  वाला  अनुसंधान  निम्नलिखित  व्यापक  क्षेत्रों  तक  सीमित  है  :  --

 1.  सर्वेक्षष  ओर  जम॑ंप्लाजम  का  संग्रह  एवं  नयी  उन्नत  किस्मों  के  विकास  के  लिए

 2...  विभिन्‍न  कृषि  जलवायवीय  स्थितियों  के  अन्तर्गत  काली  मिर्च  के  उपयुक्त  मानक

 का  चयन  ।

 3,  अचुकूलतम/आर्थिक  उवंरकों  की  जरुरतों  का  निर्धारण  ।

 4...  कुशल  प्रगनन्धक  क्रियाओं  के  द्वारा  काली  मिर्च  के  बगीचों  को  विवक-विल्ट

 से  बचाना  ।

 5.  पोलू  और  स्लोबिल्ट  रोगों  जैसे  मिनं  की  कोट--व्याधियों  को

 नियंत्रित  करने  के  कारगर  विधियों  का  विकास  ।

 6.  अच्छे  गुणों  के  लिए  विभिन्‍न  कल्टं।वरों  का  मूल्यांकन
 ।

 काली  मिर्च  की  खेती  केवल  छोटे  उत्पादकों  तक  सीमित  इन  छोटे  उत्पादकों  को

 क्षेत्र  छोटी  पत्न-पत्रिकाओं  कै  वितरण  ओर  फाम  पर  प्रशिक्षण  देकर  काली  मिर्च  की  उन्नत
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 —  ननतीतीत-त-+  -.  यययप्यय  खफणखग्खण+ेझेय  -  —

 उत्पादन  प्रौद्योगिकी  पर  सूचना  दी  जाती  एक  नयी  तीव्र  सम्व्धन  तकनीक  को  अपनाकर

 अधिक  पैदावार  देने  वाले  कल्टीवर्स  के  एक  ग्रंथी  जड़  वाला  टुकड़ा  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  है  ।

 इस  तकनीक  से  बेहतर  और  तेज  गति  से  काली  मिर्च  के  पौधे  खेतों  में  उगाये  जाते  हैं  ।  रोग-ग्रसित

 बगीचों  के  लिए  विकसित  की  गई  प्रबन्ध  प्रक्रियाओं  से  छोटे  में  भी  कम  खर्च  में  पैदावार  ली

 जा  सकती  सिफारिशों  के  द्व।रा  बीटलਂ  को  नियंत्रित  करके  30  प्रतिशत  तक  फसल  के

 नुकसान  से  बचाया  जा  सकता  है  ।

 आई०  डी०  ए०  द्वारा  अनुदान  प्राप्त  केरल  विकास  प्रायोजना  जो  प्रगति  पर  के

 गंत  केरल  में  17,500  हैक्टेयर  क्षेत्र  में  काली  मिर्च  के  बागान  इस  प्रयोजना  को  श्रेष्ठ  रोपण

 खेती  की  वेज्ञानिक  विधियों  की  जानकारी  तथा  ऋण  की  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 गेहूं  का  निर्यात

 5261.  भ्रो  नरसिह  मकवाना  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्रिन-किन  देशों  को  गेहूँ  का  निर्यात  किया  जायेगा  तथा  यह  कितनी  भात्रा  में  किया

 जायेगा  तथा  यह  निर्यात  किस  मूल्य  पर  किया  जायेगा  ?

 खाद्य  और  मागरिक  पति  मंत्रो  बोरेन्द्र  :  कुछेक  सूखा  ग्रस्त  अफ्रीकी  देशों  को

 लगभग  एक  लाख  मीटरी  टन  गेहूँ  सहायता  के  रूप  में  भेजा  जा  रहा

 भारत-सोवियत  व्यापार  प्रोटोकोल  1985)  के  अनुसरण  में  भारतीय
 ख.द्य  निगम  ने  5  लाख  मीटरी  टन  गेहें  का  निर्यात  करते  के  लिए  मास्को  के  साथ

 एक  ठेका  किया  यथाव्यवहायं  और  निर्यात  किया  जाएगा  ।

 वि  जहाज  तक  निष्प्रभार  बल्‍्क  में  गेहूं  का  न्यूनतम  निर्यात  मूल्य  1,600/-  रुपये  प्रति  मीटरी
 टन  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 सखा्ास्तों  के  बसलो  पृल्य

 5262.  थो  सोमनाथ  रथ  :  कया  कृषि  ओर  प्रामीज  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कुछ  खाद्याननों  के  वसूली  मूल्य  बढ़ाये  और

 यदि  तो  खाद्यान्त-वार  किन-किन  खाद्यान्नों  के  वसूली  मूल्य  बढ़ाये  जा  रहे  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दू  लाल  :  सरकार  ने
 मोटे  कदनन  मक्का  तथा  मूग  और  उड़द  की  1984-85

 की  फसलों  के  लिए  अधिप्राप्ति/समर्थन  मूल्यों  में  वृद्धि  करने  की  घोषणा  की  है  ।

 सरकार  कृषि  लागत  तथा  मूल्य  आयोग  की  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  पर  1985-86

 फसलों  के  लिए  अधिप्राप्ति/समर्थन  मूल्यों  का  स्तर  निर्धारित  करेगी  ।

 खदान  श्रमिकों  द्वारा  प्रदर्शन

 5263.  श्री  सी०  माधव  रेड्डो  :  )
 थो  एम०  रधुमा  >  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 डा०  जी०  विजय  रामाराव |
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 क्या  खदान  श्रमिकों  ने  30  1985  को  उनके  निवास  स्थान  के  सामने  प्रदर्शन

 किया  था  ओर  अपनी  मांगों  के  संबंध  में  एक  शापन  प्रस्तुत  किया

 यदि  तो  ज्ञापन  में  दी  गई  उनकी  मांगों  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  द्वारा  उनकी  मांगों  पर  इस  बीच  विचार  किया  गया  है  और  यदि

 तो  उसके  क्‍या  परिणाम  रहे  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  शाज्य  मंत्री  टो०  :  हाँ  ।

 उनकी  मांगें  ये  हैं-उच्चतम  न्यायालय  के  निदेशों  और  केन्द्रीय  सरकार  ओद्योगिक
 चंडीगढ़  के  पंचाटों  को  तत्काल  लागू  बंधुआ  मुक्ति  मोर्चा  के  अध्यक्ष  स्वामी

 अग्तिवेश  और  खान  मजदूर  यूतियन  के  अन्य  कार्यकर्ताओं  को  रिहा  अपराधियों  को  गिरफ्तार
 करना  ओर  श्री  धघोमी  दास  जो  संघषं  में  17-3-1985  को  मारा  गया  उचित  मुआवजा

 उन  श्रमिकों  को  मुआवजा  जो  घायल  हुए  17  मार्च  1985  की  घटनाओं  की
 न्यायिक  जांच  और  खदानों  का  राष्ट्रीयकरण  ।

 त्रिपक्षीय  बैठक  30  1985  और  पहली  1985,  16  1985

 और  25  1985  को  आयोजित  की  ताकि  फरीदाबाद  में  पत्थर  खदानों  और  क्रशरों  के

 श्रमिकों  की  शिकायतों  का  समाधान  करने  के  तरीकों  पर  विचार  किया  जा  सके  ।  इस

 नीय  उच्चतम  न्यायालय  ने  यह  आदेश  दिया  है  कि  इसके  द्वारा  जारी  किए  गए  निदेशों  के  बारे  में

 अनुपालन  रिपोर्ट  दायर  की  उच्चतम  म्यायालय  ने  खदान  श्रमिकों  के  लिए  निदेश  भी  जारी
 किया  है  जो  केन्द्रीय  सरकार  औद्योगिक  चण्डीगढ़  के  पंचाटों  के  अनुसार  खदान  श्रमिकों

 के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  को  अधिसूचना  के  बारे  में  है  ।

 सीड़ियस  बेव  ट्र|सिसोटरों  को  शक्ति  बढ़ाना

 5264.  क्री  के०  रामसूर्ति  :  क्या  झूथना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटरों  की  शक्ति  राष्ट्रीय  चैनल  के  लिए  नागपुर  में
 1000  किलोबाट  मीडियम  वेब  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  अलीगढ़  में  250  किलोवाट  क्षमता  के  2

 ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  में  और  वाहन  .  सेवाओं  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  बंगलौर  में  500

 क्रिलोवाट  क्षमता  के  शार्ट  वेव  के  दो  ट्रांसमीटरों  की  स्थापना  के  कार्य  में  विलम्ब  हुआ  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इस  प्रकार  के  तिलम्त  के  कारणों  को  दूर
 करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  वो०एन०  :  हाँ  ।

 कुछ  ट्रांसमीटरों  का  दर्जा  बढ़ाने  के  कार्य  में  विलम्ब  का  कारण  उपकरणों  का  प्राप्त

 न  होना  और  कुछ  मामलों  में  सिविल  तिर्माण  कार्यों  का
 मुकम्मल  न  होना  ब्यौरा  इस

 प्रकार  है  :  --
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 शागपुर  1000  किलोबाट  मोडियम  बेब  ट्रांसमोटर

 नागपुर  के  1000  किलोवाट  मीडियम  वेव  ट्रांसमीटर  के  लिए  उपकरणों  की  सप्लाई

 विदेशी  आपूर्तिकर्ता  द्वारा  की  जानी  थी  ।  उपकरणों  की  डिलीवरी  शुरु  हो  गई  अब  ट्रांसमीटर

 के  1986  के  मध्य  में  चालू  होने  की  उम्मीद  है  ।

 अलोगढ़  में  250  किलोवाट  के  दो  शार्टवेव  ट्रांसमीटर

 उपकरण  प्राप्त  हो  गए  250  किलोवाट  के  इन  दो  शारटवेव  ट्रांसमीटरों  को  अब

 मीटर  से  दिशिक  बीम  तथा  एरियल  पद्धति  के  बहत्तर  उपयोग  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  असीगढ़

 के  बजाव  दिल्ली  में  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  इनके  1986-87  में  चालू  हो  जाने  की

 उम्मीद

 बंगलोर  में  500  किलोबाट  के  2  शार्टबेब  ट्रांसमोटर

 राज्य  सरकार  द्वारा  स्थान  का  कउज़ा  आकाशवाणी  के  अधिकारियों  को  अभी  तक  नहीं
 दिया  गया  यद्यपि  इसका  भुगतान  किया  जा  चुका  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय  ने  भी  स्थान

 का  कब्जा  आकाशवाणी  को  दिए  जाने  के  बारे  में  सटे  आर्डर  दिया  राज्य  सरकार  सटे  आड्डर

 को  तुड़वा  कर  स्थान  का  कब्जा  कब  दे  यह  अभी  स्पष्ट  नहीं  है  ।  इस  जिसके

 लिए  आड्डर  दिया  जा  चुका  के  1985  में  प्राप्त  होने  की  उम्मीद  है  ।

 प्रबंध  में  धसिकों  को  सागोवारो

 5265.  प्रो०  बाई०एस०  महाजन  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबंध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  बनाने  की  1983  की  योजना

 अब  तक  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  उपक्रमों  में  लागू  का  गई

 क्‍या  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  के  किसी  उपक्रम  को  इस  योजना  को  लागू  करने  से

 छूट  दी  गई  है  और  यदि  तो  उसके.क्या  कारण

 राज्य  सरकारों  के  उपक्रमों  में  इस  योजना  को  लागू  करने  के  संबंध  में  राज्य  सरकारों
 की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 गर-सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  इस  योजना  का  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सरकार  द्वारा  कया  कदम  उठाये  मये  हैं  अथवत्रा  उठाये  जाने  का  बिचार  है  ?

 क्रम्म  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  टो०  :  से  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार
 केन्द्रोय  सावंजनिक  क्षेत्र  के  15  उपक्रमों  ने  प्रबन्ध  में  कमंचारियों  की  सहभ।गिता  की  यो  जना  को
 कार्यानवित  कर  दिया  जिसे  भारत  सरकार  द्वारा  वर्ष  1983  में  शुरु  किया  गया

 ने  केन्द्रीय  सावंजनिक  क्षेत्र  के किसी  उपक्रम  को  इस  योजना  को  शुरु  करने  से  छूठ  प्रदान  नहीं  की
 राज्य  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  थां  कि  वे  योजना  के  पैरा  8  के  अनुस।र  इस  योजना

 को  लागू  करें  जिसने  राज्य  स  वंजनिक  क्षेत्र  और  निजी  क्षेत्र  में  योजना  को  लागू  करने  के  लिए
 व्यवस्था  है  ।  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  सूक्ति  किया  है  कि  कुछ  राज्य  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में
 और  कुछ  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  इस  योजना  को  लागू  कर  दिया  गया

 88



 17  1907  लिखित  उत्तर

 विहाड़ो  सजदूरों  की  सेबाएं  नियमित  करमा

 |

 5266.  क्री  कश्याण  सिंह  सोलंको  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सरकारी  ओर  अध्ध  सरकारी  संस्थानों  में  कार्यरत  दिहाड़ी  मजदूरों
 की  सेवाएं  नियमित  करने  हेतु  एक  निश्चित  अवधि  निर्धारित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इन  कमंचारियों  के  भविष्य  के  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  नीति  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  से  भारत  सरकार  के  विभिन्‍न

 मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों  द्वारा  भर्ती  किए  गए  नैमित्तिक  श्रमिकों  की  सेवा-शर्तें  कामिक  और

 प्रशिक्षण  विभाग  द्वारा  समय-समय  पर  जारी  किए  गए  अनुदेशों  द्वारा  विनियमित  होती
 मित  ग्रूप-“घਂ  पर  नियुक्ति  हेतु  पात्र  होने  के  व्यक्ति  अन्य  बातों  के  नेमित्तिक
 श्रमिक  के  रूप  में  कम  से  कम  दो  वर्ष  की  सेवा  या  अंश-कालिक  नंमित्तिक  श्रमिक  के  रूप  में  चार

 वर्ष  की  सेवा  होनी  चाहिए  प्रत्येक  वर्ष  के  दौरान  240  या  अधिक  दिनों  की  सेवा  या  उन  संस्थानों

 के  मामले  जहाँ  सप्ताह  में  पांच  दिन  काम  होता  प्रति  वर्ष  206  दिनांक  की  सेवा  होनी

 चूंकि  सेवा  को  नियमित  करने  का  मामला  उपयुक्त  रिक्तियों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर

 करता  इसलिए  सेवा  को  नियमित  करने  के  लिए  कोई  समय-सीमा  निर्धारित  नहीं  की  जा

 सकती  ।

 श्रम  मंत्रालय  ने  1971  में  नमित्तिक  श्रमिकों  के लिए  माडल  स्थायी  आदेश

 ल।लित  किए  जो  केन्द्रीय  सरकार  के  विभागीय  उपक्रमों  में  इन्हें  अपनाने  तथा  लागू  करने  के  बारे

 में  थे  ।  ये  आदेश  केवल  परामर्शी  स्वरूप  के  इन  आदेशों  के  किसी  भी  नेमित्तिक  श्रमिक

 जिसने  औद्योगिक  विवाद  1946  की  घारा  के  खण्ड  (2)  के  उप-खण्ड

 की  परिभाषा  के  अनुसार  उसौ  प्रतिष्ठान  में  या उसी  नियोजक  के  अधीन  छः  माह  की  लगातार

 सेवा  प्री  कर  ली  प्रतिष्ठान  में  नियमित  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।

 अगर्तल्ला  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  उपकोत्नोय  कार्यालय  की  स्थापना

 ]
 5267.  श्री  अजय  बविश्ञास  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  ने  अगरतल्ला  में  राष्ट्रीय  बीज  निगम  का  क्षेत्रीय

 कार्यालय  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  ह्वारा  क्या  कदम  उठाए  गये  और

 उक्त  कार्यालय  खुलने  में  अनुमानतः  कितना  समय  लगेगा  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  (  क्री  चस्दू  लाल  चखाकर  ):

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  एक  केन्द्रीय  सरकारी  उपक्रम  ने  अपने  गोहाटी  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय

 के  अधीन  अगरतल्ला  में  एक  नया  उप-एकक  खोलने  का  फंसला  किया  है  ।
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 तनमन  ना  नमन  मनन»  नम  नमन  न  न  न  न  न  नम  न+कस्‍न निकलकर  तन  ~  का

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  ने  उक्त  उप-एकक  के  अध्यक्ष  के  लिए  किसी  उपयुक्त  अधिकारी

 का  नाम  सुझाने  के  लिए  कृषि  निदेशक  त्रिपुरा  से  सम्पक॑  किया  उक्त  निगम  ने  अपने  गोहाटी

 स्थित  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  से  कहा  है  कि  वह  कृषि  त्रिपुरा  के  साथ  परामर्श  करके  कार्यालय  के

 लिए  उपयुक्त  स्थान  का  पता  लगाये  ।  उक्त  उप-एकक  के  अध्यक्ष  के  लिए  अधिकारी  उपलब्ध  होते

 ही  उस  एकक  के  लिए  सहायक  स्टाफ  की  ब्यवस्था  कर  दी  जाएगी  ।

 राष्ट्रीय  बीज  निगम  को  आशा  है  कि  उक्त  उप-एकक  1985  तक  लुज

 कोचोन  में  हुए  नेहरू  गोल्ड  कप  फुटबाल  टूर्नामेंट  का  सोधा  प्रधारण

 268.  श्री  प्रिय  रंजन  दास  मु  शो  :  क्या  सूचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  को  जानकारी  है  कि  जवाहर  लाल  नेहरू  गोल्ड  कप  इन्वीटेशन

 फुटबाल  टूर्नामेट  भारत  में  तथा  एशिया  में  अन्तर्राष्ट्रीय  मान्यताप्राप्त  टूर्नामेंट  जिसका  उदघाटन
 स्वर्गीय  श्रीमती  इ  दिरा  गाँधी  ने  किया

 यदि  तो  दूरदर्शन  द्वारा  1५85  में  कोचीन  में  हुए  खेल  का  सीधा
 रण  किन  कारणों  से  नहीं  और

 इसके  वया  कारण  हैं  कि  कोचीन  में  युगोसलाव्ला  और  सोवियत  रूस  के  बीच  हुए
 विश्व  स्तर  के  पाइनल  खेल  का  सीधा  प्रसारण  नहीं  किया  गया  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रात्रय  के  राज्य  सन्‍त्री  (  थी  बो०  एन०  गाडगिल  )  :  से  (

 दूरदर्शन  जवाहर  लाल  नेहरू  गोल्ड  कप  इम्वीटेशन  फुटब/ल  टूर्नामेंट  के  महत्व  से  पूरी  तरह  सजग
 है  ।  1985  में  खेले  गए  इस  टूर्नामेंट  के  सेमीफाइनल  और  फाइनल  मंचों  का  सजीव  टेलीकास्ट
 करने  की  योजना  बनाई  गई  कोचीन  से  सतर्पित  दूरदर्शन  बीयरर  माइक्रोवेव
 धाओं  के  उपलब्ध  न  होने  और  अन्य  तकनीकी  अड्चनों  के  कारण  ऐसा  नहीं  किया  जा  सका  ।  दो
 सेमी-फाइनल  ओर  फाइनल  मंचों  का  विलंम्बित  कवरेज  राष्ट्रीय  संजाल  पर  3,  5  और  10

 1985  को  टेलीकास्ट  किया  गया  था  ।  दूरदर्शन  त्रिवेन्द्रम  ने  भी  मंचों  के  शरु  के
 दौरों  के  रिकार्ड  किए  हुए  मुख्य  अंशों  को  प्रतिदिन  30  प्िनट  प्रस्तुत  किया  तथा  दो  सेमी-फाइनल
 और  फाइनल  मंचों  को  स्थानीय  तौर  पर  पूर्णतः  टेलीकास्ट  करने  का  प्रबंध  किया  ।

 एकोक्त  ग्रामोण  विकास  कार्यक्रम  के  अभ्त्गत  राजसहायता

 5269.  क्री  बो०  बो०  देसाई  :  कया  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंग  कि  :

 क्‍या  सातवीं  योजना  के  दौरान  एकीकृत  प्रामीण  विकास  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  राजसहायता
 की  इस  समय  की  1,000  रुपये  की  राशि  को  बढ़ाकर  2,000  रुपये  प्रति  लाभग्राही  परिवार  किया
 जा  रहा  है  ;

 ह
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 यदि  तो  क्या  यह  छठी  योजना  में  प्रति  लाभग्राही  परिवार  पर  व्यय  के  न्यून  स्तर

 ओर  मूल्यों
 में

 वृद्धि  की  दृष्टि  से  किया  जा  रहा

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  अन्य  कया  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जा  रही
 और

 इस  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  कब  तक  लिये  जाने  की  संभावना  है  ?

 ग्रमोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  (  क्रो  चन्यू  लाल  खग्डाकर  )  :  से  आर्थिक

 सहायता  की  वर्तमान  दर  को  दशने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  इस  समय  आध्थिक  सहायता  की

 दर  अथवा  उच्च  सीमा  में  परिवतंन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।  सातवीं  योजना  के  ब्यौरों  को
 अभी  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 विवरण

 श्रेणी
 ः

 आधिक  सहायता  की  दर  आर्थिक  सहायता  की  उच्च
 सीमा

 छाटे  किसान  25  प्रतिशत  सामान्यतः  रुपये  3000

 सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  वाले
 क्षेत्रों  में  रुपये  4000  तथा

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए
 दपये  5000

 सीमान्‍्त  कृषि  33.1/3  प्रतिशत  वही  --

 ग्रामीण  कारीगर  तथा  अन्य

 लोग

 लघु  भिंचाई  निर्माण  छोटे/सीपान्त  किसानों  के  ऊपर  दर्शायी  गई  व्यक्तिगत

 लिए  लागत  का  50  अधिकतम  सीमाएਂ  भी  लागू
 शत  होंगी  ।

 लाभाध्थियों  की  सहकारी  50  प्रतिशत

 समितियाँ

 बजट  चर्चा  में  विशेषज्ञों  और  बिश्लेषकों  द्वारा  भाग  लेगा

 5270.  प्रो०  मधु  दण्बते  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  आकाशवाणी  ओर  दूरदशंन  पर  बजट  सम्बन्धी  कार्यक्रम  और  चर्चाएंਂ  आयोजित
 करते  समय  उन  अथंशास्त्रियों  और  विश्लेषकों  को  वक्‍ताओं  के  पैनल  में  शामिल  नहीं  किया  जाता

 है  जो  सरकार  की  आथिक  नीतियों  की  अत्याधिक  आलोचना  करते  और

 यदि  तो  उन  विश्लेषफों  और  विशेषज्ञों  के नाम  क्या  हैं  जो  सरकार  की  आथिक

 नी  तयों  के  आलोचक  हैं  लेकिन  उन्हें  बजट  पर  चर्चा  करने  वाले  पेनल  में  शामिल  किया  गया

 सूचना  ओर  प्रशोरण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  बो०  एन०  :  जो  नहीं  ।
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 हन  विशेषज्ञों  तथा  अन्य  जिन्होंने  1985  में  आकाशवाणी  और  दूरदर्शन
 पर  बजट  परिथर्चा  में  भाग  के  नाम  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  जिल्होंने  17.3.1985  को  बजट  पर  परिभर्चा  में  भाग  लिया  :

 श्री एस० वित्त भारत रारकार । 2. श्री डी० एन० फंडरेशन आफ इंडियन चैम्बसं आफ काम एण्ड इन्स्टीच्यूट के निर्वाचित अध्यक्ष । 3. डा० पी० आर० इ स्टीच्यूट आफ ' 4. श्री एन० एस जगन्‍्नाथन फाईनेंसियल एक्सप्रेस । को प्रसारित हिस्दी परिचर्चा में भाग लेने बाले व्यक्तियों के नाम : श्री आई० एस० नेशनल कोंसिल आफ एप्लाइड इक्ना मिक रिसच । 2. श्री सुधाकर संसद सदस्य । 3. श्री बिरेन्द्र संसद सदस्य । 4. श्री बलराज बूरद्शन बजट बिश्लेषक डा० ए० एन० भूतपूर्व योजना आयोग 92
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 2.  प्रो०  बी०  वी०  भट्टाचाये

 3.  डा०  आई०  जैड०  भट्ठी

 4...  प्रकाश  टण्डन

 बजट  1985-86

 (1)  वृष्टिकोंश

 1.  आर०

 एक्नामिक  टाइम्स

 2...

 आई०  एन०  एफ०  ए०

 3.  एस»  एस'०

 फाइनेंसियल  एक्सप्रंस

 4.  छस०»
 इंडियन  एक्सप्रेस

 (2)  अम्प

 1.  श्री-एन०  के०  पी०

 संसद  सदस्य

 2.  श्री  एच०  एम०
 संसद  सदस्य

 3.  श्री  कल्याण

 संसद  सदस्य

 4.  श्री  वाई०  एस०
 संसद  सदस्य

 5.  श्री  प्रेम  शंकर
 दि  टाइम्स  आफ  इ  डिया

 विकलांग  व्यक्ति

 5271.  क्रो  भरसिह्‌  राक  शु्ंघंशी  :  क्या  श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  निगमों  द्वारा  विकलांग  व्यक्तियों  का  3%  कोटा  भरा  जाता

 यदि  तो  विभाग-वार  ब्योरा  क्‍या
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 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन
 के

 सत्र  की  शक्ति  संसाधनों  का  सर्वोत्तम
 उपभोग  करने  के  लिए  यह  आवश्यक  है  कि  विकलांग  व्यक्तियों  की  कार्य  क्षमता  को  विकसित  किया
 जाय  और  उस  क्षमता  को  बहाल  किया  जाएਂ  संबंधी  सिफारिश  को  केन्द्र  तथा  राज्य  सरकारों
 द्वारा  पूर्णतः  मान  लिया  गया

 यदि  तो  किस  सीमा  ओर

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 श्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  टी०  :  और  वर्ष  1984  के  बारे  में
 सूचना  सभा  पटल  पर  रखे  गए  विव  रण  में  दी  गई  है  में  रखा  गया  ।  बेखिए  संख्या  एल०
 टी०  1104/85]

 से  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  सत्र  में  पारित  की  गई  सिफारिश  संख्या
 99  का  मुख्य  उद्देश्य  जतशक्ति  संस  घनों  का  सर्वोत्तम  उपयोग  करना  अतः  यह  आवश्यक  है  कि

 व्यावसायिक  व्यावस।यिक  प्रशिक्षण  तथा

 नियुक्ति  सेवाओं  को  एक  निरन्तर  तथा  समन्वित  प्रक्रिया  में  जोडकर  विकलांग  व्यक्तियों  की  कार्य
 क्षमताओं  को  विकसित  किया  जाए  और  उन्हें  बहाल  किया  जाए  ।

 विकलांग  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  हेतु  सेवाओं  में  निरन्तर  विस्तार  करके  उपयु  क्त  उद्देश्यों  को
 प्राप्त  किया  जा  रहा  वशर्ते  कि  संसाधन  उपलब्ध  हों  ।

 आगरा  शहर  में  द्रदशंन  ट्रांसपोसन  टावर  का  स्थानांतरण

 5273.  कली  गंगा  राम  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दूरदश्शन  ट्रांसमिशन  टावर  को  आगरा  शहर  से  किसी  अन्य  स्थान  पर
 रित  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं

 उक्त  टावर  के  निर्माण  और  स्थापना  में  कितना  ब्यय

 इसे  हटाने  का  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान

 (5)  कया  उक्त  टावर  को  आगरा  जिले  में  किसी  स्थल  पर  स्थानांतरित  किया  जा  रहा
 भोर

 यदि  उक्त  टावर  को  किसी  तकनीकी  कारणों  से  स्थानांतरित  किया  जाना  तो
 परियोजना  तंयार  करते  समय  इन  पर  ध्यान  क्यों  नहीं  दिया  गया  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  में  राक्य  मंत्रो  बो०  एन०  :  और  (a)
 अआएगरा  में  दूरदर्शन  टावर  ताज  महल  से  लगभग  3.5  किलोमीटर  की  दूरी  पर  है  और  यह  पीछे
 की  ओर  कुछ  स्थानों  से  दीखता  है  ।  टावर  को  इसके  मौजूदा  स्थान  से  स्थानांतरित  करने
 के  प्रश्न  की  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 आगरा  में  लगाए  गए  दूरदर्शन  टावर  की  लागत  (20  लाख  रुपए  है  ।
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 और  (४)  इसकी  जाँव  की  जा  रही  है  ।

 इस  संबंध  में  जांचे  जा  रहे  प्रस्ताव  से  कोई  तकनीकी  कारण  सहयोजित  नहीं  है  ।

 दूरबशंन  पर  दिखाई  जाने  बालो  फोचर  फिलसों  का  चयन

 5274.  श्री  यशवंतराव  गडाल  पाटिल  :  क्‍या  सचमा  ओर  प्रसारण  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  दूरदशन  द्वारा  दिखाई  जा  रही  फीचर  फिल्मों  के  स्तर  के  बारे  में  विभिन्‍न  क्षेत्रों

 ढ्वारा  आलोचनायें  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 दूरदशंन  पर  दिखाई  जाने  वाली  फोचर  फिल्‍मों  के  चयन  हेतु  यदि  कोई  मापदण्ड  हैं
 तो  वह  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  ने  विद्यमान  मानद्रण्ड  की  पुनरीक्षा  की  है  ताकि  दूरदर्शन  द्वारा  बेहतर
 फीचर  फिल्मों  का  चयन  किया  जा  सके  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  वो०  एम०  :  और

 दूरदशन  द्वारा  टेलीकास्ट  की  जाने  वाली  फीचर  फिल्मों  के  बारे  में  दर्शकों  की  प्रतिक्रिया  मिश्रित

 रही  क्योंकि  यह  वेयक्तिक  दर्शकों  की  अपनी-अपनी  पसन्द  पर  निर्भर  करता  दूरदशंन  का

 ऐसी  फीचर  फिल्में  टेलीकास्ट  करने  का  प्रयास  रहा  है  जो  परिवार  के  साथ  देखने  योग्य  हों  ।

 और  निर्माताओं/फीचर  फिल्मों  के  लिए  दूरदर्शन  अधिकार  रखने  वाली  पार्टियों

 से  प्राप्त  पेशकशों  की  छानबीन  की  जाती  है  तथा  चयन  विभिन्‍न  दूरदर्शन  केन्द्रों  तथा  दूरदर्शन
 निदेशालय  में  गठित  समितियों  द्वारा  फिल्मों  के  निम्नलिखित  पहलुओं  को  ध्यान  में  रखते  उस
 क्रम  में  किया  जाता  है  :

 अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय/राज्य  स्तरीय  पुरस्कार  प्राप्त  ।

 विषयात्मक  महत्व

 सिनेमेटिक  महत्व

 मनोरंजन  महत्व

 निर्माण  वर्ष

 फिल्म  दूरदर्शन  पर  कितनी  बार  और  किन  केन्द्रों  पर  दिखाई  गई  ।

 फीचर  फिल्मों  का  चयन  केवल  उम्हीं  फीचर  फिल्मों  तक  सीमित  टेलीकास्ट  किए  जाने
 के  लिए  जिनकी  पेशकश  दूरदर्शन  को  की  जाती  है  ।

 जसाद्य  संसाधन  संयंत्रों  को  स्थापना

 सर  वध
 डा०  कुपा  सिन्धु भोई  :  क्या  खाद  ओर  नागरिक पृतति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कर  :
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 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  बहुत  से  खाद्य  संसाधन  संयंत्रों  की  स्थापना  करने

 का

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 डिब्बा  बन्द  फलों  और  अन्य  खाद्य-पदार्थों  के  निर्यात्त  के लिए  क्या-क्या  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेख  ओर  इस  मंत्रालय  के

 नियंत्रणाघीन  सावंजनिक  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  उपक्रमों  द्वारा  स्थापित  किए  जा  रहे  खाध्य  विधायन
 संयंत्रों  के  संबंध  में  स्थिति  इस  प्रकार  है  :

 1.  माडंन  फूड  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  बिहार  में  स्थित  भागलपुर  में  एक  फल
 विधायन  यूनिट  और  असम  में  स्थित  सिलचर  में  एक  अनन्नास  विधायन  यूनिट  स्था+
 पित  करने  में  जुटी  यह  कुछ  और  फल  तथा  सब्जी  विधायन  यूनिद  स्थापित
 करने  से  सम्बन्धित  प्रस्तावों  पर  भी  विचार  कर  रही  है  ।

 2.  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणन  निगम  लिमिटेड  जिसकी  स्थापना  उस
 क्षेत्र  में  उत्पादित  फलों  तथा  सब्जियों  की  उनका  विपणन  और  विधायन
 करने  के  लिए  की  गई  त्रिपुरा  में  स्थित  कुमारधाट  यें  ओर  आरंज
 विधघायन  यूनिट  स्थापित  करने  में  जुटा  हुआ

 3.  दि  हिन्दुस्तान  वेजीदेबल  आयल  कारपोरेशन  नई  दिल्ली  में  एक  एक्सट्र डर  संयंत्र
 स्थापित  करने  से  संबंधित  एक  प्रस्ताव  पर  विचार  रही

 |  यह  मंत्रालय  बिहार  सरकार  के  एक  बिहार  फल  4  सब्जी

 परिप्लोज़ना  स्थापित  करने  के  वित्तोग्र  सहायता  भी  दे  रहा  है  ।

 डिब्बाबम्द  फलों  तथा  अन्य  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  किए  गए
 उपायों  में  अन्य  उपायों  के  साथ-साथ  ये  उपाय  घञमिल  हैं  :  कुछेक  कच्चे  माल  तथा  पैकिंग  सामग्री
 का  आयात  करने  के  लिए  आयात  भरपाई  की  अनुमति  नकद  मुआवजे  के  रूप  में  सहायता

 चु  गी  शुल्क  वापस  करना  तथा  विशिष्ट  खाद्य  मेलों  में  भाग  लेना  ।

 आकाशवाणी/वृ  रदर्शन  के  अस्थायी  कर्ंचारियों  की  सेवाओं  को  निथन्रित  करमा

 5276.  क्री  पो०  पेंक्ालेया  :  क्या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  आकाशवाणी/दूरदर्शन  संगठनों  का  स्वरूप  परियोजना  जैसा

 क्‍या  आकाशवाणी/दृरदसंत्र  के  कमंचारियों  की  भर्ती  अस्थाई  कार्यप्रभारित  आधार
 पर  की  जा  रही

 इन  पदों  को  नियमित  करने  के  लिए  क्षया  प्रक्रिया  अपनाई  गई
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 क्‍या  आकाशवाणीएद्सदश्शन  ने  बेन्द्रींय  लोक  निर्माण  विभाम  के  ढंग  पर  ऐसे  कार्य

 प्रभारितर/कमं  चारियों  को  सेवाओेंਂ  जिन्होंने  क्शा  के  240  दिन“की  सेवा  पूरी
 कर  ली  नियमित  बताने  के  लिंएं  कोई  कार्यवाही  की

 तो  इन  बदों'को  कब  तक-नियमित-कर  दियां  और

 यर्दि  तो  इसके  क्या  कारण

 सूचना  और  प्रशारण  मंत्रालय  के  राज्य  मण्जो  थो०  एन०  :  नहीं  ।

 और  कतिपय  श्रेणियों  के  कमंचारियों  को  विशिष्ट  काय॑  लिए  कश्यंभारित
 आधार  पर  नियुक्त  किया  जाता  नियमित  नियुक्ति  के  लिए  चयन  के  लिए  उनਂ  पर  विचार  किया
 जाता  है-धशरतें  कि  पद  उपलब्ध  हों  और  वे  निर्धारित  मानदण्डों  को  पूरा  करते  हों  ।

 240  दिन  काय॑  करने  के  बाद  नियमित  करने  का  नियम  कमंचारियों  पर

 लागू  कार्य  भारित  आधार  पर  नियुक्त  कमंचारियों'पर  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  बाराबंको  के  विकास  के  लिए  वित्तीय  सहायता

 करेंगे  कि  :

 एक  लाख  से  कम  जनसंख्या  वाले  नगरों  के  समेकित  विकास  की  केन्द्रीय  योजना  के

 अन्तगंत  उत्तर  प्रदेश  के-बाराबंकी  नगर  के  विकास-के  लिए  अब  तक  कितंनी  वित्तीय  सहायता
 प्रदान  की  गई

 इस  सम्बन्ध  में  प्रदान  की  गई  वित्तीय  सहायता  से  अब  तक  कितने  निर्माण  कार्य  शुरु
 किये  गए  हैं  तथा  किये  गए  निर्माण  कार्य  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  कोई  ऐसी  सहायता  प्रदान  नहीं  की  गई  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?,

 निर्माण  ओर  आबास  मंत्री  अब्दुल  :  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के

 एकीकृत  विकास  की  केन्द्र  द्वारा  प्रवरतित  योजना  के  अन्तगेंत  बाराबंकी  नगर  को  23  लाख  रुपये  की

 राशि  केन्द्रीय  ऋण  सहायता  के  रूप  में  दी  गई

 इस-यो  जता  के  तहतः  82.73  लाख  रुपये  की  कुल  लागत  पर  निम्नलिखित  काये

 अ.रम्भ  किये  गये

 ्ज  277.  झ्लो  कमला  प्रसाद  रावत  :  कया  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 1.  स्‍्थव  एवं  सेवायें  जा  4  योजनायें

 2.  वाण्ज्यिक  _  5  थोजनायें

 3:  यातायात  परिवहन
 _  3  योजनायें

 4...  बूचडेखाना  नर  2  योजनायें

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  के  अनुसार  हैं  ।

 प्रश्न  ही  छठता  ।

 97



 7  1985 लिखित  उत्तर

 (०७

 be

 ८८५2)

 1-10

 10७1७

 ७1०८॥॥0]1४

 ।
 है

 २७

 2७४

 १७

 Core

 ६61.

 ८४१

 80

 41

 ०691

 ३०

 san

 2॥७४

 7 फथ्थ्ए (०७ (७ 0४४७ उैश्शछपरध 9]. // हा ना मय 3७. आथुः४७ ४ (०.४ $४ $ 02 हा 428३७ ४४४22 गा (०४ ॥४ 602५) ०४४६ $ 902 छह 29]3 शा है ३४७ 505... ४ हा 50८ 50.८ ३७४४8: पा (०४ 079 । है 2७ शक । 9६0. ४६६ ३४४४9. 08 ३५४७७ 208 ।9 का गन पवशु 008 ४2% ०छ ४५ स्प््य 4७ 58-78 78-६६ 20७ ७९ 28४... ४५४८७ ३३७ (६ ४४०७७ ०४ ०8--2७४ ३७७॥०॥७ ४५६५ ७ ४५१५) ९ ९ ४ ४७३७ २७ ४२७७) 08 ७७३ | 98



 लिखित  उत्तर 17  1907

 10७३४

 ३४

 DALE

 00571

 ऐड

 eee

 1०४४७

 ३४

 ४2४८७

 8

 ४» ३४

 2४]

 ४०७

 घ्टघ्धछश

 96

 96ST

 7१66
 धघए०्ट

 6८८८
 0५501

 ।
 ३

 102

 bk
 |६

 ४७
 &

 ६८८8 00८ 002८ 00८ घ्ध्दा ७७ ७९ 3७३ $ |४६५७ ३७ पा ०७] & &४ प्‌ 009४9 '+ 4६ 2७ पा हा (०७ 4४ ४ 5 हा (०७४ »९ #2७ 29] ०७ 0 हे 4०७३७ ३४४७७ (०४ (५४ ५६0८)



 लिखित-उत्तरे
 7

 |ਂ  ़््-प्.उऊप"/फ  [srqere)

 काश्सोर  में  सूखा
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 5278.  को  के०  रामअस  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामज  विकास-संधरी  यह  बतासे  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  काश्मीर  जैसे-सूखा  से-प्रभावित  क्षेत्रों  मे ंकिसानों  को  भारतीय  कृषि  अनुसंधान

 परिषद  द्वारा  मई  क्किसित  प्रौछोगिकी  को  अपनाने  के  सुझाव  दिये  जाते

 यदि  तो  काश्मीर  और  अन्य  राज्यों  के  लिए  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  Q?

 क्‍या  नई  विकल्पः:फसलों,  विशेषकर  :  बीजों  की  उच्च  किस्म  तथा  मात्रा  सहित  नई

 प्रौद्योगिकी  के  आदासन  सरकार  अथवा  मान्यता-प्राप्त  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  आसानी  से  उपलब्ध

 कराये  जाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्योश  क्‍या

 क्‍या  भारतीय  कृषि  अनुदम्ंधान  परिषद  के  अधिकारिंयों  ने  सूखा-तोव़  और  आकत्मिक

 योजना  के  क्रियान्वयन  हेतु  काश्मीर  का  दौरा  किया  और

 तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  ?

 प्राम्मोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चम्दू  लाल  :  तथा  अखिल
 भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  बारानी  कृषि  प्रायोजना  का  केवल  एक  केन्द्र  जम्मू  कश्मीर  में  है
 जो  कि  जम्मू  के  नजदीक  रख  ध्यानसर  में  स्थित  हमारे  अनुसंधान  केन्द्र  में

 की  गई  तकनोक  को  हमारे  बुलेटिन  द्वारा  प्रकाशित  कर  प्रचारित  क्या  गया  है  तथाਂ
 भारत  सरकार  के  कृषि  मंत्रालबः  द्वारा  कार।नी  खेती  की  मंनुअल  भी  जामकारी  देने  हेतु
 छापी  गई  है  ।  बुलेटिन  का  नाम  में  बारानी  फसलों  की  सुधरी  सस्य  क्रियाएंਂ  ।

 तथा  राज्य  सरकारों  से  नई  प्रौद्योगिकी  के  लिए  निवेश  के  संबंध  में  सूचना
 मांगी  गई  है  ।  उत्तर  की  प्रतीक्षा  इसके  उपलब्ध  होते  ही  इसे  संभा  के  पटल  पर  रख  दिया
 जायेगा  ।

 तथा  दिनांक  8-10  1984  को  केन्द्रीय  बागानी  कृषि  अनुसंधान र्‌  से
 वैज्ञानिकों

 हु
 संस्थान  से  वंज्ञानिकों  ने  हमारे  अनुसंधान  केन्द्र  का  दौरा  किया  ।  विकास  योजनाओं  का  कार्यान्वयन
 राज्य  सरकार  की  जिम्मेवारी

 परिश्करण  सुविधाओं  की  अपर्याप्तता  के  कारण
 फलों  और  सब्जियों  कीਂ  बर्बादी

 5279.  थ्री  घमंपाल  सिह  क्‍या  समस्त  और  नागरिक  पृति  मंत्रीਂ  यह  बताने  की
 करेंगे

 कया  संरकारं  को  जानकारी  में  यह  बात  आई  है  कि  फसलोपरांत  लाने  और  ले  जाने
 तथा  प्रोसेश्रिग  की  अपर्याष्त  सुविधाओं  के  कारण  देश  में  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  का  30
 प्रतिशत  भाग  बेकार  चलः

 |
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 यदि  तो  उपग्रु  क्त  कारणों  से  फलों  और  सब्जियों  का  कितना  नुकसान  होने  का

 अनुमान  और  सरकार

 फलों  और  सब्जियों  की  बर्बादी  सेकने  और  फलों  और  सब्जियों  के  उत्वादकों  को

 ह'नि  होने  से  बचाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विवार  है  ?

 खान  और  मासरिक  पृति  मंत्री  बोरेशा  :  और  कटाई  के  बाद  फलों

 ओऔर  सब्जियों  की  हुई  हानियों/बर्बादी  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  कोई  व्यापक  सर्वेक्षण  नहीं  किया

 गया  अनुमान  है  कि  ऐसी  हानियाँ  फलों  और  सब्जियों  के  उत्पादन  का  लगभग  30

 प्रतिशत  हो  सकती  हैं  ।

 ऐसी  हात्निग्रों/वर्बाद्ी  को  कम  करने  के  लिए  निम्मशिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :

 (2)

 (3)

 मा्डने  फूड  इंडस्ट्रीज  जो  कि  इस  मंत्रालय  का  एक  सरकारी

 क्षेत्र  का  प्रतिष्ठान  ने  अपनी  गतिविधियों  का  विविधीकरण  कर  दिया  है  और

 इसने  फलों  और  सब्जियों  का  विधायन  करने  का  कायं  आरम्भ  कर  दिया  कम्पनी

 के  श्रांड  साम  से  विभिन्‍न  फल  डिकक्‍्स  का  उत्पादन  कर  रही  है  और  यह

 छिहार  में  स्थित  स्मगशपुर  में  एक  फल  विधायन  यूनिट  और  असम  में  स्थित  सिलचर

 में  एक  अनन्नास  विधायन  यूनिट  स्थापित  करने  के  कार्य  में  जुटी  हुई  यह  कुछ
 ओर  फल्न  ओर  सब्जी  विधायन  यूनिट  स्थापित  करने  के  प्रस्तावों  परे  भी  विचारे  कर

 रही  है  ।

 उत्तर-पूर्दी  क्षेत्रीय  कृषि  विषणत  नियम  लिमिटेड  साम  को  एक  कम्पनी
 की  स्थापना  उक्त  क्षेत्र  में  उत्पादित  फलों  तथा  सब्जियों  की  विपणन  और
 विधायन  का  कार्य  आरम्भ  करने  के  लिए  को  गई  यह  निगम  त्रिपुरा  में  स्थित

 कुमारघाट  में  एक  अनन्नास  भौर  ओरेंज  विश्नबन  यूनिट  स्थापित  करने  में  जुटा

 हुआ  है  ।

 यह  मंत्रालय  बिहार  राज्य  सरकार  के  एक  बिहार  फल  तथा  सनन्‍्जी  विकास

 निगम  को  फल  तथा  सब्जी  विधायन  परियोजना  स्थापित  करने  के  लिए  वित्तीय

 सहायता  भी  दे  रहा  अन्य  राज्य  सरकारों  के  उपक्रमों  को  ऐसी  परियोजनाएं

 शुरु  करने  के  लिए  इसी  प्रकार  की  सहायता  सुलभ  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कुछेक  शर्तों  पर  सरकार  ने  फल  तथा  सब्जी  विधायन  उद्योग  को  लाइसेंस  प्राप्त

 करने  को  आवश्यकता  से  छूट  दे  दी  ताकि  इस  उद्योग  के  निवास  को  बढ़ावा
 दिया  जा  सके  ।

 केम्ीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  नेमित्तिक  श्षत्रिकों  के लिए  क्थिंमित  रोधगार

 5260.  भरी  ललित  क्या  मिर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्यू  क्लेस्क्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वाश  काम  पर  लगाए  गए  नेमित्तिक  श्रमिक  कई

 वर्षों  से  स्थायी  स्वरूप का  कार्य  कर  रहे  भोर
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 — —  बल पा  —

 यदि  तो  कया  इस  प्रकार  के  हजारों  श्रमिकों  को  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के

 मानदण्डो ंके  अनुसार  स्थागी  रिक्तयों  पर  नियमित  नहीं  किया  गया  है

 निर्माण  और  आवजास  मंत्री  अब्दुल
 :  हां  ।

 हां  ।  पदों  के  सृजन  एवं  रिक्तयों  के  भरने  पर  पूर्ण  प्रतिबन्ध  तथापि  मेमि

 तिक  श्रमिकों  का  नियमितीकरण  सोधी  भर्ती  कोटे  में  रिक्तियों  की  उपलब्धता  एवं  श्रमिकों

 द्वारा  अग्य  पात्रता  शर्तों  को  पूरा  करने  की  अवस्था  में  होता  है  ।

 बंगलोर  में  स्थायो  दूरदर्शन  केस  आरम्भ  करना

 5281.  थी  बो०  एस०  कृष्णा  अयूयर  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  बंगलौर  में  इस  समय  केबल  एक  रिले  दूरदर्शन  केन्द्र

 बंगलोर  शहर  में  स्थायौ  दूरदर्शन  केन्द्र  कब  तक  आरम्भ  कर  दिया  और

 क्या  बंगलौर  के  दशकों  को  रंगीन  ट्रांसमिशन  सुविधा  उपलब्ध  की  आयेगी  ?

 सुचना  और  प्रशार्ण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  :  नही  ।

 बंगलौर  में  स्थानीय  कार्यक्रमों  के  निर्माण  के  लिए  अ  तरिम  स्टूडियो  ढाँचे  के  साथ  उच्च  शक्ति

 (10  कि०  वाला  ट्रांसमीटर  काम  कर  रहा  है  ।

 और  बंगलौर  में  रंगीन  में  प्रचालन  की  क्षमता  रखने  वाले  स्थायी  दूरदश्शन
 डियो  केन्द्र  के  198  6-87  के  दौरान  चालू  होने  की  उम्पीद

 फ्टमा  में  पानों  को  अत्यधिक  कमो

 5282.  क्रो  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पटना  शहर  के  विस्तार  के  साथ-साथ  वहाँ  पीने  के  पानी  की  समस्या
 दिन  गम्भीर  होती  जा  रही

 यदि  तो  क्या  राज्य  सरकार  ने  इस  समस्‍या  को  हल  करने  के  लिए  केन्द्रीय
 कार  से  कोई  मांगी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 बिर्माण  और  आवास  पस्त्री  अब्दुल  :  से  बिहार  सरकार  मे  पटना  में
 किसा  गंभीर  जल  समस्या  की  सूचना  नहीं  दो  राज्य  सरकार  ने  रांची  तथा
 घनबाद  झरिया  तीन  नगरों  में  भविष्य  की  आवश्यकताओं  को  देखते  जलपूर्ति  बढ़ाने  के  लिए
 एक  ब्वह्ायंता  रिपोर्ट  तैयार  है  तथा  इस  परियोजना  के  निष्पादनार्थ  विश्व  बैंक  से  सहायता
 मांगी  यह  रिपोर्ट  फिलहाल  सम्भव  सहायतार्थ  गिश्व  बेंक  के  विचा  राधीन  है  ।
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 लबणोय  बंजर  भूमि  को
 उपजाऊ  भूमि  में  बदलने  हेतु  प्रयोग

 5283.  भो  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  लवणीय  और  बंजर  भूमि  को  उपजाऊ  भूमि  में  बदलने  हेतु  कृषि
 प्रयोगशालाओं  में  कुछ  प्रयोग  किए  और

 यदि  तो  प्राप्त  सफलता  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  बिन्वांग  में  राज्य  मन्‍्त्रो  अन्त  लाल  :  जी  श्रीमात  ।

 काफी  लम्बे  समय  से  देश  में  विभिन्‍न  कृषि  अनुसंधान  केन्द्रों  में  लवणीय  बंजर  भूमि
 को  उवरक  भूमि  में  बदलने  के  लिए  परीक्षण  प्रगति  पर  भारतीय  कृषि

 संधान  परिषद  के  पुनर्गठन  के  बाद  इन  मृदाओं  के  सुधार  के  लिए  संगठित  प्रयास
 करने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  अर्थात  केन्द्रीय  मृदा  लवणता  संस्थान
 की  करनाल  में  1969  में  स्थापना  की  गई  ।

 (४)  पिछले  डेढ़  दशक  के  दौरान  इन  मृदाओं  के  सफलतापूव॑क  सुधार  तथा  प्रबन्ध  के  लिए
 संस्थान  ने  एक  मुश्त  कृषि  क्रियाएं  विकसित  की  निम्न  एक  मुश्त  कृषि  क्रियाओं
 की  सिफा  रिशें  की  गई  :  --

 (8)  उचित  बांध  तथा  भूमि  का  समकरण  आश्वस्त  सिंचाई  के  लिए  पानी  की
 लब्धता  उचित  जल  प्रबन्ध  जिन्‍्क  उपयोग  के  साथ  उबंरकों  तथा  खादों
 का  पर्याप्त  उपयुक्त  संशोधको  का  उपयोग  सामान्यतः  उचित
 मात्रा  तथा  उचित  तरीके  से  उचित  फसल  तथा  किस्मे  तथा  फसल  अनुक्रम

 उचित  कृषि  तथा  सस्य  विज्ञान  विधियों  का  उपयोग  ।

 (11)  संस्थान  की  ओर  से  परिचालन  अनुसंधान  प्रायोजनाए  साम्पला  और  मुडलाना
 गांवों  में  सफलता  से  चल  रहा  है  जिनमें  नमकीन  जमीनों  को  जल

 निकास  व्यवस्था  से  सुधारा  गया  है  ।

 (५)  संस्थान  की  सफलता  को  देखकर  उत्तर  प्रदेश  ने  अपने  यहां  बड़े

 स्तर  के  भूमि  सुधार  कार्यक्रम  चलाये  हैं  मौर  संस्थान  की  तकनीक  को  अपनाया  है  ।

 तीन  राज्यों  में  2.33  लाख  हैक्टर  जमीन  को  ठीक  करके  खेती  योग्य
 बनाया  गया  है  ।

 बागबानों  का  विकास

 ]
 5284.  क्कुमारो  पुष्पा  देवी  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  हु  विकास

 क्‍या  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्यों  में  बागवानी  के  विकास  पर  बहुत  महत्व  विया
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 क्‍या  सरकार  ने  ढागवाती  विक्राश्न  अउयेक्रस  कडने  हेतु  पूक्क्क  निदेशालय  बनाने

 के  लिए  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  दिशा  निर्देश  भेजे
 हु

 यदि  तो  किन-किन  राज्यों  में  ऐसे  निदेशालय  बनाये  गये  और

 मध्य  प्रदेश  में  छठी  योजना  में  बागवानी  के  विकास  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए
 णए  हैं  ?

 ध्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चस्त्‌  लाल  जी  हां  ।

 बागवानी  निदेशालय  बनाने  के  लिए  राज्यों  को  अलग  से  कोई  मार्गदर्शी  सिद्धांत  नहीं
 भेजा  गया  ब्रागवानी  के  लिए  पृथक  निदेशालय  स्थापित  करने  की  भारशीय  बागवानी
 विकास  परिषद  की  सिफारिश  सभी  राज़्यों  को  भेज़ी  गयी  थी  ।

 जम्मू  व  उत्तर  हिमाचल  मध्य  आश्ध्र

 तशिज्रनाडु  ओर  उड़ीसा  हाज्यों  क्री  सरकारों  के  अपने  पृथक  बागवानी

 निदेशालय  हैं  ।

 बागवानी  के  विकास  के  लिए  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  छठी  गोजना  अवधि  के

 दौरान  निम्नलिशित  महत्वपूर्ण  कदम  उठाए  मए  :--

 1.  भमिज्ित  और  असिचित  धूमि  सें  ढ़ःगवाती  क्षेत्र  का  विस्तार  ।

 2.  केला  विकास  कार्यक्रम  ।

 3.  आदिवासी  क्षेत्रों  में  राजसहायता  पर  केले  की  अंतः  भूस्सरी  और  नारियल  की  पौद  का

 वितरण  ।

 4.  खण्ड  स्तर  पर  वतंमान  नसरियों  का  विकास  और  संतति  उद्यानों  की  स्थापना  ।

 5,  नारियल  के  अन्तगत  आने  वाख़े  क्षेत्र  का  विस्तार  ।

 6.  बेर  और  आँवला  का  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  साष्य  शीर्षातरण

 7.  आलू  विकास  कार्यक्रम  ।

 .  बड़े  शहरों  के  इदें-गिद  सब्जियों  ब्रिकास  ।

 9.  फलों  के  क्षेत्र  को  बढ़ाने  हेतु  छोटे  और  सीमांत  किसावों  के  खिए  फल  वृक्षारोपण
 कार्यक्रम  छ्री  चलाया

 10.  राज्य  में  बागवानी  के  विकास  पर  समुचित  जोर  देने  के  लिए  1982-83  में  पृथक
 बागवानी  निदेशालय  बनाया  गया  |

 |

 0°

 केग्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  बसिश्रि  क्मिकों  को  नियमित  करना

 5285.  थ्री  राम  भगत  पासवान  :  क्‍या  निर्माण  और  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  में  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने

 नैभित्तिक  श्रमिकों  को  नियमित  क्रिया
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 नीी-तततहततहतहतमनतततततन्तुनुनतनतॉतहल्‍₹7ंँॉतिॉीन_...._नन_

 उन  नैमित्तिक  भ्रमिकों  की  डिवीजनवार/व्भिगवार  संख्या  क्‍या  जिन्हींने
 त्तिक  श्रमिकों  के  रूप  में  मास्टर  रोल  में  दो  वश्नं  से अधिक  सेवा  पूरी  ली  है  किन्तु  उन्हें
 अभी  तक  (डिवीजन-वार/साइडवार)  नियमित  नहीं  किया  गया  है  और  प्रत्येक  मामले  में  इसके
 क्या  कारण

 क्‍या  सरकार  ने  उन्हें  नियमित  करने  हेतु  कोई  समयवद्ध  कार्यक्रम  बनाया  है  और
 तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  यदि  तो  उसके  क्या  क्रारण  हैं

 ?

 निर्माण  और  आवास  सम्क्री  अब्डुश  :  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान
 लिखित  देनिरू  मजदूरों  को  नियमित  किया  गया  है  :--

 कर
 1982  2  279

 1983  69

 1984  290

 उद्चान  केन्द्रीय  मण्डल  87

 उद्याव  पूर्वी  मफ़ब  ..  .  ..  5...  $3 ...
 उद्यान  दक्षिणी  मण्डल  258.

 »  उज्नय  मण्डल  ..  .,  61

 उद्चान  पश्चिमी  मण्डल  167

 उद्यान  विकास  मण्डल  262

 ५८.  ४-५  $  योगु  :
 पि  ob  ,  .. अमन  स्‍ामममनमभान  कल  ee  अनमनननक a

 -  मजदूरों  क्य  नियमितीकूरण  रिक्तियों  मजदूरों  द्वारा  पात्रता  शर्तों  को  पूरा
 करने  की  शर्ते  ५  5  १  वि  तन  4५  डा

 नहीं  ।  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  बिभाश  में  देनिक  मजदूरों  उत्त  नियमित  पदों

 पर  नियुक्त  किया  जाता  जिन्हें  सीधी  भर्ती  द्वारा  भरा  जाना  अपेक्षित  है  बशर्ते  कि  रिक्तियाँ

 उपलब्ध  हों  और  मजदूरों  द्वारा  अपेक्षित  शर्ते  पूरी  कर  ली  जाती  हों  ।

 लॉतबीं  योजसाਂ  में  घिहार-के  श्रामीर्ण  क्षेत्रों  में  थींने  के

 पानो  सप्लाई  को  व्यवस्था

 5286.  डा०  गोरी  शंकर  राजहूंस  :  बंया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 सातवीं

 पंचवर्षीय  योजना  में  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई

 के  लिए  धनराशि  म  ज्र  अथ  वा  निर्धारित  कटी  गई  ०
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 गाकाशबाणी  नई  दिल्‍लो  में  हुआ  अग्निकांड

 4  ।

 5288.  थी  सरफराजਂ  अहमद  :  क्‍या  धचमा  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ।

 क्‍या  आकाशवाणी  नई  दिल्‍ली  में  जनवारी  1985  में  आग  लगने  की  एक

 दुघंटना  हुई  यदि  तो  उसमें  कुल  कितना  नुकसान  हुआ

 क्‍या  उकत  दुर्घटना  के  बाद  सभी  आकाशवाणी  और  दृरदर्शन  केम्द्रों  मे ंसमुचित
 शमन  व्यवस्था  कर  दी  गयी  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?  ;
 oe  चर

 सूचना  और  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  वी०  एमन०  :  हाँ  ।

 आकाशवाणी  भवन  के  एक  कमरे  में  7.1.85  को  आग  लगने  की  एक  छोटी  दुघंटना  हुई  थी  ।  कुछ

 पुराने  जो  ज्यादा  महत्व  के  नहीं  आंशिक  रूप  से  जल  गए  ।

 सभी  आकाशवाणी  केन्द्रों  और  दूरदर्शन  केन्द्रों  पर  आग  बुझाने  वाले  उपकरण  पर्याप्त

 रूप  से  सदा  उपलब्ध  रहे  फिर  आकाशवाणी  भवन  में  और  उपकरण  उपलब्ध  कर  दिए

 गए

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।  हि

 दूरदर्शन  केसा  श्ोमगर  हारा  प्रायोजित  कार्य कम

 ै

 5289.  प्रो०  सेफुद्दीन  सोल  :  क्या  सुचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ु

 दूरदर्शन  केन्द्र  श्रीनगर  द्वारा  1985  में  कितने  कार्यक्रम

 प्रायोजित  किए  गए

 कितने  लोगों  ने  इन  कायक्रमों  में  भाग  लिया  तथा  उनके  मार्ता-पिता  के  नाम  कया

 ओर

 इनमें  भाग  लेने  वाले  लोगों  का  चयन  किस  प्रकार  किया  जाता  है  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मनत्री  बो०  एन०  :
 और

 फरवरी  और  1985  के  दौरान  दूरदशशन  श्रीनगर  द्वारा  तैयार  कर  टेलीकास्ट

 किए  गए  उन  जिनमें  बाहुरी  लोगों  ने
 भाग  लिया  की  संख्या  ओर  ऐसे  व्यक्तियों  के

 नामों  के  बारे  में  सचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  उसको  सदन  की  मेज  पर  रख  दिया

 तथ!पि  दरदर्शन  भाग  लेने  वाले  बाहरी  व्यक्तियों  के  माता-पिता  का  ब्योरा  नहीं  रखता  ।

 भाग  लेने  वाले  व्यक्तियों
 का

 चयन  कःयंक्रम  के  स्वरूप  भाग  लेने  वाले  सम्बन्धित

 व्यगित  की  ग्रे  डिग  आवि  पर  निर्भर  करता  है  ।
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 जन  -+  क#अ_ऋजैायय

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  इस  बारे  में  केन्द्र  को  अभ्यावेदन  भेजा  और
 Berle  wt

 यदि  तो  उस  पर  केन्द्रीयं  सरकार  की  क्यों  प्रतिक्रिया  हैं  ?

 निर्माण  और  आबास  मंत्री  अब्बुल  :  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना

 के  लिए  पेय  जल  पूर्ति  के  परिव्यय  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  बिहार  के  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  पेष  जल  पूर्ति  के  लिए  उदिदष्ट  समुचित  राशि  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अन्तिम

 रूप  देने  के  पश्चात  ही  पता  चलेगा  ।

 ।984  में  आयोजित  राज्य  सरकारों  के  जलपूर्ति  प्रभारी  मंत्रियों  के  सम्मेलन

 बिहार  सहित  सभी  राज्यों  ने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  पेयजल  पूर्ति  के  लिए  पर्याप्त

 उपय  के  प्रावधान  के  लिए  अनुरोध  किया  था  ।

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  राज्य  सरकारों  से  आग्रह  किया  है  कि  वे  न्यूनतम
 आवश्यकता  कार्यक्रम  के  तहत  अपनी-अपनी  योजना  में  पर्याप्त  प्रावधान  करें  और  योजना  आयोग

 को  भी  यह  प्रस्ताव  किया  है  कि  वह  समूच्रौ  ग्रामीण  जनसंख्या  को  1991  तक  स्वच्छ  एवं
 पर्याप्त  पीने  का  पानी  मुहैया  कराने  के  लक्ष्य  को  ध्यान  में  रखते  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 दौरान  पर्याप्त  परिव्यय  की  व्यवस्था  करें  ।

 निर्धनों  के  लिए  कानूनी  सहायता  का  प्रचार

 5287.  थो  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  कया  सचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  निर्धन  लोगों  को  दी  जाने  वाली  कानूनी  सहायता  का  दूरदर्शन  या  रेडियो  पर
 प्रसारण  किया  जाता  यदि  तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  देश  में  निर्धत  लोगों  को  सरकार  द्वारा  दी  जाने  वाली  कानूनी  सहायता  के  बारे

 में  जानकारी  नहीं

 क्‍या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  ऐसी  योजनाओं  की  जन  प्रचार  माध्यमों

 से  घोषित  करने  का  अनु रोध  किया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 सूचना  और  प्रसारण  मन्त्रालय  के  राश्य  मस्तो  बो०एन०  :

 समय  पर  माध्यम  सामान्‍य  कार्यक्रमों  में  और  विशेष  श्रोता  समूहों  के  लिए  निदेशित  कायंक्रमों  में
 श्रोताओं  और  दर्शकों  के  लिए  नि:शुल्क  कानूनी  सहायता  के  बारे  में  सूचना  देने  वाले  कार्यक्रम

 र्ति/टेलीकास्ट  करते  हैं  ।
 '

 ऐसा  विश्वास  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  !

 इस  प्रकार  का  कोई  अनुरोध  प्राप्त  नहीं  हुआ  है

 माध्यम  इस  समय  भी  उपयुक्त  कार्यक्रम  असारित/टेलीकास्ट-कर  रहे  हैं  ।
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 शंकराचाय  ”  फिल्म  का  रिंलोज  किया  जाना

 5290.  श्री  टी०  बशोर  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेगे

 क्या  सेंसर  प्रमाण-पत्र  दिये  जाने  के  एक  वर्ष  बाद  भी  राष्ट्रीय  पुरस्कार  विजेता

 शंकराचार्यਂ  उत्तर  भारत  में  प्रदशित  नहीं  हैंई  है

 यदि  तो  उसके  क्या  विशिष्ट  कारण

 क्‍या  इस  फिल्म  को  बहुत  देर  के  बाद  दिखाये  जाने  का  उसकी  मांग  पर  प्रभाव

 पड़े

 क्‍या  उसके  संवाद  हिन्दी  में  अंकित  करने  का  कोई  प्रयास  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  भी  वो०  एन०  गाडगिल  )  :  हां  ।

 नामक  फिल्म  धाणिज्यिक  रूप  से  रिलीज  नहीं  की  इसके  अनेक
 गैर-वाणिज्यिक  प्रदर्शन  हुए

 निगम  को  उत्तरी  भारत  के  वितरकों  से  कोई  ठोस  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ
 इसका  स्पष्ट  कारण  यह  है  कि  फिल्‍म  संस्कृत  में  है  ।

 नहीं  ।

 और  राष्ट्रीय  फिल्‍म  विकास  निगम  इस  फिल्‍म  को  हिन्दी  में  करने  का

 पहले  ही  निर्णय  ले  चुकी  है
 ताकि  फिल्म  को  उत्तरी  भारत  में  रिलीज  किया  सके  ।

 एकोकृत  मत्स्य  पालन  कोचीन  को  हस्तास्तरित  करना

 5291.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बंताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  एकीकृत  मत्स्य  पालन  कोचीन  को  भारतीय  मत्स्य  सर्वेक्षण

 बम्बई  को  हस्तांतरित  करने  का  कोई  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण
 ।  थक  20

 शासीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  चस्त्‌  लाल  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्त  ही  नहीं  bes  ।
 न्क  अं  १.

 जीडियो  चोरी  बताने की

 5292.  शोमती  किशोरी  क्या  सना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  मा  ।  "5  ॥  +६  *  मे  हक  1  5  é,
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 क्या  राष्ट्रीय  फिह्म:घिकास  निममः-के  अध्यक्ष ने  वीशडियो  चोरी  पर  गंभीर  चिता  व्यक्त

 है  जिसतेभारतीय  बाजार  पर  प्रतिकुल  प्रभाव  पड़  रहा  जैसा  कि  12  1985

 के  स्टेटस्मेन  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ

 यदि  तो  सरकार  इस  प्रकार  की  चोरीको  रोकने  संबंश्री  नियमों।को  ओर

 अधिक  कठोर

 क्‍या  भारतीय  फिल्मों  प्रिन्ट्स  विदेश  ले  जाये  जाते  हैं  ओर  उम्तके  पश्चा[त्‌  अवेध
 रूप  से  क्‍नाये  जाते  ओर

 क्‍या  सरकार  इस  पर  अंकुश  लगाने  के  लिये  खाड़ी  के  देशों  की  सहायता  जहाँ
 पर  यह  चोरी  सबसे  अधिक  की  ज़ाती  है  ?

 सुचना  भर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  बो०  एन०  :  नहीं  ।

 12  1985  के  के  राष्ट्रीय  फिल्म  विकास  निगम  के  प्रवन्धक
 विदेशक  ने  रिपोर्टरों  को यह  बताया  था  कि  बढ़ती  हुई  वीडियो  पाइरेसी  से  भारतीय  फि  ल्मों  के

 लिए  निर्णत  बाजार  पर  काफी  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  है  और  यह  कि  इस  बेईमानी  को  रोकने  के
 प्रयासों  अब  तक  कम  प्रभाव  पड़ा

 जहाँ  तक  भारत  में  वीडियो  पाइरेसी  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  ने  पहले  ही  कुछ
 उपाय  किऐ  हैं  जिनप्रें  प्रमाणित  वोड़ियो  फिल्मों  के  प्रदर्शन  सम्बन्धी  उल्लंघनों  तथा  किसी  रचना  के

 कापी  राइट  के  उल्लंघनों  के  लिए  बधित  ओर  न्यूनतस  सजाओं  (  कारावास  और  जुर्माता  दोनों  )  की

 व्यवस्था  करने  के  लिये  चलचित्र  1952  तथा  कापीराइट  1957

 में  संशोधन  करना  भी  शामिल  है  |  कानूनों  को  और  कड़ा  करना  आवश्यक  नहीं  समझा  जाता  है  ।

 जो  महत्वपूर्ण  बात  है  वह  राक्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  की  कानून  का  प्रवर्तन

 करने  वाली  ऐजेंसियों  द्वारा  संशोधित  अधिनियमों  के  उपबन्धों  को  कार्यान्वित  करना  है  ।

 क्योंकि  विदेशों  में  वीडियो  पाइरेसी  के  बारे  में  रिपोर्ट  बराबर  प्राप्त  हो  रही  अतः

 यह  संभावित  है  कि  जिन  भारतीय  फिल्मों  की  प्रिन्टें  कानुनी  रूप  से  विदेशों  में  ले  जाई  जाती  हैं
 उनका  उपयोग  अवेध  रूप  से  वीडियो  बनाऐ  जाने  के  लिए  किया  जाए  ।

 क'पीराइट  एक  स्वामित्व  अधिकार  है  और  कापीर।इट  के  स्वाभियों  का  काम  है  कि

 वे  अपने  रों  के  प्रवर्तान  के  लिए  उपयुक्त  न्यायालय  में  झ्ञावश्य॒क  दिवानी  या  फौजदारी

 बाहियां  शुरू  करें  ।  खाड़ी  के  द्वेश  अन्तर्राष्ट्रीय  स्तर  पर  कापीराइट  क्‌  संरक्षण  को  विनियमित

 करने  दाले  दो  कल्वर्सननों  भ्र््नात  दि  बत्नें  कन्वेन्शन  और  यूनिदर्सल  काप्री
 राइट  कन्वेन्शन  में  से  किसी

 को  भी  श्रन्दा  नहीं  देता  है  ।

 सरोजिनो  नगर  में  अनधिक्षत  निर्माण

 5293.  श्रीसती  शिशा  लो  :  क्‍या  निरद्धणभ  भोर  भाजास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेगे

 क्या  सरोजनी  नई  दिल्‍ली  में  निवित  दुकात  एवं  फ्लैट  इन  यूनिटों  के

 तियों  को  किए  गए  थे  और  बाद  में  उन  व्यक्तियों  को  मालिकाना  हक  दे  दिये  गये
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 यदि  तो  क्या  इन  आाबंटितियों  ने  अपनी  दुकानों  के  सामने  बरामदे  को  भी  घेर

 लिया  है  जिसके  कारण  विशेष  रूप  से  गरमी  और  बरसात  के  मौसम  में  उपभोक्ताओं  को  बहुत

 असुविधा  होती

 इस  अनधिक्ृत  कब्जे  को  समाप्त  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही  भर

 क्या  फ्लैटों  के  मालिक  अपने  रिहायशी  फ्लेटों  में  अनधिकृत  निर्माण  कर  रहे  हैं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंवाही  की  गई  है/करने  का  विचार  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्बुल  :  सरोजिनी  नगर  में  दुकानों/फ्लंटों
 का  मालिकाना  हकूक  उनके  आबंटियों  को  अन्तरित  करने  का  निर्णय  लिया  गया  है  ।

 से  कुछ  दुकानदारों  ने  बरामदों  में  अनधिकृत  निर्माण  किया  हुआ
 धिक्कत  निर्माण  को  हटाने  के  लिए  उन्हें  नोटिस  जारी  किए  गए  हैं  ।  उन  आंबंटियों  के  जिन्होंने
 अपने  परिसर  से  अतिक्रमण  नहीं  हटाया  मालिकाना  अधिकार  अन्तरित  करने  के  लिये  पट्टा
 विलेख  निष्पादित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 प्राइृतिक  आपवदाओं  से  निपटने  के  लिए  सहायता

 5294  श्री  के०  क्‍या  कृषि  ओर  प्राप्रोणे  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  राज्यों  को
 आध्िक  सहायता  देने  के  मापदण्डों  को  बदल  दिया

 क्या  सरकार  ने  राज्यों  को  सूखा  ओर  अकाल  सहायता  वितरित  करने  के  दिशा
 निदेशों  की  पुनरीक्षा  की

 यदि  तो  प्राकृतिक  आपदाओं  से  निपटने  के  लिए  राज्यों  को  दी  जाने  वाली  राहुत
 में  क्या  १रिवर्तन  किए  गए  और

 इस  संबंध  में  विभिन्‍न  राज्यों  को  भेजे  गये  नये  दिशा  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चम्यू  लाल  :  प्राकृतिक
 दाओं  के  लिए  राहत  की  कुछ  मर्दों  के  संबंध  में  केन्द्रीय  सहायता  के  मानदण्डों  की  समीक्षा  करने  हेतु
 1982  में  एक  समिति  बनाई  गई  उस  समिति  ने  मानदण्डों  में  संशोधन  करने  की  सिफारिश

 की  और  सरकार  ने  उसकी  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  बाद  में  आठवें  वित  आयोग  ने
 अपनो  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की और  उनकी  सिफारिश  के  आधार  पर  भारत  सरकार  ने  9  1985
 को  अनुदेश  ज।री  किए  ।  इन  अनुदेशों  ओर  आठवें  वित्त  आयोग  की  सिफारिश  के  परिप्रेक्ष्य  में
 कार  का  प्राइृतिक  आपदाओं  के  लिए  राहत  हेतु  दिशा  निर्देशों  तथा  मानदण्डों  की  समीक्षा  करने  के

 लिए  एक  अन्तर  मंत्रालीय  समिति  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 गुजरात
 के  छोटे  और  मध्यम  बर्ज  के  शहरों  का  समेकित  विकास

 5295.  थी  आर०पो०  गायकबाड़  :  क्‍या  निर्माण  और  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 गुजरात  के  किन-किन  शहरों  का  छोटे  और  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के  समेकित  विकास

 की  केन्द्रीय  सरकार  की  योजना  के  अन्तर्गत  लाने  का  चयन  किया  गया

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  200  नगरों  के  लक्ष्य  में  गुजरात  के  कितने  नगरों  का  चयन

 किया  गथा  और

 31  1985  तक  उनमें  से  प्रत्येक  नगर  को  कितनी  केन्द्रीय  सहायता  दी

 निर्माण  और  आवास  मंत्रो  अब्दुल  :  से  छठी  पंचवर्षीय  बोज़ना  के

 दौरान  गुजरात  को  छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  के  एकीकृत  विकास  की  केन्द्र  द्वारा  प्रवरतित
 योजना  के  अन्तगंत  17  नगर  नियत  किए  गए  नगरों  के  नाम  तथा  31.3.1985  तक  इन
 नगरों  में  से  प्रत्येक  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 नए  नगरों  के  बारे  में  अभी  तक  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  इनका  निर्णय  राज्य
 सरकार  को  सिफारिशों  पर  किया  जाएगा  ।

 विवरण

 छोटे  तथा  मध्यम  दर्जे  के  नगरों  की  एकीकृत  विकास  योजना  के  तहत  लाये  गये  गुजरात
 के  नगर  एवं  इन  प्रत्येक  नगरों  को  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता

 रुपयों
 RR

 क्रम  सं०  नगर  का  नाम
 गन

 31  1985 तक  दी  गई
 ,  े  _____

 कैन्द्रीय  सहायता

 1.  आनन्द
 ष

 30.43

 2.  पाटन  नाथ  22.24

 3.  पोरबन्दर  28.37

 4.  बलसाद  35.00

 5.  यारदवल  पाटन  14.50

 6,  पालबपुर  27.94

 7,  अंक्लेश्वर  34.76

 8.  दहाद  36.95

 9.  मोहम्मदाबाद  14.25

 10.  गोघरा  33.38

 11,  भुज  12.00
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 7  1985

 1  2  5

 ee __+
 24.68

 14.  अमरालीं

 :
 24:25

 15.  मेहसाना
 24.68

 16.  खम्बात
 24:25

 कलाल  सेज  30.00:

 dat के आर्बटन के  साननन्‍द  8.00

 देहगम

 428.68

 कलैटों के  आर्बटन  के  समंय  दिल्ली  विकोर्स  प्राधिकरण  द्वारा  सांग  पत्रों  का  जारी  करना

 5296.  भी  विंध्णु  मोदी  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ढारा  फ्लैटों  के अबंटिंतियों  को  आबंटन  के  समय  मांग

 पन्र  जारी  किये  जाते

 क्‍या  किसी  त्रुटि  के कारण  आबंटन  रह  किये  जाने  की  स्थिति  में  आबंटिती  को  पुनः

 एक  नया  मांग  पत्र  भेजा  जात

 ७)  यंदि  तो  हुडकी  योजमा  के  अस्तर्गत  विशेष  रूप  से  जनता  श्रेणी  में  कितने  मामलों

 में  वर्ष  में  पुनः  अर्बेटन  किया  गंया  लेंकिने  मांग  पत्र  पुर्नः  जारी  नहीं  किए

 क्‍या  सरकार  का  ऐसे  मामलों  में  नये  मांग  पत्र  जारी  किया  जाना  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  कोई  ठोस  कार्यवाही  करने  का  विंचारें  और  हु

 यदि  तो  उसका  संक्षिप्त  व्यौरा  क्या  है  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण

 निर्माण  और  आवास  संत्रो  अब्दुल  :  हां  |

 मांग  व  आबंटन  पत्र  में  मांगी  गई  राशि  के  भुगतान  न  करने  पर  या  इस  पत्र  में
 बताई  गई  अ  बंटन  की  शर्तों  को  पूरा  न  करने  पर  आबंटनों  की  रह  किया  है  ।

 ऐसे  आधंटियों  से  अ  बंटन  वहाली  के  लिए  प्र  प्लें  आदेंने  पर  गुणावगुण  के  आधार  पर
 विचार  किया  जात्ता  है  और  यदि  आबंटी  अपेक्षित  दस्लाबेज  पेश  क्र  देते  हैं  और  मांगी  गई  राशि

 कर
 देते  हैं  या  करने  के  लिए  तत्क  ल  त॑यार  हैं  ओर  यदि  उन्हें  आबंटित  फ्लैट

 है  तो  निरपवाद
 रूप  से  आबंटन  वहाली  के  आदेश  पारित  किये  जाते  इन  मामलों  में-आबंटन

 की  तिथि  तथ  भुगतान  की  तिथि  वही  रहती  है  और  कोई  नये  पत्र  जारी  नहीं  किए  जाते  ऐसे
 व्यक्तियों  को  केवल  इस  आशय  के  पत्र  जारी  किये  जाते  हैं  कि  आंबेंटन  बहाल  हो  गया  दिल्ली

 विकास प्राधिकरण ऐसे मामलों का कोई हिसाय नहीं रखती है । है और उपर्यक्त भाग तथा के उत्तर की देखते हुए
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 किग्सले  क  सप  क्षेत्र  का  विकास

 5297.  भी  डुमर  लाल  बेठा  :  क्या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  1970  में  निकाली  गई  लाटरी  के  अनुसार
 झाबंटितियों  को  160  वगें  गज  के  प्लाट  देने  के  लिए  मई  1984  में  किग्सवे  कैम्प

 लाइन  और  हडसन  लाइन  का  दिल्‍ली  का  प्राथमिकता  के  आधार  पर  पुनविकास  का  कार्य

 शुरू  किया  गया  यदि  तो  हस  काये  में  अब  तक  कितनी  प्रगति  हुई

 क्‍या  एक  फमरे  वाले  मकान  मालिकों  को  अस्थायी  तौर  पर  जहांगीर  पुरी  में  य॑दी

 बस्ती  वाले  क्वाटर  दिए  गए  हैं  यदि  तो  किन  शर्तों  पर  और  कितने  समय  के  और

 क्या  उतक्त  क्षेत्र  के  पुनविकस  के  लिए  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  कोई  समयवद्ध
 कार्यक्रम  तैयार  किया  गया  यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  पूरा  हो  जाएगा  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्रो  अब्दुल  :  हाँ  ।  आउट्रम  लाइनों  का  विकास
 काये  प्राथमिकता  के आध।र  पर  1984  में  आरम्भ  किया  गया  था  तथा  स्थल  की  उपलब्धता

 की  शर्ते  पर  1985  5  के  अन्त  तक  पूर्ण  होने  को  सम्भावना  बैरकों  तथा  अन्य  सरंचनाओं
 से  उन्मूलन  के  अभाव  में  हुड्सन  लाइनों  का  विकास  कारण  रुका  पड़ा  है  ।

 ।  जब  तक  उनके  प्लाट  सौंपने  के  लिए  तेयार  होते  हैं  उल
 समय  तक  159

 रुपये  प्रतिमाह  के  भुगतान  की  शर्त  पर  ब्ाइसेंस  फोस  के  आाधरर  पर  अ.बंटितियों  के  लिए  ट्राजिट
 क म्प  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ।

 इस  योजना  के  लिए  कोई  समय  सौमा  नहीं  रखो  रखी  गई  है  ।  आउट्रम  लाइनों  में

 विभिन्‍न  विकास  कार्य  1985  तक  पूर्ण  होने  हडसन  लाइनों  के  विकास  कार्यों  को  पूर्ण
 होने  में  स्थल  को  साफ़  करने  के  बाद  लगभभ  6  महीने  का  समय  लगने  की  सम्भावना  है  ।

 डो०बथो०  रिले  केम्हों  को  ध्यापना

 5298,  डा०  बह्लाल  पेकमाव  :  क्या  सूचमा  भोर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 भद्गास  दूरदर्शन  के  अतंगेंत  कुल  कितने  रिले  केन्द्र

 कया  सरकार  को  राज्य  के  प्रश्येक  जिले  में  और  अधिक  ही०  वी०  रिले  केश  स्थापित

 करने  को  कोई  योजना  मिली  और

 यदि  तो  उक्त  रिले  केस्‍्ट्र  कब  तक  स्थापित  कर  दिये  जायेंगे

 सूचना  और  प्रसारण  सम्प्रालय  के  राज्य  मस्तो  बो०  एनस०  :  इस  संमय

 दूरदर्शन  मद्रास  से  कोई  दूरदर्शन  रिले  केन्द्र  सम्बद्ध  नहीं  है  ।
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 ओर  कोडेक्रनाल  के  द्रदर्शन  ट्रांसमीटर  की  शक्ति  को  बढ़ाकर  10  किलोबाट

 करने  की  कारंवाई  चल  रहो  इस  ट्रांसमीटर  को  दूरदर्शन  मद्रास  से  जोड़ने  क ेलिए  एक
 माईक्रोवेव  सकिट  के  लिए  भी  आड्डर  दे  दिया  गया  नेवेली  में  अल्प  शक्ति  वाले  ट्रांसमीटर  की

 स्थापना  करना  1985  तक  कार्यान्वयन  के  लिए  अनुमोदित  स्कीम  तमिलनाडु  के  भागों

 सहित  देश  के  कवर  न  हुए  विभिन्‍न  भागों  में  अतिरिक्त  दूरदर्शन  रिले  केन्द्रों  की  स्थापना  करना

 भावी  योजना  अवधि  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निर्भर  करेगा  ।

 सुअर  को  उम्नत  मसल  का  थिकास  करने  को  योजना

 5299,  थी  डो०  एन०  रेडडो  :  कया  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  देश  में  सुअरों  की  उन्नत  नस्ल  का  विकास  करने  की  कोई  योजना

 और

 यदि  तो  इस  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  किन  राज्यों  का चयन  किया

 गया  है  ?

 पग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सम्त्री  चस्यू  लाल  :  हाँ  ।

 तीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  की  सुअरों  की  उन्‍नत  नस्ल  का  विकास  करने  के  सिए  सुअर  संबंधी

 एक  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंघान  परियोजना  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  क ेपास
 आर्थिक  दृष्टि  से  सुअरों  की  नस्ल  सुधारने  की  योजनायें  हैं  ।

 सुअर  संबंधी  अखिल  भारतीय  समन्वित  अनुसंधान  परियोजना  उत्तर

 मध्य  प्रदेश  तथा  आंध्र  प्रदेश  के  राज्यों  में  कल  रही  है  ।  देशी  सुअरों  की  नस्ल  को  आधिक  पहलुओं
 से  बेहतर  बनाने  के  लिये  उनका  विदेशी  सुअरों  के साथ  संकरण  किया  गया  विभिन्न  योजना

 अयधियों  में  आंध्र  के
 उत्तर  पश्चिम  ठादर  तथा  नगर  दमन  तथा

 मध्य  अरुणाचल  प्रदेश  तथा  त्रिपुरा  के  राज्यों/संध  राज्य

 क्षेत्रों  में  82  सुअर  प्रजनन  फार्म  स्थापित  किए  गए

 दुग्ध  उत्पादन  के  लिए  घास  उगाने  वालो  मशीन

 5300  श्री  हुसेन  बलबाई  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  कॉकण  विकास  निगम  ने  बम्बई  में  आरे  डेयरी  में

 अपनी  बुल्न  मदर  परियोजना  स्थल  पर  घास  उगाने  वाली  मशीन  के  प्रयोग  का  परीक्षण  किया

 कया  उक्त  मशीन  द्वारा  उत्पादित  चारे  से  इस  परियोजना  के  अन्तगंत  दूध  के

 दन  में  अत्याधिक  वृद्धि  हुई  और

 .  कया  सरकार  का  विचार  दृध  की  सप्लाई  बढ़ाने  की  दृष्टि  से  ढेयरी  के  लिए  इस
 प्रकार की  घास  उगाने  वाली  मशीन  की  सिफारिश  करने  का  है  ?
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 पग्रामोश्न  बिकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्री  (  श्री  चम्दू  लाल  :  से  सूचमा
 एक्स  की  जा  रही  है  भौर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 कम  चारो  राज्य  बीमा  योजना  औव  धालय

 दिल्‍्लो  में  जांच  को  सुविधायें

 5301.  कौ  पोयूष  तिरकों  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  औषधालय  किशनगंज  11  में  रोग  विज्ञान
 शाला  की  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  तो  कव  से  और  वहां  पर  किस  प्रकार  को  जांच  की  सुविधा  उपलब्ध

 ओर
 हु

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वहाँ  पर  गर्भावस्‍था  की  जाँच  जेसी  मामूली  जांच
 भी  उपलब्ध  नहीं  जिसके  कारण  गरीब  रोगियों  को  पन्द्रह  किलोमीटर  की  दूरी  पर

 स्थित  ई०एस०आई०  अस्पताल  जाना  पड़ता  है  ?

 श्रम  सम्ज़ालय  के  राज्य  मश्त्रो  टो०  :  हां  ।

 ओर  ओषधालव  में  प्रयोगशाला  शुरू  से  ही  पाखाना  आदि  की

 न्‍्य  जांच  करती  आ  रही  कुछ  अधिक  सुविधाओं  के  साथ  यह  प्रयोगशाला  8-3-1983  से
 पेथोलोजिस्ट  की  देख-रेख  में  काम  कर  रही  है  ।  इसे  कलोरीमीटर  भी  प्रदान  किया  मया  है  ताकि

 रक्‍त-मघुमेह  आदि  का  पता  लगाने  जैसे  बायो-कमीकल  परीक्षण  किए  जा  सकें  .।

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  बोडेल्ला  में  विकास  काये

 5302.  डा०  बो०  राजेश्वरम  :  कया  निर्माण  और  अाजास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  2!  सहकारी  सामूहिक  आवास  समितियों  जिम्हें
 चोडेलला  पश्चिम  दिल्ली  में  भूमि  का  आबंटन  और  कब्जा  दिया  गया  वहाँ  निर्माण

 कार्य  नहीं  कर  पा  रही  है  क्योंकि  उन्हें  आबंटित  यह  ध्ूमि  नीची  है  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  अभी  तक  हस  भूमि  के  विकास  का  कार्य  हाथ  में  नहीं  लिया  और

 यदि  तो  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण  हैं  तथा  विकास  अर्थात  प्लाटों।क्षेत्र

 को  समतल  बनाने  पानी/मल  निकासी  लाइनें  सड़कों  का  निर्माण  करने  आदि  कितने  समय

 में  पूरा  हो  जाएगा  ?

 निर्माण  और  आधास  भस्त्रो  अच्छुल  :  और  बोडेला  में

 21  सहकारी  ग्रूप  आबास  संभितियों  में  से  19  समितियों  को  भूमि  का  कंब्जा  दे  दिया  गया  है  ।

 मिट्टी  भरने  का  जहाँ  भी  अपेक्षित  था  तंथा  सड़कें  बिछाने  के  काये  को  दिल्ली

 विकास  प्राप्चिकरण  द्वारा  1985-86  के  दौरान  पूर्ण  कर  लिए  जाने  की  सम्भावना  है  |  जलपूर्ति  तथा
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 मल  निर्यात  की  योजनाओं  को  अभी  तक  बिल्ली  मगर  लिगम  ने  अनुमोदित  नहीं  किया  यह  कार्य

 दिल्ली  नगर  निगम  से  अनुमोदन  प्राप्त  करने  के  पश्डाद्‌  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  किया

 जाएगा  ।  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  इस  क्षेत्र  में  नालियों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  निविदाय

 आमंत्रित  करने  के  लिए  भी  कार्यवाही  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 केरल  में  धान  के  उत्पादन  में  गिराबट

 5303.  क्रो  बो०  एस०  बिजयराघबन  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  क#पा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  गत  पाँच  वर्षो  से  केरल  में  घान  के  उत्पादन  में  गिरावट  आई

 यदि  तो  पांच  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  घान  के  उत्पादन  के  आँकड़े  क्या

 इस  यिरावट  के  क्‍या  कारण

 कया  किसानों  को  जो  मूल्य  मिलता  है  वह  उत्पादन  लागत  से  कम  ओर

 यदि  तो  केरल  में  छोटे  और  मध्यम  किसानों  की  सहायता  के  लिए  क्‍या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चभ्दू  लाल  :  से

 केरल  में  घान  के  उत्पादन  में  1980-81  के  मुकावले  1984-85  में  3.2  प्रतिशत  की  मामूली
 सी  गिरावट  आई  गत  5  वर्षों  में  केरल  में  धान  के  उत्पादन  के  अनुमान  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 एक  नम>«>-भ>मम-मनम
 a  उत्पादन  मी०

 1980-81
 «49360

 _]9360

 2  3039.2

 1982-83  2-83  1988.1

 1983-84  1891.7

 1984-85  4-8  5  1874.9

 घान  के  उत्पादन  में  आई  गिरावट  का  कारण  सम्भवतः  धान  की  खेती  वाले  क्षेत्र  पर  अन्य  फसलों

 की  खेती  करना  है  ।

 और  (3)  सरकार  द्वारा  घोषित  खरीद  समर्थन  कृषि  मूल्य  आयोग  अब  जिसका

 माम  बदलकर  कृषि  लागत  और  मूत्य  आयोग  ए०  सी०  रख  दिया  गया  की

 सिफा  रिशों  पर  आधारित  होते  अपनी  सिफारिश  करते  समय  यह  अभ्य  बातों  के
 साथ  विभिन्‍न  स़ज्यों  में  जिनसों  के उत्पादन  की  खागत  को  ध्यान  में  रखता  केरल  में  1980-

 8  से  1982-83  के  वौरान  नीचे  विए  गए  घान  के  फार्म  कटाई  मूल्यों  के  घ्वाथ  छरीफ  मूल्यों  की

 हुलना  से  यह  पता  चलता  है  कि  फार्म  कटाई  मूल्य  सरकार  द्वारा  प्रस्तावित  खरीद  समर्थन  मूल्यों
 से  काफी  अधिक  हैं  ।
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 वर्ष  फार्म  कटाई  मूल्य  अधिप्राप्ति  मूल्य

 __  प्रति

 ः
 प्रति

 1980-81  152.06  105.00

 1981-82  178.78  115.00

 1982-83  2-83  208.16  122.00
 न

 उपयुक्त  को  देखते  लघु  और  सीमान्‍्त  किसानों  के  हितों  उनके  उत्पादन  के  लिए
 उनको  मिलले  वाले  मूल्यों  के  सम्बन्ध  समुचित  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 बडी  श्रमिकों  के लिए  भविध्य  निधि  योजना

 5304,  शक्षों  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  बीड़ी  श्रमिकों  की  भविष्य  निधि  योजना  के  संबंध  में  कुछ  मामले

 तम  न्यायालय  में  लम्बित  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 भ्रम  सल्त्रालय  के  राज्य  सम्न्रो  टी०  :  और  कमंचारी  भविष्य
 निधि  और  प्रकीर्ण  उपबन्ध  1952  से  उपबंधों  को  31  1977  से  डीडी  श्रमिकों
 पर  लागू  किया  गया  था  ।  कुछ  बीड़ी  निर्माताओं  ने  बाद  में  इस  अधिनियम  को  बीड़ी  उद्योग  पर
 लागू  करने  को  उच्चतम  न्यायालय  में  चुनौती  दी  और  न्यायालय  ने  आदेश  दिया  कि  जब  तक  इस
 मामले  की  सुनवाई  नहीं  हो  तब  तक  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  को  बीड़ी  उद्योग  पर  लागू
 करने  वाली  अधिसूचना  के  प्रचालन  को  स्थगित  रखा  जाए  |  इस  मामले  में  सुनवाई  पूरी  हो  गई

 है  और  निर्णय  की  प्रतीक्षा  की  जा  रहो  है  ।

 खाद्यास्त  बचाओ  अभियान  विभाग  में  अनुसूचित  जातियों  ओर

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण

 5305.  करी  अतादि  चरण  क्‍या  खाद्य  ओर  नसाथरिक  पृत्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 कुपा  करेंगे  कि  :

 खाद्यान्न  बचाओ  अभियान  विभाग  में  विशेषकर  उड़ीसा  में  1  1982  ओर

 ]  1985  को  कमंचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी

 उनमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचररियोँ  की  संख्या

 कितनी

 क्‍या  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  संबंधी  नियमों  का

 पालन  किया  जा  रहा  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  रोस्टर  बनाया  गया

 भरदि  तो  यदि  इन  समुदायों  के  आरक्षित  कोटे  से  इनके  कर्मचारियों  की  संख्या  कम

 है  तो  उनकी  संर्या  कम  होने  के  क्या  कारण  ओर
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 इस  अवधि  में  कितने  आरक्षित  पद  समाप्त  हो  गए  हैं  ?

 खाए  और  नागरिक  पूर्ति  मस्त्री  बोरेखा  :  और  वाँछित  सूचना  नीचे

 दी  जाती  है  :--

 निम्न  तारीख  को  अन्न  सरक्षा  अभियान  अन्न  सु  रक्षा  उड़ीसा
 संगठन  में  कमंचारी  में  कमंचारी

 कुल  अनुसूचित  कुल  अनुसूचित  जाति/बनु-
 अनुसूचित  जनजाति  सूचित  जनजाति

 1.3.1982  323  99  19  है

 1.3.1985  348  97  23  6

 हाँ  ।

 इस  अवधि  के  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उपयुक्त  उम्मीदवार

 उपलब्ध  न  होने  के  कारण  अनुपूचित  जाति  तया  अनुसूचित  जतजाति  के  लिए  आरक्षित  दो  रिक्तियों

 को  आगे  लाया  गया  है  ।

 इस  अवधि  के  दौरान  अनुमूचित  जाति/अनुमूचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  कोई

 रिक्तयाँ  समाप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  हुड़तालों  और  ताले  बन्दियों  पर  रोक  लगाने  के  लिए  औद्योगिक
 विवाद  अधितियम  लागू  करना

 5306.  क्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारत  सरकार  ने  पश्चिम  बंगाल  में  हड़तालों  ओर  तालाबंदियों  पर  रोक  लगाने

 के  लिए  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  में  विद्यमान  प्रावधानों  को  लागू  करने  के  संबंध  में  पश्चिम

 बंगाल  सरकार  को  कोई  पत्र  भेजा  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और

 पश्चिम  बंगाल  में  हड़तालों  और  तालाबन्दियों  को  विलम्बन  घोषित  करने  के  केन्द्र  के

 सुझाव  के  प्रति  राज्य  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 अम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  और  हां  ।  पश्चिम  बंगाल

 के  मुख्य  मंत्री  को  सम्बोधित  पत्र  दिनांक  (4  1985  श्रम  मंत्री  ने  देश  में  सौहादंपूर्ण
 ओऔद्योगिक  संबंध  सुनिश्चित  करने  की  आवश्यकता  के  बारे  में  उनझे  द्वारा  व्यक्त  विचारों  के  प्रति

 सहमति  प्रकट  करते  सुझाव  कि  तालाबन्दियों  और  कामबन्दियों  को  रोकने  के

 उहं  श्य  को  प्राप्त  करने  के  लिए  औद्योगिक  विवाद  1982  के  उपबंधों  का

 स्वच्छ  ओर  कारगर  रूप  से  प्रयोग  किया  ऐसा  करते  समय  इस  तथ्य  पर  बल  दिया  गया  कि

 हालांकि  श्रमिकों  को  हड़तालें  न  करने  के  लिए  प्रेरित  किया  जब  उनकी  शिकायतों  पर
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 कामजफ-ज-य््शाषणजजोे  ज-+5क्‍्<८

 घ्ीत  चल  रही  लेकिन  नियोजकों  को  भी  तालाबन्दियां  और  कामबन्दियां  नहीं  करनी  चाहिए
 भौर  उन्हें  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय  सरकार  से  सम्पकं  करना  चाहिए  ताकि  तालाबन्दियों  और
 कामबन्दियों  के  कारणों  को  समय  पर  दूर  किया  जा  सक्रे  ।

 मुख्य  मंत्री  को  सभ्बोधित  पत्र  की  पावती  सूचना  भेजते  पश्चिम  बंगाल  के  श्रम

 मंत्रों  न ेसूचित  किया  कि  राज्य  स्तर  पर  श्रम  सलाहकार  बोर्ड  के  माध्यम  से  बातचीत  तथा
 पारस्परिक  समझौते  के  वातावरण  को  प्रोत्साहन  दिया  जा  रहा  है  जिसमें  नियोजकों  तथा  केन्द्रीय

 ट्रेड-यूनियनों  के  महत्वपूर्ण  संगठनों  को  प्रतिनिधित्व  दिया  जाता  है  और  उन्होंने  औद्योगिक  विवाद
 अधिनियम  में  परिवर्तनों  का  सुझाव  दिया  ताकि  संक्रियाओं  को  एकतरफा  आस्थगित  कामबंदी

 या  तालाबंदी  को  रोका  जा  सके  ।

 पुष्प  बिहार  में  माकिट  भवन

 5307.  श्री  राम  पूजन  पटेल  :  क्‍या  निर्माण  और  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  पुष्प  नई  दिल्ली  के  सभी  संक्‍्टरों  में  माकिट
 भवन  आबंटन  के  लिए  तंयार  हैं  परन्तु  उनका  आबंटन  नहीं  किया  जा  रहा  यदि  तो  प्रत्येक
 सेक्टर में  माकिट  भवनों  का  निर्माण  कब  पूरा  हुआ  मार्किटों  को  न  खोलने  के  क्या  कारण

 कया  इन  माकिटों  के  न  खुलने  के  कारण  वहां  अन्धाधुन्ध  झुग्गी  मार्किटें  बनती  जा  रही
 हैं  ओर  उनसे  उस  क्षेत्र  में  हर  प्रकार  की  मुसीबतें  पंदा  हो  रही  हैं  तथा  इन्होंने  पूरे  क्षेत्र  का

 बरण  दूषित  कर  दिया  और

 यदि  तो  इस  क्षेत्र  को  प्रदूषण  रहित  और  अस्वास्थ्यकर  स्थितियों  से  मुक्त  करके

 वहां  पारिस्थिति  सन्तुलन  कायम  करने  हेतु  सरकार  का  विचार  हस  क्षेत्र  से  इन  झुग्गी  माकिटों  तथा

 अन्य  अनाधिकृत  दुकानों  को  कब  तक  हटाने  का  है  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्री  अब्बुल  :  पृष्प  नई  दिल्ली  के  सेक्टर

 I,  गत  तथा  ५  के  सुविधा  बाजार  केन्द्र  में  दुकानों  तथा  स्टालों  का  निर्माण  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  ने  किया  था  और  भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  को  इन्हें  बेचने  के  लिए  क्रमशः  फरवरी  81,

 82  तथा  1983  में  सूचित  किया  कुछ  दुकानों  को  नीलामी  के  लिए  रखा

 गया  था  परन्तु  बोली  लगाने  वालों  के  आभाव  में  इन्हें  बेचा  नहीं  जा
 सका  ।  दुकानों  के  लिए

 क्षित  मूल्य  की  समीक्षा  की  जा  रही  है  ओर  संशोधित  आरक्षित  मूल्य  का  निर्धारण  हो  जाने  पर  भूमि

 तथा  विकास  कार्यालय  पुनः  इन  दुकानों  की  नीलामी  की  ध्यवस्था  करेगा  ।

 और  कुछ  अनधिक्ृत  निर्माण  था
 और  यह  मामला  सरकार  के  सक्रिय

 धीम

 फालतू  भूमि  के  आवंटियों  को  विसीय  सहायता

 5308,  श्री  चिताममिण  जेना  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 ााध्ाण-3:5प-पन-्_्््त-तणय_-्त्तता्ाीॉे उऊक:::स  स  से

 कया  अधिकतम  भूमि  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  आवंटितियों  को  कोई  वित्तीय  सहायता
 मिल  रही

 यदि  तो  नियमों  के  अनुसार  प्रत्येक  आबंटिति  को  कितनी  घनराशि  दौ  जाती

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  उड़ीसा  में  कितने  ठ्यक्तियों  को  कोई  वित्तीय  सहायता  नहीं
 दी  और

 क्या  प्रभावित  व्यक्तियों  को  देय  घनराशि  का  भुगतान  करने  के  लिए  उड़ीसा  राज्य
 सरकार  को  बकाया  धनराशि  देने  के  लिए  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  चम्दू  लाल  :  जी  हां  ।  अधिकतम

 भूमि  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  आबंटियों  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के
 अन्तगंत  अधिकतम  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  आवंटियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती

 अधिकतम  भूमि  सीमा  से  फालतू  भूमि  के  आबंटियों  को  इस  योजना  के  अन्तगंत
 1.4.1984  से  प्रति  हेक्टेयर  25,00/-  रुपए  के  अनुदान  का  भुगतान  करने  की  व्यवस्था  की  गई

 1.4.1984  से  पहले  सहायता  का  प्रतिमान  प्रति  हेक्टेयर  1,000  रुपये  का  था  ।

 और  निधियां  उपलब्ध  होने  पर  वर्षानुवर्ष  धनराशि  बंटित  की  जाती  योजना
 के  आरम्भ  से  लेकर  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  केन्द्रीय  अंश  के  रूप  में  167.92  लाख  रुपए  बंटित
 किए  गए  1984-85  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  सरकार से  प्राप्त  प्रस्ताव  पर  केन्द्रीय  अंश  के
 रूप  में  45.53  लाख  रुपए  की  धनराशि  बंटित  की  गई  राज्य  सरकार  द्वारा  किए  गए  ख
 के  केन्द्रीय  अंश  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  लिए  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  कोई  बकाया  राशि  का
 तान  नहीं  किया  जाना  है  ।

 उड़ीसा  में  समेकित  प्रामोण  विकास  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन

 5309.  श्री  अनम्त  प्रसाद  सेठो  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्या  किसी  केन्द्रीय  दल  ने  उड़ीसा  में  समेकित  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रम  का  मूल्यांकन
 करने  के  लिए  राज्य  का  दौरा  किया

 यदि  तो  इंस  दल  ने  किन-किन  जिलों  में  ग्रामव[सियों  और  किसानों  से  भेंट
 भोर

 उक्त  राज्य  में  ग्रामीण  विकास  कार्मेक्रमों  की  प्रगति  के  बारे  में  इस  दल  द्वारा  दी  गई
 रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?.

 प्रामीक्ष  बिकास  विभाग  में  राज्य  मनत्रो  चस्यू  लाल  :  से  जी  हां  ।

 एक  केन्द्रीय  दल  ने  1983  में  पुरी  जिले  का  दोरा  किया  ओर  कुछ  महत्वपूर्ण  ग्रामीण  विकास
 कार्यक्रमों  के  बारे  में  निम्नलिखित  टिप्पणियां  कीं  :

 1.  समम्वित  प्रामौज  थिकास  कार्यक्रम  :

 1.  1982-83  के  दोरान  राज्य  के  वास्तविक  और  वित्तीय  लक्ष्यों  को  प्राप्त  कर
 लिया  गया  था  ।

 ह
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 2.  सिचाई  के  क्षेत्र  को  पर्याप्त  सहायता  प्रदान  की  गई  थी  ।

 3.  आधारभूत  सहायता  के  अभाव  में  दघारु  पशु  योजनाओं  को  हानि  रही  ।

 4.  बॉंकों  द्वारा  प्रतिभृति  पर  जोर  देने  के  उदाहरण  देखने  में  आए  ।

 5.  ऊंण  की  बसूली  संतोषजनक  नहीं  दुधारु  पशुओं  के  अधिकांश  लाभार्थी

 बाकीदार  पाए  गए  थे  ।

 ऋਂ

 2.  प्रामीण  युवकों  को  स्वरोजगार  हेतु  प्रशिक्षण  :

 पत्थर  नारियल  के  रेशों  की  रस्सी  बुनाई
 ओर  सिलाई  आदि  में  प्रशिक्षण  दिया  गया  था  ।

 2...  प्रशिक्षण  के  ब्राद  अनुवर्ती  कारंवाई  पर्याप्त  नहीं  थी  ।

 3...  कुछ  व्यवसायों  की  प्रशिक्षण-अवधि  प्रर्याप्त  नहीं  थी  ।

 3.  राष्ट्रीय  प्रामोण  रोजगार  कार्यक्रम  :

 1.  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  कार्यों  को  निष्पादित  करने  के  लिए  ग्रामीण  नेताओं
 के  वेश  में  ठेकेदार  लगाए  गए  हैं  ।

 2.  खद्मान्‍्नों  के  वितरण  की  थ्यवस्था  सर्तोषजनक  नहीं  थी  ।

 4,  भूमि  सुधार
 :

 लाभार्थियों  ने  बताया  कि  उन्हें  किसी  श्रन्य  ग्रामीण  विकास  योजना  के

 अन्तर्गत  सहायता  उपलब्ध  नहीं  की  गई  तथा  उन्हें  दी  मई  जमीन  खराब  किस्म
 को

 वृरदश्शन  कार्यक्रमों  के  दर्शकों  का  सर्वक्षण

 5310,  थ्रो  जगन्नाथ  पटनायक  :  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  दूरदशेन  कार्यक्रमों  के  दशेकों  के  बारे  में  दूरदर्शन  महानिदेशालय  द्वारा  किए  गए
 किसी  सर्वेक्षण  से  यह  पता  लगा  है  कि  अधिकांश  दर्शक  मुदय  कार्यक्रमों  में  काफी  समय  तक  बाघा

 उत्पम्त  करने  वाले  वाणिज्यिक  विज्ञापनों  से  ऊब  महसूस  करते

 (a)  यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  से  यथार्थ  वास्तविक  निष्कर्ष  कया  निकले  और

 इन  पर  सरकार  कौ  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंज्ालय  में  राज्य  संत्री  बी०एन०  :  से
 दर्शन  महानिदेशालय  द्वारा  हाल  ही  में  इस  प्रकार  का  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  यया  लोकप्रिय
 कार्यक्रम  स्वाभाविक  रूप  से  बहुत  बड़ी  संढया  में  वाणिज्यिक  विज्ञपपनों  को  आकर्षित  करते  हैं  ।

 इस  प्रकार  के  विज्ञापनों  की  कुल  अवधि  किसी  भी  केन्द्र  के  किसी  भी  दिन  के  कुल  प्रेषण
 समय  का  5  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होती  +
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 गहरे  समुद्र
 से  मछलो  पकड़कर  सभी जी  उफ  रे  फेक  के  5  अ  चक  क  बी  चे  से  बनाना

 5311.  थ्ली  एन०  डेंगिस  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 «  क्‍या  सरकार  ने  भारतीय  तट  क्षेत्र  में  गहरे  समुद्र  मे ंमछली  पकड़  कर  बनाए  गए

 समुद्री  उत्पादों  की  प्रतिशतता  के  सम्बन्ध  में  कोई  मूल्यांकन  किया

 कितने  भारतीय  जहाज  गहरे  समुद्र  स ेमछली  पकड़ने  का  कार्य

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  बेड़े  में  कितने  और  जहाज  सम्मिलित  किए  और

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  कितने  ओर  जहाज  इस  बेड़े  में  सम्मिलित  किए  जाने

 की  संभावना  है  ?

 ग्राभमोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चम्यू  लाल  :  भारतीय  एक  मात्र

 आवविक  क्षेत्र  से  कुल  सामुदिक  मत्स्य  उत्पादन  में  गहन  समुद्र  मत्स्यन  जलयानों  का  योगदान  लगभग

 1  प्रतिशत  है  ।

 इस  तारीख  को  भारतीय  जल  क्षेत्र  में  76  वाणिज्यिक  गहन  समुद्र  जलयान

 रत  हैं  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  अर्थात्‌  1982  से  1985  तक  गहरे  समुद्र
 में  मछली  पकड़ने  वाले  जलयान  शामिल  किए  गए  हैं  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  शामिल  किए  जाने  वाले  जलयानों  की  संख्या  को

 अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 कपास  के  संबंध  में  अमुसंधान  कार्य

 5312.  श्री  चिन्तामणि  जता
 भो  अमर  सिह  राठवा  |

 :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 इस  समय  कपास  के  संबंध  में  क्या  अनुसंधान  कार्य  किया  जा  रहा  और

 इस  अनुसंधान  कार्य  ओर  वहाँ  उपलब्ध  कराई  गई  विस्तार  सुविधाओं  से  छोटे  कपास

 उत्पादकों  को  कितना  लाभ  हुआ  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  म  त्रो  (  भी  चस्तू  लाल  चग्ताकर  )  :  परिषद

 लिखित  संस्थानों  ओर  परियोजनाओं  के  माध्यम  से  कपास  अनुसंघान  को  चला  रही  है  ।

 (1)  केन्द्रीय  कपास  अनुसंघान  संस्थान  नागपुर  जो  किस्म  फसल  उत्पादन  तथा
 फसल  रक्षा  तकनीक  का  काम  करता  है  ।

 (2)  कपास  तकनीक  अनुसंधान  बम्बई  क्वालिटी  टेस्टिग  प्रोसेसिंग  तथा

 उत्पादन  तथा  उपजात  उपयोग  पर  काम  करती  है  ।
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 (3)

 6)

 अखिल  भारतीय  समन्वित  कपास  विकास  परियोजनाएं  33  केन्द्रों  के  माध्यम  से

 राष्ट्रीय  स्तर  पर  कृषि  विश्वविद्यालयों  के  अंतगंत  किस्म  और  नई  तकनीकों  के

 परखने  का  काम  करती  है  ।

 समग्र  कपास  विकास  सात  केन्द्रों  के  द्वारा  विस्तार  सेवा  व

 किसानों  को  खेतों  पर  कपास  उत्पादन  का  प्रशिक्षण  देने  का  काम  करती  यह
 केन्द्र  हरियाणा  और  महाराष्ट्र  में  हैं  ।

 कुछ  अस्थायी  निश्चित  समय  में  पूरी  होने  वाली  प्रायोजनाएं  भी  पिछले  दो

 दशकों  में  60  विभिन्‍न  रेशे  वाली  ज्यादा  पैदावार  की  किस्म  तथा  15  संकर  लम्बे

 रेशे  वाली  किसमें  निकाली  गई  या  प्रचलित  की  गई  ।  बहुफसली  तकनीकें  निकाली

 गईं  और  बागानी  खेती  में  फसल  रक्षा  की  तकनीकें  विकसित  की  गईं  |  कीड़े  मार

 दवाओं  के  प्रयोग  में  किफायल  बरतने  के  लिए  समग्र  कोट  रोधी  प्रबंध  को  उच्च

 प्राथमिकता  दी  आग  से  बचाने  के  लिए  रासायनिक  प्रयोग  द्वारा  असानी  से  रख

 रखाव  के  गुण  का  कपास  में  मानकीकरण  किया  गया  |  उप्र-जात  प्रयोगों  में  से

 छीजन  से  वायोगस  बनने  तथा  डंठलों  से  गत्ता  बनने  में  सफलता  प्राप्त  की  गई  ।

 सिचित  ओर  बारानी  खेती  में  नई  किस्मों  से  कप।स  का  उत्पादन  बढ़ाने  में  मदद

 मिली  ।  आई०सी  ०डी०पी०  के  अतगंत  महाराष्ट्र  मे ंबरानी  कपास  का  उत्पादन  बढ़ा  ।

 गहने  कपास  विकास  कार्यक्रम  में  भी  समग्र  कार्यक्रम  की  भांति  उन्‍नतत  बीज  हवाई

 भुरकाव  पर  किसानों  को  सहायता  राशि  दी  बॉलव्म  कीड़े  के  नियंत्रण  के  उपकरणों  व
 प्रदर्शनों  हेतु  भी  कपास  किसानों  को  सहायता  दी  गई  ।  ये  सहायता  छोटे/अति  छोटे  सभी  किसानों
 को  दी  गई  ।

 बारानी  खेती  तकनीक  तथा  समग्र  कीट  व्याधि  प्रबंध  विधि  से  छोटे  किसानों  को  लाभ

 है  ।  कपास  की  संकर  किस्मों  ने  भी  जो  विपरीत  स्थितियों  की  रोधी  विभिन्‍न  श्रेणी  के  किसानों
 को  लाभान्वित  किया  है  ।

 531

 किः

 पुष्प  बिहार  सें  केग्शरीय  लोक  भिर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालय

 3,  भ्रो  राम  पूजन  पटेल  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  पुष्प  नई  दिल्ली  के  सभी  संक्टरों  के  अनेक  क्वार्टर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  के  विभिन्‍न  ने  पूछ-ताछ  कार्यालयों  के  प्रयोजन  के  लिए  कब्जा  कर  रखा  है
 जबकि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पूछताछ  कार्यालयों  के  भवन  तैयार  हैं  और  उनका  उपयोग
 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उक्त  क्‍्वार्टेरों  को  कध्जे  में  रखने  के  क्या  कारण  हैं  और  सरकार  का

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधिकारियों  को  इन  सरकारी  कक्‍्वार्टरों  को  खाली  करने  के  कब

 तक  आवश्यक  निर्देश  जारी  करने  का  विचार
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 निर्माण  और  आव/!स  सम्त्रो  (  भ्रो  अब्दुल  गफ्र  )  :  के  तीन

 क्वार्टर  तथा  सेक्टर-४  के  चार  क्वार्टर  ।

 सैक्टर-७  में  स्थायी  पूछताछ  कार्यालय  का  निर्माण  नहीं  किया  गया  इसलिए

 सिविल  पूछताछ  कार्यालय  रिहायसी  क्वार्टरों  में  कायं  कर  रहा  जब  तक  उस  सेक्टर  में  स्थायी

 पूछताछ  कार्यालय  के  भवन  का  निर्माण  नहों  होता  है  तब  तक  यह  नितान्त  अस्थायी  प्रबन्ध  है  ।

 में  निर्माण  मण्डल  द्वारा  अस्थायी  तौर  पर  तीन  रिहायती  क्वार्टरों  को  उक्त

 मण्डल  के  अधीन  क्वार्टरों  के  अनुरक्षण  के  लिए  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  ज॑से  ही
 के  सभी  कक्‍्वार्टरों  का  अनुरक्षण  कार्य  अनुरक्षण  मण्डल  को  सौंप  दिया  क्‍्वार्टरों  को

 शीघ्र  ही  खाली  कर  दिया  जाएगा  ।

 स्वतंत्रता  सेनानियों  के  साथ  भेंट  बाताओं  का  रिकाड  किया  जाना

 5314.  प्रो०  नारायण  चखस्र  पराशर  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 क्‍या  आकाशवाणी/द  रदशन  ने  स्वतंत्रता  स  ग्राम  के  बारे  में  प्रसिद्ध  स्वतंत्रता  सेनानियों
 के  साथ  भेंट  वार्ता  रिकार्ड  करने  का  कोई  कार्यक्रम  तैयार  किया  ताकि  वर्तमान  और  भावी

 पीढ़ियों  क॑  लिए  उनके  अनुभवों  को  रिकार्ड  किया  जा

 यदि  तो  किस  तारीख से  भेंट-वार्ताओं  की  रिकाडिंग  शुरू  हुई  है  तथा  राज्य-वार
 किन-किन  स्वतंत्रता  सेन।निथों  के  अनु भत्र  रिकार्ड  किए  जा  चुके

 क्‍या  इस  कार्यक्रम  का  विस्तार  करने  तथा  वर्ष  1985  में  और  अधिक  स्वतंत्रता

 सेनानियों  को  शामिल  करने  का  विचार

 यदि  तो  उसका  संक्षिप्त  विवरण  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  बो०  एन०  :  हां  ।

 आकाशवाणी  केन्द्र  1972  से  समय-समय  पर  स्वतंत्रता  सेनानियों  के  साथ  भैट

 वार्ताएं  रिकार्ड  कर  रहे  उन  301  स्वतंत्रता  जिनकी  रिकाडिग  आकाशवाणी  के
 स  ग्रहालय  में  सुरक्षित  की  सूची  विवरण-एक  के  रूप  में  स'लग्न  हैं  ।

 दूरदशन
 क

 नद्र  भी  स्वतंत्रता  सेनानियों  क॑  साथ  भेंटवार्ताएं  रिकार्ड  कर  रहे  विवरण
 दो  सलग्न

 और  स्वतंत्रता  सैनानियों  को  साथ  भरेंटवार्ताओं  की  रिका्डिग  करना  और
 उनको  प्रसारित/टेलीकास्ट  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  है  और  वह  1985  के  दौरान  भी  जारी
 रहेगी  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 विषवरण-एक

 उन  ह्वतंत्रता  सेनानियों  की  सूची  जिनकी  रिकाडिंग  माकाशवाणी  के  संग्रहालय  में

 उन  सतना
 ४

 क्रम  सं०

 1
 =  नये

 विीकससस अनल  ७क्‍$सस्‍  अस्त  ततत््+
 नाम

 विन
 #4

 श्री  मुन्ना  लान्न  पंचोलिया

 श्री  मुन्ना  लाल  पंचोलिया
 श्री  साली  ग्राम

 श्री  सीता  राम

 श्री  जदू  गोपाल  मुखर्जी
 श्रीमती  सावित्री  देवी

 श्री  सूर्य  प्रसाद  सिंह
 श्री  महामाया  प्रसाद  सिह
 श्री  मुरेवान  पाठक

 श्री  दीप  नारायण  सिंह
 श्री  कलाश  नाथ  द्विवेदी

 श्रीमती  जारा  देवी

 श्री  देवी  दत्त  खंडपाल

 श्री  शंकरराव  मलदापुरदार
 श्री  बेनी  कानूनगो
 श्री  फकीर  चन्द  साह
 श्री  जत्येदार  मोटा  सिंह
 श्रीमती  रामोबाई

 श्रीमती  सावित्री  शर्मा

 श्री  भूपाराव  केशरराव  कोयारेहर
 श्री  माली  रीवा

 श्री  अनवर  लखनवी

 श्री  सज्जन  सिंह
 श्री  चौधरी  रणवीर  सिह
 डा०  उषा  मेहरा
 श्री  सोलीश  राम  अग्रवाल

 श्री  हरीपदा  भट्टाचार्जी
 श्री  गुरुवक्स  राय

 श्री  लक्ष्मी  चन्द्र  मेहरा
 श्री  एम०  एस०  शिवाराम  सिह

 भाषा

 >

 8499

 53.3
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 2 3 श्री ए० के० केरालयनायान 32 श्री क्षितीष बासु बंगाली 33 की जगल चौधरी 34 सरदार हरीहर सिंह 35 श्री के० पी० केशवमंनन मलयालम 36 श्री धस्नु भीसमोगरे हिन्दी 37 श्री प्राण लाल शाह गुजराती 38 श्री खेम चन्द शर्मा सिंधी 39 श्री आर० पी० पुरुषोत्तमा रेडडयार 40 श्री अप्पाजी गाँधी हिन्दी श्री बी० एल» त्स्मा गुरुडा तमिल 42 श्री मोनडर तमिल 43 श्री अरुण भ्प्रंजी 44 शी पी० एस० चिन्नादुयई तमिल 45 श्री एस० आर० एन० शेहसा भख्तार तमिल 46 डा० एन० चन्द्रकान्त सुडलीयार तमिल 47 श्री ए० आर० सवाई पमिल 48 श्री चरण दास हिन्दी 49 थ्री लक्ष्मी चन्द मेहरा पंजाबी 50 श्रीमती मनोबाई हिन्दी श्री डी० एन० जोशी गुजराती 52 श्री गोपाल भाई 53 श्री मादा देव प्रसाद हिन्दी 54 श्री के० पी० घट्टर्जी अग्नम॑जी 55 भरी टी० यू० काशीराज तमिल 56 क्री के० एन० कृष्णनन हिन्दी नए श्री लालाहर दयाल भग्नजी 58 की शिवराम सिह 59 श्री जुगल किशोर चतुरबेद हिन्दी 60 श्री गोपाल लाल अशावा तथैव श्री राम कर्ण जोशी तथैक 62. श्री सुरेश भट्टाच तथैव 63 . श्री मणिलाल गुरुदेव हिन्दी
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 64  श्री  ए०  एन०  इश्वाली  साहिब  अग्र॑ंजी

 65  श्री  सदानन्द  मिश्रा  हिन्दी
 66  श्रों  बिसराम  सिह
 67  श्री  नहर  सिह

 68  श्री  आर०  एस»  कुमार  स्वामी
 69  ही  आर०  एस०  कृष्णन

 70  श्री  के०  टी०  रामलियमम

 71  श्री  भार०  सावो

 72  श्रो  उधम  सिह  फ्ह्र्न्दी
 73  श्री  मखानन्द  मिश्रा  हिन्दी
 74  श्री  प्रतिवादी  भयंकराचारी  अंग्रंजी

 75  श्री  बी०  रंगा  नयाकली  वारंगल  तेलुगु
 76.  तथ्थव  अंग्नेजी

 77  श्री  शाह
 उदूਂ

 78  प्री  उमाखान  पठान  उदूं
 79  कुमारी  मनीबहर  हिन्दो
 80  श्री  शंकर  नारायण  जोशी  अंग्रंजी
 81  श्री  डिविस  बसु  अंगाली
 82.  भाचायं॑  के०  सारलिंगम  अंग्रेजी

 83...  श्री  ए०  आर०  सवाई  अंग्रो की
 84  श्री  सालीगराम  हिन्दी
 85  श्री  सीता  राम

 86.  मास्टर  आदितेन्दर
 हिन्दी

 87  श्री  राम  गिनडोली  ञअग्रेजी
 88  ज्ञानी  वीर  सिंह  पंजाबी

 89  राम  विद्यादेवी  हिन्दी
 90  समती  घोष  हहनदी  और  अ  ग्रं जी

 श्री  रणवीर  सिंह  हिन्दी
 92  श्री  बाल  कृष्ण  विट्ठल  हिन्दी
 93  श्री  हूंस  लेमा  भ्रग्रंजी
 94  श्री  एस०  पी०  अलायल  न

 95  श्री  के०  एल  शर्मा  तमिल

 96  श्री  बी०  एन०  गोपालाचार्य  तमिल

 97  डा०  टी०  मसकेरेद्ीयन  अंग्रेजी
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 .  98  हिन्दी
 99  भरी  ब्रजभूषण  राय  गाँधी  ह्न्दी

 100  श्री  रघुवंश  नारायण  सिह  हिन्दी

 101  श्री  रमेश  शर्मा  ह्न्दि

 102  श्री  श्याम  कृष्ण  अग्रवाल  हिन्दी
 103  श्री  मनोरंजन  नन्‍्दी  लासन  बज

 104  श्री  निवारण  दत्त  धाा

 105  श्रीमती  स्नेहलता  देव  ना

 106  श्री  वी०  एम०  विष्णुभारतीयन  _

 107  भी  चन्द्रमा  सिंह  हिन्दी
 108  श्री  राम  पांडे  हिन्बी
 109  श्री  छवि  माथ  पांडे  हिन्दी
 110  श्रीमती  देव  रानी  ता

 111  श्री  कपू री  ठाकुर  हिन्दी

 112.  श्री  सूयं  नारायण  सिंह  हिन्दी

 113  श्री  के०  पी०  केशवमेनन  भ्रग्रंजी

 114  श्री  एन०  जी०  फलोदी  हिन्दी
 115  श्रीमती  ए०  बी०  कुट्टलीम।लु  अम्मा  ना

 116  श्री  गिरधारी  सिंह  सेनानी  हिन्दी
 117  श्री  कृष्णा  स्वामी  कननड

 118  श्रीमती  निरंजन  कौर  पंजाबी

 119  श्री  गंगाचरण  मौय॑  हिन्दी
 120  श्री  करतार  सिंह  पंजाबी

 121  श्री  आर०  एस०  कुमारास्वामी  तमिल
 122  श्री  सिजा  राम  हिन्दी
 123  श्री  ए०  बाला  गोपाल  मलयालम
 124.  भरी  कमल  नाथ  तिवारी

 हिन्दी
 125  ढा०  उषा  मेहता  भ्ग्रंजी
 126.  श्री  बी०  पी०  सिहा  हिन्दी
 127  श्री  चन्द्रका  शर्मा  कि

 128  श्री  जगननाथ  प्रशाद  सिह  ष्

 129...  श्री  केदार  मणि  शुक्स  छः
 130  श्री  एम०  प्रेस्वथा  राक  मलयासम
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 131  श्री  गुलाब  चन्द्र  गुप्ता wat
 के

 की हिस्वी
 श्री  महस्त  भगवतराब  हन्दौਂ

 133  श्री  तारामल  कृष्णत  कु

 134  श्रीमती  साबित्रो  देवी  भैपालौ

 135  श्री  अखोरी  नारायण  सिह  हिम्दी

 136  श्री  लक्ष्मी  नारायण  सुधांशु  क्ठ
 137  श्री  विद्यामाथ  चौधरी  कि
 138  श्री  चयन  प्रसाद  साड़  ल्‍

 139  थी  सरयू  प्रसाद  मिश्रा  कक
 140  देव  सरण  ”

 141  श्री  राम  भजन  दत्त  ot
 142  श्री  जय  नभ्दन  क्षा  शा

 143  श्री  महेन्द्रा  शास्त्री  हक '
 श्री  बलदेव  चोधरी  हिस्से

 |

 मौलाना  सयेद  हाजिउरं  रहमान  उदू
 151  श्री  गुलजा!र  पटेल

 152  श्री  इन्द्रदीप  सिंह  हिन्दी

 153  श्री  जगेश्वर  प्रसाद  कलाश

 सूयंनाथ  चौवे  ३५

 154  श्री  परफुल  रमणन  रहा  बंगाली

 155  श्री  चप्पू  नायर

 श्री  के०  शंकरन  नायर  हि
 156  श्री  भभूती  भूषण  देव  बंगाली

 157  श्री  मक्खन  लाल  देव  बंगाली

 158  श्री  वी०  के०  अलथन  वेदयार  सलयालम

 159  श्रीमती  अनु  कुटटम्या  मलयाबम

 160  श्री  एम०  के  राघवन  दि  बंगाली
 161  श्री  अविनास  दाथ  बंगाली  ु

 श्री  वीरेन्त्र  कुमार  बसु  राय  चोधरी  बंगाली

 श्री  देव  नाथ
 भट्टाचार्य  बंगाली

 श्री  सरल  कुमार  सेन  गुप्ता  बंगला

 163.  श्री  माया  कोटिम  नेपासी  हि

 श्ली राम ऋषि देव ह्न्दी
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 164  श्री  जगल्नाथ  प्रसाद

 165  श्री  ठाकुर  प्रसाद  मनन्‍्चला

 166  श्री  मनिक  चन्द  गुप्त
 167  श्री  काशीनाथ  मालवीया

 168  श्री  रामपित  सिंह

 169  श्री  प्यारे  लाल  गुप्ता
 170  श्री  रामजतन  सिंह
 171  श्री  कलाश  प्रसाद

 172  श्री  लालदास  गुप्ता
 173  श्री  रामचरित्र  मेहता

 174  श्री  अवधनारायण  सिंह

 175  श्री  प्रवेशचन्द्र  राय

 176  श्री  शिव  मंगल  सिंह

 177  श्रीमती  कोमाबशिल्ली  देवकी

 178  श्री  जयदेव  राव

 179  श्री  मोहम्मद  कोया

 180  श्री  बीरेन्द्र  आचार्या

 181  श्री  हरीशरंजन  दास

 182  श्री  बी०  दत्त  राय

 183  श्री  बेना  भूषण  चौधरी

 184  श्री  उपेन्द्र  नाथ  देव

 185  श्री  चितरंजन  दास

 186  श्रीमती  चारीशिलसा  देव

 187  श्री  प्रनेश  चन्द्र  देव

 188  श्री  सुरेश  कुमार  बदार

 189  श्री  हीरालाल

 190  श्री  रति  भगत  तनन्‍नता

 191  श्री  रतनलाल  जन

 192  श्री  सर्वानन्द  मिश्र

 193  श्रीमती  राधिका  कृष्ण  प्रसाद

 194  श्री  समर  तन्‍ना  भगत

 195  श्री  पांडे  वीरेश्वर  नाथ  राय

 196  श्री  देवराज  तिवारी

 7  1985
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 197...  श्री  महेन्द्र  क्षा  हिन्दी

 198  श्री  नांशी  सिह  !!

 199  क्री  राम  जी  प्रसाद
 !!

 200  श्री  सुखदेव
 ए

 201  थ्री  मुकुटधारी
 !

 202  श्री  लाल  तन्‍ना  भगत
 "

 203  श्री  सोहराय  राम
 "

 204  श्री  संबद  अली  रजिया
 है

 205  श्री  गोपाल  राम
 ”

 206  श्री  राम  प्रसाद  दूबे
 है

 207  श्री  राजेन्द्र  सह
 "

 208  श्री  नारायण  चन्द्र  लाहिडी
 है

 209  श्री  मंगल  सिंह  होनहाँगा
 हु

 210  श्री  गंगा  प्रसाद
 !!

 211  श्री  गोवर्धन  राम

 212  श्री  सीताराम  दूबे
 हे

 213  श्री  उपेन्द्र  प्रसाद
 हैं

 214  श्री  रामपूजन  तिवारी
 हैं

 215  श्री  शंभूनाथ  तिवारी
 हु

 216
 श्री

 रामदेवी  राम
 हैं

 217...  श्री  रासी  भगत  लन्‍ना
 हर

 218...  श्री  सरगंधार  सिंह
 हें

 219  श्री  सूर्य  प्रसाद  गुप्त
 हु

 220.  श्री  सरस्वती  प्रसाद  मिश्र
 हैं

 221...  श्री  भोलानाथ  वर्मा
 ह

 222  श्री  हरपाल  यादव
 7

 “223  श्री  योगेश्वर  मिश्र
 ”

 224...  श्री  उस्मान  गनी
 एः

 225.  श्री  कृष्णमोहन  सहाय
 हा

 226...  श्री  जगन्नाथ  प्रसाद
 है

 227  श्री  नुकुलप्रसाद  राम  हिन्दी

 228  श्री  रामप्रसाद  राम  ह्न्दी

 229  श्री  निमुन्‍्जु  गोस्वामी  हिन्दी
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 230  श्री  सत्यनारायण  खांडवाल  हिन्दी
 231  श्री  राम  बन्द्र  चौरसिया  हिन्दी

 232  श्री  हथेदेव  अंग्र जी
 233.  श्रीमती  कुमुद  ऋषि  हिन्दी

 234  श्री  आर०  के०  सिन्हा  हंग्रं जी

 235  श्री  किरण  दास  ”

 236  श्री  हजारे  सिंह
 !

 237  श्री  निसिथा  नाथ  कुन्डू  बगाली

 238  श्री  नगेश्वर  बेरेक  हिन्दी

 239  श्री  विमल  दास  गुप्ता  हिन्दी

 240  श्री  रामदेव  तिवारी  ”

 241  श्री  रमनुग्रह  प्रसाद  ”

 242  श्री  सजुप्रसाद  पोहार
 ”

 243  श्री  शान्ति  गोपाल  सेन  बंगाली
 _

 244  श्री  श्याम  लाल  प्रसाद  हिन्दी
 ह

 245 श्रीमती भुवनेश्वरी देवी हिन्दी 246 श्री परतुल चन्द्र मित्रा हिन्दी 247 श्री जिलू राम किशन ए 248 श्री जगनसिंह ण 249 श्री हरीहर सिह क्रमयोगी 250 श्री सत्य नारायण सिंह ए श्री निसिथा नाथ कुन्डु अंग्र जी 252 श्री एस० जी० अलीयास भूसाहिब रनाडे मराठी 253 श्री हरिहर गुरुमाथ सलगारकराली अलीआस कवि कुज बिहारी ! 254 श्री बाबूराव भूराव कचरे मराठी 255 श्री टटिया राव देवरास देसाई 256 श्री दत्ता जी राव वलवन्त पाटिल 7 257 श्री श्रीनिरकाशा शंकरराव खोट ! 258 श्री विष्णुवामननाने ! 259 डा० उत्तमाराव गिरघर पाटिल / 260 श्री दत्ता राया गणेश काले 7 श्री दादा अप्पा जी बारडे !! 262 श्री के० एल०» वेषमपायन हैं
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 263  श्री  श्रीघर  पुरुषोत्तम  लिमये  बंगाली

 264  श्री  शित्राम  रघु  मारडने
 !

 26.5  श्री  सुरेन्द्र  नाथ  घोष  एल
 266  श्री  दमोदर  विष्णु  एकबोते  मराद्ी  2
 267  श्री  रामचन्द्र  विट्ठडल  निसाल  मराठी

 268  श्री  श्रीनिवास  विरेन्द्रचारी  अहंकारी

 269  श्री  नरहलक्ष्मण  राव  कुलकर्णी
 "

 270  श्री  मारुति  विष्णु  कुलकर्णी
 271  अलीयास  बाबूराव  चरणकर  मराठी

 272  श्री  बाबुमिया  दादू  म्रिया  बांडवाले  मराठी

 273  श्री  डी०  गेंदा  तमल

 274  श्री  परस  स्वामी  प्रभोधन  नेपाली

 275  श्री  गया  प्रसाद  चौधरी  हिन्दी
 276  श्री  तनुक  लाल  यादव  फा

 277  श्री  ललन  शुक्ल
 हा  5

 278 श्री सिंह भवर सिंह रा 279 श्री राजा ठाकुर हिन्दी 280 क्री श्याम नारायण तिवारी हिन्दी इण्टर व्यू विद एफ० एफ० सोने नेपाली 282 श्री गरीब दास हिन्दी 283 श्री सोने लाल भगत ह्न्दी 284 श्री रती लाल मिश्र हिन्दी 285 श्री खुशेवर झा ईहन्दी 286 श्री भन्‍्द्रीका मिश्र हिन्दी 287 श्री जाटव अली मस्तान 288 श्री जनाब अब्दुल रहमान साहिब ! 289 श्रीमती पुतली देवी नेपाली 290 श्रो उत्तम राव पाटिल मराठी श्री सीता राम गोविन्द अलीयास भाओं साहिब रनाडे मराठी 292 श्री क्रिती नारायण शर्मा | हिन्दी 293. श्री मदन मोहन भिंह हिन्दी 294. श्री मेजर अबीट हसन साफरानी अंग्रंजी 295 . कर्मंबीर बबीन चन्द्र भरदोली हु



 296  श्री  विजय  नारायण  सिन्हा
 297.  सरदार  कुलतर  सिंह

 298  श्रीमती  दुर्गा  भाभी

 399  श्री  यशपाल

 300  श्री  मनमथनाथ  गुप्त
 301  श्री  हब॑  बुर  रहमान

 रन  न
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 दुबुइुढ

 जिवरण-वो

 उन  स्वतस्त्रता  सेनानियों  की  सूची  जिनके  साथ  दूरदर्शन  केन्द्रों  द्वारा  भेंट  वार्तायें

 रिकार्ड  की  गई  हैं  :--

 *  (15-8-84  से  15-1-85

 केन्द्र  का  नाम  स्वतन्त्रता  सेनानी  का  टेलीकास्ट  की  तारीख

 श्री  मनुभाई  भीमानी  22-8-84

 श्री  विटठन  झावेरी

 श्री  वाई०  वी०  जावेदकर  29-8-84

 श्री  राजाराम  पतकर  14-8-84

 श्री  हिन्दूराव  पाटिल

 श्रीमती  हीराबाई  भटवाडिकर

 श्रीमती  लीला  पारेख  13-9-84

 श्री  एन०  एन०  गुरजर
 श्री  पोपत  सेहसाह  19-9-84

 श्री  महादेव  राव  13-9-8 4
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 श्री  मारुती  पंतालकर

 ढा०  बी०  डी०  चितनिस
 ef  आत२७  ही  ०  ग्रंकफाल

 अभीाणी+  आआआणाणरीक  ओऑेछजकी
 मृनालना  दक्ा  ६

 श्री  मोहन  लाल  मेहता

 भराचाय  भीधर  हरी  थाटटे

 शी  बसंत  ¢

 2-10-84

 2-10-84

 10-9-84'
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 केन्द्र का  नाम  स्वतंत्रता  सेनानी  का  नाम  टेलीकास्ट की  तारीख

 श्रीमती  लज्जारानी  गोयल

 लक्ष्मीनारायण  मुद्राभारती  14-8-84

 विमल  चन्द्र  दास

 हा०  उषा  महत

 कलकत्ता  श्रीमती  घीना  देवी  15-8-84

 श्रीमती  कल्पना  दास  गुप्ता  15-8-84

 श्रीमती  माया  घोष

 निकु  जा  सेन  6-9-84

 श्री  दिनेश  घतक

 भी  पुरणेन्द्र  दास  गुप्त

 मद्रास  श्री  एम०  वकक्‍तवसत्सलम  15-8-84

 डा०  एन०  चन्द्रकान्त  7-9-84  «

 श्री  एन०  एस०  वर्दाचारी  5-10-84
 श्री  टौ०  कानन  23-11-84

 श्रीमती  रंगनायकी  अम्भाल  7-12-84

 श्री  ए०  एन०  शिवरामन

 श्री  के०  बशयाम

 श्री  टी०  सदाशिवम

 श्री  के०  राजबेली

 जालंधर  श्री  कान्त  आप्टे  10-8-84

 श्री  उत्तम  चन्द  24-8-8 4

 श्री  सोहनलाल  ओबराय  7-9-84

 श्री  बलदेव  मित्र  बिजली  6-10-84

 श्री  कृपाल  सिंह  20-10-84

 श्री  संतोख  सिंह  3-11-84

 श्री  हंसराज  घई  4-1-85

 श्री  साधुराम  शर्मा  5-1-85 5

 कटक  श्री  विनोद  कानूनगो  21-1-85

 बंगलोर  श्री  तगादुर  रामचन्द्र  राव  8-10-84

 श्री  अदय  रंगचार  17-10-84
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 कैंन्द्र  को  -  स्वतंत्रता  सेनानी  का  नाम  *  टेलीकास्ट  की  तारीख

 अहमदाबाद  ऐ  मधुभाई  पटेल  5-9-84
 ि  प्री  रामाचमन  बावाजी  16-1-85

 श्री  रमनलाल  साह  23-1-85

 हैदराबाद  श्री  के०  वेंकटरामनाम्मा  हु  15-9-84 4

 दिल्ली  कामरेड  रामकिशन  22-8  -84

 श्रीमती  एवं  श्री  के०  सुग्रामणियम  10-9-84
 प्री  विनोद  काननगों  21-1-85

 +  श्री  अमतलाल  तानवती  6-2-85
 ऊफाज-जितनननि+  +++  दा  न 7  पापपपपपनानापपपथपि।प/५पोपप/यणयण

 कार्यक्रम  सलाहकार  समिति

 5315.  प्रो०  नारायण  चस्द्र  पराशर  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (8)  क्‍या  आकाशवाणी  के  शिमला  केन्द्र/जलन्धर  दूरदर्शन  केन्द्र  के  लिए  कोई  कार्यक्रम

 सलाहँकांर  समिति  गठित  की  गई
 *

 यदि  तो  ठीक  ठीक  किस  तारीख  को  इसका  गठन  किया  गया  इस  समय  इसके

 सदस्प  कौन-कौन  हैं  तथा  हस  समिति  का  कार्यकाल  क्‍या  और

 यदि  तो  किस  तारोख  तक  इस  समिति  का  गठन  किए  जाने  की  संभावना  है  तथा

 बिलम्ब  होने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  थोौ०एन०  :  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 शिमला  और  दूरदर्शन  जलंघर  के  लिए  समितियों  का  गठन  शीघ्र

 किया

 क्र

 ध  इंडियन  डेयरी  कारपोरेशन  का  कार्य  निव्पाशभ

 ॥  53  भी  लक्ष्मण  भलिक  :  क्या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  इंडियन  डेयरी  कारपोरेशन  के  कार्य  निष्पादन  से  संतुष्ट

 इस  निगम  द्वाराਂ  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दूध  इकठंठा  वितरण  करने  और

 झत्पादन  करनें  पर  राज्यवार  और  वर्षवार  किए  गए  खच  का  क्‍या  ब्यौरा  और

 दिल्ली  तथा  अन्य  महानगरों  में  सप्लाई  किए  गए  पाउडर  से  तैयार  किए  गए  दूध  की

 भाज्ा  का  ब्योर| क्या  है  ?
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 ग्रामोण  घिकास  विभाग  सें  राज्य  भ्रेज्रो  चम्यू  लाल  जी

 भारतीय  डेरी  निगम  दूध  को  एकत्र  उसका  वितरण  करने  और  उसका  उत्पादन

 करने  का  कार्य  नहीं'करता  ।  दूध  को  एकत्र  उसका  परिसंस्करण  करने  भोर  दूध  तथा  दुग्ध
 उत्पादों  का  विपणन  कस्ने  की  जिम्मेदारी  जिला  सहकारी  दुः्ध  संघों/राज्य  डेरी  महासंघों  की  है

 ।

 इस  काम  के  लिए  भारतीय  डेरी  निगम  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  आपरेशन

 के  तहत  वित्तीय  सहायता  देता  आपरेशन  के  तहत  वर्ष  1981-82,  1982-83  मोर

 1983-84  के  दौरान  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  वितरित  की  गई  राशियों  की  स्थिति

 एक  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 कलकत्ता  और  मद्रास  की  महानगरीय  डेरियों  ने  1982  से
 1984  की  अवधि  के  दोरात  0  से  39  25  से  78  62  से  85

 प्रतिशत  ओर  16  से  55  प्रतिशत  तक  दुग्ध  चूर्ण  और  बटर-आयल  का  प्रयोग  करके  पुनमिश्चित

 दूध  तैयार  किया  है  ।

 विवरण

 आपरेशन  के  तहत  राज्यों/संघ  शासित  क्षेत्रों  को  निर्मक्त  की  गई
 निधियों  की  स्थिति

 क्र०सं०  राज्य/संघ  शासित  क्षेत्र  1981-82  1982-83  2-83  1983-84

 1  अंडमान  और  निकोबार  न  14.18  2.96

 2  भांध्र  प्रदेश  727.08  362.80  $92.13

 3  असम  77.92  22.07  53.13

 4  बिहार  4.31  62.34  222.70

 5.  दिल्‍ली  86.05  132.56  2.13

 6  गोवा  56.04  40.04  6.05

 7  गुजरात  475.27  1,427.40  562.65

 8  हरियाणा  0.37  105.03  151.44

 9  हिमाचल  प्रदेश  त+
 न  10.67

 10  कर्नाटक
 न

 ना  308.00

 11  कश्मीर  च्पाः
 न  8.56

 12.  केरल  66.10  139.20  235.64

 13  मध्य  प्रदेश  345.06  187.17  483.72

 14  महाराष्ट्र  275.21  424.24  337.08

 15  नागालंण्ड  गा  183  0.83
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 ७  इ _टपफहफह/श/ओणक्‍पक्‍तजह७$ति/फडफण।थशथ/थश/य/एए

 ..  उड़ीसा  79.94  195.95

 17  पॉडिचेरी  2.88  10.74  12.17

 18  पंजाब  360.58  353.04  711.22

 19  राजस्थान  36.99  87.71  1.10

 20...  सिक्किम  8.92  3.82  18.47

 21...  तमिलनाडु  216.24  325.62  378.52

 22...  पुरा  5.00  6.68  2.50

 23  उत्तर  प्रदेश  .00  [21.96  158.41

 24.  पश्चिम  बंगाल  53.95  200.65  261.94
 प्नय॑ादय::।:दयभधडूनाप।+9।पा

 फसल  थोमा  योजना  का  क्रियाग्वयस

 5317.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :  ह

 क्‍या  वर्ष  1983-84  के  द्वोरान  विभिन्‍न  राज्यों  में  फसल  बीमा  योजना  के  क्रियान्वयन
 के  संबंध  में  काम  की  प्रगति  संतोषजनक  रही

 यदि  तो  इस  योजना  के  लक्ष्य  की  तुलना  में  इस  योजना  के  अन्तगंत  कल  किसने
 हेक्टेयर  भूमि  पर  फसल  का  बीमा  किया  और

 योजना  के  निर्धारित  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्री  चन्यू  लाल  :  जी  हां  ।

 और  छठी  योजना  के  इस  योजना  के  अन्तगंत  5  लाख  हैकटार  क्षेत्र  को
 लासे  का  लक्ष्य  रखा  गया  1984  मौसम  तक  इस  योजना  के  अन्तगंत  3,24,645
 हैबटार  क्षेत्र  लाया  गया  !  1985  के  दौरान  नियत  किए  गए  कार  को  देखते  हुए  छठी  योजना
 के  5  लाख  हैक्टार  क्षेत्र  के  लक्ष्य  को  पार  कर  लिया  जिसके  सम्बन्ध  में  पक्के  आकड़  अभी
 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भारतोय  खाद्य  निगम  के  कार्यकरण  में  सुधार

 5318.  थ्रो  जय  प्रकाश  अग्रवाल  :  क्‍या  छाद्य  ओर  नांगरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 ॥॒
 क्‍या

 सरकार
 20  1985  को  फ्रेडेरेशन  आफ  आल  इृ'डिया  फूड  ग्रेइन्स

 डीलस  दिल्‍ली  द्वारा  प्रधान  मंत्री  को  भेजे  गए  सुझावों  को  ध्यान  में  रखते
 तीय  खाद्य  निगम  के  कार्थंकरण  में  धुघार  करने  पर  विचार  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?
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 खाद्य  और  नागरिक  पर्ति  मंत्री  बीरेग  :  और  भारतीय  खाद्य  निगम

 की  परिचालन  कार्यक्षमता  में  सुधार  करते  की  दृष्टि  सरकार  द्वारा  इसके  कामंनिष्पादन  की

 निरन्तर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  चु  कि  भारतीय  खाद्य  निगम  सरकार  की  नीतियों  को  कार्यान्वित

 करने  के  लिए  एक  तंत्र  है  इसलिए  निजी  व्यापार  के  साथ  इसकी  कोई  बराबरी  नहीं  की  जा  सकती

 टी०  थी०  सेट  रखने  बाले  और  दूरदर्शन  कार्यक्रमों

 में  दर्शकों  की  राचि  के  बारे  में  सवृक्षण

 5319.  श्रो  लक्षण  मलिक  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  दूरदर्शन  के  बारे  में  जनता  की  राय  जानने  के  लिये  देश  में

 विजन  रखने  वाले  लोगों  की  संख्या  और  उसके  कार्यक्रमों  में  दर्शकों  की  रुचि  तथा  विभिन्‍न

 लिंग  और  आय  वर्गों  के  अनुसार  दशंकों  की  संखुया  के  संबंध  में  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  तत्थंबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  बो०  एन०  :  और

 दूरदशंन  ने  टेलीविजन  रखने  वाले  घरों  की  उसके  कार्यक्रमों  में  दर्शकों  की  वयक्तिक

 दूरदर्शन  कारयेक्रमों  के  दर्शकों  की  संख्या  आदि  जानने  के  लिए  1980  में  एक  अखिल  भारतीय

 क्षण  किया  यह  सर्वेक्षण  12  स्थानों  अर्थात्‌
 मद्रास  और  श्रीनगर  से  लिए  गए  नमूनों  पर

 आधारित  इन  स्थानों  पर  प्रश्नावली  के  माध्यम  से  13,000  से  अधिक  व्यक्तियों  का

 त्कार  किया  गया  था|  सर्वेक्षण  के  निष्कर्षों  का  उपयोग  दूरशन  द्वारा  अपने  कार्यक्रमों  के लिए
 किया  गया  दूरदर्शन  केन्द्रों  से  सम्बद्ध  मूल्यांकन  सेल  और  श्रोता  अनुसंधान  यूनिट  ने  1980

 से  लेकर  अब  तक  कई  विशिष्ट  सर्वेक्षण  किए  यह  प्रकिया  चलती  रहती  है  ।

 भारतोय  खाश  निगम  में  संघों  को  सदस्यता  का  सत्यापन

 5320.  शभ्रो  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबंधकों  द्वारा  संघों  की  सदस्यता  के  सत्यापन  हेतु

 अनुशासन  संहिता  की  प्रक्रिया  की  उपेक्षा  करके  मनमाने  रूप  में  अपनाई  गई  आफ  प्रक्रियाਂ

 के  विरुद्ध  उनके  मंत्रालय  को  बहुत  से  अध्यावेदने  प्र।प्त  हुए

 यदि  तो  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबंधकों  के  विरुद्ध  सरकार  द्वारा  क्‍या

 याही  की  जा  रही  है  और  इस  मामले  की  वतंमान  स्थिति  क्‍या  और

 क्‍या  ।]  1984  को  संप्तदीय  परामशंदात्री  समिति  को  उनझे  इस

 सन  के  बावजूद  कि  यह  मामला  न्यायालय  में  विचाराधीन  है  भारतीय  ब्लाद्य  निगम के  प्रबंधकों  ने

 श्रम  मन्त्रालय  की  उपेक्षा  करके  मनमानी  कार्यवाही  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या

 वाही  करने  का  विचार  है  ?
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 हल  चिता

 धाम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  टी०  :  से  हां  |  यूनियनों  की

 स्यता के  सत्यापन  के  प्रयोजन  हेतु  भारतीय  खाद्य  निगम  के  प्रबन्धतंत्र  की  आफ  प्रक्रियाਂ

 शुरू  करने  की  कार्यवाही  को  श्रमिकों  की  यूनियनों  ने  कलकत्ता  और  बम्बई  के  उच्च
 लयों  में  रिट  णाचिक्राएं  दायर  करके  और  उच्चतम  न्यायालय  में  स्पेशल  लीव  याचिका  दायर  करके

 चुनौती  दी  यह  मामला  न्यायाघधीन  है  ।

 है  णिडियन  जनें  लिस्ट्स  एसोसियेशन  को  मांगे

 5321.  श्रो  भोला  साथ  सेन  :  क्‍या  थम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इ  डियन  जनेंलिस्ट्स  एसोसिएशन  की  23  1985  को

 कत्ता  में  हुई  व।षिक  आम  बेठक  में  की  गई  मांगों  की  जानकारी  हे

 यदि  तो  उन  मांगों  का  विशेषकर  समाचार  पत्रों  के  सभी  श्रेणियों  के  कम चारियों

 के  लिए  अन्तिम  सहायता  समाचार-पत्रों  का  दर्जा  वेतन  में  वृद्धि  महंगाई
 सकान  किराया  भत्ता  बढ़ाने  और  पेंगन  योजना  के  संबंध  में  ब्यौरा  क्‍या

 तत्संबंधी  वर्तमान  स्थिति  क्या  और

 सरकार  ने  इस  संत्रंध  में  क्या  कदम  उठाये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 श्रम  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  टी०  :  केन्द्रीय  सरकार  के

 पास  ऐसी  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 कटिहार  में  कमंचारी  राज्य  थोमा  निगम

 के  कार्यालय  का  सवन

 5322.  थी  राम  व्हाबुर  सिह  :  क्‍या  थम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  में  कटिहार  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  पास  अपने  स्थानीय

 कार्यालय  के  लिए  अपना  पक्‍का  भवन  कई  वर्षों  से  तंथार

 क्‍या  अपना  पकक्‍क्रा  भवन  होने  के  बावजूद  भी  कटिहार  में  यह  कार्यालय  किराये  के
 भवन  में  चल  रहा  और

 यदि  तो  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  का  स्थानीय  कार्यालय  इसके  अपने  भवन
 में  कब  तक  स्थानांतरित  कर  दिया  जायेगा  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  से  उपलब्ध  सूचना  के

 राज्य  लोक  निर्माण  विभाग  प्राधिकरणों  ने  कमंचारी  राज्य  बीमा  प्राधिकरणों  को  कहा  कि  वे
 स्थानीय  कार्यालय  भत्रन  को  1984  में  अपने  कब्जे  में  ले  निरीक्षण  करने
 पर  इस  भवन  को  लो-लाइग  स्थल  पर  पाया  गया  जिसमें  वर्षा  ऋतु  के  दौरान  घुटनों  तक  पानी
 भर  सकता  कमंचा।री  राज्य  प्राधिकरण  भवन  के  निकटवर्ती  स्थल  का  अब  भराव
 कर  रहे  जंसे  हो  भराई  कार्य  पूरा  हो  जाता  स्थानीय  कार्यालय  नए  भवन  में  स्थानांतरित
 कर  दिया  इस  स्थानीय  कार्यालय  किराए  के  भवन  में  कार्य  करता  रहेगा  ।
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 दिल्‍ली  में  उपभोक्ता  सहकारो  भंडार

 5323.  घी  के०  पी०  उन्नोकृष्णन  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूतिं  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपां  कैरेंगे  कि  :

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  केन्द्र  शासित  प्रदेश  दिल्ली  में

 पंजीकृत  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों/भंड!रों  को  संध्या  क्या  है  ओर  उनकी  सदस्यता  तथा  वाधिक

 बिक्री  और  लाभ  के  आंकड़  क्‍या

 (@)  कया  स्वास्थ्य  कमंचारी  एन०  ए०  सी०  सहकारी  भण्डार  कृष्णा  नगर  सहकारी
 उपभोक्ता  भण्डार  लि०  और  प्रीति  उपभोक्ता  ओर  सहकारी  भंडार  लि०  के  नाम  से  कोई  पंजीकृत
 समितियां  भौर

 इन  तोन  समितियों  की  शेयर  पूंजीलाभ  और  आरक्षित  पूजी  क्या  है-ओर  वर्ष

 1981-82,  1982-83  और  1983-84  के  दौरान  इन  समितियों  ने  बैंकों  से कितनी  राशि  के

 ऋण  प्राप्त  किये  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  (  राव  बोरेधा  सिह  )  :  1982-83,  1983-84  और
 1984-85 5  में  दिल्‍ली  संघ  राज्प  क्षेत्र  में  दज  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों/भंडारों  का

 उनकी  सदस्य  वाधिक  बिक्री  और  साभ  के  नीचे  दिया  गया  है  :--
 खा  ननीनीनसीतीनतनतननन333383७नन98७अन न  ए

 1982-83  1983-84  3-84  1984-85

 (30-4-85

 (1  )  भंडारों  की  संख्या  634  648  676

 (ii  )  सदस्य  संख्या  219422  221894  424353

 (77)  वाधिक  बिक्री  22821.70  22821.93  22822.01
 रुपयों

 (iv)  लाभ  रुपयों  466.23  466.24  466.22

 सूचना  संलरन  विवरण  में  दौ  गई  है  ।

 विवरण
 मे रुपयों

 भंडार  का  नाम  घं  बशपूजी  आारक्षित  पूजी  लाभ  बैंक  से  प्राप्त
 पेशगियां

 ]  2  3  4  5  6  7

 1.  हेल्‍थ  एम्पलाईज  1981-82  1190.00  न+  165.15  शून्य

 एन<«ए०सी०  कंज्यूमसं  1982-83  1190.00  5387.42  6028.56  शूम्य
 कोआपरेटिव  स्टोर  1983-84  1190.00  5387.42  569.88  घून्‍्य
 लिमिटेड
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 ]  2  3  4  5  6

 .  2,  कृष्णा  नगर  1981-82  31050.00  शून्य  2730.29  शूल्य

 कोआपरेटिव  1982-83  31050.00  श्न्य  1653.09  शून्य

 कंज्यूमसं  स्टोर  लि०  1983-84  31050.00  शून्य  8869.89  ..  शून्य

 3.  प्रीति  कंज्यूमर  1981-82  5030.00  41.00  410.50  शून्य

 कोआपरेटिव  1982-83  5030.00  128.70  1281.70  शून्य

 स्टोर  लि०  1993-84  5030.00  1196.00  11962.80  शून्य
 अब

 नये  जोनो  एककों  के  लिये  आशय-पत्र  आरो  करमा

 5324.  भी  बाला  साहिब  विखे  क्या  क्षाद्  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नये  चीनी  एककों  के  लिये  जारी  किये  गये  आशय-पत्रों  में  यह  विशेष  रूप  से

 उल्लिखित  है  कि  संपत  समित  द्वारा  उल्लिखित  रियायतें  नये  एककों  को  तभी  उपलब्ध  होंगी  जबकि
 वे  39  महीनों  के  भीतर  उत्पादन  करना  प्रारंभ  कर  और

 क्‍या  सरकार  ने  यह  पता  लगाने  के  लिये  कोई  मूल्यांकन  किया  है  कि  नये  एकक
 वास्तव  में  39  महीनों  के  भीतर  उत्पादन  करने  में  समर्थ  हैं  और  ऐसे  कितने  एकक  उक्त  समिति
 द्वारा  सिफारिश  की  गई  रियायतों  का  लाभ  उठा  रहे  है  ओर  इनका  लाधभ  प्राप्त  न  कर  सकने  वाले

 एकक़ों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बोरेमा  :  नयी  चीनी  परियोजनाओं  के  लिए
 जारी  किए  गए  आशय-पत्रों/मौद्योगिक  लाइयमेंसों  में  इस  बात  का  विशेष  रूप  से  उल्लेख  नहीं  किया
 जाःता  है  कि  एसे  यूनिटों  के  लिए  संशोधित  प्रोत्साहन  योजना  की  रियायतें  तभी  उपलब्ध  की
 जाएगी  जब  वे  39  महीनों  के  अन्दर  उत्पादन  शूरु  कर  देते  हैं  ।

 लाइसेंस  शुदा  नयी  चीनी  परियोजनाओं  1980  से  अर्थात्‌  छठी  योजना
 की  शुरुआत  ओर  जो  अब  तक  स्थापित  की  गई  के  बारे  में  एक  मल्यांकन  किया  गया  है  ।
 स्थिति  यह  है  कि  19  परियोजनाओं  में  10  ने  संशोधित  प्रोत्साहन  योजना  में  परिकल्पित
 निर्धारित  अवधि  के  अन्दर  परियोजना  के  पूरा  हो  जाने  के  बारे  किया  है  ।  इनमें  तीन
 पहले  से  ही  संशोधित  प्रोत्साहन  योजना  के  लाभ  उठा  रही  हैं  और  शेष  7  मामले  सरकार  के
 विचाराधघीन  हैं  ताकि  संशोधित  प्रोत्साहन  योजना  के  पैरामीटरों  के  अधीन  उनकी  पात्रता  अथवा
 अन्यथा  के  बारे  में  पता  लगाया  जा  सके  ।  शेष  मामले  ऐसी  नयी  चीनी  फंक्ट्रियों  के  हैं  जोकि  उक्त
 योजना  के  अन्तगंत  निर्धारित  इस  अवधि  के  अन्दर  अपनी  परियोजना  पूरी  नहीं  कर  सकी  थीं  और
 इस  प्रकार  के  इस  योजना  के  लाभ  नहीं  उठा  पायी  हैं  ।

 विप्लिनजम  में  एक  शुष्क  पत्तम  का  निर्माण

 5325,  प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि
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 डिसअस9सस जे  ७ककज-नज-+  +हे5े

 केरल  में  विश्विनजम  में  एक़  शुष्क  पत्तन  के  निर्माण  का  विचार

 क्‍या  इस  योजना  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दू  लाल  :  से  केन्द्रीय

 सरकार  को  केरल  सरकार  से  विश्लिंजम  में  एक  शुष्क  गोदी  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुआ
 |  1983  में  प्राप्त  हुए  प्रारंम्भिक  अनुम।नों  के  अनुसार  परियोजना  की  लागत

 478.30  लाख  रुपये  होगी  ।  इसका  निर्माण  इस  प्रकार  से  किया  गया  है  कि  इसमें  आवश्यक

 मरम्मत  संबंधी  सुविधाओं  में  प्रति  वर्ष  लगभग  150  मत्स्यन  जलयान  आ  सकें  ।  सातवीं

 योजना  की  मात्स्यकी  क्षेत्र  की  योजनाओं  को  अभी  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 प्रकाशकों  को  आबंटित  अखबारों  कागज

 5327.  श्रीमतो  जयस्तो  पटनायक  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 प्रकाशकों  को  वर्ष  1984-85  में  कुल  कितने  मीट्रिक  टन  अखबारी  कागज  का
 अ  बंटन  किया

 क्या  प्रकाशकों  को  अखबारी  कागज  के  अभाव  का  सामना  करना  पड़  रह

 यदि  तो  प्रकाशकों  की  अखबारी  कागज  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचमा  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राश्य  मंत्रों  वो०  एसन०  :  1984-85

 के  दौरान  भारत  के  समाचार  पत्रों  के  पंजीयक  द्वारा  4,55,  742  मीट्रिक  टन  अखबारी  कागज  का

 आबंटन  किया  गया  था  ।

 से  नहीं  ।  अखबारी  कागज  की  समग्र  उपलब्धता  संतोषजनक  रही  ।

 1985-86  के  लिए  अखबारी  कागज  आबंटन  नीति  को  अंतिम  रूप  दिए  जाने  तक  अखबारी

 कागज  की  निविध  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  भी  पर्याप्त  कदम  उठाए  गए

 विभिन्‍न  वेशों  से  ताड़  के  तेल  का  आयात

 5328.  थभ्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 .  सरकार  किस  वषं  से  विभिन्‍न  देशों  में  ताड़  का  तेल  आयात  कर  रही

 ताड़  के  तेल  का  आयात  किया गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  विभिन्न  देशों  में  कुल  कितने

 गया  ओर

 उन  देशों  से  वर्ष  1985-86  के  दौरान  कुल  कितने  टन  ताड़  तेल  का  आयात  करने

 का  विचार  है  ?
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 खाद्य ओर  नामरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेसा  :  खाद्य  जिसमें  ताड़  का  तेल

 भी  शामिल  का  आयात  2.12.78  से  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  मार्गीकृत  किया

 गया

 पिछले तीन  वर्षों  के  दोरान  आयात की  गई  ताड़  के  तेल  की  कुल  मात्रा  इस
 प्रकार  है  :--

 वित्तीय  वर्ष  आयात  की  गई  मात्रा

 भीटरी  टन

 1982-83  5.16

 1983-84  6.08

 1983-85  7.04

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  के  दौरान  ताड  के  तेल  सहित  खाद्य  तेलों  का  देशी  तेलों
 की  वास्तविक  खाद्य  तेलों  की  सम्भाबित  विदेशी  म्रद्रा  की  अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय  ट्रीय
 बाजार  में  मूल्य-स्थिति  आदि  बातों  पर  निभर  करेगा  ।

 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  लिए  खाद्यान्त  को  सप्लाई

 5329.  थी  हरोश  रावत  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  के  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  जिसके  अन्तगंत  रियायती
 दरों पर  खाद्यान्न  सप्लाई  किए  जाते  के लिए  अधिक  खाद्यान्न  की  मांग  की

 यदि  तो  क्या  प्रति  जन  दिवस  के  लिए  खाद्यान्नों  की  वतंमान  मात्रा  को  बढ़ाया
 जाना  ओर

 यदि  तो  प्रति  जन-दिवस  मात्रा  में  कितनी  वृद्धि  की  जानी  है  ?

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दू  लाल  :  नियमित
 राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  कार्यक्रम  के  अन्तग्गंत  काम  कर  रहे  म  जदूरों  को  मजदूरी  के  भाग  के  रूप
 में  एक  किलोग्राम  प्रति  श्रमदिन  की  दर  से  खाद्यान्न  वितरित  किए  जाते  वर्ष  1985-86  हेतु
 विभिन्‍न  राज्यों/केन्द्र  शासित  क्षेत्रों  क ेलिए  खाद्यान्नों  का  भाबंटन  केवल  इसी  मानदंड  पर  तंयार
 किया  गया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 अनाजों  तथा  दालों  को  उत्पादन  लागत  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 हैं

 महाराष्ट्र  सरकार  की  समिति

 5330.  श्री  डो०  बो०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि  :
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 क्या  महाराष्ट्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  में  पदा  किए  जाने  वाले  अनाजों  तथा  दालों  की

 उत्पादन  लागत  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समिति  स्थापित  की

 यदि  तो  क्‍या  महाराष्ट्र  सरक्वार  ने  समिति  के  निष्कर्षों  के  अनुसार  अनाजों  तथा

 दलों  के  समर्थन  मूल्य  निर्धारित  करने  के  लिए  सप्तिति  के  निष्कर्ष  केन्द्रीय  सरकार  तथा  कृषि  मूल्य
 आयोग  को  भेज  दिए

 समिति  के  वर्ष  1982-83,  2-83,  1983-84  3-84  और  लामक  1984-85  के  दौरान

 अनाजों  तथा  दालों  की  प्रति  क्विंटल  उत्पादन  लागत  क्‍या  थी  ओर  कृषि  मूल्य  आयोग  ने  इन  वर्षों

 के  लिए  अनाजों  तथा  दालों  के  क्‍या  समर्थन  मूल्य  निर्धारित

 कया  क्षि  मूल्य  आयोग  द्वारा  निर्धारित  समर्थन  मूल्य  महाराष्ट्र  सरकार  हारा

 प्रस्तावित  मूल्यों  से  बहुत  कम  और
 ॥॒

 व

 यदि  तों  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  चल्बू  लाल  हां  |

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  सरकार  को  मूल्यों  की  सिफारिश  करने  के  लिये  वर्ष
 198  2-83,  1983-84  और  1984-85  के  लिये  तुर  और

 मूस  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  लागत  के  आंकड़े  कृषि  मूल्य  जिसका  नाम  बदल  कर  अब  कृषि
 लागत  और  मूल्य  आयोग  कर  दिया  को  सप्लाई  किये  थे  ।

 1982-83,  1983-84  ओर  1984-85  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  भेजे  गये
 अनाज  ओर  दलहंगों  के  उत्तादन  ल|गत  सम्बन्धी  अनुमान  तथा  कृषि  लागत  और  मल्य  आगोग  द्वारा

 सुझये  गये  समथेन  मूल्य  सेलग्न  विवरण  एक  ओर  दों  में  दिये  गये  हैं  ।

 और  कृषि  लागत  और  मूल्य  आयोग  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजे  गये  उत्पादन
 लागत  सम्बन्धी  अनुमानों  की  जांच  करता  मूल्य  नीति  की  सिफारिश  करते  समय

 प्रमुख  फसलों  की  खेती/उत्पादन  की  लागत  का  अध्ययन  करने  सम्बन्धी  वृहत
 जिसे  16  राज्यों  में  चलाया  जाता  द्वारा  दिये  गये  उत्पावन  लागत  सम्बन्धी  अनुमानों  पर  निर्भर
 करता  इसका  उहं  श्य  देश  की  अ्थेव्यवस्था  की  समग्र  आवश्यकताओं  के  धसंदर्श  में  सन्तुलित
 समेकित  मूल्य  संरचना  को  तंयार  करना  इससे  पता  चलता  है  कि  उत्पादक  और  उपभोक्ता
 दोनों  के  हितों  को  मूल्य  निरुपण  प्रक्रिया  में  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 अधिप्राप्ति  मूल्यों  की  सिफारिश  करते  समय  आयोग  उत्पादन  और  मूल्यों  के  आदान  मूल्यों
 में  कृषि  ओर  गंर  कृषि  क्षेत्रों  के बीच  व्यापार  की  शर्तों  जेसे  विभिन्न  अन्य  घटकों  पर

 विचार  करता  है  यह  देखा  जाएगा  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  1984-85  के  लिये  सभी  जिन्सों  और
 विशेषकर  धान  और  गेहूँ  जेसे  आवश्यक  धान्यों  के  लिये  उच्च  मूल्यों  की  सिफारिश  जो  कि

 अधिक  से  अधिक  क्रमशः  274.22  और  373.85  रुपये  प्रति  क्विंटल  थे  ।  इन  उच्च  मूल्यों  को

 स्वीकार  करने  से  अथंव्यवस्था  पर  हानिकर  प्रभाव  जिससे  अत्यधिक  जीवन

 निर्वाह  की  उच्च  लागत  और  वेतन  स्तर  में  वृद्धि  जो  कि  राष्ट्रीय  अर्थंव्यवस्था  के  लिये

 लाभकारो  नहीं  है  ।
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 ज्वार

 बाजरा

 गेहूँ

 चनाईएँ

 तुरर*

 विवरण-एक

 महाराष्ट्र  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  की  गई  उत्पादन  लागत  प्रति  क्विंटल

 1982-83 8  2-8  3  1983-84  1984-85
 _

 उत्पादन  उत्पादन  लागत  उत्पादन  उत्पादन  लागत  उत्पादन  उत्पादन  लागत
 लागत  जमा  लाभ  जमा  लागत  जमा  लाभ  जमा  लागत  जमा  लाभ  जमा

 परिवहन  और  परिवहन  और  परिवहन  और
 विपणन  व्यय  विपणन  व्यय  विपणन  व्यय

 कन्या

 159.47  196.22  193.97  252.53  211.86  274.22

 148.97  184.51  184.62  240.40  197.33  256.02

 252.40  300.89  301.95  381.47  324.69  408.80

 254.42  320.82  290.02  366.11  296.81  373.85

 416.40  516.38  446.95  554.35  486.20  603.20

 268.87  344.04  261.23  336.52  315.52  453.00

 मू  ग*
 **  364.40  392.70  492.66  449.16  611.22

 न+  “-

 उपलब्ध  नहीं  ।

 [46

 कृषि  विश्वविद्यालयों  द्वारा  और  उपभोग  किये  गये  संयुक्त  आदानों  के

 1980-81  भौर  अब  तक  क्षेत्र  के  आधार  पर  अन्य  फसलों  के  अनुपातिक  रूप  से
 1980-81  मौसम  के  दौरान  खेती  सर्वेक्षण  की  लागत  पर  स्थायी  योजना  के

 अन्तगंत  एकत्र  किये  गये  आंकड़ों  के  आधार  पर  उत्पादन  लागत  का  अनुमान  लगाया
 गया  ।

 1975-76  और  अब  तक  जलगाँव  जिले  में  गिरन  परियोजना  में

 राहूरी  द्वारा  किये  गये  अध्ययनों  के  आधार  पर  उत्पादन  लागत

 का  अनुमान  लगाया  गया  ।

 क+#+
 तुर  खेती  की  लागत  पर  राज्य  में  कोई  वैज्ञानिक  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  खरीफ

 मौसम  1980-81  के  लिये  राज्य  योजना  के  अन्तगंत  पंजाब  राव  कृषि

 अकोला  द्वारा  कपास  की  फसल  के  लिये  एकत्रित  आंकड़ों  के  माध्यम  से  उपलब्ध

 कराये  गये  आंकड़ों  का  उपयोग  किया  गया  है  क्योंकि  नागौर  क्षेत्र  में  तुर  की  फसल

 कपास  की  फसल  के  साथ  उगायी  जाती



 17  1907  लिखित  उत्तर

 दो

 f

 ु

 अनाज  और  दलहनों  के  अधिप्राप्ति/न्यूनतम  समर्थन  मूल्य  प्रति

 1982-83  1983-84  1984-85  दे
 जैसी  कि  ज॑सा  कि  जसी  कि  जेसी  कि  ज॑सी  कि  ्न्न्ड कि

 कृषि  लागत  सरकार  कृषि  लागत  सरकार  कृषि  लागत  सरकार
 और  मूल्य  द्वारा  ओर  मलल्‍य  द्वारा  और  मुल्य  द्वारा

 आयोग  घोषणा  आयोग  द्वारा  घोषणा  -  घोषणा  की

 फसल/किस्म  द्वारा  की  गई  सिफारिश  की  गई  द्वारा  गई

 सिफारिश  है  की  गई  सिफारिश
 की  गई  है  की  गई

 है  ।  |

 2  3  4  5  6  7
 $$

 सामान्य  धान  122.00  122.00  132.00  132.00  137.00  137.00

 बाजरा  118.00  118.00  124.00  124.00  130.00  130.00

 रागी

 गेहूँ
 151.00  151.00  155.00  152.00  157.00  157.00

 जो  116.00  122.00  119.00  .124.00  124.00  130.00

 127.00  130.00

 चना  235.00  235.00  240.00  240.00  245.00  न

 अरहर
 215.00  215.00  245.00  245.00  275.00  275.00

 म्‌ग  240.00  240.00  250.00  250.00  275.00  275.00

 उड़द  230.00  230.00.  245.00  245.00  275.00  275.00
 तीन  आम  निकिककि  न  कक  बी

 :  औसत  अच्छी  किस्म

 राज्यों  में  बाल  भ्रमिकों  सम्बन्धी  सलाहकार  बोड़ों  का  गठन

 .  5331.  क्री  सुरेश  कुरूप
 :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  सभी  राज्यों  को  बाल  श्रमिकों  सम्बन्धी  बोडों  के  गठन  के  लिए
 दिशा  निर्देश  दिए

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  प्रकार
 के

 निर्देश  कब  जारी

 क्‍या  केरल  सरकार  ने  इस  प्रकार  के  सलाहकार  बोर्ड  का  गठन  किया  है  ;  और आफ

 यदि  तो  इसके  क्या
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 थम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  और  1980  में

 केन्द्रीय  सरकार  ने  सभी  राज्य  सरकारों/संघ  क्षेत्र  प्रशासनों  से  अनुरोध  किया  है  कि  बे  बाल

 श्रमिकों  के  बारे  में  रांज्य  सलाहकार  बोर्ड  गठित  करें  ।
 |

 और  केरल  सरकार  से  सूचना  प्राप्त  होनी  है  ।

 थाल  भ्रश्न  सम्भस्धो  सर्वेक्षण

 5332.  श्री  सुरेश  कुरूप  :  क्‍या  धरम  मंत्ञी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बाल  श्रम  कक्ष  ने  आपरेशन  रिसचं  बड़ोदा  और  मद्रास  इस्टीट्यूट  आप

 डैवलपमट  स्टडीज  द्वारा  शिवकाशी  स्थित  माचिस  उद्योग  में  बाल  श्रम  सम्बन्धी  सर्वेक्षण  शुरू  किया

 «
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उनके  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  हैं  और  क्या  सिफारिशें  की

 गई  हैं  ?

 अ्षम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  टो०  :  और  मंत्रालय  मे  दो  अध्ययन
 आपरेशन  रिसर्च  बड़ोदा  द्वारा  भारत  में  कामकाजी  बालक  ओऔर  (2)

 मद्रस  इन्सटिट्यूट  आफ  डेवलपमेंट  मद्रास  द्वारा  रामनाथपुरम  जिले  में  माचिस  उद्योग  में
 अध्ययन  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  आपरेशन  रिसचं  ग्रुप  द्वारा  भारत  में  कामकाजी  बालकों
 सम्बन्धी  मुख्य  सिफारिशें  दी  गई  मद्रास  इन्सटिट्यूट  आफ  डेवलपमेंट  स्टडीज  की  रिपोर्ट  अभौ

 प्राप्त  होनी  है  ।

 विवरण

 कामकाजी  बच्चों  के  अखिल  भारतीय  सर्वेक्षण  पर  आधारित  मुख्य  सिफारिशें  :--

 -  बच्चे  की  आयु  या  बिग  कुछ  भी  होते  हुए  यदि  नियोजित  किए  गए  बच्चे  को  कठिन
 काम  दिया  जाता  है  तो  इसे  प्रतिषिद्ध  किए  जाने  की  आवश्यकता  है

 चाहे  वह  काम
 समाज  या  परिवार  के  लिए  कितना  ही  लाभकारी  या  कम  अवधि  वाला  या  तत्काल
 स्वरूप  का  ही  क्‍यों  न  हो  ।

 2.  बच्चे  को  काम  देते  समय  आयु-पाबंदी  के  काम  की  अवधि  पर  भी  पाबंदी
 होनी  चाहिए  क्योंकि  किसी  भी  कार्य  में  उसकी  अन्‍्तगंस्तता  सामान्यतः  एक  दिन

 तीन  घंटे  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 3.  घरेल  काम  के  बहाने  किसी  भी  श्रच्चे  को  उसके  वेघ  विकास  अधिकारों  और  मां-बाप
 की  देख  रेख  मे  अपनी  पसंद  का  काम  करने  की  स्वतंत्रता  से  वंचित  नहीं  करना

 चाहिए  ।

 4.  बाल  श्रम  कानूनों  को  सामान्यतः  बच्चों  की  देख-रेख  तथा  कल्याण  पर  ध्यान  देना

 चाहिए  और  निष्ठापूर्वक  इन  कानूनों  को
 लागू

 किया  जाना  चाहिए  ।
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 5.  पारिवारिक  कह्याण  पर  अंधिक  जोर  दैना  चाहिए  ताकि  बच्चे  की  आवश्यक

 रेख  की  जा  सके  और  बान्न  श्रम  की  विद्यमानता  को  रोका  जा  सके  ।

 6.  कामकाजी  बच्चों  को  ऐसा  काम  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  उन्हें  अपनी  सरलता

 तथा  सादगी  के  बाबजूद  भी  श्रम  के  महत्व  को  समक्षने  में  सहायता  मिलती  हो  ।

 7.  कामकाजी  बच्चों  को  कोई  जो  खिसचृर्ण  काम  नहीं  देना  चाहिए  और  उनका  काफी
 बड़ी  राशि  का  जोखिम-बोमा  किया  जाना  चाहिए  ।

 8.  प्रत्येक  अपंग  और  अनाथ  बच्चे  को  उसके  किसी  प्रकार  के  शोषण  से  बचाया  जाना
 चाहिए  ।  उन्हें  बभी  बिक्री  योग्य  वस्तु  जंसे  गलियों  में  कलाबाजी
 दिखाने  अनुकल  स्थानों  या  चलती  गाड़ियों  में  भीख  मांगने  आदि  नहीं
 बनाया  जाना  चाहिए  |

 9.  कार्य  पर्यावरण  के  गुण  और  अवगुणों  का  निर्धारण  करते  ग्रामीण  और  शहरी

 .  कामकाजी  बच्चों  में  अन्तर  किया  जाना  है  क्योंकि  ग्रामीण  क्षेत्र  में  सामान्यतः
 '

 श्च्से  अपने  माँ-बाप  की  दैक्ष-रैंख  से  यदि  नहीं  तो  काफी  हृद  तक  अवश्य

 वंचित  रहते  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  वे  किशोरावस्था  में  अपराध  करने  लग

 जाते  हैं  ।

 घूमि  की  चकंवन्दो  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम

 5333.  धीमती  जयम्तों  पटेनांवक  :  कया  कुंषिं  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भूमि  की  भू-संरक्षण  और  जल  प्रबन्ध  व्यवस्था  के

 लिए  एक  विशेष  कार्यक्रम  शुरु  करने  का

 क्‍या  उक्त  कार्यक्रम  को  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्रियान्वित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई  और

 वर्ष  1985-86  में  इन  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन  के  लिए  किननी  घनराशि  निर्धारित

 की  गई  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राश्य  मस्श्री  लन्दू  लाल  :  ओर  भूमि

 की  चकबन्दी  के  लिए  विशेष  कार्यक्रम  शुरु  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  चालू  कर्मांड  क्षेत्र  विकास

 कार्यक्रम  के  जल  प्रबन्ध-ग्यवस्था  के  लिए  कोई  विशेष  क!यंक्रम  नहीं  है  ।  चालू  भूमि
 क्षण  कार्यक्रम  के  काय  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  के  बारे  में  कुछेक  प्रस्ताव  विचा  राधीन  हैं  लेकिन

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  इन्हें  अभी  अंतिम  रूप  दिया  जाना  है  ।

 व  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।
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 चावल  तथा  अन्य  जाशास्तों  का  निर्यात

 5334,  श्रीमती  जयस्तो  पटनायक  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  :

 क्या  सरकार  का  विचार  चावल  का  निर्यात  करने
 का

 यदि  तो  वर्ष  1985-86  में  कौन  से  देशों  को  चावल  का  निर्यात  किया

 वर्ष  1985-86  में  अन्य  कौन  से  खाद्यान्नों  का  निर्यात  करके  का  विचार  और

 वर्ष  1985-86  के  दोरान  गेहूं  और  अन्य  खाद्यान्नों  के  निर्यात  के  बारे  में

 सरकार  के  कार्यक्रम  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बोरेश  :  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा
 सरकारी  खाते  पर  चावल  का  निर्यात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 और  भारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  सरकारी  खाते  पर  केवल  गेहूं  का  निर्यात  करने

 का  प्रस्ताव  है  ।

 वर्ष  1985  के  दौरान  लगभग  छः  लाख  मी०  टन  गेहें  का  निर्यात  करने  के  लिए  वचन  दिया
 जा  चुका  है|  यथाव्यवहायें  और  निर्यात  किया  जाएगा  ।

 सछलो  पालन  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  निर्धन  लोगों  का  पुनर्वास

 5335.  श्रीमती  जयन्तो  पटनायक  :  क्‍या  कृषि  ओर  ग्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  द्वारा  मछली  पालन  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  समाज  के  निर्धन  वर्गों  के  लोगों
 के  आध्िक  पुनर्वास  करने  के  प्रयास  किए  गए

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाप्र  क्‍या  जहां  छठी  योजना  में  खारा  पानी  मछली

 पालन  कायंक्रम  के  अन्तगंत  उक्त  लोगों  का  आर्थिक  पुनवस  किया  गगा  और

 उक्त  योजना  अवधि  के  दौरान  उक्त  प्रत्येक  यो  जना  के  अन्तगंत  आर्थिक  पुनर्वास  किए
 जाने  वाले  लोगों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मभ्त्रो  चस्यू  लाल  हां  ।

 .  और  छठी  पंचत्र्षीय  योजना  के  दौरान  क्षेत्र  विकास  अवधारण  के  आधार  पर
 खारे  पानी  में  मछली  पालन  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत

 आंध्र  उड़ीसा  और  पश्चिम  बगाल  नामक  समुद्रतलीय  राज्यों  में  ऐसे  क्रायंक्रम  शुरु  करने  के

 लिए  स्त्रीकृति  दे  दी  गयी  है  |  इसके  पंजाब  और  राजस्थान  में  नमक  की
 अधिक  लवणीय  भूमिगत  जल  क्षेत्र  के  उपयोग  की  सम्भावनाओं  का  पता  लगाने  के  लिए  हरियाणा
 में  एक  प्रायोजित  कायक्रम  शुरु  किया  गया  है  ।
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 छठी  योजना  के  दौरान  उपर्युक्त  राज्यों  में  खारे  पानी  में  मछली  पालने  की  योजना  के

 अम्तगंत  मंजूर  किए  गए  क्षेत्र  विकास  कार्य  पूरा  होने  पर  अनुमान  है  कि  निध॑न  मत्स्य  पालकों  के

 600  परिवारों  को  आर्थिक  पुनर्वास  का  लाभ

 ढोर  परियोजनायें

 5336,  शथ्रो  बो०  सोभनाद्रीसवरा  राव  :  कया  कषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने

 की  क्रपा  करंगे  कि  :

 लाम  जबल१र  इज्जतनगर  और

 हिसार  में  किन  प्रयोजनों  से  ए०  आई०  सी०  आर०  पी०  ढोर  परियोजनाएं  स्थापित
 को  गई  थीं  और  उनसे  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए

 क्‍या  केन्द्र  के  मामले  में  भारतीय  कृषि  परिषद्‌  द्वारा  1985  से

 सहायता  वापस  लिए  जाने  का  प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  उसके  कया  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  लाम  केन्द्र  को  सहायता  जारी  रखने  हेतु  आवश्यक  कदम
 उठाने  का  है  क्योंकि  यह  ओंगोल  नस्ल  सम्बन्धी  कार्य  करने  वाला  दक्षिण  भारत  का  अपनी  किस्म
 का  एकमात्र  केन्द्र  है  ?

 ग्रामीण  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्द्‌  लाल  :  विभिन्‍न  केन्द्रों  में

 जिन  उद्देश्  यों  के लिए  अश्विल  भारतीय  समन्वित  गो  पशु  अनुसंधान  प्रायोजनाओं  की  स्थापना  की  गई
 थी  वे  निम्न  प्रकार  हैं  :

 1.  संकर  प्रजनन  द्वारा  स्थानीय  नस्‍्लों  से  डेयरी  गो  पशुओं  की  एक  नस्ल/प्रजाति  का
 विकास  करना  जो  विशेषीकृत  डेरी  अधिक  दूध  उत्पादक  क्षेत्रों  एवं
 यिक  दूध  उत्पादन  के  अन्य  क्षेत्रों  क ेलिए  उपयुक्त  हों  ।  जिस  गाय  को  तैयार  करना
 है  वह  प्रति  ध्यांत  कम  से  कम  2000  किलो  दूध  दे  सके  तथा  सामूहिक  पशुओं  का
 औसत  दूध  उत्पादन  एक  व्यांत  काल  में  3200  किलो०  दूध  होना  और
 उसमें  वसा  की  मात्रा  3.5  प्रतिशत  से  कम  न  ही  ।  त॑यार  की  गई  नस्‍्ल/प्रजाति
 पर्यावरण  में  अच्छी  तरह  रह  सके  और  उसमें  प्रजनन  की  क्षमता  हो  ।

 2.  इस  उपरोक्त  काय  के  लिए  गोपशुओं  के  तीन  विदेशी  नस्‍्लों  के  साथ  चुनी
 गई

 तीय  नसस्‍्लों  के  विभिन्न  प्रकार  की  संकर  नस्‍्लें  तैयार  करना  और  उनकी

 पुनरोत्पादन  क्षमता  और  कम  खर्च  में  उत्पादन  के  लिए  उनको  जाँच

 करना  ।

 3.  इस  कारयक्रम  की  सहाण्ता  के  लिए  शरीरक्रिया  प्रबन्ध  और  रोग

 नियत्रण  पर  सहायक  अष्ययन  शुरु  करना  |

 नतीजों  से  पता  चला  है  कि  होलेस्टीन  क्रासेज  जिन  पर  कृषि  जलव,यु  का  असर  नहीं  होता
 या

 ।  इसके  बाद  ब्राउन  स्वीस  और  जर्सी  नस्‍्लों  का है  और  जो  देशी  नस्ल  बसे  अधिक  दूध  दिया  ।

 है  ।  एक  या  दूसरे  विदेशी  नस्‍्लों  से  50  प्रतिशत  से  अधिक  वंशानुगतता  को  प्रयोग  में  लाने
 से  कुछ  भी  लाभ  नहीं  होगा  ।
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 अखिल  भारतीय  समन्बित  मवेशी  प्रजनन  अनुसंधान  प्रयोजता  से  राम  सेन्टर  को

 निकालने  का  प्रस्ताव  1985  तक  अन्तिम  रिपोर्ट  मांगी  गई  है  किन्तु  प्रायोजमा  से  इसे

 किस  तिथि  को  निकाला  यह  निर्णय  अभी  किया  जाना  इस  प्रस्ताव  के  निम्नलिखित

 कारण  हैं  ।

 1.  पशुओं  को  हरे  चारे  की  उपयुक्त  आपूर्ति  से  इस  प्रायोजना  के  तकनीकी  कार्यक्रम
 पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा

 2.  पिछले  3-4  वर्षों  में  संकर  नस्‍्लों  के  कार्य  में  गिरावट  आई  है  ।

 3.  मअध्याकधि  समीक्षा  समिति  ने  कहा  कि  जब  तक  सिंचाई  की  सुविधाओं  को  अच्छी
 भंली-भांति  बढ़ाया  नहीं  जाता  तब  तक  पशुओं  को  अधिक  संद्या  में  रखा  जाना
 संभव  नहीं  होगा  ।

 4.  इस  स्थिति  पर  1985  में  इज्जतनगर  में  हुई  लघु  समीक्षा  समिति  की  बंठक
 में  चर्चा  हुई  इस  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  अध्यक्ष  महोदय  3  माह  देने  के

 लिए  सहमत  हो  गए  थे  फिर  प्रायोजना  समस्वयक  ने  कोई  सुधार
 नहीं  पाया  ।

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  स्थापित  होने  वाले  प्रस्तावित  मवेशी  निदेशालय
 के  अन्तगंत  मवेशियों  का  सुधारਂ  नामक  प्रायोजना  में  लाम  केन्द्र  शामिल  किए  जाने  का  एक
 प्रस्तायं  हैं  ।

 लक्षद्वीप  के  लिए  कम  शक्षिति  वाले  ट्रांसपीटर  को  स्थापना

 5337.  श्रो  के०  पो०  उम्मोकृषणन  :  क्‍या  खचषना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  लक्षद्वीप  समूह  के  लिए  एक  कम  शक्ति  का  ट्रांसमीटर  स्थापित  करने
 पर  विचार  कर  रही  है

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 सूचता  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  थओी०  एन०  :  फिलहाल
 संघ  शासित  क्षेत्र  लक्षद्वीप  में  दूरदर्शन  ट्रॉसमीटर  की  स्थापना  करने  की  कोई  अनुमोदित  स्कीम

 नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 उद्योगों  के  महत्वपूण  क्षेत्र  में कतिपय  फार्स  वरियोंममाओं  का  शामिल  किया  जाना

 कि
 338.  प्रो०  पौ०  छो०  कुरियम  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्राण  विस्मश्न  मंजी  यह  बत।मे  की  कृपा

 करेंगे  कि  :
 न
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 ले  उअनापायययणया  —

 क्‍या  चेम्ब्स  आफ  कामंसਂ  एण्ड  '
 इन्डशट्री  द्वारा  हाल  में  आयोजित

 चर  गोष्ठी  में  दालें  आदि  के  उत्पादन  से  सम्बन्धित  कतिपय  फार्म  परियोजनाओं  को

 के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  मे ंशामिल  करने  का  सुझाव  दिया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उक्त  सुझाव  का  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  उस  पर  कया  निर्णय  लिया

 प्रामोण  विकास  विधाग  में  राज्य  मंत्री  (  भ्रो  चन्‍्दू  लाल  चन्‍्द्राकर  )  :

 ज॑म्बस्स  ऑफ  कॉमसं  एण्ड  इन्डस्ट्री  ऑफ  इंडिया  (  ए०एस०एस०ओ“सी०एच०ए०एम०  )  ने  28

 मार्च  1985  को  विकास  के  लिए  निगर्मित  क्षेत्र  का  योगदानਂ  पर  मद्रास  में  एक  विधार
 अशयोजित  की  थथी  ।  हस  विचार  ग्रोष्ठी  ने  उद्योगों  के  महत्वपूर्ण  क्षेत्र  में  फाम॑  परियोजनाओं

 को  शामिल.करने  के  बारे  में  कोई  की  ।  मोटे  तौर  पर  इस  विचार  गोध्ठी  ने  यह
 निष्कर्ष  निकाला  फ़ि  मांस  उत्पादों  तिलहनों  तथा  दखहनों  के  निर्यात

 जैसे  कतिपय  कु  संबंधी  क्षेत्रों  मे ंआधुनिक  प्रबंध  तथा  प्रौद्योगिकी  को  अपनाने  की  आवश्यकता  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हु  जड़ीसा  में  वाटर  शेडਂ  का  लगाया  जाना

 5339.  क्रो  जगस्ताष  पटनायक  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  में  विभिन्‍न  आवाह  क्षेत्रों  मे ंवषं  1982-83  और  1983-

 84  के  दोरान  अनेक  मिनी  वाटर  शैंडों  का  पता  लगाया  गया
 |

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  उनमें  से  कुछ  वाटर  शंडोंਂ  में  पिछले  दो  वर्षों  के दौरान  भूमि  और  जल

 संरक्षण  हेतु  उपाय  किए  गए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्‍्दू  लाल  :  जी  हां  ।

 वर्षा  सिचित  क्षेत्रों  में  उत्पादन-स्तर  को  ऊंचा  उठाने  और  उसे  बनाए  रखने  के

 उहं  श्य  से  लगभग  34  सूक्ष्म  जिनके  अतगंत  64,  8000  हैबटार  क्षेत्र  का  विस्तृत
 विकास  शुरू  किया  गया  है  ।

 जी  हां  ।

 लगभग  5589  हैब्टार  क्षेत्रक्रौ  भूमि  विकास  के  लिए  चुना  गया  है  जिसमें  मृदा
 संरक्षण  उपाय  भी  शाप्रित्ञ  हैं  और  लगभग  608  जल  उपयोग/भण्डारण  स  रचनाएं  प्रतिष्ठापित  की

 शई
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 पश्चिम  बंगाल  को  चावल  ओर  दालों  की  सप्लाई

 5340.  क्री  चित्त  सहाता  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 वर्ष  केन्द्रीय  के  लिए  चावल  ओर  दालों  के  सम्बन्ध  में  पश्चिम  बंगाल  की

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  का  विचार  मांग  को  पूरी  तरह  पूरा  करने  का  और

 इस  राज्य  को  सप्लाई  की  जाने  वाली  प्रत्येक  वस्तु  की  मात्रा  कितनी  है  ?

 खाद्य  ओर  मागरिक  पति  मंत्रो  (  राब  ओरेशा  सिंह  ):  से  मीटरी  के

 दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  22.60  लाख  मीटरी  टन  गेहूं  और  मीटरी  लाख  मीटरी  टन

 चावल  आबंटित  किया  गया  था  जबकि  कुल  मांग  में  लाख  मीटरी  टन  और  होते

 लाख  मीटरी  टन  थी  ।  केन्द्रीय  पूल  से  आबंटन  खुले  बाजार  में  उपलब्धता  के  केवल  अनुपूरक  होते
 केन्द्रीय  पूल  से  दालें  आबंटित  नहीं  की  नाती  हैं  ।

 छीनो  एककों  के  सम्बन्ध  में  सम्पत  समिति  को  सिफारिशों  का  कार्यास्वयन

 धो  बाला  साहिब  विद्धे  पाटिल  :  कया  खाद्य  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे

 क्‍या  3  से  4  वर्ष  की  नियमित  पिराई  के  पश्चात्‌  भी  नए  चीनी  एककों  को  सम्पत

 समिति  में  परिकल्पित  रियायतें  नहीं  मिली

 क्‍या  इसके  परिणामस्वरूप  यह  नए  एकक  वित्तीय  संस्थानों  को  अपने  ऋणों  की

 वापसी  अदांयगी  करने  में  असमथ

 क्‍या  इन  एककों  ने  यह  ऋण  रियायतों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लिए  थे  और  ये

 यतें  देने  में  और  अधिक  विलम्ब  करने  से  उन  पर  बुरा  प्रभाव  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इसका  कब  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बीरंख  :  से  नयी  चोनी  फैबिट्रयों  को

 सम्पत  समिति  द्वारा  ओर  संशोधित  प्रोत्साहन  योजनाओं  में  परिकल्पित  नियमावली  के  अधीन

 अपनी  पात्रता  को  सिद्ध  करना  होगा  ।  अनावश्यक  विलम्ब  से  बचने  के  लिए  नयी  चीनी  फैक्द्रियों

 को  संशोधित  प्रोत्साहन  योजना  में  उल्लिश्वित  रियायतें  परियोजना  को  पूरा  हुई  समझा  जाने  तथा

 प्रोत्साहन  प्रदान  करने  के  लिए  उसकी  पात्रता  सिद्ध  हो  जाने  तुरन्त  बाद  उनकी  हकदारी  से

 नीचे  के  एक  अथवा  दो  स्‍लेब  पर  अनन्तिम  आधार  पर  दी  जाती  सामान्वतया  नयी  चीनी

 योजनाओं  को  संशोधित  प्रोत्स|हन  योजना  के  अधीन  ऐसी  परियोजना  के  लिए  जो  प्रोत्साहन
 लब्ध  होंगे  उतकी  सम्भ  वित  मात्रा  को  स्थान  में  रखते  हुए  उनकी  समूची  आर्थिक  सक्षमता  को

 :
 दृष्टि  में  रखकर  केस्द्रोय  वितीप  संस्थाओं  और  अन्यों  द्वारा  ऋग  दिए  जाते  हैं  ।  यदि  नयी
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 योजना  पात्रता  की  सभी  कस्ौटियों  पर  छरी  उतरती  है  तो  उस  दशा  में  अनन्तिम  प्रोत्साहन  देने  में

 कोई  विलम्ब  नहीं  किया  जाता  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पत्थर  खदान  मजदूरों  के  विवाद  को  हल  करने  के  लिए  तिपक्षोीय  समिति  को  बेठक

 5342.  ध्रो०  मधु  दन्डवते  :  क्‍या  थम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  ने  20  1985  को  सभा  में  यह  आश्वासन  दिया  था  कि

 फरीदाबाद  में  पत्थर  खद्दान  मतजद्रों  जिनमें  से अधिकांश  बाहर  से  आए  बंधुआ  मजदूर  के

 विवाद  को  हल  करने  के  लिए  शीघ्र  एक  त्रिपक्षीय  बैठक  आयोजित  की

 यदि  तो  त्रिपक्षीय  बठक  के  माध्यम  से  मजदूरों  के  विवाद  को  करने  के  लिए
 कया  कदम  उठाए  गए  भोर

 यह  विवाद  कब  तक  हल  हो  जाएगः  ?

 अ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  :  से  त्रिपक्षीय  बंठक  आयोजित

 करने  के  बारे  में  अश्वासन  दिया  गया  विशज्लीय  बेठकें  30  1985,  पहली

 1985,  16  अप  1985  और  25  1985  को  हुई  इस  माननीय  उच्चतम

 शस्यायालय  ने  आदेश  दिया  कि  उसके  द्वारा  व्ष  1983  में  जारी  किए  गए  निदेशों  के  सम्बन्ध  में

 अनुपालन  रिपोर्ट  दायर  की  जाए  ।  उच्चतम  न्यायालय  ने  केन्द्रीय  सरकार  भौद्योगिक

 चंडीगढ़  के  पंचाटों  के  अनुसार  खदान  श्रमिक्रों  के  लिए  न्यूनतम  मजदूरी  की  अधिसूचना  के  संबंध
 में  एक  निदेश  भी  जारी  किया  है  |

 दूरदशंन  ओर  आकाशबाणी  के  लिए  एक  स्थायत्त  निगम

 5343.  प्रो०  मधु  बण्डवले
 थो  बो०  बो०  रसंया

 किः

 क्‍या  इस  आलोचना  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  दूरदशंन  और  आकाशवाणी  जैसे  जन
 प्रचार  साधनों  का  दुरुपयोग  किया  जा  रहा  सरकार  वर्गीज  समिति  को  सिफारिशों  के  प्रति
 अपने  हृष्टीकोण  की  पुनरी  क्षा  करेगी  और  दूरदर्शन  और  अक्राशवाणी  का  प्रबंध  एक  स्वायत्त  निगम
 को  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्राल्य  के  राज्य  भन्त्रो  एन०  :  और

 माध्यमों  को  ये  स्पष्ट  मार्गंदर्शों  सिद्धान्त  दिए  हुए  हैं  कि  उनका  मागंदशंन  वस्तुनिष्ठता
 ओर  निष्पादिता  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  तथा  उनका  उदृश्य  विभिन्न  हृष्टिकोणों  को  प्रस्तुत
 करता  होना  चाहिए  ।  माध्यम  इन  मागंदर्शी  सिद्धान्तों  का  अनुपालन  कर  रहे  इसके
 दोनों  माध्यमों  को  सभी  व्यातउसायिक  पहलुओं  में  स्वतंत्रता  और  कार्यात्मक  स्वायत्ता  प्राप्त  है  ।
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 को  वेखते  हुए  इस  निर्णय  का  पुनरीक्षण  करना  आवश्यक  महीं  समझा  जाता  कि

 आकाशवाणी  और  दूरदशशन  को  स्वायत्त  निगम  में  परिवर्तित  करने  की  अबश्यकता  नहीं  है  ।

 रेडियो  और  टो०  बो०  कार्यक्रमों  के आदान-प्रदान  के
 न  सस्थग्पघ  में  भारत  सोवियत  संघ  के  बोच  समझोता

 5344.  भरी  रास  प्रकाश  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  रेंडियो  और  टी०  वी०  के  कार्यक्रमों  के  आदान-प्रदान  के  संबंध  में  हाल  ही  में

 भारत  और  सोविवत  संघ  के  बीच  एक  समझीते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  क्‍या  हैं  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  रा्य  मंत्री  बी०  एन०  :  ओर

 और  टेलीविजन  के  क्षेत्र  मे ंभारत  और  सोवियत  संघ  के  बीच  सहयोग  और  आदान-प्रदान

 सम्बन्धी  कार्यक्रम  पर  नई  दिल्‍ली  में  29  1985  को  हस्ताक्षर  किए  गए  थे  ।  कार्यक्रम  की

 मुख्य-मुख्य  बातें  इस  प्रकार

 (1)  मद्ृत्वपूर्ण  ऐतिहासिक  घटनाओं  के  अबसर  पर  कार्यक्रमों  का

 (2)  एक  दूसरे  के  राष्ट्रीय  दिवसों  को  मनाता  और  भारत-सोवियत  मंत्री  के  महौनों  को
 कथर

 (3)  समी  महत्वपूर्ण  द्विपक्षीय  घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  सामग्री  तेयार  करने  के  लिए
 फिल्‍मी  दलों  का  आदान-प्र

 (4)  राष्ट्र  संघ  द्वारा  निर्धारित  अन्तर्राष्ट्रीय  वर्षों  को  मनाने  सम्बन्धी  मामलों  पर
 क्रमों  का

 (5)  सोवियत  और  भारत  के  लोगों  के  जीवन  के  विभिन्‍न  इनके  देशों  में  प्रगति
 के  विभिन्‍न  पहलुओं  तथा  सोवियत  संघ  शोर  भारत  के  बीच  विभिस्न  क्षेत्रों  में
 सम्बन्धों  और  सहयोग  की  प्रतिबिम्बित  करने  वाले  रेडियो  और  टेलीविजन
 कर्मो  का  तथा

 (6)  अनुभव  का  आदान-प्रदान  कार्यक्रम  तैयार  करने  और  सहयोग  के  मामलों  पर

 विचार-विमर्श  करने  के  लिए  टेलीविजन  और  रेडियो  सम्बन्धी  विभिन्‍न  घटनाओं  में

 भाग  लेने  के  लिए  रेडियो  और  टेलीविजन  के  प्रतिनिधि  मंडलों  या  अधिकारियों  का

 क्रादान-प्रदान  ।

 हरियाणा  में  गेहू  का  उत्पादन

 5345.  श्री  राम  प्रकाश  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीग  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 हरियाणा  में  इस  गेहूँ  की  प्रति  हेक्टेयर  उपज  क्या  और
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 हरियाणा  में  निकट  भविष्य  में  गेहूँ  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 जा  रहे  हैं  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  स्त्री  चस्तू  लाल  :  फसल  वर्ष

 1983-84  3-84  के  दोरान  हरियाणा  में  गेहें  का  प्रति  हैक्टार  उत्पादन  2499  कि०  ग्राम  बर्ष

 1984-85  5  के  लिए  गेहूँ  के  अन्तिम  अनुमान  अभी  राज्य  से  देय  नहीं  हुए

 निकट  भविष्य  में  हरियाणा  में  गेहूँ  को  उत्पादकता  में  वुद्धि  करने  के  कदमों  में  अन्य

 बातों  के  साथ-साथ  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  क्रषि  आदानों  जंसे  प्रौद्योगिकी  उवं  पौध  संरक्षण

 ऋण  इत्यादि  की  ठीक  समय  आसान  और  समुचित

 (2)  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  तहत  क्षेत्र  में  वृद्धि

 (3)  ममेकित  पौध  संरक्षण  उपाय

 (4)  अनुसंधान  और  विस्तार  प्रयासों
 को

 तेज  करना  नई  प्रौद्योगिकी  के  लाभों
 को  अधिक  क्सिानों  तक  पहु  चाया  जा

 (5)  फसल  बीमा  इत्यादि  के  माध्यम  से  समुचित  जोखिम  और

 (6)  मूल्य  और  बाजार  समर्थन

 उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  देने  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कार्याशाला

 5347.  थी  के०  रामसूतति  :  क्‍या  खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  धताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  11!  और  12  1985  को  उपभोक्ताओं  के  संरक्षण

 के  बारे  में  आयोजित  दो-दिवसीय  राष्ट्रीय  कार्यशाला  से  क्‍या  निष्कर्ष  निकले  और

 देश  के  उपभोक्ताओं  को  संरक्षण  प्रदान  करने  के  लिए  क्‍या  कायंवाही  कीजा

 रही  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पति  मम्त्रो  (  राव  बोरेख  सिंह  )  :  मंत्रालय  द्वारा  उपभोक्ता

 प्तरक्षण  के  बारे  में  11  तथा  ।2  1985  को  आयोजित  की  गई  दो  दिन  की  राष्ट्रीय

 शाला  इस  निष्कर्ष  पर  पहुची  है  कि  व्यापार  तथा  उद्योग  और  स्वेच्छिक  संगठनों

 उपभोक्ताओं  के  हितों  की  रक्षा  करने  तथा  उपभोक्ता  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  संयुक्त  प्रयास

 किए  जायें  ओर  इस  कार्य  में  विभिन्न  प्रचार  माध्यमों  का  भी  सहयोग  प्राप्त  किया  जाए  ।

 उपभोक्ता  संरक्षण  से  संबंधित  विभिन्‍न  कानूनों  को  लागू  करने  तथा  सावंजनिक

 विशरण  प्रणाली  को  मजबूत  करने  के  साथ-साथ  सरकार  उपभोक्ताओं  में  जागरूकता  पैदा  करने  के

 लिए  स्वेच्छिक  उपभोक्ता  संगठनों  को  प्रोत्साहन  दे  रही
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 5348.  क्री  थो०  बो०  क्‍या  कथि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  को  चालू  रबी  फसल  के  दोरान  तिलहन  की  एक  और  रिकार्ड  फसल

 होने  को  आशा  जो  पिछले  सीजन  के  55  लाख  टेन  के  उत्पादन  से  अधिक

 यदि  तो  कया  उत्तरी  क्षेत्र  में  शरद/शीत  कालीन  वर्षा  न  होने  के  कारण  तिनहन
 उत्पादन  की  संभावन!ओं  के  बारे  में  चिता  पैदा  हो  गई

 यदि  तो  वर्षा  न  होने  का  तिलहन  उत्पादन  पर  कितना  प्रभाव  पड़ा

 क्‍या  सरकार  को  खराब  मौसम  के  कारण  फसल  को  हुई  कुछ  क्षति  के  बावजूद

 हन  उत्पादन  के  समग्र  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  राज्यों  स ेनवीनतम  जानकारी  प्राप्त  हो  गई

 (§)  तिलहन  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  और

 तिलहन  उत्पादन  से  विदेशों  के  खाद्य  तेलों  का  आयात  कितना  कम  हो  जाएगा
 7

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  सग्त्रो  चम्यू  लाल  :  से  राज्यों  से

 1984-85  को  अवधि  तक  के  रबी  तिलहनों  के  उत्पादन  के  पके  अनुमान  अभी  देय  नहीं  हुए
 तथापि  राज्यों  बादि  से  प्राप्त  हुई  आरंभिक  रिपोर्टों  के  आधार  हाल  ही  में  यह  मूल्यांकन
 किया  गया  है  कि  1984-85  के  दौरान  रबी  तिलहनों  का  उत्पादन  गत  वर्ष  के  55  लाख  मीटरी
 टन  के  स्तर  से  अधिक  होगा  ।  कुल  मिलाकर  उत्तरी  क्षेत्र  में  शरत/शीतकाल  को  अपर्याप्त  वर्षा  का

 तिलहनों  के  उत्पादन  पर  कोई  प्रभाव  पड़ने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 (=)  1983-84  तक  चालू  तिलहन  विकास  की  योजनाओं  का  नवीकरण  तथा  एकीकरण
 करके  1984-85  के  दौरःन  एक  केन्द्रीय  प्रायोजित  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  मंजुर  की

 गई  इस  परियोजना  को  सातवीं  योजना  के  दौरान  जारी  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  इस

 योजना  का  उदंश्य  सिंचाई  के  तहत्‌  आने  बल़े  क्षेत्र  में  वृद्धि  करक  उन्नत  पैकेज  की  पद्धतियां
 अपनाकर  मूल  अददानों  की  आपूर्ति  तथा  बड़े  प्माने  पर  बीज  तथा  उबंरक  के  मिनिकिटों  का

 निशुल्क  वितरण  आदि  करके  परम्परागत  तथा  दोनों  प्रकार  के  तिलहनों  के
 उत्पादन  तथा  उत्पादकता  में  वृद्धि  करना  इसके  अतिरिक्त  एक  लाभकारी  मूल्य  नीति  भी

 तयार  की  जा  रही  है  ताकि  कृषकों  को  तिलहनों  की  खेती  आरंभ  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  मिल

 सके  ।

 विदेशों  से  खाद्य  तेलों  के  आयात  का  निर्णय  करते  समय  तिलहनों  के  वर्धित  उत्पादन

 को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  '

 असामयिक  बरसात  के  कारण  हरियाणा  में  गेहूं  को  फसल  को  क्षति

 5349,  श्री  बी०वी  देसाई  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करंगे  कि  :
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 क्‍या  अनच।ही  बरसात  और  तेज  हवाओं  के  कारण  केवल  हरिस्राणा  में  ही  गेहूं  की

 फसल  को  10-15  प्रतिशत  तक  क्षति  पहुंचने  का  अनुमान

 यदि  तो  क्या  इस  अनचाही  बरसात  ओर  आंधी  ने  गेहूं  के  उत्पादन  को  भारी

 नुकसान  पहुंचाया

 यदि  तो  गेहूँ  उत्पादक  राज्यों  को  माचं/अप्रैल,  1985  के  दौरान  कुल  कितना

 नुकसान  उठाना  पड़ा  और

 चालू  वष्  में  गेहूं  के  उत्पादन  में  कितना  नुकसान  हुआ  है  ?

 शा

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  खस्दू  लाल  :  से  जानकारी

 राज्य  सरकारों  से  एकत्र  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सभा  पटल  पर  रख्व  दी  जाएगी  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  बोज  योजनाएं

 5350.  श्री  बो०बी०  देसाई  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  अगले  तीन  वर्षों  के  लिए  तुरन्त  बीज

 योजनाएं  तेयार  करने  के  लिए  कहा  है  ताकि  केन्द्रीय  सरकार  विभिन्न  एजेंसियों  के  माध्यम  से
 और  प्रमाणीकृत  बीजों  के  उत्पादन  के  बारे  में  निर्णय  ले

 यदि  तो  अब  तक  वितनी  सरकारों  ने  बरेन्द्रीय  सरकार  को  अपनी  बीज  योजनाओं

 के  बारे  में  सूचित  किया  और

 क्‍या  कोई  ठोस  प्रस्ताव  तैयार  किए  गए  ताकि  इन्हें  सातवीं  योजना  के  लक्ष्यों  में

 शामिल  किया  जा  सके  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्रो  चन्‍्दू  लाल  :  हां  ।

 अब  तक  कुछ  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  ने  अपनी  बीज-योजना  के  बारे  में  सूचित  किया

 है  ।  शेष  राज्यों/धंघ  राज्य  क्षेत्रों  को  स्मरण  कराया  जा  रहा  है  ।

 भारत  सरकार ने  प्रस्त।वित  बीज  प्रतिस्थापन  दरों  के  आधार  पर  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  लिए  एक  अंतरिम  बीज  वितरण  कार्यक्रम  तंयार  किया  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य

 क्षेत्रों  से  अपने  विचार/स्वीकृति  भेजने  का  अनुरोध  किया  गया  उनके  बिचार  प्राप्त  होने  के  बाद

 सातवीं  पंचवर्षीय  बीज  योजना  संबंधी  लक्ष्यों  को  अंतिम  रूप  दिया  जाएगा  ।

 ओद्यो  गिक  सम्बन्धों  में  सुधार

 535].  धो  भोला  साथ  सेव  :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  औद्योगिक  संबंधों  के  वातावरण  को  बेहतर  बनाने  और  ओद्योगिक

 रुण्णता  में  हो  रही  भारी  जिससे  देश  में
 रोजग।र  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  को  रोकने  हैतु

 कोई  कदम  उठाये  हैं  ओर  अग्रेतर  उपाथों  पर  विचार  कर  रही
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 यदि  तो  उठाये  गये  प्रस्तावित  कदमों का

 सरकार  ने  कमंचारियों  और  नियोक्‍ताशों  के  प्रतिनिधियों  को  क्या  सुझाव  दिए

 मजदूर  संघों  और  नियोक्ताओं  के  प्रतिनिधियों  की  ओर  से  क्‍या  प्रतिक्रिया  प्राप्त  हुई
 और

 इस  मामले  अब  तक  क्‍या  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ?
 *

 क्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  टो०  :  से  कुछ  उद्योगों  में  रुणणता

 के  मामलों  को  छोड़कर  देश  में  ओऔद्योगिक  संबंध  स्थिति  में  सुधार  हुआ  इन  रुग्ण  यूनिटों  को

 पुनर्वासित
 करने  के  लिए  दांडिक  ब्याज  को  माफ  ब्याज  के  लिएं  रुपया  ब्याज  और

 मारजिन  की  दर  में  अधिशोध्य  दायित्व  की  पुनः  सूची  तैयार  करने  और  आवश्यकता  पर

 आधारित  कामकाज  पूजी  और  मीआद  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करने  जैसी  रियायतें  दी  जाती  हैं  ।

 से  श्रमिकों  और  निग्नोजकों  के  प्रतिनिधियों  के  साथ  9  और  10  1985

 को  हुए  विचार-विमर्शों  से  देश  में  औद्योगिक  संबंध  स्थिति  में  और  सुधार  करने  के  लिए  किए  जा  रहे
 प्रयासों  के  सामान्य  महत्व  का  पता  लगा  ।

 कर्माठक  में  कृधि  विश्वविद्यासप

 कर्नाटक  में  कितने  कृषि  विश्वविद्यालय

 क्या  कर्नाटक  में  बंगलोर  शहर  के  बाहर  की  तरफ  कोई  कृषि  विश्वविद्यालय

 क्‍या  सरकार  का  विचार  कर्नाटक  के  उत्तरी  भागों  की  आवश्यकता  पूरी  करने  हेतु
 घारवाड़  में  एक  अन्य  कृषि  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का  भौर

 क्या  कर्नाटक  सरकार  ने  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  चन्दू  लाल  :  केवल  एक  ही  कृषि
 है  अर्थात  कर्नाटक  राज्य  में  बंगलौर  स्थित  कृषि  विज्ञान  विश्वविद्यालय  ।

 (a)  जी  श्रीमान  ।  फिर  बंगलौर  स्थित  कृषि  विज्ञान  केन्द्र  के  अपने  दो
 परिसर  हैं  जो  घारवाड़  ओर  मंगलोर  में  हैं  और  बंगंलोर  शहर  के  बाहर  स्थित

 जी  नहीं  श्रीमान  ।

 जी  श्रीमान  |

 महाराष्ट्र  में  नारियल  की  पौध  का  उत्पादन  और  क्तिरण

 5353.  क्रो  आर०एम०  भोये  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  से  उस  राज्य  में  नारियल  की  पौध  का  उत्पादन

 करने  और  उसका  वितरण  करने  के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  हुआ  बोर

 यदि  तो  केन्द्र  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 पवामोण  विकास  बिभाग  में  राज्य  मंत्रों  चम्द  साल  :  ओर

 राष्ट्र  सरकार  ने  एक  क्षेत्रीय  पौधशाला  और  संकर  बीज  उद्यान  की  स्थापना  करने  के  लिए  नारियल
 विकास  बोडं  को  प्रस्ताव  भेजा  नारियल  विकास  बोडं  द्वारा  19.38  लाख  रुपये  से  क्षेत्रीय

 पौधशाला  संबंधी  प्रस्ताव  मंजूर  किया  गया  है  और  1984-85  में  लाख  रुपये  निमु'क्त  कर  दिये

 हैं  । संकर  बीज  बाग  संबंधी  प्रस्ताव  पर  बोड़  विचार  कर  रहा  है  |

 फसल  धोमा  पोजना

 5354.  भरी  प्रिय  रंजन  दास  मु  शो  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्राभीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपः  करेंगे  कि  :

 देश  में  किसानों  द्वारा  फसल  बीमा  कराने  के  लिए  क्‍या  व्यवस्था  है  भर  कृषि  कार्यों

 में लगे  किसी  पीड़ित  व्यक्ति  को  मुआवजा  देने  हेतु  सो  जिलों  का  चयन  करने  के  लिए  क्‍या  मानदंड

 है  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 कया  इस  कार्यक्रम  के  द्रत  क्रियान्वयन  के  लिए  इस  संबंध  में  केन्द्रीय  सरकार  ओर

 राज्यसरका रों  के  बीच  कोई  बंठक  आयोजित  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 शामोण  विकास  थिन्ाग  में  राज्य  मंत्री  चम्तू  लाल

 दलहन  और  तसलिलहनों  के  लिये  हाल  ही  में  एक  व्यापक  फसल  बीमा  योजना  को  अन्तिम

 रूप  दिया  गया  यह  योजना  उन  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  में  लागू  होगी  जो  इसके

 लिये  सहमत  होंगे  ।  इस  योजना  में  ऋण  लेने  वाले  वे  सभी  किसान  शामिल  होंगे  जो  अपनी  फसलों  के

 लिये  सहकारी  बैंकों  या  वाणिज्यिक  बेकों  से  ऋण  लेते  यह  योजना  1985  की  खरीफ

 फसल  से  शुरू  होगी  ओर  इसे  भारतीय  सामान्य  बीमा  निगम  द्वारा  राज्य  सरका  रों/संघ
 शासित  क्षेत्रों  क ेसाथ  मिलकर  क्रियान्वित  किया  जायेगा  ।

 केन्द्रीय  सरकार  और  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की  एक  बठक  पहली

 1985  को  हुई  जिसमें  1985  की  खरीफ  फसल  से  इस  योजना
 को  लागू  करने  से  संबंधित  बातों

 पर  पूर्ण  विचार  विमर्श  किया  गया  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  उचित  दर  को  दुकामों  में  बेचे  गये  चाबल  का  मूल्य

 5355,  क्री  प्रिय  रंज  वास  मुग्शी
 :  क्या  खाद्य  ओर  लागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  केन्द्र  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  को  वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  किस

 भाव  पर  चावल  बेचा  गया  था  और  उनमें  से  प्रत्येक  वर्ष
 के

 दौरान  उनकी

 मात्रा  कितनी  के
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 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  म्जी  बोरेख  :  पश्चिम  बंगाल  सभी  राज्य

 सरकारों  को  चावल  एक-समान  निर्गम  मूल्य  पर  बेचा  जाता  है  ।  यह  मूल्य  1.10.1982  से

 बढ़िया  और  बहुत  बढ़िया  किस्मों  के  लिए  क्रमशः  188  200  रुपये  और
 215  रुपये  प्रति  क्विंटल  और  16.1.1984  से  इन्हीं  किस्मों  के  लिए  यह  मूल्य  क्रमशः  208

 220  रुपये  और  235  रुपये  प्रति  क्विंटल  था  |

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पश्चिमी  बंगाल  ने  निम्नलिखित  चावल  उठापा  है  :--

 हजार  मीटरी  टन  में

 1982-83  2-83  1592.5

 1983-84  1290.5

 1984-85  869.6

 गस्ते  को  खरोद  के  लिए  स्थान  निर्धारित  करना

 5356.  थी  बनबारी  लाल  पुरोहित  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उत्तर  प्रदेश  में  गन्ने  की  खरीद  के  लिए  तीन  विभिन्‍न  स्थान
 निर्धारित  किए

 क्‍या  महाराष्ट्र  के  किसानों  ने  भी  केन्द्रीय  सरकार  से  उत्तर  प्रदेश  की  भांति  गन्ने  की
 खरीद  के  लिए  महाराष्ट्र  में

 तीन  अलग-अलग  स्थान  निर्धारित  करने  का  अनुरोध  किया  भौर

 यदि  तो  महाराष्ट्र  में  इसी  प्रकार  की  व्यवस्था  कब  तक  आरम्भ  किए  जाने  की

 खाद्य  और  मागरिक  पृतति  संत्रो  बोरेख  :  और  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 साझा  पवाय  बनाने  वाले  उद्योग  में  विविधता  लाना

 5357.  भरी  बनवारो  लाल  पुरोहित  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  उनके  मंत्रालय  ने  खाद्य  पदार्थ  बनाने  वाले  उद्योग  से  विविधता  लाकर  नये  क्षेत्रों

 में  उत्पादन करने  के  लिए  कहा

 है  ही
 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस

 बारे
 में  जारी  किए  गए  दिशा  निर्देशों  का  ब्यौरा  क्‍या

 इससे  खाद्य  पदार्थ  बनाने  वाले  उद्योग  को  कहाँ  तक  लाभ  होगा  ?
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 नागरिक  पूर्ति  मंत्री  बोरेख  :  से  खाद्य  ओर  नागरिक

 संत्रालय  ने  इस  संबंध  में  कोई  अनुदेश/मार्गदर्शी  सिद्धान्त  जारी  नहीं  किए

 सोराष्ट्र  में  म ूगफली  की  उपज  में  कमी  आना

 5358.  क्रो  दिग्विजय  सिह  :  बया  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सोराष्ट्र  क्षेत्र  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  म्‌  गफली  की  प्रति  हेक्टेयर  औसत

 उपज  में  कमी  आ  रही

 क्‍या  केन्द्र  सरकार  ने  इस  समस्या  की  जांच  करने  के  लिए  एक  अनुसंधान  परियोजना

 के  अंतर्गत  एक  जांच  समित  ब्रिठायी  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिए  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 प्रामोण  जिकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  लम्यू  लाल  :  सौराप्ट्र  क्षेत्र
 में  मू  गफली  की  प्रति  हैक्टार  औसत-उपज  में  हर  वर्ष  मूगफली  उत्पादन  की  अवधि  के  दौरान
 मौसमी  स्थितियों  के  कारण  उतार-चढ़ाव  आता  रहा  है  ।

 ओर  गुजरात  कृषि  विश्वविद्यालय  के  तत्वावधान  में  जूनागढ़  में  मू गफली  संबंधी

 अनुसंधान  कार्य  तेजी  से  किया  जा  रहा  है  जे०  11,  जे०  एल०  24,  जैसी  मौजुदा  उन्नत

 किस्मों  फलाव  वाली  ओर  अच्छे  गुच्छे  देने  वाले  वर्ग  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्में  के
 अलावा  जी०  जी०  1  और  जी०  जी०  2  जंसी  दो  और  किसमें  विकसित  की  गई  इसके

 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  द्वारा  जूनागढ़  में  एक  राष्ट्रीय  मूगफली  अनुसंधान  केन्द्र  की

 स्थापना  की  गई  है  ताकि  ऐसे  प्रजनक  सामग्री  तैयार  की  जा  सके  जो  रोग  और  क्ृमि  अवरोंधी

 सूखा  ओर  शीत  आदि  सहू  सके  तथा  अधिक  उपज  देने  वाली  हो  ।

 अस्तर्राष्ट्रीोय  फिल्‍म  समारोह  के  दोरान  कुप्रबन्ध

 ]
 5359.  श्री  सरफराज  अहमद  :  क्‍या  सूचना  और  प्रसारण  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  सरकार  को  जानकारी  है  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्‍म  समारोह  में  कुप्रवन्ध
 ओर  अव्यवस्था  हुई  थी  और  कया  उम्होंने  इस  मामले  में  कोई  जांच  का्यवाई  की

 यदि  तो  जांच  करने  वाले  अधिकारी  का  नाम  कया  है  ?  और  उसके  द्वारा  प्रस्तुत
 रिपोर्ट  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 .  इस  कुप्रबन्ध  के  लिए  दोषी  पाये  गये  अधिकारियों  के  विरुद्ध  सरकार  ने  क्‍या  फायंवाही
 की  है

 धूचना  और  प्रसारण  मम्त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  बी०  एन०  :  भारत  के

 दसवें  अन्तर्राष्ट्रीय  फिल्म  समारोह  के  उद्घाटन  समारोह  में  उस  समय  कुछ  भ्रांति  हो  गई
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 I  ॒  अवसर  ृउक्‍फ[॒[॒  फ+न----नभभप7भ:।/»/थपथ५५घ५घ»थ»५:थक्‍४क्‍/फोआ्अ्ण७णएण/पएपईईईए"""""""""एणए

 थी  जब  इस  अवसर  पर  उपस्थित  महत्वपूर्ण  फिल्‍मों  हस्तियों  का  दर्शकों  से  परिचय  कराने  का

 प्रयास  किया  गया  था  ।  कुछ  बातों  के  बारे  में  कुप्रबंध  के  बारे  में  प्रेस  रिपोर्ट  भी
 सरकार  द्वारा  किसी  जाँच  का  आदेश  नहीं  दिया  गया  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।  .

 एशियाड  फ्लेटों  के  बिक्री  को  योजना

 5360.  ह्लो  सरकरांज  अहमद  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  खेलगाँव  के  फ्लैटों  को  बेचने  के  बारे  में  क्या  योजनाएँ
 बनाई  हैं  ओर  ये  योजनाएਂ  किन-किन  तारीखों  को  बनी  थी  तथा  आवेदन  प्राप्त  होने  की  तारीख

 क्या-क्या

 प्रत्येक  योजना  के  अन्तर्गत  कितने-कितने  आवेदन  प्राप्त  हुये  और  दिल्‍ली  विकास

 प्राधिकरण  के  पास  आवेदकों  की  कितनी  धनराशि  जमा

 आवेदकों  को  फुलंट  कब  तक  आवंटित  किये  जाने  की  सम्भावना  है  और  यदि  ये  फ्लैट

 आबंटित  करने  का  विचार  नहीं  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 हर  बार  योडनाओं  को  बदलने  के  क्‍या  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  सनम्त्रो  अब्दुल  एशियाई  खेल  ग्राम-परिसर  में

 निर्मित  853  फ्लंटों  को  निम्न  प्रकार  बेचा  जाना  था  :

 (7)  सरकार  के  दिनांक  6-6-1983  के  निर्णय  के  अनुसार  599  फ्लैटों  को  विदेशी  मुद्रा
 के  बदले  में  प्रवासी  भारतीयों  को  बेचा  जाना  था  ।  1983  में  दिल्‍ली  विकःस  प्राधिकरण

 द्वारा  आवेदन  पत्र  आमन्त्रित  किये  गये  थे  ।  आवेदनपत्र  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तिथि  3]

 1983  को  निश्चित  की  गई  थी  जिसे  कि  दो  बार  जनवरी  तथा  1984  के  अन्त

 तक  बढ़ाया  गया

 (ii)  सरकार  के  दिनांक  6-12-1983  के  निर्णय  के  अनुसार  254  फ्लैटों  को  राष्ट्रीयक्ृत
 बैंकों|सावं  जनिक  क्षेत्र  उपक्रमों/अन्य  सावंजनिक  वित्तीय  संस्थानों  को  बेचे  जाने  थे  ।

 (i)  प्रवासी  भारतीयों  से  कुल  मिला  कर  95  अवेदन-पत्र  प्राप्त  हुए  थे और  धरोहर
 राशि  के  रूप  में  4,75,000  अमेरिकी  डःलर  प्राप्त  हुए  थे  ।  67  आवेदन  पत्र  हाल  ही  में  वापस  ले
 लिये  गये  शेष  जिन  28  आवेदकों  को  फ्लैट  आबंटित  किये  गये  उनमें  से  विदेशी  मद्रां  में  पूर्ण

 गतान  के  बाद  8  फ्लेंटों  का  कब्जा  दे  दिया  गया  है  । न्ञ

 (1)  राष्ट्री7कृत  बेंकों/सावंजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों/अन्य  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्थानों  को

 बेचे  जाने  वाले  254  फ्लेटों  में  से  190  फ्जैंट  विभिन्‍न  राष्ट्रीयकृत  बेंकों/सावंजनिक  क्षेत्र

 क्रमों/अन्य  स.वंजनिक  वित्तीय  संस्थानों  को  आबंटित  किये  गये  हैं  और  21.32  करोड़  रुपए  की

 राशि  वसून  की  गई  शेष  64  फ्लेंटों  को  शीघ्र  ही  बेचे  जाने  की  सम्भावना  राष्ट्री कृत
 बैंकों/सार्वजनिक  क्षेत्र  उपक्रमों/अन्य  सार्वजनिक  वित्तीय  संस्‍््यानों  के  लगभग  277  आवेदन  पत्र

 लम्बित  पड़े  हुए  हैं  ।
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 रख

 शेष  फ्लैट  शीघ्र  ही  बेच  दिये  जायेंगे  ।

 प्रवासी  भारतीयों  से  बहुत  ही  कम  समर्थन  मिलने  के  कारण  केवल  एक  बार  परिवत॑न
 की  परिकल्पना  की  गयी

 दिल्‍लो  विकास  प्राधिकरण  का  मकानों  के  लिए  निर्माण  के  लक्ष्य

 5361.  थभ्रो  प्रफराज  अहमद  :  कया  निर्माण  और  आवास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  प्रति  वर्ष  एक  लाख  मकानों  का  निर्माण

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  कार्यक्रम  की  रूप  रेखा  क्या  है  और  दिल्ली  विकास
 करण  ने  इस  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाये  हैं  और  यह  लक्ष्य  कब  तक  प्राप्त

 लिए  जाने  की  सम्भावना  और

 क्‍या  यह  लक्ष्य  प्राप्त  करने  हेतु  निर्माण  सामग्री  खरीद  ली  गई  है  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्दुल  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  प्रति  वर्ष
 ]  लाख  मकानों  के  तिर्माण  की  योजना  बना  रहा  है  ।

 59019  मकान  निर्माण  के  विभिम्न  सौपानों  में  हैं ओर  1985-86  के  दौरान  इनके

 पूर्ण  हो  जाने  बी  सम्भावना  30,219  मकान  प्रक्रियाघीन  हैं  जिनके  निर्माण  कार्य  का  1984-
 86  के  दौरान  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्भावना  इसके  अतिरिक्त  कई  नए  आवास  पाकिटों  का
 पता  लगाया  गया  है  जिनमें  1985-86  के  दौरान  लगभग  70  मकान  बनाए  जायेंगे  ।

 मूलतः  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ठेकेदारों  के  माध्यम  से  निर्माण  कार्यों  का  निष्पादन
 करा  रहा  है  और  पाइप  इत्यादि  जोकि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  जारी

 करने  के  लिए  निर्धारित  को  छोड़  कर  मकानों  के  लिए  बाकी  कच्चा  माल  प्रबन्ध  ठेकेदारों  द्वारा

 खुद  ही  किया  जाता  दिललो  विकास  प्राधिकरण  को  आशा  है  कि  क्नपेशित  आकस्मिक  ख्चों

 की  शर्त  पर  इन  सभी  सामग्रियों  को  वह  भारत  सरकार  के  सम्बन्धित  मन्त्रालथों  के  सहयोग  से

 अपेक्षित  मात्राओं  में  प्राप्त  कर  लेंगे  ।

 मूवक  नियस्त्रण  सलाहकार  बोड़  का  पुनर्गठन

 ]
 5362.  क्री  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  घिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकःर  का  मूधक  नियंत्रण  सलाहकार  बोई  को  पुनगंठित  करने  का  विचार

 यदि  तो  तत्पबंधी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  और

 राज्य  सरकार  के  खाद्य  और  पूर्ति  विभागों  के  बीच  समन्वय  स्थापित  करने  का

 तरीका  क्‍या  होगा  ?
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 जज  - नस  कसस  स क्-्स 5  :स७6७-<नानानीनान

 ग्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  चन्दु.लाल  और  कृषि
 राज्य  मंत्री  की  अध्यक्षता  में  1974  में  एक  केन्द्रीय  कझन्तक  नियंत्रण  सलाहकार  बोर्ड  की

 स्थापना  की  गई  थी  ।  1979  में  सचितर  और  ग्रामीण  की  अध्यक्षता  में

 एक  अधिका  रिक  स्तरीय  समिति  स्थापित  की  1982  में  इस  समिति  का  पुनगंठन
 किया  गया  जिसके  अध्यक्ष  कृषि  और  सहकारिता  इस  समिति  में  17  सदस्य

 हैं  जो  संबंधित  केन्द्रीय  राज्य  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  केन्द्रीय  खाद्य

 प्रौद्योगिकी  अनुसंधान  संस्थान  और  कंन्द्रीय  शुष्क  क्षेत्र  अनुसंधान  संस्थान  का  प्रतिनिधित्व  करते  हैं  ।

 संमिति  के  कार्य  निम्नलिलित  हैं  :--

 1.  कृन्तक  खतरे  का  उन्मूलन  करने  के  लिए  समेकित  ओर  सहकारी  प्रयासों  की  योजना

 2.  कृन्तक  नियंत्रण  कार्यक्रमों  के  संगठन  में  वित्त  इत्यादि  से  संबंधित  मामलों  पर
 केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  को  सलाह

 3.  ब्ृन्तक  नियन्त्रण  हेतु  अपनाई  जाने  वाली  नीतियों  पर  केन्द्रीय  और  राज्य  सरकारों  को

 सलाह  और

 4.  राज्य  कृन्तक  नियन्त्रण  समितियों  के  प्रयासों  का  समन्वयन  करना  ।

 इस  समिति  में  राज्य  सरकारों  को  क्षेत्रीय  आधार  पर  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  है  ।

 राज्य  के  कृषि  और  खाद्य  तथा  आपूर्ति  विभागों  के  कृस्तक  नियन्त्रण  कार्यक्रमों  का  क्रियान्वयन

 कंन्द्रीय  स्तर  पर  उपयुक्त  समिति  तथा  राज्यों  में  राज्य  स्तर  को  कृन्तक  नियन्त्रण  समितियों  द्वारा
 समन्वित  किया  जाता  है  ।

 बिल्ली  बिकास  प्राधिकरण  द्वारा  मध्य  आय  वर्ग  के  फ्लेटों  के  निर्माण

 ओर  रख-रखाव  में  दोषों  का  दूर  किया  जाना

 5363.  धो  विजय  एन०  पाटिल  :  क्‍या  निर्माण  ओर  लावास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 नई  दिल्ली  में  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  निर्मित  मध्य  आय  वर्ग  की

 विभिन्‍न  कालोनियों  के  निवासियों  के  कल्याण  संघों  की  आम  शिकायत  क्या

 क्‍या  उन  शिक्रायतों  में  उल्लिखित  निर्माण  के  दोषों  और  रख-रखाव  की  समस्याओं

 को  दूर  करने  के  लिए  इजीनियरिंग  विभाग  का  कोई  विशेष  खण्ड  और

 क्‍या  दिल्‍ली  प्राधिकरण  द्वारा  व  1983-84  के  दौरान  निवासियों  के

 कल्याण  संघों  की  शिकायतों  के  अनुसार  कालोनियों  के  रख-रखाव  पर  कितनी  धनराशि  शझ्वचं  की

 निर्माण  और  आवास  मंत्रों  अब्दुल  :  आम  शिकायतें  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 1.  मकानों  के  विभिन्न  भागों  में  निस्पन्दन  तथा  नमी  ।

 2.  पाइपों  तथा  नालियों  में  अवरोध  तथा  रिसन  ।
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 3.  घटिया  पलस्तर  ।

 4.  ऊपरि  जलटंकी  के  घटिया  ढक्‍्कन  ।

 5.  फर्श  की  घटिया  फिनिश  ।

 6.  भवनों  की  संरचनात्मक  सुरक्षा  के  बारे  में  आशंका  ।

 7.  बिजली  के  तारों  की  कोटि  ।

 8.  घटिया  काष्ठ  काये  ।

 नहीं  |  निर्माण  तथा  अमुरक्षण  समस्याओं  की  त्र्‌टियों  को  दिल्‍ली  विकास

 करण  के  ह  जीनियरिंग  विभाग  का  सम्बन्धित  डिवीजन  ठीक  करता  है  ।

 त्लूटियों  के  सुधार  का  व्यय  बहुधा  योजनाओं  पर  लिया  जाता  है  अतः  त्रूटियों  के

 सुधार  पर  किए  गए  व्यय  का  कोई  पृथक  हिसाब  नहीं  रखा  जाता  है  ।

 खाबल  ओर  गेहूँ  को  सघन  दोेतो

 5364
 है  3०४  |

 क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 कया  सरकार  ने  कुछ  राज्यों  में  चावल  और  गेहूँ  की  सघन  खेती  के  लिए  प्रायोगिक

 परियोजनाएਂ  आरम्भ  की

 योजनाएं  कार्यान्वित  की  गई

 उड़ीसा  में  इस  प्रकार  की  परियोजनाएਂ  कब  से  आरम्भ  की  गई

 उक्त  प्रस्ताव  के  कार्यान्वयन  हेतु  उड़ीसा  कितनी  धनराशि  दी  गई  और

 उक्त  कार्यक्रम  के  अतगंत  उड़ीसा  में  चावल  तथा  गेहूं  की  सघन  खेती  के  कुल  कितने

 क्षेत्र  को  सम्मिलित  किया  गया  है  ?
 बी

 प्रामोण  विकास  बिश्वाग  में  राज्य  मसत्री  खन्‍्यू  लाल  :  ओर  भारत

 सरकार  ने  1984-85  में  पश्चिम  बंगाल  पूर्वी  राज्यों)तथा  उत्तर  प्रदेश  और

 मध्य  प्रदेश  के  पूर्वी  भागों  में  चावल  की  सघन  खेती  के  लिए  एक  मार्गदर्शी  परियोजना  शुरू  की  है  ।

 और  1984-85  के  दौरान  उड़ीसा  में  चावल  मार्गदर्शोी  परियोजना  शुरू  की

 गई  और  इस  परियोजना  को  सात  ब्लाकों  में  कार्यान्वित  करने  के  लिए  66.01  लाख  रुपए  की

 धनराशि  स्वीकृत  की  गई

 1984-85  के  उड़ीसा  के  चुनिंदा  खण्डों  में
 लगभग  1.13  लाख  हैक्टार  क्षेत्र ५,  ऊ

 चाबल  मागगंदर्शी  परियोजना  के  अंतगंत  लाया  गया  ।
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 SO ारााराा्ाएऱ्णणणकणण््ग्गगाइ

 *क भारतोय  खाद्य  निगम  द्वारा  खाद्यानों  क ेरखरखाव  आदि  पर  आने  बालो  लागत

 5365.  श्लीमती  किशोरों  क्‍या  खाद्य  ओर  मा  रिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  खाथ  निगम  की  खाद्यातों  के  रख-रखाव  आदि  भी  लागत  वर्ष

 वर्ष  बढ़ती  जा  रही

 1980  और  1984  के  बीच  की  अवधि  में  खाद्यान  के  रख-रखाव  आदि  की

 बार  प्रति  टन  लापत  कितनी  और

 गैर-सरकारी  व्यापारियों  की  खाद्यान्नों  क ेरख-रखाय  आदि  पर  आने  वाली  लागत

 की  तुलता  में  यह  कितनी  अभ्वा  अधिक  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  -(  राव  धोरेगा  सिह  ):  खाद्यननों  के  संचलन

 भोर  वितरण  के  सम्बन्ध  में  भारतीय  खाद्य  निगम  की  हैंडलिग  लागत  में  वर्ष  प्रतिवर्ण  कुछ  मामूली

 वृद्धि  होती  रही  है  ।

 भारतीय  खाद्य  निगम  की  प्रति  मीटर  टन  हैंडलिंग  लागत  नीचे  दी  जाती  है  :
 Re

 क्र०  ओ  प्रति  मीटरी  टन

 1.  1980-81  290.50

 2"  1981-82  378.70

 3,  1982-83  2-83  439.10

 4.  1983-84  393.50*

 भारत  सरकार  को  निजी  व्यापार  में  खाद्यान्नों  पर  होने  वाली  हैंडलिंग  लागत  के

 बारे  में  जानकारी  नहीं  इस  भारतीय  खाद्य  निगम  की  हैंडलिग  लागत  की  निजी
 व्यापार  की  हैंडलिग  सागत  के  साथ  तुलना  करना  संभव  नहीं  है  ।

 कृषि  ह  जी नियरों  ओर  कृषि  तकनोशियनों  को  विसीय  सहांयता

 5366.  श्री  आालासाहेब  दिख  पाटिल  :  कया  कृषि  ओर  प्र।मोण  विकास  मंत्नी  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  1982-83  में  कृषि  इ  जीनियरों  और  कृषि  तकनीशियनों  को  वित्तीय

 सहायता  देने  की  सिफारिश  की

 क्‍या  उनके  पुनर्वास  के  लिए  एक  उपयुक्त  योजना  तैयार  की  गई

 यदि  तो  इस  संबंध  में  तेयार  की  गई  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  है  और  वर्ष
 1982-83,  2-8  3,  1983-84  3-84  और  1984-85  के  दौरान  कितने  ह  जीनियरों/तकनीशियनों  को  सहायता
 दी
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 यदि  योजना  आरम्भ  नहीं  की  गई  तो  उसके  कार्यान्वयन  में  विलम्य  होने  के  क्‍या
 कारण  और

 सरकार  का  क़ब  तक  उक्त  योजना  को  कार्वाल्वित  करने  अथवा  एक  ढई  योजता
 अ|रम्भ  करते  का  विचार  है  ?

 प्रासपेश  विकास  विज्ञाग  में  राज्य  मंत्री  (  ओो  चम्तू  खाल  अस्ाकर  )  1982-83  के
 दोरान  कृषि  इ  जीनियरों  और  कृषि  तकनिशियत्रों  को  वित्तीय  ख्रह्ययता  देगे  की  कोई  घोजनर  अर रस
 भहों  को  गई  थी  ।

 नहीं  ।

 क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  वहीं  बनाई  यई  अतः  वित्तीय  सहायता  का
 अश्न  हो  गहीं  होता  !

 |

 क्योंकि  कोई  योजना  आरम्भ  नहीं  को  यई  अतः  योजना  को  क्रियाम्वित  करने  में
 विश्म्ध  होने  का  प्रश्त  हो  नहीं  होता  ।

 (8)  भारत  सरकार  मे  1971-72  में  कृषि  तेवा  केरद्र  यौजंना  आरम्भ  को  थी  ।  यह
 योचना  देश  के  विभिन्‍न  राज्यों  में  स्थापित  17  कृषि  औद्योगिक  निगमों  के  हारा  क्रियान्वित  की

 यह  योजना  1  1979  से  राज्य  क्षेत्रों  को  स्थायांदयित  कर  दी  गयी  ।  इस  में
 कोई  नयी  योजना  पर  सरकार  बिचार  नहीं  कर  रही  है  ।

 कर्नाटक  में  अभाव  सर्बधो  राहुत  के  बारे  में  केश्ोय  अध्ययन  दल  को  रिपोर्ट

 5367.  ओ  बरासह  राय  धूय्यदंशी  :  क्या  कुषि  ओर  ब्ञामरेण  बिकास  मंत्री  यह  बताते  को

 क्लेपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  अभाव  सम्बन्धी  राहृत  का  अध्ययन  करने  अर्थात्‌  विभिन्‍न  राज्यों  में  अभाव  की
 स्थिति  के  मूल्यांकन  के  लिए  छः  सदस्यों  के  एक  अध्ययत  इल  ने  अपनी  रिपोर्ट  तँयार  कर  सती  है
 जोर  हसे  सरकार  फो  प्रस्तुत  कर  दिया

 यदि  तो  विशेषकर  कर्नाटक  के  संदर्भ  में  तश्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  बह  रिपोर्ट  कब  तंक  प्रस्तुत  किए  जाने  की  संज्नावना  है  !

 धामीण  विकास  विलाग  में  राज्य  मंत्री  (  भौ  जम्मू  लाल  लसाकर  )  :

 समुद्री  भूकम्प  आदि  जसी  प्रपहृतिक  जिपक्षाओं  के  कारण  हुई  क्षति  और  इन  आपदाओं  से

 निपटने  के  लिये  आवश्यक  केन्द्रीय  सहायता  का  मूल्य|कन  करने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  में  केन्द्रोय
 दल  भेजे  जाते  प्रस्पेक  दल  के  सदस्यों  की  संक्या  शम्बन्ध्रित  राज्य  सरकार  द्वारा  मांगी  गई
 यता  के  स्वरूप  के  अनुसार  भिन्‍न-भिन्‍न  होती  है  ।  प्रत्येक  विपदा  के  लिये  सरकार  द्वारा  सम्बन्धित

 राज्य  में  हल  को  भेजने  सम्बन्धी  निर्णव  करने  के  पश्यात्‌  जापन  के  त्राप्त  होने  पर  एक  केन्द्रोय

 दल  का  गठन  किया  जात  है  ।  प्रश्येक  दल  संबंधी  राज्य  का  दौरा  करने  के  पश्चात्‌  अपनी  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करता  है  और  उक्त  रिपोर्ट  पर  राहत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  द्वारा  विचार  किया
 जाता  है  ।
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 फिफ+फाा  जज  ं़ुैं़?नयेटलिाप्ंोप लक  डक

 और  कर्नाटक  के  मामले  में  केन्द्रीय  में  राज्य  सरकार  से  एक  ज्ञापन

 प्राप्त  हुआ  था  ।  राहुत  में  एक  छः  सदस्यीय  केन्द्रीय  अध्ययन  दल  उक्त  राज्य  में  भेजा

 गया  था  ।  उक्त  रिपोर्ट  और  राहुत  सम्बन्धी  उच्च  स्तरीय  समिति  की  सिफारिश  के  आधार  पर

 राज्य  में  सूखे  की  स्थिति  से  निपटने  के  लिये  को  3273  करोड़  रुपये  की  केन्द्रोय

 यता  की  अधिकतम  सीमा  संजूर  की  गई  गया |  के  दोरान  राज्य  सरकार  से  ज्ञापन

 प्राप्त  होने  पर  राज्य  में  एक  अन्य  केन्द्रीय  दल  भेजा  गया  |  दल  की  रिपोर्ट  पर  कार्यवाही  की  जा

 रही

 उड़ोता  में  अधिकतम  भूमि  सोमा  से  फालतु  भूमि  के  लिए  पुनरीक्षित  भुगतात  दर

 5368.  डा०  कृपा  सिम्धु  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  धनराशि  जारी  न  किए  जाने  के  कारण  उड़ीसा  में

 तम  भूमि  सीमा  से  फालतू  भूमि  तथा  इसकी  देय  बकाया  धनराशि  का  पुनरीक्षित  दर  भुगतान  में

 विलम्ब  हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 ५  इस  कार्य  को  शीघ्र  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  संत्रो  जन्दू  लाल  :  से  भूमि  के

 प्राप्सकर्ताओं  को  वित्तीय  सहायता  देने  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगंत  सहायता  की

 घित  दरें  राज्य  से  लागू  की  गई  इस  योजना  के  अन्‍्तगंत  केन्द्रीय  अंश  के  बंटन  निधियों

 की  उपलब्धता  को  ध्यान  में  रखते  हुये  निम्नलिखित  बातों  पर  निर्भर  करते  हैं  ।

 राज्य  सरकार  द्वारा  अपने  निजी  संसाधनों  में  से  राज्य  बजट  में  बराबर  के  अंश  के

 रूप  में  सहश  प्रावधान  किया  और

 2.  पिछले  वर्षो  के  दौरान  बंटित  निधियों  के  बारे  में  राज्य  सरकार  द्वारा  उपयोगिता

 प्रमाण-पत्र  प्रस्तुत  किया  जाये  ।  सरकार  के  दौरान  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने

 अपने  अंश  के  रूप  में  45.539  लाख  रुपये  का  प्रावधान  किया  था  ।  भारत  सरकार
 ने  भी  अपने  अंश  के  रूप  में  राज्य  सरकार  को  45.53  लाख  रुपए  बंटित  किए  हैं  ।
 राज्य  सरकार  ह्वारा  खर्च  की  गई  राशि  हेतु  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  भुगतान  करने

 को  लिए  कंन्द्रीय  अंश  की  कोई

 राशि बकाया नहीं है । कृथि और प्रामोण प्रगति के लिए अभ्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन से ऋण 5369. क्रुमारों पुण्पा देवी : क्‍या कृषि ओर प्रामीज विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : । क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएसन ने भारत को अपनी कृषि तथा ग्रामीण योजनाओं के लिये ऋण मंजूर किए
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 यदि  तो  भारतीय  कृषि  तथा  ब्रामोण  परियोजनाओं  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास

 एसोशिएशन  से  कुल  कितनी  घनराशि  का  ऋण  मिलने  को  संभावना  और

 अन्तर्राष्ट्रीय  बिकास  एसोसिएशन  के  ऋण  से  कित-किन  राज्यों  में  ऐसी  परियोजनाएं
 क्रियान्वित  करमे  का  विचार  है  ?

 आमोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  जम्तू  लाल  :  हां  ।

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  एजेंसी  द्वारा  सहायता  प्राप्त  चालू  परियोजनाओं  ओर

 इनके  अंतर्गत  राज्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  विबरण  में  दिया  गया  है  ।

 विधरण
 अंतर्राष्ट्रीय

 विकास
 एजेंसी  द्वारा  ऋण

 क्रम  दस

 संख्या  परियोजना  का  नाम  अन्तगंत  राज्य  लाख

 राष्ट्रीय  डेरी  परियोजना  सभी  राज्य  150.0

 2  मध्य  प्रदेश  कृषि  विस्तार  और  मध्य  प्रदेश  37.0

 अनुसंधान
 3  मिश्चित  कृषि  विस्तार  परियोजना  गुजरात  और  25.0

 हरियाणा

 4  केश्ल  कृषि  विस्तार  परियोजना  केरल  10.0

 5  भहाराष्ट्र  कृषि  विस्तार  परियोजना  महाराष्ट्र  23.0

 ₹  तमिलनाडु  कृषि  विस्तार  परियोजना  तमिलनाडु  28.0

 7  आंध्र  प्रदेश  कृषि  विस्तार  परियोजना  आंध्र  प्रदेश  6.0

 $  अआंतदेशीय  मात्स्विकी  परियोजना  मभ्य  20.0

 उत्तर  प्रदेश  और  पश्चिम

 बंगाल

 .9  द्वितीय  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  पश्चिम  मध्य  125.0

 निमम  परिगमोंजवा  आंध्र  उत्तर

 पंजाव  और  हिमाचल  प्रदेश

 10  ट्वितीय  राष्ट्रीय  बीज  परियोजना  16.0

 राज  स्थान  और  उत्तर  प्रदेश  ॥

 11  केरल  कृषि  विकास  परियोजना  केरल  30.0

 12.  -
 काजू  परियोजना  आंध्र  केरल  22.0

 ओर  उड़ीसा

 171



 लिखित  उत्तर  7  1985

 13.  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  उत्तर  मध्य  220.0

 परियोजना
 पश्चिम

 महाराष्ट्र  ओर  आंध्र  प्रदेश

 14  वर्षासिवित  क्षेत्रों  में  पंतंधांशा  विकासे  आंध्र  मध्य  31.0
 की  भार्गदर्शी  परियोजना  और  महाराष्ट्र

 15  राष्ट्रीय  कृषि  विस्तार  मध्य  39.1
 राजस्थान

 16  राष्ट्रीय  कृषि  अनुसंधान  परियोजना  सैभी  राज्य  27.0

 7  जम्मू  व  कश्मीर  बागवानी  जम्मू  व  कश्मीर  14.0

 मध्य  प्रदेश  में  खासाम्त  उत्पादन  में  अवरोध

 कसा

 5370.  कुमारी  पुल्पा  देथों  :  कया  कुथि  भोर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा

 क्‍या  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  में  खाद्यान्न  उत्पादन  में  मुक्य  अवरोधों  की  जानकारी

 यदि  तो  उन  अवरोधों  को  समाप्त  करने  ओर  अधिक  भूमि  में  दाद्यान्न  उत्पादन

 करने  के  लिये  सातवीं  योजना  में  क्या  नीति  अपनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 ब्रामोण  विकास  विभाग  के  राज्य  मंत्रो  चन्दू  लाल  :  हाँ  ।

 मध्य  प्रदेश  में  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  करने  में  पेश  आयी  प्रमुथ  बाधायें

 धान्यों  और  कदन्नों  की  अधिक  उपज  देने  वाली  किस्मों  के  अन्तगंत  कम  क्षेत्र  का  लाया

 रसायनिक  उवरकों  का  कम  किसानों  द्वारा  पर्याप्त  पोध  संरक्षण  उपायों  को  न

 विभिन्‍न  फसलों  के  अंतगंत  सिंचित  क्षेत्र  की  कम  आदि  ।  सातवीं  योजना  के  दौरान

 नीति  का  उह्ं  श्य  इन  बाधाओं  को  संमाप्त  करना  ओर  राज्य  में  खाथान्नों  के  क्षेत्र  और  उत्पादन  में

 वृद्धि  करना  होगा  ।

 मध्य  प्रदेश  में  फसलों  का  कुल  क्षेत्र  1984-85  के  दोरान  222.15  लाख  हैक्टार  से

 से  बढ़कर  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  232  लाश  हैक्टार  हो  जाते  का  अनुमान  है  ।  क्षेत्र
 में  यदि  वृद्धि  मुख्य  रूप  से  खाद्य  फसलों  के  अस्तगंत  इसमें  निम्नलिखित  चुनींदा  कायक्रमों

 के  क्रियान्वयन  से  सहायता  मिलेगी  :--
 नी  तन  लमपपपतेः"ततन्रपा््प्  पे

 कार्यक्रम  एकक  5  सातवीं  योजना

 ष़ु  उर्वरक  की  खपत  मीटरी  टन  3.80  9.45

 2  अधिक  उपज  देने  बाली  50.50  60.89
 किस्मों  के  अन्तगंत  क्षेत्र
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 3  बढ़िया  किस्म  के  बीज  मीटरी  टन  2.78  4.08

 उत्पादन

 4  बढ़िया  किस्म  के  मीटरी  टन  2.20  15.10

 का  वितरण

 5  पौध  संरक्षण  के  लिए  मीटरी  टन  3.0  4.00

 कृमिनाशो  शुद्ध  सामग्री
 न लबसकअकसलजकक्ढनॉरॉनडनरयञछरनड.तलकसिीयी:छडछडडडणड््क५६ञसजचबक्‍ॉनकथ:थसि३--_नतद फ  स्‍इ  क्‍उक्‍क्‍न्‍  -  स्‍-न्‍_उ_न्‍है  चेन  ——

 एश्गिन  टंक्सटाइल  कानपुर  के  विरद्ध  भमिक  भ्यायाधिकरफ़
 में  लंबित  पड़े  मामसे

 5371.  थी  संत्यनाशांयण  पथार  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 एल्गिन  टेक्सटाइल  कानपुर  के  विरुद्ध  श्रमिक  न्यायाधिकरण  में  कितने  मामसे
 लंबित  पड़े  हुए  ओर

 यह  मामले  किस  प्रकार  के  हैं  तथा  उन्हें  कब  तक  निपटाये  जाने  की  संभावना

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  ओर  सूचना  उत्तर
 प्रदेश  सरकार  से  जो  समुचित  प्राधिकरण  मांगी  गई  यह  यथा  समय  सदन  की  मेज  पर  रख
 दी  जाएगी  ।

 संसद  सदस्यों  के  लिए  सहकारो  भआाबास  समिति

 5372.  भ्रो  बालासाहिब  बिश्ले  पाटिल  :  क्‍या  मिर्माण  ओर  आशास  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  संसद  सदस्यों  के  लिए  सहकारी  आवास  समिति  का  गठन  किया  गया

 कया  इस  समिति  के  सदस्यों  को  भूमि  दी  गई  है  और  यवि  तो  उसका
 विवरण

 क्‍या

 कितनी  सहकारी  सम्रितियों  को  भूमि  दी  जानी  शेष  है  और  उसके  विवरण  क्या
 और

 उनको  कब  तक  जमीन  दी  जायेगी  ?

 निर्माण  और  आवास  मंत्री  अब्युल  :  ओर  पंजीकार  सहकारी  समिति

 ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  में  ऐसी  कोई  समिति  नहीं  है  जिसकी  सदस्यता  संसद  सदस्यों  तक

 सीमित  हो  ।

 दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  1982  के  पहले  पंजीकृत  सामूहिक

 आवास  समितियाँ  में  से  14  समितियों  भुगंताने  न  करने  सथा  ओपचारिक्ताए  पूरी  न  करने  जैसे
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 कारणों  से  भूमि  आबंटन  किए  जाने  के  लिए  शेष  इन  समितियों  को  हाल  ही  में  रोहिणी
 परियोजना  में  भूमि  की  पेशकश  की  गई  नई  समितियों  का  पंजीकरण  1983  में  आरम्भ  किया

 गया  यह  अनुमान  है  कि  नए  पंजीकरण  के  अन्तगंत  लगभग  1500  नई  समितियां  पंजीकृत
 की  गई

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  नई  समितियों  को  आबंटनार्थ  भूमि
 का  चयन  सभी  नई  समितियों  के  सदस्यों  की  सूचियों  को  सत्यापित  करने  तथा  भूमि  की

 कता  का  मूल्यांकन  करने  के  बाद  ही  किया  जा  सकता  है  ।

 कपास  और  गस्‍्ने  की  फसल  को  फसल  बोमा  योजना  में  शामिल  करता

 5373.  श्रो  हुसेन  दलबाई  :  क्‍या  कूथि  ओर  प्रामौण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 ह

 भारत  सरकार  द्वारा  शुरू  को  गई  फसल  बीमा  योजना  को  कपास  और  गन्ने  की

 फसलों  पर  लागू  नहीं  करने  के  क्‍या  कारण

 क्‍या  सरकार  कपास  और  गन्ने  की  फसलों  को  फसल  बीमा  योजना  में  शामिल  करने

 हेतु  इस  वर्ग  में  पुनविचार  करना  चाह  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 भ्राभोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  अन्दू  लाल  :  से  शुरूआत

 विस्तृत  फसल  बीमा  योजना  के  अन्तगंत  प्रमुख  अनाज  अर्थात्‌  कदन्‍न  तथा  दलहन
 और  तिलहन  जंसी  बारानी  फसलों  को  शामिल  किया  उपयुक्त  फसलों  के  सम्बन्ध  में

 योजना  की  प्रगति  की  समीक्षा  करने  के  बाद  के  चरणों  में  कपास  और  गन्ना  जैसी  अन्य  फसलों  को

 इस  योजना  में  शामिल  करने  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 बस्थई  में  मत्स्य  उच्चोग  को  मदर  शिपਂ  वरियोजना

 5374.  क्रो  हुसेन  दलबाई  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे  कि  :

 ...  क्‍या  सरकार  का  विचार  बम्बई  के  गहरे  समुद्र  में  मत्स्य  उद्योग  की  शिपਂ

 परियोजना  शूरू  करने  की  अनुमति  देने  का

 इस  परियोजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  भारत  के  पश्चिमी  तट  पर  मछली  प्रालन  के  विकास  की

 गति  को  तेज  करने  की  दृष्टि  से  इस  प्रस्ताव  को  प्रोत्साहित  करने  का  है  ?

 प्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  चस्दू  लाल  :  इस  प्रकार  का  कोई

 प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 (@)  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रस्ताव  के  प्राप्त  होने  पर  गुणानुगुण  आधार  पर  उसकी  जांच  की  जाएगी  ।
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 रतनागिरी  जिले  में  मिरकारवाड़ा  मत्स्य  पसम

 5375.  श्री  हुसेम  दलबाई  :  क्या  कृषि  और  प्रामोण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 रतनागिरी  जिले  में  मिरकारवाड़ा  स्थित  मत्स्य  पालन  के  निर्माण  में  क्‍या  प्रगति

 हुई  जिसके  लिए  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  वित्तीय  सहावता  दी  गई

 उक्त  परियोजना  पर  कुल  कितनी  लागत  और

 भारत  सरकार  ने  हस  परियोजना  के  लिए  कितना  धन  दिया  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  भसत्रो  चअस्वू  लाल  :  मीरकरवाड़ा
 मात्स्यिकी  पसन  के  मुख्य  घटकों  में  कणन  जल  और  क्वेस/जेटीस  शामिल  1985  के

 अन्त  तक  कणन  जल  पर  लगभग  40%  और  क्वेस/जंटीस;से  संबंधित  70%  काय  पूरा  हो  चुका  है  ।

 कार्य  की  अन्य  मदों  जैसे  डर  नीलामी  आंतरिक  सड़कों  आदि  कणन  जल  और

 सुधार  का  पूरा  करने  के  बाद  शुरू  किया  जा  सकता  है  ।

 मौरकरवाड़ा  स्थित  मत्स्यन  बंदरगाह  के  लिए  1977  में  मूलतः  344.25

 लाख  रुपए  स्वीकृत  किए  गये  थे  जिसमें  संशोधन  करने  की  जरूरत  है  ।

 लघु  पत्तनों  पर  मत्स्यन  बन्दरगाहों  के  निर्माण  की  केन्द्रीय  प्रायोजित  यौजना  के  तहत

 सहायता  की  स्वीकृत  पद्धति  के  आधार  पर  अब  तक  राज्य  सरकार  को  कुल  164  लाख  रु०  की

 धनराशि  दी  गई  है  ।

 बेलगाड़ो  का  आधुनिकोक रण

 5376.  श्री  हुसेस  दलआाई  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीभ  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :  है

 क्‍या  सरकार  का  बंलगाड़ी  में  रबड़  के  टायर  लगाने  का  विचार

 बेलगाड़ियों  के  सदियों  पुराने  पहियों  के  स्थान  पर  अन्य  वाहनों  के  बेकार  हुए  रबड़

 के  टायर  प्रयोग  करने  के  बारे  में  मूल  रूप  से  योजना  आयोग  द्वारा  प्रायोजित  योजना  में  कितनी

 प्रगति  हुई  भौर  ु
 क्या  ग्रामीण  अर्थ  व्यवस्था  में  बैलगाड़ी  के  महत्व  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  सदियों  पुराने

 रूप  में  चली  आ  रही  बैलगाड़ी  को  आधुनिक  बनाने  के  लिए  सरकार  का  कोई  कारगर  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  अन्यू  लाल  :  नहीं

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  देखते  हुए  प्रश्न  हीं  नहीं  उठता  ।

 सरकार  का  जहाजरानी  और  परिवहन  मंत्रालय  निम्नलिखित  के  माध्यम  से  उन्‍नत

 बैलगाड़ी  के  डिजाइन  पर  अनुसंधान  के  लिए  वित्त  ध्यवस्था  करता  रहा  है  :--
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 (1)  भारतीय  प्रबंध  बंगलौर  ।

 (2)  केन्द्रीय  सड़क  अनुसंधान  संस्थान  वेज्ञानिक  और  औद्योगिक  अनुसंघान  परिषद  के  तहत
 एक  अनुसंप्नान  संस्थान  |  इसके  अतिरिक्त  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 भी  अखिल  भारतोय  समन्यित  परियोजना  तथा  केन्द्रीय  इंजीनियरी  संस्थान
 के  माध्यम  से  अनुसंघान  कार्य  में  सगा  सावंजनिक्‌  ओर  मैर-सरकारडी  संगठनों
 द्वारा  विनिभित  उल्नत  बेलगाड़ियाँ  देश  में  उपलब्ध  हैं  ।

 कर्मचारी  राज्य  थोसा  फोलना  के  अधीन  फाश्नरत  डाफ्टरों  के  बेखनममात्रों  में  बतिरोश्न

 5377,  श्री  मोहन  भाई  परढेल  :  क्‍या  श्रम्म  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  सात  वर्ष  से  अधिक  अवधि  की  सेवा  पूरी
 करने  ब्राले  भेडिकल  डाक्टर  700-1300  रुपये  के  वेतनमान  में  ही  रुके  हुए  हैं  जबकि  केस्द्रीय
 कार  स्वास्थ्य  सेवा  में  डाक्टरों  की  बहुत  पहले  पदोम्नति  कर  दी  जाती

 कया  उच्चतम  न्यायालय  ने  वर्ष  1982  में  एक  रिट  याचिका  के  सन्दर्भ  में  निर्णय
 दिया  था  कि  राज्य  कमंचारी  बीमा  योजना  के  डाक्टरों  को  पांच  वर्ष  की  सेवा  के  बाद  अगले

 उच्चतर  प्रेड  रुर  परदोसस्‍्नत॒  कर  दिय्वा  जाना

 यदि  तो  उस  निर्णय  को  कार्यान्वित  न  करने  के  क्या  कारण  और

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  अधीन  पांच  वर्ष  से  अधिक  की  सेवा  पूरी  करने  वाले

 डाक्टरों  का  विवरण  क्या  है  ओर  उन्हें  कब  पदोस्नत कर  दिया  जाएगा  ?

 अम  संज्ालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  करमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के

 अन्तगंत  चिकित्सा  देख-रेख  की  व्यवस्था  करना  संबंधित  राज्य  सरकारों/संघ  राज्य  क्षेत्र  प्रशासत्रों
 का  सांविधिक  दायित्य  सिवाय  दिल्ली  जहां  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  चिकित्सा  देख-रेख

 की  व्यवस्था  स्वयं  करता  कमंच।री  राज्य  बीमा  निगम  के  दिल्ली  में  सात  वर्ष  से

 भविक  अवधि  की  सेवा  पूरी  करने  वाले  ऐसे  अल्ेक  बीमा  जिकित्सा  अधिकारी  हैं  उनमें  से

 कोई  सी  बेतनबात  की  अधिकतम  स्टेज  पर  रुका  हुआ  नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पाँच  वर्ष  से  अधिक  अवधि  की  सेवा  पूरी  करने  थाले  बीमा  चिकित्सा  अधिकारियों  के

 ब्यौरे  देने  वाला  विवरण  संलस्त  इन  अधिकारियों  में  ले  46  अधिकारियों को  1984
 में  तदर्थ  आधार  पर  अगले  सख्च  ग्रेड  में  पदोन्‍्तत  किया  कया  था  लेकिन  उनमें  के  केवल  22
 कारियों  ने  पदोस्नति  को  स्वीकार  क्रिया  ।  तदर्थ  नियुक्ति  को  तियमित  करने  तथा श्रेष  को

 भरने  के  लिए  कार्यवाही  के  शीघ्  पूरे  होने  की  आशा  है  ।
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 विवरण

 .'
 चिकित्सा  अधिकारी  का  नाम  नियुक्ति  की

 2  __  3

 साराभाई  20-9-1972

 बडा०  दुग्गल  21-9-1972

 हा०  चड्ढा  13-10-1972  72

 डा०  हंस  18-10-1972

 डा०  आनन्द  1-1-1983 3

 डा०  गुलाटी  9-1-1983

 डा०  खुराना  27-8-1973

 डा०  नसरीन  खान  "8-4-1974  974

 ढा०  मार्टास्स  मंथ्यू  30-5-1974 74
 डा०  शार  ।  1-6-1974

 ढा०  कथूरिया  27-6-1974

 डा०  हेमांगनी  नाथ  9-8-1974

 डा०  उमिल  मात्रे  16-9-1974

 डा०  हरजीज  कौर  18-4-1975

 डा०  बिदानी  6-5-1975

 डा०  अमर  दास  मणिराम  पाटिल  9-5-1975

 डा०  निर्मल  सिंह  23«5-1975

 ढा०  करुणा  बोहरा  9-6-1975

 ero  शान्तिमय  चक्रवर्ती  9-6-1975

 डा०  कोश्लया  त्यागी  18-7-1975

 डा०  माथुर  5-8-1975

 डा०  मोहन्ती  23-10-1975

 डा०  स्नेहलत  पूत  5-11-1975

 डा  वार  7-11-1975

 डा०  आभा  गये  24-11-1975

 डा०  नलिनी  टण्डन  15-12-1975

 डा०  काकी  रमान॑या  1-1-1976
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 28  डा०  सुमन  महरोत्रा  18-3-1976

 29  डा०  भूपेरद्र  कुमार  28-5-1976

 30  डा०  उषा  राणा  1-6-1976

 31  डा०  चाँद  सेठी  2-6-1976

 32  डा०  खोखर  3-6-1976

 33  डा०  अभा  भावल  29-6-1976

 34  डा०  कुकरेजा  1-7-1976

 35  डा०  गोयल  5-7-1976

 36  डा०  जेन  5-7-1976

 37  डा०  सुरेन्द्र  कुमार  17-7-1976

 38  डा०  हरदयाल  सिंह  21-7-1976

 39  डा०  सनिता  वधवा  26-7-1976

 40  डा०  बीना  बंसल  31-7-1976

 41  डा०  किरण  16-8-1976

 42  डा०  पूर्णिमा  लुम्बा  19-8-1976

 43.  डा०  विजय  लक्ष्मी  आये  21-8-1976

 44  डा०  वाघवा  ,  7-9-1976

 45  डा०  घाघा  23-9-1976

 46  डा०  निर्मला  देवी  28-9-1976

 47  डा०  वीना  दुआ  4-10-1976

 48  डा०  वर्मा  4-10-1976

 49  डा०  अशोक  कुमार  6-10-1976

 50.  डा०  रश्मी  बरोड़ा  17-12-1976

 5]  डा०  नीलम  राना  21-3-1977

 52  डा०  अरयेन्दर  कुमार  14-4-1977

 53  डा०  जोगेन्द्र
 लाल  24-4-19 77

 54.  डा०  नरेश  खन्‍ना  25-4-1977

 55  डा०  गुरदोप  सिंह  30-4-1977

 56.  डा»  मधु  सूदन  अग्रवाल  5-5-1977

 57.  डा०  ऊषा  11-5-1977
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 58  :  डा०  शारदा  सेठी

 59  डा०  प्रेम  चन्द्रा

 60.  डा»  रमा  शर्मा

 61  डा०  पुष्पा  अरोड़ा

 62  डा०  रामेश्वर  शाह

 63  डा०  वर्मा

 64  डा०  जन

 65  डा०  वीना  सचदेवा

 66  डा०  सुधा  सहगल

 67.  डा०  हरीश  कुमार  सेतिया

 68.  डा०  नरेन्द्र  नाथ

 ,  69  डा०  पाधी

 70  डा०  नरेन्द्र  कुमार

 71  डा»  प्रमोद  गांधी

 72.  डा०  खेत्रपाल

 73.  डा०  मुकुल  जेन

 74.  डा०  सोबती

 75  डा०  चन्धोक

 16  डा०  शर्मा

 77  डा०  उमेश  कुमार  जेन

 78  डा०  गे

 79  डा०  इन्द्रा  रानी  तयाल

 80  डा०  आश  ताल

 81  डा०  सतीषबाला  अरोड़ा

 82  डा०  दी  पिक  खत्ता

 83  डा०  दास

 84.  डा०  नन्दिनी  शेवेदा

 85.  डा०  श्याम  गोयल

 86  इडडा०  अनीता  श्रीवास्तव

 लिखित  उत्तर

 3

 1-6-1977

 2-6-1977

 13-7-1977

 14-7-1977

 22-7-1977

 .27-7-1977

 10-8-1977

 7-10-1977

 8-2-1978

 3-2-1978

 24-2-1978

 4-3-1978

 4-3-1978

 4-3-1978  78

 78

 13-3-1978

 23-3-1978  .

 78
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 87.  डा०  लता  रानी  15-4-1978

 88  डा०  सारंग  15-4-1978

 89  डा०  सुमन  मुखर्जी  17-4-1978

 90  हा०  कमला  रानी  20-4-1978

 91  डा०  रश्मि  शर्मा  22-4-1978

 92  डा०  सत्या  बंसल  29-4-1978

 93  डा०  सुदेश  अग्रवाल  1-5-1978

 94  डा०  चित्रा  मेहता  20-5-1978

 95  डा०  रंगा  स्वामी  15-6-1978

 96  डा०  वीरा  गुप्ता  22-6-1978 78

 97  डा०  सीता  राम  6-7-1978

 98  डा०  गंगा  प्रसाद  19-9-

 99  डा०  सुमन  सेठ  28-10-1978

 100  डा०  बिमला  रानी  2-1  1-1978

 101  डा०  शर्मा  4-11-1978

 102  डा०  तनेजा  6-11-1978

 103.  डा»  रेणुका  कौल  निगम  8-11-1978  78

 डा०  पदमा  खोखार  15-11-1978

 105  डा०  जेटली  20-11-1978

 106  डा०  सरिता  डोगरा  29-11-1978  78

 डा०  सुमन  मेरी  पशाह  4-12-1978

 108...  डा०  सिन्हा  12-12-1978

 डा०  दिनेश  प्रसाद  गुप्ता  4-1-1979

 110  डा०  राकेश  गगे  16-1-1979 9

 डा०  इन्दु  कौशिक  24- 1-19  79

 112.  डा०  जसमीत  सिंह  25-1-1979

 113  डा०  सिह  29-1-1979

 114  डा०  ठकराल  1-2-1979

 115  डा०  मुस्तफा  2-2-1979
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 116.  डा०  अग्रवाल  15-2-1979

 117  हा०  ललिता  मिधा  17-2-1979

 118  हा०  लतहा  17-2-1979

 119  डा०  रवि  भूषण  गुप  24-2-1979

 120  डा०  बन्दयोपाध्याय  7-3.1979

 121.  डा०  निशा  ढींगरा  6-4-1979

 122.  डा०  सुतील  30-6-1979

 123  डा०  हंस  30-6-1979

 124  डा०  नरेश  पुरो  2-7-1979

 125  डा०  पुरशोत्तम  ममतानी  6-7-1979

 126  डा०  सुनील  कुमार  जेन  6-7-1679

 127  डा०  मनन्‍्जु  कुमारी  कुमार  7-7-1979

 128  डा०  अनिल  कुमार  अग्रवाल  7-7-1979

 129  डा०  रीता  अग्रवाल  21-8-1979

 130  डा०  कमलेश  चोघरी  27-3-1980

 क  मंचारी  रात्य  बोमा  भौधधालय
 दिल्‍ली  के  पास  खाली  पड़ा  आवास

 5389.  थी  चितामणि  जेना  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्ष्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  के  ऊपर  काफी  बड़ा
 जिसमें  दो  बड़े  कमरे  और  एक  बहुत  बड़ा  हाल  गत  दो  दशकों  से  भी  अधिक  समय  से  खाली

 पड़ा

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  इस  रथान  का  औषधालय  का  विस्तार  जैसे  प्रसूति  निदान  आदि
 अथवा  लम्बी  लाइन  में  निवास-स्थान  की  प्रतीक्षा  कर  रहे  डाक्टरों  को  आबंटम  करने  के

 लिए  उपयोग  करने  के  लिए  उपयोग  करते  की  कोई  योजना  है  ?

 भ्रम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्रों  :  और  ई०  एस०  आई०

 ओऔषधालय  की  पहली  मंजिल  में  एक  बड़ा  हाल  पिछले  सात  वर्षों  से  खाली  पड़ा  इस  जगह  को

 डाइगनोस्टिक  केन्द्र  के  रूप  में  प्रयोग  करने  हेलु  खाली  रखा  गया  था  जो  फिलहाल  भूमि  तल  में  है  ।

 पहली  मंजिल  में  डाइगनोस्टिक  केन्द्र  को  स्थानांतरित  करने  के  लिए  इसमें  कुछ  परिव  तंन-परिवर्धन

 किए  जा  रहे
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 कमंचारो  राज्य  बोमा  निगम

 दिल्‍लो  में  बेकार  पड़े  चिकित्सा  उपकरण

 5379.  धो  चितामणि  जेना  :  क्‍या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  किशनगंज  11,  दिल्ली  में  तीन  वर्ष

 से  खरीदे  गए  कई  लाख  रुपये  के  चिकित्सा  उपकरण  उदाहरणार्थ  सर्जरी  एन्ड  रिफक्शनਂ

 सी  जी  एयर  कंडीशनरਂ  ओर  अन्य  छोटे  शल्य  चिकित्सा  ओर  उपकरण  बेकार

 पड़े

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  इसके  लिए  कोन  जिम्मेवार

 क्‍या  यह  उपकरण  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  के  लाभग्राहियों  के लिए  एक  रोग

 निदान  केन्द्र  खोलने  की  योजना  के  अन्तगंत  खरीदें  गए  और

 (a)  यदि  तो  क्या  यह  योजना  त्याग  दी  गई  थी  और  यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण

 पा

 धरम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  और  कमंचारी  राज्य  बीमा

 प्राधिकरणों  के  ई०  सी०  जी०  मशीनों  और  एयर  कंडीशनर  को  छोड़कर  बाकी  सभी

 उपकरणों  का  लगातार  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  |  ई०  सी०  जी०  मशीन  का  प्रयोग  नहीं  किया  जा

 सका  वर्योकि  पहले  से  चुने  गए  अंशाकालिक  चिकित्सा  विशेषज्ञ  ने  कायंभार  ग्रहण  नहीं  किया  ।

 एक  और  अंशकालिक  चिकित्सा  विशेषज्ञ  का  हाल  ही  में  चयन  हुआ  उसके  कार्य-भार  प्रहण
 करने  के  इस  मशीन  को  काम  में  लाया  जाएगा  एयर  कंडीशन  को  उस  एक्स-रे  कमरे  में

 लगाया  जाना  है  जिसमें  कुछ  परिवतंनों  की  जरूरत  है  और  आवश्यक  इलेक्ट्रीकल  लोड  की  व्यवस्था
 की  जानी  निगम  इन  मामलों  की  भवन  के  मालिक  ओर  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय  संस्थान  से  पैरवी
 कर  रहा  है  ।

 हां  ।

 नहीं  ।  एक  रोग्र  निदान  केन्द्र  8.3.1983  से  पहले  ही  काम  कर  रहा

 गोवामों  के  निर्माण  के  लिये  व्यापारियों  को  केर्द्रीय  सहायता

 5380

 कृपा  करेंगे  कि

 कया  अनाज  मंडियों  में  गेहूं  की  अभूतपूर्व  भरमार  के  कारण  भण्डारण  की  संकटमय
 स्थिति  को  ध्यान  में  रख्वते  अनाज  व्यापारियों  को  गोदामों  के  निर्माण  के  लिए  सस्ती  दरों  पर
 भूखण्ड  आबंटित  किये  जाए

 डा०  गोरो  शंकर  राजहंस  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने  की

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उन  श्यापारियों  को  ब्याज  की  सस्ती  दर  पर
 ऋण  देने  का  है  जो  गोदामों  का  निर्माण  करने  के  इच्छुक  ओर

 ह

 यदि  तो  सरकार  का  उन  व्यापारियों  को  किस  तरह  की  रियायतें  देने  का
 विचार  है  क्‍योंकि  गोदामों  ओर  भाण्डगारों  के  निर्माण  पर  काफी  धनराशि  खर्च  होती
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 जादय  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  बोरेसा  :  से  इस  समय  ऐसा  कोई

 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 फेरी  लगाने  बालों  के  लिए  भारतीय  मानक  संस्थान  हारा  स्वच्छता  के  नियम

 5380.  डा०  गोरी  शंकर  राजहुंस  :  क्‍या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  मानक  संस्थान  ने  एक  संहिता  तैयार  की  है  जिसमें  फेरी  लगाने  वालों
 के  लिए  उनके  द्वारा  बेचे  जाने  वाले  खाद्य  पदार्थों  को  स्वच्छ  रखे  जाने  के  लिए  नियम  बनाए  गए

 यदि  तो  नई  संहिता  का  ब्यौरा  क्‍या

 उपयुक्त  संहिता  कब  तक  कार्यान्वित  की  और

 भारतोय  मानक  संस्थान  संहिता  के  उचित  पालन  की  जांच  किस  प्रकार  करेगा  ?

 छादह्य  और  नागरिक  पृ्ति  मंत्री  बीरेगा  :  जी  हां  ।

 इस  संहिता  में  खाद्य  पदार्थ  विक्र  ता  फेरी  वालों  के  लिए  अनुकुलतम  स्वच्छता  बनाये

 रखने  हेतु  दिशा  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 और  यह  संहिता  स्वैच्छिक  है  ।

 फसल  पंदावार  के  अंकिड़े

 5384.  श्री  भोला  नाथ  सेन  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  देश  में  विभिन्‍न  फसलों  की  संभावित  और  वास्तविक  पैदावार

 के  राज्यवार  आंकड़

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 विभिन्‍न  राज्यों  में  विभिन्‍न  फसलों  की  वास्तविक  और  संभावित  पैदावार  के  बीच

 क्या  अन्तर
 हु

 इस  अन्तर  को  शीपघ्रता  पूर्वक  दूर  करने  में  क्या  बाधाए  और

 विभिन्‍न  राज्यों  में  उक्त  अन्तर  को  दूर  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं/उठाने  का

 विचार  है  ?

 फ्रामोज  विकास  विभाग  सें  राज्य  मम्त्री  चग्द्‌  लाल  :  से  वैज्ञानिकों

 द्वारा  विकसित  की  गई  नई  किस्मों  की  उपज  देने  की  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद्‌
 द्वारा  देश  भर  में  किए  गए  राष्ट्रीय  प्रदर्शनों  क ेनवीनतम  आंकड़े  वर्ष  1981-82  से  संबंधित  हैं  ।

 तदनुसा  सिचित  परिस्थितियों  के  तहत  राज्यों  की औसत  उपज  की  तुलना  में  राष्ट्रीय  प्रदर्शनों  में

 बाजरा  और  मक्का  की  ओसत  उपज  तथा  1981-82  के  दौरान  दोनों  तरह  की

 उपज  के  बीच  अस्तर  संलग्न  विवरण  एक  से  पांच  में  दिया  गया
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 -  और  फसलों  की:बिभिन्न.  किस्मों  उपज  की  क्षमताओं  के  बीच

 का  अन्तर  नीचे  उल्लिखित  विभिन्‍न  कारणों  से

 (1)  बहुत से  क्षेत्रों  में  विस्तार  प्रणाली  के  संचालन  को  बेहतर  बनाने  की  आवश्यकता
 विस्तार  कमंचारियों  द्वारा  किसानों  के  खेतों  पर  किए  जाने  वाले  कई  क्षेत्रों  में

 नियमित  होने  की  सूचना  मिली  (2)  कार्य  स्तर  की  कई  ऐसी  बाधाएਂ  हैं  जिनका

 प्रभाव  किसानों  द्वारा  प्रौद्योगिकी  को  अपनानेपर  पड़ता  इन  बाधाओं  के  कारण

 ही  किसान  के  लिए  संस्तुत  की  गई  सारी  तकनीकों  को  अपनाना  संभव  नहीं  ही
 वाता  ।

 विभिस्न  राज्यों  में  खाद्यान्न  फसलों  के  वास्तविक  उत्पादन  और  उत्पादन  क्षमता  के

 बीच  के  अन्तर  को  पूरा  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदमों/उठाए  जाने  के  लिए  प्रस्तावित  कदमों  में

 निम्नलिखित  शामिल

 (1)  लगभग  सभी  राज्यों  में  पुन्गंठित  कृषि  विघ्तार  (2)  कृषि  आदानों  जंसे
 पोध  संरक्षण  ऋण  इत्यादि  की

 ठीक  आसान  ओर  समुचित  (3)  अधिक  उपज  देने  वाली  किर्स्मों

 वाले  क्षेत्र  में  बुद्धि  (4)  समेकित  पौध  संरक्षण  उपाय  और  (5)

 अनुसंधान  प्रयासों  को  तेज  करना  ताकि  कम  लागत  वाली  प्रौद्योगिकी  का  विकास

 किया  जा  किसानों  की  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  उपयुक्त  अनु*
 संधान  सिफारिशें  आदि  ।

 लिवरण-एक

 सिचित  परिस्थितियों  (198  1-82)  के  तहत  राज्य  की  ओसत  की  तुब्नना  में  राष्ट्रीय
 शेनों  में  घान  का  औसत  उत्पादन

 __ ___.__]__॒_____(क्वंटल/हैकठार
 में

 राज्य  राष्ट्रीय  विचित  अस्तर
 में  उत्पादन

 -
 के  तहत  राज्य  का
 ओसत  उत्पादन

 1  आंध्र  प्रदेश  60.9  33.3  27.6

 2.  असम  46.5  19.4  27.1

 3  बिहार  44.6  _

 4  हरियाणा  63.7  -+

 5  हिमाचल  प्रदेश  32.9  21.8  11.1

 6  कर्नाटक  44.6  28.2  16.4

 7  केरल  40.6  24.8  15.2
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 बन +मनीीनीीीी।+

 8  भरध्य  प्रदेश  46.6  16.8  29.8

 9  महाराष्ट्र  38.5  23.1  15.4

 10  उड़ोसा  ५  42.2  जि

 11  पंजाब  78.7  44.9  33.8

 12  ततिलभाई  30.3.  --

 15  उत्तर  प्रदेश  १6.1  21.9  24.2

 14  पश्चिम  बंगाल  32.6  22.1  10.5

 बहीं  ।

 विवरण-वो

 सिचित  परिस्थितियों  के  तहत  राज्य  औसत  को  तुजना  में  राष्ट्रोय  प्रदक्षनों  में  गेहें  की

 फसल  का  ओसत  उत्पादन
 ह

 (क्विंटल/हैक्टार  भें

 राभ्य

 ह

 राष्ट्रीय  sett  दरोनों  छिचित  परिस््ितियों  भ्रस्तर
 में  उत्पाध्त  तहत  राज्य  औसते

 न
 उत्पादन

 ।  विहार  37.5  —

 3  .  गुजरात  39.0  24.2  14.8

 3.  हरियाणा  38.7  24.6  14.7

 थे  हिमाचल  प्रदेश  28.4  16.9  १1.4

 5  मध्य  प्रदेश  30.4  16.1  44.3

 €  26.6  11.5  158

 भी  प्रंजाब  43.7  30.2  13.5

 8  राजस्थान  41.6  18.9  22:7

 9  उत्तर  प्रदेश  49.7  17.5  32.2

 10.  पश्चिम  बंगाल  20.8  14.2  6.6
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 जिवरण-तोन

 सिचित  परिस्थितिपों  के  तहत  राज्य  औसत  उत्पादन  की  तुलना  में  राष्ट्रीय  प्रदर्शनों  में

 ज्यार  की  फसल  का  ओसत  उत्पादन

 et  (क्विंटल/हैक्टार  में

 राज्य  राष्ट्रीय  प्रदर्शनों  सिचित  अम्तर
 में  उत्पादन  के  तहत  राज्य

 आसत  उत्पादन

 1  कर्नाटक  35.1  11.0  24.1

 2  मध्य  प्रदेश  31.4  9.3  22.1

 3  महाराष्ट्र  3  1.1

 4  राजस्थान  35.3  जन

 5  तमिलनाडु  16.5  न

 सिचित  परिस्थितियों  के  तहत  राज्य  औसत  की  तुलना  में  राष्ट्रीय  प्रदर्श॑नों  में  बांजरे  की
 फसल  का  ओसत  उत्पादन

 (क्विंटल/हैक्टार  में

 राज्य  राष्ट्रीय  सिचित  परिस्थितियों  अन्तर

 उत्पादन  के  तहत  राज्य  मौसत
 उत्पादन

 1  आंध्र  प्रदेश  13.5  च्

 2.  गुजरात  32.3  12.5  19.8

 3  हरियाणा  33  9.0  24,4

 4  महाराष्ट्र  31.6  8.4  23.2

 5  19.5  10.4  9.1

 6  तमिलनाडु  26.6  उ.न  ना

 4  उत्तर  प्रदेश  23.0  उ.न  न
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 विवरण-कांच

 सिचित  परिस्थितियों  के  तहत  राज्य  ओसत  की  तुलना  में  मक्का  का  औसत  उत्पादन

 (क्विंटल/हैक्टार  में
 ता  ++  फेंन्‍ेअ+त+  -++  नीनीतनगएसग

 राज्य  राष्ट्रीय  प्रद्शेतों  सिचित  परिस्थितियों  अन्तर

 उत्पादन  के  हहत  राज्य  जौसत
 उपज

 ।  आंध्र  प्रदेश  50.9  26.1  24.8

 2.  बिहार  38.0  न

 3  गुजरात  21.6  21.1  0.5

 4  हिमाचल  प्रदेश  31.0  16.0  15.0

 5  कर्नाटक  51.2  न्‍+

 6  महाराष्ट्र  16.3  11.8  4.5

 7  पंजाब  32.5  19.0  13.5

 8  राजस्थान  40.8  11.3  29.5
 तमीीत  नी  मनन  pn  ८  जनम  a  जन  जीवनी  नी  ननन++नन  मनन  वन  49०७339०++  बन  मे  न  विन  २>०_००-_०म्)ध»

 उपलब्ध  नहीं  ।

 जिकलांप  व्यक्तियों  को  ओश्यौगिक  भूखण्डों  का  आवंटन

 5385.  श्लोमतो  गोता  मुखर्जो  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  औद्योगिक  भूखण्ड  भाव॑टित  करने  के  सम्बन्ध  में  वर्ष

 1976  की  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 कया  योजना  के  अध्तगंत  विशिष्ट  मामलों  में  शारोरिक  रूप  से  प्रति  विकलांम  ब्यक्ति

 को  एक  ओद्योगिक  भूखण्ड  दिया  गया

 यदि  तो  तश्सम्बस्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  नै  ओधौगिक  भूखण्ड  आओबंष्टिन  करमे  के  लिये  विकलांग

 ध्य  क्तियों  से  वर्ष  1984  में  आवेदन  पत्र  प्राप्त  किये

 (2.)  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 (a)  क्‍या  आवेदकों  के  प्रार्थेना-पत्रों  पर  जाबंटन  हेतु  विचार  किया  गया  और

 थदि  तो  उन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  !

 लिर्मोण  और  आवास  संत्री  (  भी  अब्दुल  गफूर  )  :  दिल्ली  में  बड़े  पमाने  पर  भूमि

 उसके  विकास  तथा  बिक्रय  की  1961  में  उल्लिखित  उपबंधों
 के

 उद्योगों
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 को  अनुरूप  क्षेत्रों  से  अनुरूप  क्षेत्रों  में  स्थानान्त रण  की  योजना  के  तहत  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 ने  औद्योगिक  प्लाटों  के  आबंटनाथं  सन्‌  1976  में  आवेदन  पत्र  आमन्त्रित  किए  आवेदकों  से

 कहा  गया  था  कि  वे  अवेदन-फ्षों  के  साथ  प्लाट  के  आकार  के  आधार  पर  250  रुषये  से  2000

 रुपये  तक  धरोहर  राशि  जमा  करें  ।  इसके  अतिरिक्त  आवेदकों  से  यह  भी  कहा  गया  कि.वे  500
 बर्गमीटर  तेक  के  प्लाटों  क ेलिएं  200  रुपये  प्रति  500  वर्गमोटर  से  1000  वगंमीटर

 तक  के  प्लाटों  क ेलिए  180  रुपये  प्रति  बगंमीटर  और  1000  कंमोटर  से  2000  बर्भगीटर  तक
 के  क्षेत्र  बाले  प्लाटों  क ेलिए  160  रुपयग्रे  प्रति  व्गंमगीटर  की  वर  प₹  प्रीमियम  का  30  प्रतिशत

 भुगतान  करें  ।

 तथा  शारीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तिों  के  लिए  प्लाटों  का  कौीई  ऑरक्षण  नहीं
 था  |  यदि  किसी  अपंग  व्यक्ति  को  उक्त  योजना  में  ओद्योगिफ  ध्लाट  का  आबंटन  हुना  तो  वह
 आबंटन  योजना  के  तहत  उसके/उंसकी  पात्रता  के  आधार  पर  किया  गया  था  और  ने  कि

 उसकी  शारीशिक  रूप  से  अपंगता  के  आधार  पर  ।

 से  चूंकि  वर्ष  1984  में  विशेषकर  श।रीरिक  रूप  से  अपंग  व्यक्तियों  से  कोई
 आबवेदन-पत्र  नहीं  मांगे  गये  थे  हर्सलिए  शारीरिक  रूप  से  अर्पंग॑  व्यक्तियों  से  अन्यथा  क्राप्त

 पन्रों  की  संरूया  के  बारे  में  दिल्‍ली  जिक्रास  प्राधिकरण  के  पास  तुश्न्‍्त  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 भल्‍्कागंज  में  गांधी  स्कवेयर  के  पोछ  सोबर  शाइम

 5386.  श्री  अगादि  चरण  दास  :  क्‍या  निर्माण  और  आवास  मंत्री  मल्कांगंज  में  गांधी

 स्कवेयर  के  पीछे  सीवर  लाइन  के  बारे  में  9  1981  कें  अतराकित  प्रश्न  संच्या  2691  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  में  मल्कागंज  में  गाँधी  स्कवेयर  के  पीछे  की  सीवर  लाइन  अभ्रव  भी  प्रायः

 बन्द  हो  जाती  है  भोर  इस  कालोनी  के  निवासियों  स्रे  इस  बारे  में  अनेक  शिकायतें  प्रमप्त  हुई

 क्‍या  सरकार  का  यह  तक  कि  वर्तमान  सीवर  पर्यास्त  है  और  इसके  स्थांत  पर  भ्रश्चिक

 क्षमता  वाले  पाइप  डालने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  गलत  सिद्ध  हुआ

 क्‍या  इसके  बन्द  होने  का  कारण  कार  सर्विस  स्टेशन  से  आने  बाद्ली  गाव  तथा  अन्‍य
 प्रकार  की  चिकनाई  है  जिसके  लिए  अभो  तक  कोई  भो  उपचारात्मक  उपाय  नहीं  किए  गए

 क्‍या  सरकार  इस  समस्या  को  स्थायी  आधार  पर  हल  करने  के  लिए  कार  सर्विस

 स्टेशन  और  धोबी  घाट  के  लिए  पृथक  सीवर  लाइने  डालने  पर  विचार  और

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं  ?

 निर्माण  और  आवास  खंत्रो  अब्दुल  :  हां  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रबन्धकों  ने  म्युनिसिप्रल खोकर  में  बहाव  करने  से  पहले  क्रैवपिट  के
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 नहीं  ।

 (x.)  कैमपिट  के  निर्माण  हो  जाने  पर  ग्रीस  की  सामग्री  तथा  कीचड़  दब  जायेगा  ।

 दिल्‍ली  बिकास  प्राधिकरण  हारा  नियमित  को  मई  कालोनियों  में

 मूलभूत  सुविधाओं  की  अनुपलब्धता

 5387.  डा०  चसाशेअर  त्रिपाठी  :  कया  निर्माण  और  आवास  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  नियमित  की  गई  कालोनियों  में  जल  और

 अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  ऐसी  कितनी  काब्ौनियांँ  हैं  औौर  सरकार  उन्हें  सभी  सुविधाएं  कब  तक

 उपलब्ध  करा

 क्‍या  सरकार  ने  इन  कालोनियों  के  निवासियों  से  विकास-प्रभार  बसूल  कर  लिया
 भौर

 यदि  तो  कितनी  घनराशि  वसूल  की  गई  है  और  उन  कालोनियों  के  नाम  क्‍या

 हैं  जहाँ  से विकास-प्रभार  वैसूंल  किया  गया  है  ?

 निर्माण  ओर  आबास  सन्त्री  (  भ्रो  अब्दुल  गफ्र  )  :  और  दिल्ली  विद्युत  प्रदाय
 संस्थान  ने  सूचित  किया  है  कि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  155  अमधिकृत  कालोनियों  का
 नियमितीकरण  के  लिये  पत्ता  लगाया  गया  91  कालोनियां  पूर्णतया  विश्युतिकृत  48
 नियाँ  आंशिक  रूप  से  विद्युतिकृत  हैं  ओर  6  में  कालोनाइजिंग  अभिकरण/निवासियों  के  संघ  क्वारा
 अभी  तक  बिजली  नहीं  लगंवाई  गई

 2.  जहाँ  तक  मल  नालियों  इत्यादि  जैसी  अन्य  सुविधाओं  का

 सम्बन्ध  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  कई  कालोनियों  के  मामले  में  यहाँ
 तक  कि  विकास  पश्चात्‌  के  प्रभार  लाभभोगियों  द्वारा  अभी  तक  जमा  नहीं  करांये  गये  नियमित
 की  गई  अनधिकृत  कालोसियीं  में  कुछ  विकास  कार्य  किया  जा  रहा  है  ।

 3.  नियमित  अनधिकृत  कालोनियों  में  सभी  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  कोई
 समय  सीमा  निर्धारित  करंना  व्यवहायं  नहीं  है  क्योंकि  यहु  लाभभोगियों  द्वारा  विंकांस  प्रभार  अदा

 करने  पर  निर्भर  करता  हैं|

 और  इन  कालोनियों  के  कुछ  निवासियों  ने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को

 विकास  प्रभार  जमा  करा  दिये  प्राप्त  राशि  के  ब्यौरे  तथा  इन  कालोनियों  के  नाम  संलग्न

 विवरण-एक  से  तीन  तंक  में  दिये  गये



 खिखिते  उत्तर  7  1985

 विवरण-एक

 1984  शक  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  विभिन्‍न  अनधिकृत  कालोनियों  के

 सम्बन्ध  में  प्राप्त  विकास  प्रभार  की  राशि
 ीपपपदिपतिाप५भपभखथखपथधपिपे  ७हफ0ािपप।फप/ैै-++

 काछोनियाँ  ।  कुल  राशि

 दिल्‍ली  नगर  निगम  को  अन्तरित  4,92,652-80
 2  दक्षिणी  अंचल  40,32,49  8-74

 3  विभिन्‍न  अंचल  9,51,385-36

 4  यमुनापार  क्षेत्र  1,45,995-47

 5  विविध  57,72,219-18

 कुल  बोग

 विवरण-दों

 दिल्ली  नगर  निगम  को  अन्तरित  की  गई  कालोनियाँ

 क्रम  सं8्या  कलोनी  का  नाम  राशि

 अमृम  नगर  *  85,225-10

 2  प्रकाश  मोहल्ला  835  00

 3.  अमृतपुरी  840-00

 4  गोविन्दपुरी  2,88,828-32

 5  हैरिनगर  4,612-00

 6  लाजवन्ती  गार्डन  18,211-00

 7  शिवनगर  5,921-15

 है  बीरेस्र  नगर  500-00

 9  रातीबाग  725-68

 10  महेन्द्र  पार्क  86,154-55

 il  ऋषिनगर  800-00

 थीग  4,92,652-80  52-80
 समन  ऑममममीकि  ल्‍ममः»»क  ऋममम>भ+  अनमभओ  आम
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 विवरण-तीम

 एकत्रित  विकास  प्रभार  का  विवरण

 क्रम  संदया  कालोनौं  का  ताम  राशि

 अक्षिणी  अ  लल

 ]।  अजुन  मगर  8,93,9
 2  कृष्णानगर  5,20,4  83-03
 3  गौतम  शगर  12,81,885-19
 4  सांवल  नगर  53,939-30
 5  संत  नगर  1,04,36,08-04
 6  भारत  नगर  19,687-02
 7  जोगाबाई  विस्तार  3,152-80
 8  बाटला  हाऊस  9,401,50
 9  जाकिर  नगर  1,05,126,39,

 10  गफूर  नगर  10,99  2-45
 11  जामिया  नगर  5,352-10
 12  श्याम  नगर  51,268-15
 13  सिंघल  बिस्तार  33,691-75

 40,32,498-74

 बक्षिणो  अं चल

 14  गफ्फार  मंजिल  1,016-55

 15  करतार  मार्किट  650-00

 पश्चिम  भ  चल

 16  कैसाश  पाके  16,227-00

 17  जान  बस्ती  35,659-25

 18  गाँव  नांगर  राय  विस्तार  29,685-00

 19  मनोहर  नगर  36,582-00

 केल्लीय  अ  चल

 20  प्रेम  नगर  12,153-00

 उत्तरी  अं  चल

 21...  गाँव  आजादपुर  विस्तार  278-70

 22.  गूजर  डेरी  1,782-39

 23  संजय  नगर  15,73  3-32

 1,49,68  7-21
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 लक्ष्मो  लगर  कास्पलेक्स

 24.  कुन्दन  नगर  2,840-00
 25  गुरुनानकपुरा  5,809-45
 26  कृष्ण  क ुज  45,672-75
 27  दयानन्द  ब्लाक  250-00

 28  मुरु  अ  गत  नगर  विस्तार  60,482«1
 29  भुरु  रामंदास  नगर  23,64
 30  लेत्मी  संगरे

 1,43,480-41
 31.  इकैजप  अ्ताक

 2,201-10
 32  रमेश  फके  17,775+90
 33  सॉलता  पांके  21,9  78-3

 5
 34  शुर्र  अमरदोस  नगर  4,349-60

 3,28,4$  1९26

 पांडव  नगर  शास्वज़ंल्स

 35  वांडनव  मसर
 2,41,43  1-46

 मण्डायसी  फाजलपुर  काम्पलंक्स

 36  माँव  मष्डावली  फाजलपुर  3,350-00
 37  विनोद  नमर  39-45

 शकरपुर  काम्पलक्स

 38  सांव  शक्रवुर  7,894-00
 39  शकरपुर  72,5$  1-७7
 40  स्कूल  ब्लाक  13,719-35  5

 भणेशे  नगर
 64,263-63 42  पीरससाक्रकर  ब्लाक

 9,195-00
 43...  सुब्दरं  म्लांक  4,034-00
 44  खबाध्याव  ब्लाक  835-40
 45  जरुणा  पाक  5०88

 बटपड़गंज  कॉम्फ्लेक्ल
 हु

 46  प्रताप  नगर  22,051-70
 47.  र्शि  बाडेन  4,426-90
 45...  अरचार्य  तिकतना

 77,465-53
 49  क्‍ब्ता  गीढेत  33,380-73

 9,51,385-36
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 विविध  कालोनियां

 50  अनार  कली

 51  भजनपुरा
 52  कथन्द्र  लोक

 53  चन्द्र  नगर

 54  दुर्गापुरी
 55.  दिलशाद  गार्डन

 56.  दीपक  एन्कलंव

 57.  ईस्ट  अजु न  नगर

 58.  गोल्डन  पाक

 59.  इल्द्रा  पार्क

 60.  जगवपुरी  विस्तार

 61  ज्योति  कालोनी

 62.  कान्ति  नगर

 63  लक्ष्मण  पार्क

 64.  मानसरोवर  पार्क

 65.  मोजपुर  घोंडा
 66.  मनोहर  प्रार्क

 67.  नत्यू  कालोनी

 68  पंजाबी  मोहल्ला

 69  राघेपुर

 70.  राम  नगर  विस्तार

 7१1.  हामतगर  कालोनी

 72.  रानी  गार्डन

 73.  रंगपुरी
 74.  शालीमार  पार्क

 75  .  शंकरपुरी
 १6.  सरोजिनी  पार्क

 77  सुन्दर  गाड्ेन

 78  शास्त्री  पार्क

 79  विश्वास  नगर

 80...  जियाउद्दीन  पार्क

 लिखित  उत्तर

 850-00

 19,017-40

 1,380-00

 385-00

 315-00

 2,780-00

 3,960-00

 25,306-17
 500-00

 861-00

 9,660-00

 690-00

 295-00

 3,397-00
 886-00

 4,340-06

 910-00
 850-00

 850-00

 4,298-20  5-00

 4,298-20

 2,800-00

 920-00

 4,344-20
 1,45,995-47

 4,344-20
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 पतिलहुना  के  उत्वदरया  थे  फताआा  आर  कनाडा

 सहका  रिताओं  हारा  सहायता

 जिन॒ुवाव ]

 5388.  श्रीमतो  गोता  सुखर्जो  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  विकास  मंत्री  तिलहनों  के

 दन  में  और  कनाडा  की  सहक।रिताओं  द्वारा  सहायता  के  बारे  में  22  1985  के

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3989  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  में  सोयाबीन  का  क्षेत्र  और  उत्पादन  1982-83  और  1984-85
 के  दोरान  एक  जैसा  ही  जेसाकि  प्रश्न  के  भाग  के  उत्तर  में  बताया  गया  जबकि  मध्य
 प्रदेश  में  तदनूरूप  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई

 1983-84  और  1984-85  के  दौरान  किस  स्त्रोत  से  उपहारस्वरूप  परिष्कृत
 सीड  आयलਂ  मिला  और  वषंवार  उसकी  कितनो  सप्लाई  की  गई  और  1985-86  में  परिष्कृत
 सीड  आयल  की  कितनी  मात्रा  उपहार  में  मिलने  की  संभावना

 राज्य  स्तर  के  तिलहन  उत्पादक  सहकारी  संघों  ने  उन्हें  बेचे  गए  उपहार  के  तेल  का
 किस  तरह  छठी  योजना  में  वर्षबार  उपयोग  किया  तथा  तत्संबंधी  राज्यवार  क्‍या  ब्यौरा  और

 सरकार  1985-86  और  1986-87  के  लिए  उपहार  के  तेल  के  अन्य  किन  प्रस्तावों
 का  अनुसरण  कर  रही  है  ओर  उनमें  से  प्रत्येक  के  अन्तर्गत  कितनी  मात्रा  में  तेल  मिलने  की

 प्रामोण  विकास  विभांग  में  राज्य  भम्त्रो  शन्द्‌  लाल  22

 1985 5  को  अतारांकित  प्रश्न  संझपा  3989  के  भाग  उत्तर  में  उत्तर  प्रदेश  के  संबंध  में
 1983-84  के  लिए  क्षेत्र  तथा  उत्पादन  के  आंकड़े  अस्थायी  हैं  और  ये  राज्य  सरकार  को  जांच  के

 लिए  भेज  दिए  गए  हैं  ।  मध्यप्रदेश  में  1982-83  की  तुलना  में  1983-84  के  दौरान  सोयाबीन
 की  उत्पादकता  में  वृद्धि  हुई  है  ।

 तेल  का  पुनर्निर्माग  तथा  तिलहून  और  विपणनਂ  नामक  राष्ट्रीय  डेरी  विकास
 बोर्ड  की  परियोजना  के  लिए  उपहार  स्वरूप  दिए  गए  तोरिया  तेल  का  स्रोत  का  सहकारी
 संध  है  ।  कनाडा  सरकार  तथा  भारत  सरकार  के  बीच  हस्ताक्षर  किए  गए  समझौते  के  ज्ञापन  के

 अनूसार  कनाडा  1.4.83  से  31.3.1987  की  अवधि  के  दौरान  650  लाख  कनाडा  डालर  के

 मूल्य  का  तोरिया  तेत्  कनाडा  सहकारी  संघ  के  माध्यम  से  राष्ट्रीय  डेरी  बोर्ड  को  मुहैस्या  करेगा  ।

 मध्य  आंध्र  उड़ीसा  और  महाराष्ट्र  के  राज्यों  में

 गठित  तिलहन  उत्पादक  सहकारी  संध  ने  दो  स्तरीय  सहकारी  संरचना  जिसमें  ग्राम  स्तर  पर

 तिलहन  उत्पादक  सहकारी  समितियां  और  राज्य  स्तर  पर  सहकारी  संघ  शामिल  के  माध्यम

 से  तिलहन  तथा  वनस्पति  तेल  का  अधिप्राप्ति  परिसंस्क  रण  और  विपणन  शुरू  करके  तिलहन
 विकास  के  लिए  उपहार  स्वरूप  प्राप्त  तेल  की  बिक्री  स ेअजित  घनराशि  का  उपयोग  किया  है  ।

 194



 17  1907  लिखित  उत्तर

 31-1-1985 5  तक  राज्य  स्तर  के  तिलहन  उत्पादक  संघों  को  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड्ड

 द्वारा  किया  गया  धनराशि  का  राज्यवार  संवितरण  नीचे  दिया  गया  है  :--

 राज्य  संवितरण  कुल  धनराशि  x

 गुजरात  34.22

 मध्य  प्रदेश  7.23

 तमिलनाडु  1.18

 आन्भ्न  प्रदेश  2.36

 उड़ीसा  2.61

 महाराष्ट्र  1.17

 कर्नाटक  0.09

 केन्द्रीय  कार्य  मर्दे  10.51

 59.37

 ><  इसमें  अधिप्राप्ति  समर्थन  ऋण  कार्यकारी  पू  जी  अग्रिम  आदि  से  संबंधित  52.40  करोड़
 रुपए  की  राशि  शाभिल  नहीं  है  |  इसमें  कुल  संवितरण  राशि  11.77  करोड़  रुपए  हो
 जाती  है  ।

 सरकार  के  सामने  तिलहन  विकास  के  संबंध  में  उपहार  स्वरूप  तेल  का  आयात  करने

 के  लिए  इस  समय  कोई  अन्य  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 प्याज  और  उसके  निर्यात  के  लिए  उचित  मूल्य

 5389.  श्री  विजय  एन०  क्‍या  कृषि  ओर  गामोणे  बिकास  मंत्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  प्याज  के  उत्पादकों  को  उचित  मूल्य  सुनिश्चित  और  प्याज  का  निर्यात

 बढ़ाने  के  लिये  क्या  कदम  उठाए  गये  और

 क्‍या  इस  बात  की  निगरानी  का  कोई  प्रस्ताव  है  कि  प्रत्येक  मोसम  में  कुल  कितनी

 भूमि  में  प्याज  की  खेती  की  जाए  ?

 ग्रामीण  बिकास  विभाग  में  राज्य  मत्री  श्रम्दू  लाल  :  राज्य  सरकार  के

 अनुरोध  पर  केन्द्रीय  सरकार  प्याज  के  लिये  मण्डी  में  हस्तक्षेप  करने  की  स्वीकृति  देती  है  और

 राष्ट्रीय  कृषि  सहकारी  बिपणन  संघ  तथा  राज्य  सहकारी  संघों  को  स्वीकृत  मूल्यों  पर
 किसानों  से  प्याज  की  खरीद  के  लिये  मंडी  में  प्रवेश  करमे  का  अधिकार  देती  मंडी  में  हस्तक्षेप
 करने  संबंधी  कार्यों  से होने  वाली  हानि  केन्द्रीय  सरकार  और  राक्‍्य  झरकार  द्वारा  50:  50  के

 आधार  पर  वहन  की  जाती  अभी  यह  योजना  महाराष्ट्र  में  बल  रही  है  और  इस  योजना  को
 किसानों  के  हितों  की  रक्षा  करने  के  लिए  आवश्यकतानुसार  अन्य  राज्यों  में  भी  लागू  किया

 प्याज  का  निर्यात  नाफेड  के  माध्यम  से  किया  जाता  १रम्परागत  मंडियों  के  अलावा

 भारतीय  प्याज  के  लिए  नई  मण्डियों  का  भी  पता  लगाया  जा  रहा  है  ।
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 इस  समय  प्याज  की  खेती  के  क्षेत्र  का  विनियमन  करे  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  केन्द्रीय

 सरकार  के  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 बडहीसा  में  नारियल  धागात

 5390.  धो  अनन्त  प्रसाद  सेठी  :  क्‍या  कृषि  और  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नारियल  विकास  बोर्ड  नहर  के  किनारे  पर  नारियल  लग।ने  के  लिए  उड़ीसा
 कार  को  राज  सहायता  दे  रहा

 क्‍या  नारियल  विकास  बोर्ड  का  विचार  तटीय  राहत  क्षेत्र  में  बागान  खगाने  के  लिए

 इस  प्रकार  की  राजसहायता  उड़ीसा  समुद्र  तटीय  और  चिलका  क्षेत्र  विकास  विगम  लिमिटेड  को

 देने  का  और

 यदि  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रामोण  दिकास  बिसाग  में  राम्य  मंत्री  लग्दू  क्षाख  :  जी  नहरों
 के  किनारे  नारियल  के  पेड़  लगाने  के  लिए  नारियल  विकास  बोडं  द्वाय  उड़ीसा  स्नरकार  को  वित्तीय

 सहायता  दी  जा  रहो  है  ।

 नारियल  विकास  बोड़े  ऐसे  किसी  प्रस्ताव  पर  थिचार  नहीं  कर  रहा  है  ।

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सरोजिनो  नई  दिल्‍लौ  में  सिल्क  बूथ

 539  श्रीमती  बिद्याबतों  लतुर्वेदी  :  क्या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 सरोजिनी  नई  में  दिल्ली  दुग्ध  योजतर  के  कितने  दृूथों  करे
 गिरा  दिया  गया

 इन  मिल्क  बूथों  को  कब  गिराया  गया

 इन  बूथों  को  बनाने  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 इन  बूथों  को  कब  तक  फिर  से  बनाए  जाने  की  संभावना  है  ?

 भ्रामीण  विकास  विभाग  में  राज्य  भम्त्री  चन्‍्यू  लाल  :  और  (a)  सरोजब्री
 नगर  में  एक  दूध  का  बूथ  28.5.1984  को  गिराया  गया

 ह  और  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  ने  जिसे  दूध  के  बूथ  का  निर्माण  करने  का
 कार्य  सोंपा  गया  था  बताया  है  कि  निकटवर्ती  क्षेत्र  के  दुकानदारों  की  आपत्तियों  तथा  जवरोधों  के
 कारण  विलम्ब  हुआ  है  ।  इसे  देखते  हुए  बह  बतलाना  कठिन  है  कि  निर्माण  किस  तारीख  तक  पूरा
 हो  वंसते  उस  स्थान  पर  लोगों  को  द्रुघध  का  वित्तरण़  किया  जा  रहा
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 शाब्ट्रीय  डेरी  थिंकास  बोर्ड  हारा  गायों  का  अभ्यात

 39  2  ए  ०  7
 ्क  हर

 मंत्री  बतागे
 ब्ल्ऊुड “3292.  थी  एम  रघुओ  रेड

 ।
 :  क्या  कृषि  और  प्रामौभ  विकास  मंत्री यह  बताने श्री  मुल्लापहलो  रामसशाम

 की  कृपा  फरंगे  कि  :

 क्या  दुग्ध  चूंणें  और  बटर  आयंल  के  आयांत  से  दुग्ध  क्राति  लाए  जौने  बावजूद
 सरकार  ने  अब  20,000  जिदेशी  गाए  आयात  करने  का  निर्णय  लिया

 क्या  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  गायों  के  भ्रायांत  के  संबंध  में  समन्वय  का  कार्य  करेगा
 और  सप्ृृचा  कार्म

 क्‍या  यह  निर्णय  जनसंद्या  में  होने  वाली  भारी  वृद्धि  अथवा  आपरेशन  और
 -2  संबंधी  परियोजनाओं  की  कमियों  के  आधार  पर

 क्‍या  सभिति  के  निष्कर्षो  के  अनुसार  त॑यार  की  गई  आपरेशन  परियोजना  के
 अस्तगंत  पशुओं  का  आयात  किया  जा  रहा  और

 किन  नस्‍्लों  का  आयात  किया  जा  रहा  है  उनकी  न्यूनतम  और  अधिकतम  आय  क्या

 है  ।  उनके  परिवहन  पर  आने  वाली  लागत  सहित  उनका  मूल्य  विदेशी  मुद्रा  में  कितना  है  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  शाण्य  मम्त्री  लम्दू  लाल

 भारत  सरकार ने  ग्रींस  की  राजकुमारी  माननीया  आइरीन  का  दुधारू  गायों  को  दान  देने  का  प्रस्ताव
 स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 हाँ  ।

 नहीं  ।

 नहीं  ।  झा  समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  आपरेशन  परियोजना  शुरू  करने
 की  सिफारिश  नहीं  की  है  ।

 विभिन्‍न  जिन  पर  उपहार  में  प्राप्त  गायों  को  पूरा  उतरना  को

 राजकुमारी  आइरीन  को  प्रस्तुत  किया  गया  उनकी  तरफ  से  दान  में  दी  जाने  वाली

 दुघारू  गायों  की  नसस्‍लों  और  उनकी  न्यूनतम  तथा  अधिकतम  आयु  के  बारे  में  कोई  सूचना  प्राप्त  नहीं

 हुई  घू  कि  दूधारे  गायों  को  दान  में  दिया  जाना  अतः  इसमें  परिवहन  की  लागत  सहित
 विदेशी  मुद्रा  का  कोई  खर्चा  शामिल  नहीं  है  ।

 भारत  ओर  अम्य  एशियापगों  देशों  में  उदेरकों  की  जपते

 5393.  श्री  विमल  कांति  घोष  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामीण  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  में  उवंरकों  की  खपत  बढ़ा  ने  हेतु  कदम  डठाये  थये  ह

 यदि  तो  तल  बंधी  रा  क्‍या

 गत  पाँच  वर्षों  क ेदौरान  इस  सम्बन्ध  में  किस  सीमा  तक  सफलता  भिली  और
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 कोरिया  जनवादी  बंगला  पाकिस्तान  और

 एशिया  के  अन्य  विकासशील  देशों  में  प्रति  हैक्टेयर  उवंरकों  की  खपत  की  तुलना  में  भारत  में  इस

 समय  उबरकों  की  खपत  का  स्तर  क्‍या  है  ?

 ग्रामीण  विकास  विभाग  सें  राज्य  मंत्री  चस्त  लाल  :  और  उवेरकों

 की  खपत  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उठाये  गये  विभिन्‍न  कदम  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 देश  में  उ्वेरकों  की  खपत  1980-81  के  55.16  लाख  मीटरी  टन  से  बढ़कर  1984-

 85  में  लगभग  83.74  लाख  मीटरी  टन  हो  गई  है  ।

 नवीनतम  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार  1982-83  में  भारत  और  संदर्भित  अन्य

 देशों  में  प्रति  हैक्टार  खपत  नीचे  दी  गई  है  :--

 ----  —  सन

 दे  कृष्य  भूमि श  कृष्य  भूमि  हैक्टार

 भारत  36.9

 कोरिया  गणतन्‍्त्र  281.7

 जापान
 *

 412.1

 चीन  157.5

 बंगला  देश  51.2

 थाइलेंड  उपलब्ध  नहीं

 पाकिस्तान  61.6

 .  फिलिपाइन  28.8

 जिवरण

 उर्वरक  की  खपत  में  वृद्धि  करने  के  लिए  उठाए  गए  कदस  :

 1.  घरेलू  उत्पादन  और  आयात के  द्वारा  उवंरकों  की  समुचित  और  ठीक  समय  पर
 उपलब्धता  सुनिश्चित  की  गई  है  ।

 2.  चुनींदा  जहां  खपत  क्षमता  विद्यमान  है और  इस  समय  खपत  कम  में  एक
 गहन  उवरक  सम्बद्ध  न  अभियान  आरम्भ  किया  गया  इस  योजना  के  अन्तर्गत

 आवृत्त  किए  गए  जिलों  की  संख्या  1981  के  67  से  बढ़ाकर  इस  समय  104  कर
 दी  गई  है  ।

 3.  देश  भर  में  रेल-शीष  गन्तव्य  की  बजाए  ब्लाक  स्तर  तक  उवंरकों  को  सरकारी  खर्च
 से  भेजा  जाता  है  ।

 4.  15-8-198  1  से  वितरक  एजेंसियों  को  वितरण  लाभाश  बढ़ा  कर  लगभग  22
 शत  कर  दिया  गया  इसे  20-5-1983  से  और  बढ़ा  दिया  गया  है  ।
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 9  जी

 अधिभीकिककल  न  बकक  लक  —  आम  थओ  a

 कृषि  जिसमें  उर्वरक  भी  शामिल  की  खरीद  और  वितरण  के  लिए
 राज्यों  को  दिए  जाने  वाले  अल्पकालिक  ऋणों  की  मात्रा  1979-80  में  136  करोड़
 रुपये  से  बढ़ाकर  1980-81  में  200  करोड़  1982-83  में  250  करोड़
 रुपए  और  1983-84  तथा  1984-85  के  लिए  260  करोड़  रुपए  कर  दी  गई  ।

 उपभोक्ता  केन्द्रों  क ेनिकट  उर्वरकों  की  आसान  उपलब्धता  को  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  बिक्री  केन्द्रों  की  संछडया  30-11-1981  के  लाख  से  बढ़ाकर  31-3-
 1984  से  1.47  लाख  कर  दी  गई  है  ।

 सभी  किस्मों  के  उवरकों  के  मूल्य  29-6-1983  से  लगभग  7.5  प्रतिशत  कम  कर

 दिए  गए  हैं  ।

 उर्वरक  के  मूल्यों  में  बढ़ोत्तरी  को  प्रतिबिवित  करने  के  लिए  फसलों  के  समर्थन  मूल्यों
 में  वद्धि  करके  अनुकूल  लागत  लाभ  अनुपात  सुनिश्चित  किया  गया  ।  1982-83  में
 4.19  किलोग्राम  घान  के  लिए  किलोग्राम  नाइट्रोजन  पोषक  खरीदने  की

 श्यकता  इस  29-6-1983  से  उवंरकों  के  मूल्यों  मे ंकमी  और  धान  के

 समथंन  मूल्य  के  बढ़ने  के कारण  केवल  3.41  किलोग्राम  की  आवश्यकता  होगी  ।

 छोटे  और  सीमान्त  किसानों  को  सहायता  देने  के लिए  250  करोड़  रुपए  की  लागत

 की  एक  योजना  को  स्वीकृति  दी  गई  जिसका  एक  महत्वपूर्ण  धटक  उवंरकों  के

 मिनिकिटों  का  वितरण  करने  का  है  ।

 भारतीय  ख!'द्य  निगम  के  पास  पड़े  दो  साल  पुराने  स्टाक  को  किसानों  को  ।5

 शत  रियायत  पर  बेचने  का  निर्णय  किया  गया  ।  यह  छूट  सरक!र  द्वारा  सभी  किस्मों

 के  उंरकों  के  मूल्यों  में  से  की  गई  7.5  प्रतिशत  की  कमी  के

 रिक्त  होगी  ।

 किसानों  को  समय  पर  तथा  पर्याप्त  मात्रा  में  उर्वरक  और  अन्य  आदान  सुलभ

 कराने  के  लिये  दो  प्रमुख  फसल  मौसमों  से  पहले  आदान  पखवाडे  मनाये

 79  को  योजना  के  अभ्तर्गेत  निकाले  गए  डा

 5394.  थी  बाई०  पी०  योगेश
 ।

 :  क्या  निर्माण  और  आबास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्रो  राम  पूजन  पटेल

 क्‍या  नई  पद्धति  की  हुडकों  1979  के  अन्तगंत  अब  तक  निकाले  गए  ड़ा  में

 घोषित  सफल  आवेदकों  को  क्षेत्र  बदलने  की  अनुमति  दे  दी  ग  ई

 यदि  तो  उन  आवेदकों  का  पौरा  क्‍या

 क्या  हुडको  1979  के  अन्तगंत  अब  तक  4  ड़ा  निकाले  जा  चुके

 यदि  तो  ड्रा-बार  ब्योरा  क्‍या
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 क्‍या  उपयुक्त  में  निकाले  गये  साम्पन्य  ड्रा  के  सम्बन्ध  अब  तक  विशेष  डरा

 नहीं  निकाले  णये  और

 यदि  उत्तर  सकारात्मक  है  तो  देरी  के  ब्यौरा-वार  कारण  क्‍या  हैं  ?

 निर्माण  ओर  आवास  मंत्रों  अश्बुल  :  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है

 तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पत्र  सूचना  कार्यालय  से  टेलोफोल  का  कनेक्शन  काटा  जाना

 5395.  थो  एस०एम०  गुरड्डी  :  क्‍या  सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  पत्र  सूचना  कार्यालय  में  अनेक  टेलीफोनों  के  कनेक्शन  काट  दिये  गये

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  इन  क्क्‍्शनों  के  काटे  जाने  का  कारण  देगराशि  का  भुगतान  न  किया  जाता
 अथवा  समय  पर  भुगतान  करने  में  विभाग  की  अकुशलता

 यदि  तो  क्‍या  इसके  लिगसे  किसी  अधिकारी  जिम्मेदार  ठहराया  गया
 ओर

 टेलोफोम  के  कनेक्शन  कटे  रहने  की  अवधि  के  दौरान  सम्यचार  संवाददाताओं  के
 कितने  प्रेस-ब्रीफिग  दिये  ओर  सम्मेलन  बुलाये  ?

 सूचना  और  प्रसारण  मस्वालय  के  राज्य  मस्त्री  थबोी०एन०  :

 23  टेलीफोनों  के  कनेक्शन  19  1985  से  23  1985  तक  की  अवधि
 दौरान  कटे  रहे  ।

 और  देय  राशि  का  भुगतान  न  किए  जाने  पर  टेलीफोनों  के  कनेक्शनों  को  डाक
 तार  विभाग  द्वारा  काट  दिया  गया  बिलों  का  भुगतान  कतिपय  अपरिहायें  कारणों  से  समय

 पर  नहीं  किया  जा  सका  ।  जिम्मेदारी  निश्चित  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठा  ।

 रिपोर्टरों  द्वारा
 कोई

 प्रेस  कांप्र  स/ब्रीफिग  आयोजित  नहीं  की  गई  ।

 वनस्पति  एककों  के  लिए  उत्पाद-मिश्र

 5396.  थ्रो  राम  समुझाबन  :  क्या  खाल  ओर  मायरिक  पृ्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  हाल  ही  में  वनस्पति  एककों  के  लिए  उत्पाद  मिश्र  की  एक  नई  नीति

 की  घोषणा  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या
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 क्‍या  कुछ  वनस्पति  एककों  ने  में  अर»  बी०डी०  प्रम  आयल  को  वनस्पति  के  रूप

 में  बेचा  था
 और  काफी  मुनःफा  कमाया  यदि  तो  उन  एकक़ों  के  नाम  क्‍या  हैं  तथा  उनके

 विरुद्ध  क्या  कारंबाई  की

 अचानक  नमूना  भरने  की  कोई  प्रक्रिया  है  ताकि  यह  सुनिश्चित  हो  सके  कि

 पाम  आयल  का  उपयोग  वनस्पति  उत्पादन  में  नहीं  किया  जाये  बल्कि  तैयार  माल  में  कोई

 कारक  पदार्थ  भी  न  और

 क्‍या  इसका  परीक्षण  करने  के  लिए  कोई  केन्द्रीय  प्रयोगशाला  है  और  यदि  तो

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रो  बरेन्त्र  :  और  वनस्पति  एककों  के

 लिए  तेल-भिश्रण  व्यापक्र  विभिन्‍नताओं  के  अश्वीन  होता  जो  राज्य  ब्यापार  निगम  के  पास  उपलब्ध
 आयातित  तेल  की  किस्म  पर  निर्भर  करता

 किक्षी  भी  वत्स्पति.एकक  द्वारा  आर०बी०डी०  ताड़  का  तेल  वनस्पति  के  रूप  में  पैक

 करने  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 और  नमूने  एकत्र  करने  के  लिए  नियमित  रूप  से  अध्ञानक  निरीक्षण  किये  जाते  हैं
 जिनका  वनस्पति  तेल  तथा  वसा  निदेशालय  की  प्रथोगशाला  में  पारम्परिक  तथा  आधुनिक
 दोनों  तकनीकों  से  यद्द  देखते  के  लिए  विश्लेषण  किया  जाता  है  कि  क्या  वे  निर्धारित  बिशिष्टियों  के

 अनुरूप  हैं  ।

 पूर्वी  दिललो  में  केगत्रीय  भाण्डागार  निमम  की  खाहुर  वियारी  का  गिरना

 5397.  थो  कमला  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  खाह्म  और  नागरिक  पति  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पूर्वी  दिल्ली  में  केन्द्रीय  भाण्डागार  निगम  के  चारों  ओर  की  बाहर  दिवारी

 धामी  में  9  1985  को  आए  अन्धड़  से  गिर  भाई  थी  जिसमें  ग्रामीण  मारे  गए

 क्या  उक्त  दीवार  के  बनाने  में  प्रयोग  की  गई  सामग्री  घटिया  पाई  गई  है  और  केन्द्रीय

 अपराध  विज्ञान  अनुसंधान  प्रयोगशाला  ने  उसका  नमूना  लिया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का

 विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पति  संत्रों  बोरेम्ट्र  9-4-1985  को  जब  शहर  में

 अन्धड़  आया  था  तब  सेस्ट्रल  वेयरहाउसिंग  का  रपोरेशन  के  पटपड़गंज  स्थित  भाण्डागार  की

 दीवारी  का  एक  हिस्सा  गिर  गया  दो  जिन्होंने  दीवार
 की

 तरफ  आश्रय  ले  रखा

 मारे  गये  थे  ।

 और  दीवार  में  लगी  निर्माण-सामग्री
 के

 नमूने
 दो  प्रयोगशालाओं

 को  भेजे  गए

 हैं  जिन्हें  दोवार  बनाने  में  इस्तेमाज़  को  गई  सामग्री  की  क्वालिटी  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  देने  के  लिए

 कहा  गया  है|  उनसे  रिपोर्ट  प्राप्त  होने  कारपोरेशन  द्वारा  यथावश्यक  कार्रवाई  की
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 प्रेस  परिषद  को  गतिविधियों  का  प्रचार

 5398.  डा०  कृपासिस्धु  भोई  :  क्या  सचना  और  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  प्रेस  परिषद  ने इस  बात  पर  स्लेद  प्रकट  किया  है  कि  उसकी  गतिविधियों  को

 समुचित  प्रचार  नहीं  दिया

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 उसकी  शिकायतों  को  दूर  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जाने  का  विचार  है  ?

 सूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  थो०  एन०  :  हां  ।

 और  परिषद्‌  ने  जो  कदम  उठाए  हैं  उनको  बह  पर्याप्त  समझती  है  और  इस
 मामले  में  सरकार  के  विरुद्ध  उसकी  कोई  शिकायत  नहीं  है  ।

 भविष्य  निधि  के  मामलों  को  पंरबो  हेतु  राज्यों  के लिए  वकीलों  को  मियुक्ति

 5399.  थ्रो  रामबहाबुर  सिह
 थो  विजय  कुमार  मिथ

 क्‍या  विभाग  द्वारा  कमंचारियों  की  भविष्य  निधि  से  सम्बद्ध  मामलों  की  पैरवी  के

 लिए  ग्कील  नियुक्त  किए  जाते  यदि  तो  उनकी  राज्यवार  संख्या  कितनी

 क्‍या  वकीलों  को  कम  शुल्क  का  भुगतान  किया  जाता  है  जिसके  कारण  बे  मामलों  में

 अधिक  रुचि  नहीं  लेते  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उसका  शुल्क  बढ़ाने  और  अन्य  वेतनभोगी  वर्गों

 की  तरह  उन्हें  भी  महंगाई  भत्ता  देने  का  और  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 भ्रम  सम्तालय  के  राज्य  मंत्री  टो०  :  कमंचारी  भविष्य  निधि  संगठन

 के  मामलों  की  पे्‌रवी  करने  के  लिए  प्रत्येक  राज्य  में  वकीलों  का  एक  पैनल  तैयार  किया  गया

 वकीलों  संख्या  के  संबंध  में  राज्य-वार  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 और  उच्च  न्यायालयों  में  मामलों  की  परवी  करने  के  लिए  विधि  मंत्रालय  द्वारा

 निर्धारित  फीस  और  निचली  अदालतों  के  मामले  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  निर्धारित  फीस  वकौलों

 को  दी  जाती  है  ।

 |
 :  क्‍या  भ्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विवरण
 ——

 पैनल  में  लिए  गये  वकीली  की  संश्ष्या
 eee  ae  अमन  जन  पता  सन  जननी  समन  बन

 क्रमांक  राज्य  का  नाम  लोअर  कोटस  उच्च  कुल

 ॥  2  ॥  3  4  5

 1.  आ+न्न  प्रदेश  2  2  4

 2.  बिहार  सहायक  पढ्लिक  प्रोसिक्यूटर  की  4  4

 सेवाएं  ली  गई
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 ||  2  3  4  5

 3.  दिल्‍ली  4  2  6

 4.  गुजरात  कोई  पैनल  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थायी  कान्सलस  और

 5.  पंजाब  और  हरियाणा

 6.  कर्नाटक

 7.  केरल

 8.  मध्य  प्रदेश

 9.  महाराष्ट्र

 10.  उत्तर-पूर्व  क्षेत्र

 11.  उड़ीसा

 12.  राजस्थान

 13.  तमिलनाडु

 14.  उत्तर  प्रदेश

 15.  पश्चिम  बंगाल

 कुल  :

 ]

 सरकार  के  प्लीडरों  द्वारा  मामलों  की  पैरवी  की  जाती  है  ।

 67

 पैनल  में  लिए  गए  जैसा
 कि  कालम  4  में  दर्शाया  गया

 द्वारा  पैरवी  की  जाती

 15

 12

 13

 सरकारी  वकीलों  की  सेवाएं
 प्राप्त  की  जाती  हैं  ।

 पैनल  में  लिए  गए  जैसा

 कि  कालम  4  में  दर्शाया  गया
 द्वारा  पैरवी  की  जाती  है  ।

 12

 20

 170

 1  20

 केन्द्रीय  सरकार  के  6

 स्थायी  विधि-वक्ताओं
 की  सेवाए  सी  जा

 रही

 67

 9  9

 3  18

 3  15

 3  16

 2  2

 5  5

 2  14

 22  42

 58  228

 सूखा  प्रवण  क्षेत्र

 5400.  श्षो  प्रिय  रंजन  बास  सुशो  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोण  बिकास  मन्त्रो  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्‍या  उनके  मंत्रालय को  जानकारी  है  कि  भारत  के  सूखा  प्रवण  क्षेत्रों  में  सिचाई  की

 सुविधा  न  होने  के  कारण  भारी  कठिनाई  होती
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 -----  जमा  जणज-गतन्‍्र्प+न्‍न्‍

 ग्रदि  तो  देश  में  विशेषकर  पश्चिम  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश  और  उड़ीसा  में

 कुल  कितना  सूखा  अ्रवण  क्षेत्र  और

 पश्चिम  बंगाल  के  पुरुलिया  बांकुरा  और  पश्चिम  दीनाजपुर  सूखा  प्रवण  जिलों  के

 लिए  सातत्रीं  बोजना  में  कया  विशिष्ट  कार्यक्रम  प्रारम्भ  किए  गए  हैं  ?

 प्रामोण  विफास  विभाग  में  राज्य  मन्त्र  चम्दटू  लाल  :  ओर

 कोटि  की  पारिस्थितिक  पद्धति  के  सिंचाई  की  सुविधाएं  न  होने  से  सूथाप्रस्त  क्षेत्रों  को

 हानि  पहुचती  है  ।  मानसून  की  अनिश्चितता  के  कारण  सूखाग्रस्त  क्षेत्र  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया

 है  जिसके  अन्तगंत्र  इन  बाढ़ों  पर  जोर  दिया  गया  है  :  लघु  सिंचाई  का  भूमि  और  जल

 बानिकी  औ्रोर  क्षरागाह  तथा  पशु-पालन  |  यह  कार्यक्रम  वर्षा  के  औसत  और  सिचित

 क्षेत्र  के  प्रतिशत  के  आधार  पर  चुने  हुए  खंडों  में  1970-71  से  लागू  किया  जा  रहा  अब  इस
 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  13  राज्यों  के  88  जिलों  के  615  खंडों  का  लगभग  5.53  लाख  वर्ग  किलो

 मीटर  क्षेत्र  है  ।  पश्चिम  उत्तर  प्रदेश  भौर  उड़ीसा  में  इस  कार्यक्षेत्र  के  बारे  में  विशेष  सूचना

 इस  प्रकार  है  :--

 राज्य  जिले  का  माम  शासित  खंडों  को  संख्या

 1.  पश्चिम  बंगाल  |.  बांकुरा  7
 9

 पुरुलिया  20
 3.  मिदनापुर  7

 योग  :  34

 2.  उत्तर  प्रदेश  1.  जालौन  3

 2.  हमीरपुर  5

 3.  मिरजापुर  10

 4.  इलाहाबाद
 5.  बांदा  10
 6.  झांसी

 7.  ललितपुर  2

 8.  बहराइच  14

 9.  गोंडा  4

 10.  लखीमपुर  खेरी  2

 11.  सीतापुर  3

 12.  चनोली  4

 13.  पोड़ी  गढ़वाल  10
 14.  टेहरी  गढ़वाल  3

 15.  अल्मोडा  8

 16,  पिथौरागढ़  5

 योग  :  87
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 3.  उड़ीसा  1.  फूलबमी  14

 2.  कालाहांडी  11

 3.  बोलनगीर  8

 4.  संम्बलपुर  6

 योग  :

 या

 39

 चूः  कि  इस  कायंक्रम  के  मुख्य  उद्देश्य  पारिस्थितिक  संतुलन  को  फिर  से  बनाना  और

 समन्वित  क्षेत्र  विकास  कार्यक्रम  के  रूप  में  पशुधन  और  मानव  संसाधनों  की  उत्पादकता
 को  सुधार  करके  लोगों  की  आय  में  वृद्धि  करना  इसलिए  आमतौर  पर  इस  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 शुरू  किऐ  मए  कार्यभूमिं  और  जल  पौधरोपण  और  चरागाह  लघु  शुष्क

 भूमि  पर  खेती  तथा  पश्‌धन  विकास  से  संबंधित  होते  इसके  हष्टिकोण  का  सातवीं  योजना  में  भी

 अनुसरण  किया  जाता  रहेगा  |  जहां  तक  पश्चिम  बंगाल  में  इस  कार्यक्रम  के  लिए  विशिष्ट  योजनाओं
 का  संबंध  कार्यक्रम  वाले  जिलों  की  योजनाएਂ  राज्य  सरकार  से  अभी  प्राप्त  होनी  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  का  पश्चिमी  दीनाजपुर  जिला  हस  कार्यक्रम  के  अन्तंगंत  शामिल  नहीं  किया

 गया  है  ।

 बिहार  के  लिए  केर्द्र  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामोण  अल  पूति
 कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  अतिरिक्त  अल  पूति  योजना

 5401,  थो  रामाश्रय  प्रसाद  सिह  :  क्‍या  निर्माण  ओर  आवास  मन्ती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  1984-85  के  दौरान  कुछ  अतिरिक्त  जल  पूर्ति  योजनाएं

 अनुमति  ओर  केन्द्र  प्रायोजित  त्वरित  ग्रामीण  जल  पूर्ति  कायंक्रम  में  शामिल  करने  के  लिए  भेजी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 3  1985  तक  उनमें  से  कितनी  योजनाओं  को  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ?

 निर्माण  और  आबास  मम्त्री  अब्दुल  :  हाँ  ।

 और  1984-85  के  दौरान  बिहार  शासन  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  ग्रामीण  जल

 संप्लाई  जिसमें  1041,89  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  पर  2929  समसस्‍्याग्रस्त

 ग्रामों  में  1087  लाख  जनसंख्या  का  लाभान्वयन  शामिल  ईस  मन्त्रालय  के  सी०  पी०  एच०  ई०

 ई०  ato  द्वारा  तकनीकी  हृष्टि  से  अनुमोदित  कर  दो  गयी

 उबरकों  का  उत्पादन  और  क्षपत

 5402.  श्री  फ्रिय  रंजन  दास  सुरशी  :  क्‍या  कृषि  ओर  प्रामोश  विकास  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
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 देश  में  क्रमशः  वर्ष  1981-82,  1982-83,  3-84  और  1984-85  में  कृषि

 क्षेत्र  मे ंउवरकों  की  कुल  खपत  कितनी  हुई

 (q)  किस  राज्य  में  सबसे  अधिक  खपत

 उक्त  वर्षों  मे ंउबरकों  का  कुल  उत्पादन  कितना  और

 उक्त  वर्षों  के  दौरान  उवरकों  के  लिए  कुल  कितनी  राज  सहायता  दी  गयी  ?

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  मसत्री  अम्यू  लाल  :  उवंरकों  की  वषवार

 कुल  खपत  नीचे  दी  गई  है

 मीटरी  टन  पोषक

 वर्ष  2  2-8  3  4  (

 खपत  60.64  63.88  83.74

 उदबंरकों  की  सर्वाधिक  खपत  उत्तर  प्रदेश  राज्य  में  हुई  है  ।

 तथा  उवंरकों  का  कुल  देशी  उत्पादन  और  उन  पर  राजसहायता  निम्न  प्रकार

 बषं  ]-82  63.88  77.10  5

 देशी  उत्पादन  40.93  44.04  45.33  राजसहायता
 मी ०  टन

 पोषक

 राज  सहायता  375  605

 २०)

 लगजाति  क्षेत्रों  यें  स्याय-प्रशासन

 .  5403.  श्री  गिरिधर  गोंमांगों  :  क्या  विधि  और  स्याय  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 उनके  मन्त्रालय  ने  देश  के  जनजाति  क्षेत्रों  में  न्‍्याय-प्रशासन  को  प्रभावी  बनाने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए

 क्या  उन  राज्यों  जिनमें  जनजाति  क्षेत्र  हैं  जनजाति  क्षेत्रों  में  न्‍्याय-प्रशासन  को

 प्रभावी  बनाने  के  लिए  कोई  कदम  उठाए

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 कया  सातणें  और  आठवें  वित्त  आयोग  ने  अनुच्छेद  क्षेत्रों  के  अधीन  प्रशासन  के

 स्‍तर  को  ऊँचा  करने  की  सिफारिश की  है  ?
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 विधि  ओर  स्थाय  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एच०  आर०  से  किन्हीं
 बिनिदिष्ट  ब्यौरों  के  अभाव  में  क्षेत्रों  में  न्याय  प्रशासन  के  लिए  उठाए  गए  के

 अधीन  कोई  जानकारी  प्रस्तुत  करना  संभव  नहीं  न्याय  का  प्रशासन  देश  जिसके  अन्तर्गत

 जनजाति  क्षेत्र  भी  विभिन्‍न  न्यायालयों  के  माध्यम  किया  जाता  जिला  और  अधीनस्थ

 न्यायालयों  में  न्‍्याय-प्रशासन  मुख्यतः  राज्य  सरकार  से  संबंधित  है  संविधान  के  श्रनुच्छेद  235  के

 अधीन  जिला  न्यायालयों  और  उनके  अधीनस्थ  न्यायालयों  का  नियंत्रण  उच्च  न्यायालय  में  निहित

 होता  है  ।

 हां  ।  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  का  सातवें  वित्त  आयोग  और  आठवें
 वित्त  आयोग  की  केवल  उन  सिफारिशों  से  है  जो  न्यायिक  प्रशासन  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के
 बारे  में  हैं  ।

 गर  सरकारो  क्षेत्र  हारा  प्रामोभ  उद्योगों  का  विकास

 5404.  थी  जगम्माथ  पटनायक  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कस्पनों  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 किः

 क्‍या  गैर  सरकारी  क्षेत्र  द्वारा  ग्रामीण  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  एक  योजना  बनाने

 का  एक  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  उद्योगपतियों  कं साथ  कोई  बातचीत  की  गई  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  से

 केन्द्रीय  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  केयर  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  विकास

 बायुकत  अखिल  भारतीय  हस्तकला  केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  ओर  सघु  उद्योग  विकास
 संगठन  जैसे  अपने  विभिन्‍न  अभिकरणों  के  माध्यम  से  पूरे  देश  विशेष  रूप  से  ग्रामीण  तथा  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  लघु  तथा  कुटीर  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिए  उद्यत्रियों  की  सहायता  करती  पिछड़े
 क्षेत्रों  में  उद्योग  स्थापित  करने  वाले  उद्यमियों  को  कई  प्रोत्साहन/रियायतें  दी  जाती  हैं  ।

 12  तक्कुओं  बाले  नये  माइल  के  चरखे  के  लिये  राज  सहायता

 5405.  क्रो  वो०  सोमन'ड्ी  सवरा  राय  :  क्‍या  उद्योग  और  कस्पनो  कार  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खादी  और  ग्रामोद्योग  आयोग  द्वारा  हाल  द्वी  में  हाथ  से  बुनाई  करने  हेतु  विकसित

 किए  गए  ।2  तक्रुओं  वाले  नए  माडइल  के  चरखे  की  मुख्य  बातें  क्‍या  और  प्रत्येक  एकक  पर

 अनुम।नित  लागत  कितनो  आती

 इस  नए  माडल  को  हथकरघा  बुनकरों  में  लोकप्रिय  बनाने  हेतु  खादी  और  प्रामोद्योग

 आयोग  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए

 क्‍या  सरकार  का  विचार  दस्तकारों  की

 माडल  के  चरखे  की  बिक्री  में  राज  सहायता  देने  का  है

 हायता  करने  हेतु  इस  12  तकुओं  वाले  नए

 ;  और
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 यदि  तो  कितनी  तथा  कब  ?

 उद्योग  और  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  12

 तकुओं  वाले  नए  माडल  के  चरखे  की  प्रमुख  विशेषताए  निम्न

 (1)  घरखे  का  स्टेंड  ए  गलो  से  बना  है  और  इसका  फ्रम  10  गेज  की  धातु  की  चहर  का

 बना  हुआ  है  ।

 हि
 (2)  मजबूत  होने  के  कारण  ये  चरखे  ज्यादा  समय  तक  चलते  हैं  ।

 (3)  यह  चरंखा  पैडल  से  चलता  है  और  ट्रं  डिल  ढलवें  लोहे  के  बने  हुए  हैं  ।

 (4)  10  बाल  वियरिंग  प्वाइंट  का  होने  के  कारण  यह  चलने  में  हल्का  है  ।

 (5)  1/10  अश्व  शक्ति  से  कम  भार  बनाये  रखने  के  लिए  बी०  एस०  आई०  मानक  के
 अन्तगंत  भार  के  लिए  एम  चरखों  का  परीक्षण  किया  जाता  है  ।

 यह  चरखा  उन  एककों  की  कार्यरत  एजेंसियों  को  स्वीकृत  किया  जाता  है  जिसमें  25  चरखे

 और  4  फ्लाई  फ्रम  होते  हैं  जो  चरखे  पर  कताई  में  आवश्यक  पोनियों  की  पूर्ति  करते  12

 तकुओं  और  4  फ्लाई  फ्रमों  वले  25  चरखों  के  एक  एकक  की  लागत  1.20  लाख  to  आती  है  ।

 नए  माडल  के  ।2  तकुओं  वाले  चरखा  एकक  खादी  के  उत्पादन  में  लगे  संस्थानों  को

 स्वीकृत  किये  जाते  इन  संस्थानों  को  चरखे  की  कीमल  के  लिए  100  प्रतिशत  ऋण  उपलब्ध

 कराया  ज  त  खादी  के  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर  रहे  संस्थानों  को  भी  संस्थानों  में  पंजीकृत

 हथकरघा  बुनकरों  के  माध्यम  से  बुनाई  के  लिए  आवश्यक  सहायता  प्रदान  की  जाती  है  ।

 और  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  खादी  के  कार्यक्रम  को  कार्यान्वित  कर  रहे
 संस्त्रानों  को

 12  तकुओं  वाले  नए  माडल  के  चरखा  एककों  की  कीमत  के  लिए  100  प्रतिशत  ऋण
 उपलब्ध  कराता  नए  मांडल  के  एककों  के  लिए  राजसहायता  देने  का  कोई  भी  प्रस्ताव

 इस  समय  सरकार  अथवा  आयोग  के  विचाराघीन  नहीं  है  ।

 काजू  छिलका  द्रव्य  का  उत्पादन

 5406.  श्री  बिजय  एन०  पाटिल  :  क्या  उद्योग  और  कंपनो  क्षार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 काज्‌  छिलका  द्रव्य  का  वाधिक  उत्पादन  कितना  और

 इसमें  से  कितना  द्रव्य  देश  में  कच्चे  माल  के  रूप  में  उपयोग  में  लाया  जा  रहा  है  ?

 उद्योग  और  कंम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर

 काजू  छिलका  द्रव्य  के  वास्तविक  उतल्ादन  के  बारे  में  निश्चित  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं

 किन्तु  काजू  छिलका  द्रव्प  का  अनुमानित  उत्पादन  23,000  मी०  टन  प्रति  टन  प्रति  वर्ष  है
 जिप्तका  उपयोग  विशेष  प्रकार  के  पेन्ट्स  इन्सुलेटिग  बानिशों  उद्योग  के

 विशेष  प्रकार  के  योजक  पदार्थों  आटोमोबीस  की  ब्रेक  फेनोलिक  रिजिनों
 अददि  में  होता  है  ।
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 ताखुक  तेल  डिपो

 5407.  श्री  महेश  क्या  पेड्रो  लियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  तेल  के  नाम  कया  हैं  जिन्होंने  राज्य-वार  तालुक  मिट्टी  तेल  डिपो

 के०  खोले  हैं  ओर  उनमें  वे  कितदे  डिपो  सुचारु  रूप  से  चल  रहे  और

 कया  उक्त  कम्पनियों  को  उक्त  डिपुओं  से  कोई  मुनाफा  हो  रहा  है  अथवा  घाटा  हो
 रहा  है  और  तत्संबंधी  अन्य  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 प्रेद़ो  लियम  मं  तरल  के  राज्य  सुन्श्ो  शर्त  किशोर  आई०  ओ०  सी०
 एच०  पी०  सी०  बी०  पी०  सी०  एल०  और  ग्राई०  बी०  पी०  कम्पनी  ने  विभिन्‍न

 राज्यों  में  तालुक  मिट॒टी  तेल  डिपो  के०  खोले  हैं  जो  निम्न  प्रकार

 आई०ओश०्सी०एल०  एच०पी  ०सी  ०एल०

 |

 घी  ०पी०सी  ०एल०  आई०्बी०पी०
 ँ  ॑एएआ  किल्लत  कक  तक  कक  जा  जमकलक  कक  कक  कक  कक  कक  कब

 यू०्पी०
 न

 उद्भीसा
 2  2  करने के लिए चलाये  न

 एब०  प्री०  4  मन  2

 गुजरात  --

 तमिलनाडु  |  न
 ना

 ना

 केरल  -  --

 ऊर्नाठटक
 न  बन  न

 एच०  पी०  3

 जे०  एण्ड  क े०  ]  -  --  --
 ः

 25  7  4  जाए

 तालुक  मिट॒टी  ड़िपो  कम्पनियों  द्वारा  स्वयं  अथवा  ठेकेदारों  द्वारा  पहाड़ी
 ओर  दूर-दराज  क्षेत्रों  में  उचित  मूल्यों  पर  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  करने  के  लिए  चलाये  जा  रहे

 तालुक  मिट्टी  तेल  डिपो  लाभ|हानि  के  आधार  पर  नहीं  चलाये  जाते  उनके  कार्यचालन

 पर  उन  कम्पनियों  सहित  सरकार  द्वारा  आथिक  सहायता  दी  जाती  है  जो  अपनी  लगाई  गई  पू  जी

 पर नियत लाभ पाती है और उनके ठयय को कार्य चालन के जरिये समान दर पर अदांयगी देकर पूरा किया जाता है | महत्यपूर्ण और शोयंपूर्भ धष्नाओं के भ स्मारक डाक टिकट जारी रुरवा 5408. श्री अनस्त प्रसाद सेठी : क्‍या संचार मंत्री यह बतावे की कृपा करेंगे कि : 209
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 क्‍या  सरकार  ने  बाग  घटनाਂ  बंदी  स्वतश्रता  सेनानियों  पर  गोली

 आजाद  हिन्द  ध्लांदोलन  आदि  ज॑सी  महत्वपूर्ण  और  शौयंपूर्ण  घटनाओं  पर

 स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  का  कोई  निर्णय  लिया  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  नीति  का  ब्योरा  क्‍या  है  ?

 संचार  मभ्त्रालय  के  राज्य  संत्री  राम  निवास  और  जलियांवाला

 बाग  की  घटना  ओर  आजाद  हिन्द  आंदोलन  पर  स्मारक  डाक  टिकट  पहले  ही  जारी  किए  जा  चुके
 इन  विषयों  पर  और  डाक  टिकट  जारी  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  फिर

 सरकार  ने  भारत  के  स्वाधीनता  संग्राम  की  महत्वपूर्ण  घटनाओं  को  नित्रित  करने  के  लिए  एक  डाक
 टिकट  श्रुखला  आरंभ  की  है  ।  यह  श्र  खला  1997  तक  चलेगी  और  इसमें  भारत  के  स्वाधीनता
 संग्रास  के  विविध  पहलुओं  को  चित्रित  किया  जाएगा  ।

 आनन्द  दिल्‍लो  में  रक्षा  विभाग  के  सोमांकन  पत्थरों  का  हटाया  जाना

 5409.  थो  प्रकाश  चम्द  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  सर्वेक्षण  विभाग  को  उसके  द्वारा  1972  में  आनन्द  दिल्ली  में
 रक्षा  विभाग  की  सम्पत्ति  के  सीमांकन  हेतु  लगाए  गए  पत्थरों  को  हटाये  जाने  की  कितनी  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है और  उन  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 रक्षा  मन्त्री  पो०  बो०  नरसिह  :  और  हस  मंत्रालय  को  आनन्द
 दिल्ली  में  स्थित  रक्षा  विभाग  की  सम्पत्ति  के  सीमांकन  हेतु  लगाए  गए  पत्थरों  को  हटाए  जाने  की
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  यह  सूचना  मिली  है  कि  दो  सीमांकन  खम्भे  उखड़े  हुए  तथा  16  खम्भे
 अलग  निकाले  हुए  पाए  गए  ।

 सेना  अधिकारियों  और  रक्षा  भूमि  एवं  छावनी  महानिदेशक  को  ईस  क्षेत्र  का  तत्काल
 सर्वेक्षण  करने  के  निर्देश  दे  दिए  गए  हैं  ।

 राजस्थान  के  बोकानेर  ओर  जंसलमेर  जिलों  में  डाक  सेवायें

 5410.  थी  मोहर  सिह  राठौर  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :
 क्‍या  सरकार  के  पास  राजस्थान  के  बीकानेर  और  जैसलमेर  जिलों  में  प्रत्येक  पांच

 किलोमीटर  की  दूरी  पर  गावों  अथवा  चेकों  जो  इन्द्रा  नगर  से  सिचित  क्षेत्रों  के  अन्तगंत  आते
 डाक  सेवाएं  शुरु  करने  की  कोई  योजना

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ओर  यदि  तो  उसके  कया  कारण
 कया  उक्त  क्षेत्रों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  डाक  सेवाएं  प्रदान  करने  की  कोई योजना  और
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 (w)  यदि  तोः  उन  पर  ढाकः  प्र  कब्र  खोले  जाए गे  ?

 संचार  भन्‍त्रालय  के  राज्य  मरत्री  राम  मिथास  :  जी  नहीं  ।

 जनजातीय  ओर  पिछड़े  क्षेत्रों  में  डाक  घर  खोलने  के  मोजूदा  मानदंड  संलग्न

 विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 और  जो  ग्राम  इन  मानदंडों  को  पूरा  करते  हैं  वहां  चरणवद्ध  तरीके  से  डाकधर

 खोलने  का  प्रस्ताव  किया  जाता  है  बशर्तें  कि  सामान्य  रूप  से  निधियाँ  उपलब्ध  हों  ।

 लिब्ररण

 बेहातो  इलाकों  में  डाकघर  खोलने  के  लिए  गए  मानदंड  :-

 ग्रामीण  इलाकों  में  खोले  वाले  को  दो  मुख्य  वर्गों  में  वर्गीकृत  किया

 गया  है  :--

 |.  सामान्य  ग्रामीण  इलाकों  में  और

 2.  आदिवासी  या  पिछड़े  इलाकों  में  डाकघर  ।

 1.  सामाष्य  प्राप्नीण  इसाकों  में  डाफधर  :--

 निम्नलिखित  शर्तों
 के

 अधीन  ग्राम  पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधघर  खोले  जा

 सकते  हैं  :-

 प्रस्तावित  डाःकघर  से  3  किलोमीटर  के  घेरे  में  कोई  दूसरा  डाकघर  न  और

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  कम  से  कम  25.

 प्रतिशत  की-आय  होने  की  संभावना  हो  ।

 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  गेर-प्राम-पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधर  खोले  जा

 सकते  हैं  :-

 उस  गांव  की  आबादी  2000  या  इससे  अधिक  होनी

 प्रस्तावित  डाकधर  से  3  किलोमीटर  के
 घेरे  में  कोई  दूसरा  डाकधर  न  ओर

 प्रश्तावित  ढाकघर  उसकी  लागत  की  कम  से  कम  25  प्रतिशत

 तककी  आम  होने  की  आशा  हो  |

 2.  आदिवासो  ओर  पिछड़े  इलाकों  में  डाकथर  :--

 निम्नलिखित  शर्तों  के  अधीन  ग्राम  पंचायत  वाले  गांवों  में  डाकधर  खोले  जा

 सकते  हैं  :-

 अस्ताधित  डाकचर  से  3  किलोमीटर  के  घेरे  में  कोई  दूसर  डाकघर  न  और

 प्रस्त।नित  ढ/घर  से  अनुमात्रित  ल/ःगत  की  कम  से  कम  10  प्रतिशत

 तक  की  आय  होने  की  आशा हो  ।
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 निम्नलिखित  शर्तों  के
 अधीन  गैर-पंचायती  भ्रामों  में  डाकधर  खोले  जा  सकते

 बशतें  कि  :--

 ग्राम  105  कि०मी०  के  घेरे  के  अंदर  ग्रामों  का  की  जनसंख्या

 1,000  अथवा  अधिक

 प्रस्तावित  डाकघर  से  3  कि०मी०  के  घेरे  में  कोई  अन्य  डाकधर  न  और

 प्रस्तावित  डाकघर  से  उसकी  अनुमानित  लागत  की  कम  से  कम  10  प्रतिशत
 तक  आय  होने  की  संभावना  हो  ।

 उपरोक्त  के  पोस्टमास्टर  जनरल  प्रत्येक  वर्ष  डाकधर  खोलने  के  लिए  10

 प्रतिशत  मामलों  में  उपरोक्त  किसी  भी  मानदंड  में  वित्त-सलाहकार  के  साथ  परामर्श

 छूट  दे  सकते  हैं  ।

 महानगरों  को  टेलोफोन  सेवाओं  में  सुधार

 ]

 5411.  थी  एन०  डेनिस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बुनियादी  ढांचा  सम्बन्धी  उपसमिति  ने  हाल  ही  में  उनके  विभाग  को  कुछ

 महानगरों  की  टेलीफोन  सेवाओं  को  सुधारने  के  लिए  कड़े  कदम  उठाने  के  निदेश  जारी  किए

 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्यौरा  क्‍या

 उक्त  काम  के  लिए  निर्धारित  की  गई  घनराशि  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्या  प्रयोग-कर्ताओं  को  दी  जाने  वाली  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  कोई
 बद्ध  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  जी  |  औद्योगिक

 आधारभूत  ढांचा  संबंधी  मंत्रिमंडल  समिति  ने  अभो  हाल  में  विभाग  को  इस  प्रकार  के  कोई  निदेश

 नहीं  दिए  हैं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 विभाग  ने  चार  महानगरों  में  टेलीफोन  सेवाओं  के  सुधार  के  लिए  एक  उन्नत  कायेक्रम
 तैयार  इस  कार्यक्रम  को  तीन  वर्ष  की  अवधि  में  कार्याम्थित  किया  जाना  है  जो  विभाग  के
 साततबीं  पंचवर्षीय  योजना  का  एक  भाग  है  तथा  जिस  पर  योजना  आयोग  अभी  विचार  कर

 रहा  है  ।

 बम्बई  हाई  में  छिब्रण  कार्य

 5412.  थी  आर०  एन०भोई  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  छठी  पंच  वर्षीय  योजना-अवधि  के  दौर।न  बम्बई  हाई  से  खनिज  पेट्रोलियम
 के  उत्पादन  के  क्‍या  लक्ष्य  निश्चित  किए  गए  हैं  ;
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 इस  अवधि  के  दौरान  उक्त  क्षंत्र  में कितने  नए  तेल  कुओं  का  छिद्रण  कार्य  किया

 और

 क्‍या  देशी  टेक्नोलोजी  अथवा  विदेशी  टेक्नोलोजी  की  सहायता  से  कुछ  अतिरिक्त  छिद्गरण

 कार्य  अभी  किया  जाना  शेष  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  छठी  पंच  वर्षीय

 योजना  अवधि  के  तट  दूर  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  51.3  मि०मी०  टन

 253

 देशी  और  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  प्रयोग  करके  आगे  और  खुदाई  जारी  रखी

 जायेगी  ।

 भूतपृर्व  संनिकों  को  सरकारो  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  रोजगार  देना

 5413.  श्री  राजेश  पायलट  :  कया  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  क्षंत्र  के  उपक्रमों  में  नौकरी  में  लिए  गए  भूतपूर्व  संनिकों  की  संवर्गं-वार

 और  क्षत्र-वार  कुल  संख्या  कितनी

 क्‍या  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  भूतपूर्व  सैनिकों  को  निर्धारित  प्रतिशत  के  अनुसार
 रोजगार  नहीं  दिया  जा  रहा  और

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भूतपूर्व  सेनिकों  को  सरकार  की  नीति  के  अनुसार
 रोजगए'र  दिया  जाना  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 रक्षा  मंत्रों  पो०थो  नरसह  :  सरकारी  क्षत्र  के  उपक्रमों  में  फिर  से
 नौकरी  पर  लगे  भूतपूर्व  सेनिकों  की  कुल  संक्ष्या  के  बारे  में  पूरी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  !  सरकारी

 क्षत्र  के  केन्दीय  उपक्रमों  में  1978  से  1984  तक  नियुक्ति  भूतपूर्व  सेनिकों  की  वाधिक  नियुक्ति  की

 स्थिति  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 यह  सामान्यतः  ठीक  है  कि  सरकारी  क्ष  त्र  के  कई  केन्द्रीय  उपक्रमों  में  ये  नियुक्तियां
 निर्धारित  प्रतिशतता  से  कम  हुई  हैं  ।

 इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  ने  कुछ  कदम  इस  प्रकार  उठाए  हैं  :--

 (1)  भूतपूर्ण  सैनिकों  को  उच्च  प्रायु  सीमा  और  शंभणिक  अहँताओं  से  संबंधित  मानदण्डों

 में  छूट  ।

 भूतपूर्व  सैसिकों  को  रोजग।र  के  लिये  भेजने  वाली  एकमात्र  एजेंसी  इम्पलाइमेंट

 एक्सचेंजेज  के  स्थान  पर  यह  शक्ति  राज्य  सेनिक  बोड़ों/जिला  सेनिक  बो्ो/पुनंवास

 महानिदेशालय  को  सौंउना  |

 (UD  रोजगार  एबं  प्रशिक्षण  महानिदेशक  संग्रठन  में  नियुक्त  सम्पर्क  अधिकारी  के

 माध्यम  से  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों/सरकारी  विभागों  में  भूतपूर्ण  सं  निकों  की

 नियुक्ति  पर  व्यापक  रूप  से  नजर  रखना  ।
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 (7९५)  ऐसे  पदों  का  पता  लगांनें  के  प्रयास  किए  गए  भूतपूर्व  सेसिकों  के  रोजगार
 के  लिये  विशेष  रूप  से  उपयुक्त  हों  ।

 (९)  संबंधित  प्रशिक्षण  का  अशघोजन  ताकि  अस्यਂ  बातों  के  सांथध्साथ  भूतपूर्व  सैनिकों  को
 वेतनिक  रोजगार  के  लिये  प्रभावी  रूप  से  प्रतियोगी  पास  करने के  योग्य
 बनाया  जा  सके  ।

 विशेष  नियुक्तित  अभियान  के  बारे  में  उच्च  स्तरीय  समिति  के  कतिपय  सुझावों पर  भी
 विचार  किया  जा  रहा

 वर्ष  ग्रुप  ग्रप॑  जोड़

 1984  1441  1511  2952
 1983  969  1198  2167
 1982  1480  1394  2874
 1981  1229  1436  2665

 1980  विवरणं  उपलब्ध  नहीं  है  ।  1446
 1979  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।  1541
 1978  विवरण  उपलब्ध  नहीं  है  ।  1985 ञहह्ल्‍िनकइकइीओओं&&कसक्‍े  ता

 भारत  ब्र  कस  एसड  वाल्वस  लिमिटेड  को  सशीनरोीं  का  मथीकरण

 5414.  थो  असल  दत्ता  :  क्या  उच्चोग  ओर  कस्पमों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 भारत ब्र  कस  एण्ड  वाल्ब्स  लिमिटेड  के  उसकी  प्रौद्योगिकी  को  अद्यतन
 बनाने  तथा  संयंत्र  और  मशीनरी  के  नवीकरण  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  गौर

 यदि  तो  उनके  क्‍या  कारण  हैं  और  ऐसा  कब  किया  जाएगा  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  मंसस॑
 भारत  ब्रेक  एण्ड  वाल्व्स  लिमिटेड  ने  संयंत्र  प्रौद्योगिकी-अद्यतन  और  उत्पादन  के  तरीकों
 में  सुधार  करने  के  लिए  पहले  ही  कारंवाई  शुरू  कर  दी  कम्पनी  ने  एल०पी०जी०  सिलेन्डरों
 ओऔद्योगिक  सलेक  एडजेस्टरों  तथा  एयर  ब्रंकों  जंसे  कुछ  विविधीकृत  उत्पादों  का  परीक्षण
 उत्पादन  भी  प्रारम्भ  कर  दिया  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एल०पो०जी  का  उत्पादन

 5415.  थ्रो  चिम्तामणि  जेना  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 जपपफपफैपपमैिनानपपैप/थथ/थखेे

 वर्ष  1982-83,  1983-84  और  1984-85  में  खाना  पकाने  की  गैस
 का  कुल  कितना  उत्पादन  और

 गा

 (@)  वर्ष  1985-86  के  लिए  इक्षके  कितने  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ?

 ट्रोलियम  स  त्र।लय  के  राज्य  मत्री  नवल  किशोर  :  यह  निम्न  प्रकार  है  :--

 एल०पी०जी०  उत्पादन  (000”
 राणा  सपा  आा

 यर्ष  कच्चे  तेल  से  प्राकृतिक  गैस  से  योग

 198  2-83  406  169  घ्य्ड  575

 1983-84  514  224  738

 1984-85*  5*  596  276  घ्ः  872

 #  अस्थाई
 ः

 प्रारम्भिक  तेल  अर्थ  व्यवस्था  बजट  प्रस्ताव  के  अनुसार  वर्ष  1985-86  के

 1.247  मि०मी०  टन  एल०पी०जी०  के  उत्पादन  होने  का  अनुमान  है  ।

 भारतोय  तेल  निगम  ओर  अस्य  प्रतिष्ठानों  सें  महिला  कर्मचारियों  का  अमुपात

 5416.  धोमतो  विभा  घोष  गोस्वामी  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उनके  मंत्रालय  के  अन्तगंत  भारतीय  तेल  निगम  और  इसके  प्रतिष्ठानों  में  श्रेणी-वार

 महिला  कमंच।रियों  के  अनुपात  का  ब्योरा  क्‍या

 भारतीय  तेल  निगम  और  अन्य  प्रतिष्ठानों  द्वारा  अपने  एकर्को  प्रतिष्ठान-वार

 पुरुष  और  महिला  कमंचारियों  के  बीच  समानता  लाने  के  लिए  की  जा  रही  कार्यवाही  का  ब्यौरा

 क्‍या

 पेट्रोलियम  मस्खालय  के  राज्य  मंत्री  मवल  किशोर  :  सूचना  एकश्र  की  ना

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी  जायेगी  ।

 जहां  तक  रोजगार  में  परिलब्ध्रियों  और  पदोन्नति  के  अवसरों  का  प्रश्न  पुरुषों
 और  महिलाओं  में  समानता  रखी  गई  है  ।

 अधिग्रहण  के  बाद  मारुति  उद्योग  द्वारा  निर्मित  कारें  तथा  उनका  वितरण

 5417.  श्री  दिलोप  सिह  भूरिया  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 मारुति  उद्योग  के  अधिग्रहण  के  उसके  द्वारा  कितनी  कारों  का  निर्माण  किया
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 उनमें  से  कितनी  कारें  अति  विशिष्ट  ब्यक्ति  कोटो  के  अन्तर्गत  वितरण  के  लिए

 कितने  आबंटिंतियाँ  ने  ये  कारें  अन्य  व्यक्तियों  के  नामों  में  अन्तरित  कर  दी  और

 क्‍या  सरकार  ने  उने  व्यक्तियों  की  आय  के  स्रोत  के  बारे  में  किसी  जांच  के  आदेश  दिए

 जिन्होंने  बेनामी  सौदों  में  ये  कारें  खरीदी  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालेंय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :

 मारुति  उद्योग  लिमिटेड  ने  31-3-1985  तक  21,197  कारों  का  निर्माण  किया  था  ।

 कम्पनी  ने  निर्माताओं  कै  विवेकाधीन  कोटे  से  अब  तक  165  कारें  दी  हैं  ।

 सरकार  अथया  मारुति  उच्चोग  लिमिटेड  के  पास  इसके  बारे  में  कोई  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  है  ।

 वित्त  मंत्रास॑य  इसकी  जांच  कर  रहा  है  ।

 मेससे  आई०  टो०  सो०  लिमिटेड  हारा  लघु  क्षेत्र  के  एककों  से  निर्मित  उत्पादों  को  प्राप्त
 करके  ब्राण्ड  नामों  का  दुरपयोग  किया  जाना

 5418.  शो  राम  भगत  पीौसवान  :  क्‍या  उछोग  ओर  कष्पतनी  कार्य  मंत्री  यह  श्रताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  है  कि  मंससे  आई०  टी०  सी०  उद्योग

 ओर  अधिनियम/एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यक्हार  अधिनिगद्रम  के
 गंत  अपेक्षा  अनुमति  लिये  बिना  ही  लघु  एककें  स्थापित  और  विभिन्‍न  लघु  जिन
 अपना  अप्रत्यक्ष  रूप  से  नियंत्रण  उनके  द्वारा  निर्मित  ब्रांडों  को खरीदकर  और  एकाधिकार  तथा
 अवरोधक  व्यापा  रिक  व्यवहार  अधिनियम  के  प्रायंधानों  उल्लंधन  कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ओर  क्‍या  सरकार  ने  मंसर्स  आई०  टी०  सी०
 लिमिटेड  को  विभिन्‍न  लघु  एंककों  में  अपने  ब्रांडों  का  उत्पादन  करने  की  और  इस  प्रकार  अप्रत्यक्ष
 रूप  से  उनके  एककों  की  मंजूरशुदा  क्षमता  को  बढ़ाने  की  मंजूरी  दी  है  ?

 उच्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :  और
 इंडियन  इंस्टीट्यूट  आफ  पंब्लिक  एडमिनिस्ट्रे शन  द्वॉरा  प्रकाशित  लघु  ओर  बड़े  व्यापार  से

 सम्बन्धित  रिपोर्ट  के  अनुधार  मंस्तसं  इण्डियन  टोबेको  कम्पनी  ने  लघु  क्षेत्र  के  कुछ  एककों  का  संवर्धन
 करते  की  सूचना  दी  किन्तु  सरकार  के  पास  ऐसी  कोई  विशेष  सूचना  नहीं  है  जिससे  यह  निष्कर्ष
 निकाला  जा  सकता  हो  कि  इण्डियन  टोबेको  कम्पनी  लिमिटेड  ने  उथधोग  और

 अधिनियम  और  एकाधिकार  और  प्रतिबंधात्मक  व्य(पार  व्यवहार  अधिनियम  के  उपबन्धों  का
 धन  किया  हो  ।  इसेकेਂ  सरंकार  ने  मैसेस  हृणिडिथन  टोबेकी  कम्पसी  लिमिटेड  को  मसग-अलग

 लघु  एककों  में  अपने  ब्रांडों  को  उत्तादन  करने  की  भी  अनुमति  नहीं  दी  है  ।

 216



 17  1907  लिखिताउत्तर

 स्वोक्श  क्‍ाजता  से  अधिक  कषणतलर  के  उद्योग  को  नियमित  करने  हेदुं-भोद्योगिक  लाइसेंस

 5420.  थो  बोलत  सिहजो  कया  श्सायन  ओर  उरजरक  मंत्री  यह  ब्रताने की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 पिछले  वर्षों  के  दोरान  नये  पू  वी  निवेश  सहित/रहित  स्थी  कुल  किये  गबे

 गिक  लाइसेंसों  ओर  पंथ्रीकृते  क्षमता  से  अधिक  क्षमता  के  प्रयोग  को  नियमितਂ  किए  गए  मामलों
 का  ब्योद्षा  और

 इस  एककी  के  नाम  क्‍या  उनके  द्वारा  कौन-कौन  से  उत्पाद  बनाये  जाते  हैं  उनकी

 मूल  स्व्रीकृत  क्षमता  कितनी  है और  कितनी  अतिरिक्त  क्षमता  को  नियमित  किया  गया  है  और  लघु
 क्षेत्र  के एककों  के  पूर्ण  उत्पादन  आंकड़ों  पर  विचार  किये'बिना  अतिरिक्त  क्षमता'को  निर्यामत  करने
 के  कारणों  का  कया  ब्यौरा  है  ?

 श्सायन  और  तथा  उल्लोश  ओर  कध्कमों  कार्य  मंत्री  थीरख  तथा

 कंपनियों  को  जारी  किये  गये  औद्योगिक  लाइसेंसों  के  विवरण  भारतीय  निवेश  '  केन्द्र  के

 मासिक  समाचार  पत्र  में  प्रकाशित  किये  जाते  हैं  जो  संसद  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  औद्योगिक

 लाइसेंस  औषध  नीति  1978  के  साथ  पठित  सामान्य  लाइसेंसिंग  नीति  के  प्रावधानों  के  अनुसार
 जारी  किये  जाते  हैं  ।

 सरकार  द्वारा  1980  में  घोषित  योजना  के  अन्तगंत  क्षमताओं  क़ो  मान्यता  प्रदान

 करने  वाले  मामलों  का  विवरण  संलग्न  इन  मामलों  पर  नीति-मापदण्डों  के  अनुसार  निर्णय  किये

 गये  थे  ।

 विवरण

 अनुबन्ध
 रत

 क्रमांक  कम्पनी  का  नाम  मद  का  नाम  पृष्ठांकित  क्षमता

 1.  में०  एलकली  एण्ड  कैमिकल्स  कोटिमाइड  65  टन

 कार्पो ०  आफ  इण्डिया

 कलकत्ता  ॥॒

 2.  प्रौोपानौलोल  2  टन

 3.  में०  एसोसिएटेड  केपसूल्स  =.  इम्पटो  हाई  जिलेटिव केप  ०-  1400  मिलियन-सं०

 प्रा०  बम्बई

 4.  मं०  बंगाल  कैंमिकल्स  तीन  फामू  लेशन्स  1980  की  नीति  के

 फार्मा०  बक्स  गत  उपबुक्त  उत्पादन  स्तर

 के  लिये  प्रपुज  औषध

 श्यकलाओं  के  अनुसार

 ताएँ  अनुमेय  की  गई  हैं  ।
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 5.  मैं०  जे०  एल०  प्लास्टर  आफ  19.17  लाख  यूमिट

 सन  एण्ड  जोनस  प्रोडक्टस  े
 लि०  कर्नाटका  सर्जिकल  एडिसिव  106.72  लाख  यूनिट

 प्रोडक्टस

 6.  मे»  रेपटेक्स  ब्रीट  एब्ड  कं०  5  फामू  लेशन  1980  की  नीति  के

 बम्बई  गत  उपयुवत  उत्पादन  स्तर

 के  लिए  प्रपुज  औषध

 श्यकताओं  के  अनुसार
 तायें  अनुमेय  की  गई

 7,  ईस्ट  इण्डिया  फार्मा०  12  फा्मू  लेशन्स  8.

 8.  में०  औरियन्ट  फार्मा०  9  फामू  लेशन्स  --
 लि०

 9.  में०  गफर  लि०  18  फामू  लेशन्स  --

 10.  मं»  ज्योफरी  मनसे  मेडियथेन  मलहम  -

 कं०  बम्बई

 11.  में०  बोहरिंगर  लील  27  फार्मू  लेशन्स  --

 12.  में०  डेज  मेडिकल  स्टोसं  8  फामू  लेशन्स
 एफ०  जी०  लि०

 कलकत्ता

 13.  में»  आर्गेनन  1.  आस्ट्राडियल  1.4  किद्मा०

 प्रौपषियोनेट

 2.  आस्ट्राडियल  8.0  क्रिग्नरा०

 3.  टेस्टास्टीरोन  41.5  किग्रा०
 प्रोपियोनेट

 4.  टेस्टास्टीरोन  आइसोकेप्रेट  37.5  किग्रा०

 5.  टेस्टास्टीरोन  22.5  किग्रा०

 पटना  में  हृदय  रोगियों  के  लिए  आवश्यक  ओषधियों  को  अनुपलब्धता

 5421.  क्री  विजय  कुमार  यादव  :  क्‍या  रसायन  ओर  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  ओर

 हृदय  रोगियों  क ेलिए  आवश्पक  ओषधिधयां
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 यदि  तो  क्‍या  पटना  में  पिछले  कई  महीसों  से  ओर

 उपलब्ध  नहीं  है  जिसके  कारण  हृदय  रोगियों  को  अपने  इलाज  में  कठिनाई  का

 सामना  करना  पड़  रहा  ओर

 यदि  तो  सरकार  ने  पटना  में  इन  आवश्यक  औषधियों  को  उपलब्ध  कराने  के

 लिए  क्‍या  कदम  उठाए  हैं  ?

 शसायन  ओर  उजरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मम्त्रो  बोरेख  :  से

 रसायन  और  उवंरक  मन्त्रालय  राज्य  केन्द्रीय  औषध  मानक  नियंत्रण  संगठन
 से  प्राप्त  रिपो्टों  तथा  जनता  की  शिकायतों  के  आधार  पर  अनिवायं  तथा  जीवन  रक्षक  औषधों  की

 बाजार  में  उपलब्धता  को  मानीटर  करता  है|  पिछले  तोन  महीने  के  दौरान  हृदय  रोगों  के  उपचार

 के  लिए  प्रयुक्त  होने  वाली  डिसेंनटोल  तथा  केयरडिवल  की  पटना  में

 पलब्धता  दर्शाने  वाली  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 जब  कभी  किसी  स्थान  में  किसी  आवश्यक  औषध  की  कमी  की  सूचना  मन्त्रालय  के
 टरिंग  सेल  को  दी  जाती  है  तो  संबंधित  उत्पादकों  को  तत्काल  तथा  निरपवांद  रूप  से  प्रभावित  क्षेत्र
 में  भण्डार  भेजने  की  सलाह  दी  जाती  तथापि  डिकाकार्ड  तथा  डीपेलेटोल  जैसी  समकक्ष  ओषधें
 बाजार  में  उपलब्ध  होने  की  सूचना  है  ।

 कोटा-चिसोड़गढ़  बेहट  में  सोमेंट  उद्योग  को  स्थापना

 5422.  प्रो०  निर्मला  फुमारी  शक्ताबत  :  गया  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कोटा-चितौड़गढ़  पट्टी  में  चूने  के
 पत्थर  के  प्रचूर  भंडार  जो  कि  पश्चिम  और  उत्तर  भारत  की  सम्पूर्ण  सीमेंट  की  सम्पर्ण  आवश्यकता
 को  पूरी  कर  सकते  और

 क्या  सरकार  का  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  अन्तगंत  ऐसे  उद्योग  लगाकर  इस  क्षंत्र  में
 सीमेंट  उद्योग  का  विस्तार  करके  और  वहां  गंर  सरकारी  क्षेत्र  को  प्रोत्साहन  देकर  सीमेंट  के
 आयात  में  कमी  करने  का  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  मस्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :

 और  राजस्थ/न  की  कोटा-चितौड़गढ़  पट्टी  में  चूने  के  पत्थर  के  प्रच्च॒ुर  भंडार  हैं  ओर

 कारी  तथा  सरकारी  क्षेत्रों  में  कई  सीमेंट  कारखाने  लगाये  गये  हैं  जिनका  विस्तार  किया  जा  रहा
 इन  कारखानों  में  सीमेंट  के  उत्पादन  से  देश  के  उत्तरी  और  पश्चिम  क्षंत्रों  की  सीमेंट  की

 भावश्यकताओं  को  पूरा  करने  में  सहायता  मिलने  की  आशा  देश  में  तथा

 कारी  दोनों  क्षंत्रों  सीमेंट  के  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  जाने  से  सोमेंट  के  आयात  में  पहले  ही  कमी

 हो  गई  जिप्में  और  भी  कमी  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 रोजगार  योजना

 5423.  थी  एस०  ज्ञी०  घोलय  :  कया  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
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 7  4985
 बिश्चित  :

 __....

 कया यह  सच  है  कि
 ग्रामीण  क्षेत्रों

 में  जिला
 उद्योग  कैद

 के  मरायम  से  स्व-्रोजगार

 योजना  का  लोगों  को  कम  लाभ  हो  रहा  और

 गाइपम

 यदि  तो  उनकी  सहायता  के  लिए  सरकार  क्‍या  कदम  उठा  रही  है  ?

 डच्चोग  और  कम्पनी  कार्य  सरत्रालय  में  राज्य  भग्त्री  आरिफ  :

 नहीं  ।

 सोहम्मद

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रति  विशिष्ट  स्वक्तियों/छंसद  सदस्यों  को  हुआज  स्कूटरों  का

 प्राथमिकता  के  भाधार  पर  आदबंटन

 5424.  ञ्री  सोमजोभाई  डामोर  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  पेट्रोल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  सरक।र  का  अति  विशिष्ट

 व्यक्तियों।संसद  सदस्यों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  दो  पहियों  वाले  बजाज़  स्कूटरों  का  आबंटन

 जिसे  कुछ  वर्ष  पूर्व  समाप्त  कर  दिया  गया  पुनः  बहाल  करने  का  विचार  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  सस्बालय  में  राज्य  मन्त्रो  आरिफ  मोहम्मद

 नहीं  ।

 विदेशी  सहयोग  से  स्थापित  उद्योग

 ]

 5425.  भ्रो  डाल  चम्द  जन  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 विदेशी  सहयोग  से  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  कितने  उद्योग  स्थापित  किए  गए  हैं

 और  वे  कहां-कहां  स्थित

 इस  प्रकार  स्थापित  उद्योगों  के  नाम  तथा  स्वरूप  क्या  और

 सरकार  के  पास  इस  हेतु  कभी  भी  क़ितले  प्तासले  लंबित  पड़े  हैं  ओर  उन  पर  निर्णय

 कब  तक  किए  जाते  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मस्तालय  में  राज्य  मस्त्रो  अशरिफ  मोहम्मद  और
 सरकार  ने  पिछले  तीत़र  वर्षों  अर्थात्‌  1982  2  से  1984  के  दौरान  विदेशी  सहयोग  के  2015

 प्रस्तावों  को  स्वीकृति  दी  है|  स्वीकृत  किये  गये  सभी  विदेशी  सहयोग  करारों  का  ब्यौरा  अर्थात
 भारतीय  कम्प्रनी  कः  विदेशी  सहयोगी  विनिर्माण  की  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  उनके
 मनन्‍्थली  न्यूज  लेटर  के  परिशिष्ट  में  तिमाही  आधार  पर  प्रकाशित  किया  जाता  इन  प्रकाशनों
 की  प्रतियां  नियमित  रूप  से  संव्द  के  पुस्तकालय  को  भेजी  जाती  इन  स्वीक्ृतियों  पर  अनुवर्ती
 कारंवाई  करने  और  उनके  कार्यान्‍्वयन  की  मानीटरिंग  करने  की  जिम्मेदारी  प्रशासनिक  मंत्रालय
 की  औद्योगिक  स्वीकृति  सचिवालय  में  उन  विदेशी  सहयोग  करारों  की  संख्या  के  बारे  में

 कारी  केन्द्रीय  रूप  से  नहीं  रखी  जःती  जो  फलीभूत  हो  गए  हैं  ।
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 सरकार  के  पास  विचाराक्ीन  पड़े  याक्लों की  संस्या  जनहित  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 नीति  विषयक  मामला  होने  के  कारण  प्रकट  नहीं  की  जाती  ।

 कलकत्सत  शौशजिदिनापुर  जिले  भें  वंशकुरा  ओर  बालीलक

 के  बीच  टेलोफोन  सेवा

 ]
 5426.  श्रोमतो  गीता  सुखर्जो  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  मालूम  हैं  कि  पश्चिम  जंगाल  के  मिदिनापुर  जिले  के

 बालीचक  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  कं-साथ  कलकत्ता  से  सम्पक  करना  बहुत  कठिन  है  और  उक्त

 एक्सचेंजों  से कलकत्ता  के  साथ  कदाचित  ही  कभी  कोई  सम्पक  जुड़  पाता  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्‍या  उपाय  किए  हैं  ?

 संचार  भरत्रपशलय  के  राज्य  मम्त्री  राम  निवास  :  जी  हां  ।
 घाट  और  छड़गपुर-बालीबाक  श्ोवरज्रैड  लाइनों  में  व्यवधान  उत्पन्न  होने  के  कारण  बुक  की  गई

 ट्रंक  कालों  में  से  प्रतिदिन  केवल  50  प्रतिशत  काल  ही  भारी  विलम्ब  से  लग  पाती  हैं  ।

 ट्रंक  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  खड़गपुर  के  ट्रांजिट  स्टेशन  को  अलग  करते  हुए
 कलकत्ता  के  लिए  सीधे  ट्रंक  सकिट  के  साथ  बालीचाक  में  एक  टाइप  का  ट्रक  बोड्ड  स्थापित

 करने  का  प्रस्ताव  पांसकुरा  और  कोलाघाट  के  बीच  एक  दूसरा  ट्रक  जंक्शन  स्थापित  करने  का

 भी  प्रस्ताव  है  ।

 मिट्टी  के  लेल  के  लिए  राज  सहायता

 ]
 5427.  श्री  राम  स्वरूप  राम  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  को  कठिनाइयों
 का  सामना  करना  पड़  रहा  है  और  बिहार  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  यह  उपलब्ध  नहीं  और

 क्‍या  लोगों  को  हो  रही  कठिनाई  और  व्यापारियों  में  ज्ञाभ  कमाने  की  बढ़ती  हुई

 प्रवत्ति  को  ध्यान  में  रखकर  सरकार  का  विचार  तेल  के  बढ़े  हुए  मूल्यों  में  राज  सहायता  देने  का

 है  ताकि  उपभोक्ताओं  को  मिट्टी  का  तेल  उचित  दरों  पर  मिल  सके  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मँम्त्रो  मंवल  किशीर  :  बिहार  के  कुछ  भागों
 में  मिट्टी  के तेल  की  कमी  के  बारे  में  कुछ  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  राज्य  सरकार  के  अनुरीध  पर

 बिहार  को  आवंटन  में  वृद्धि  कर  दी  गई  ग्रामीण  और  शहरी  क्षेत्रों  में
 वितरण  सहित॑  खुदरा

 बिक्की  का  काम  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जाता  है|

 मिट्टी  के  तेल  की  बिक्री  कीमत  लागत  के  आधार  पर  जो  कौमत  होती  है  उससे

 कम  रथा  जाता  इसे  और  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 राजस्थान  में  ठेलोफोनम  सेथा

 ]

 5428.  श्री  बूद्धि  चन्द  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  राजस्थान  में  आमतौर  पर  और

 राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  टेलीफोन  सेवाएं  दिन  प्रति  दित  खर।ब  होती  जा

 रही

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्‍या  ओर

 इस  क्षेत्र  में  टेलीफोन  सेवाओं  में  सुधार  करने  के  लिए  अब  तक  क्‍या  कदम  उठाए  गए

 हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  श्री  राम  निवास  मिर्धा  )  :  और  केवल  जोधपुर
 को  छोड़कर  जहां  शिकायतों  की  दर  कुछ  अधिक  राजस्थान  के  सामान्य  और  विशेषकर
 रेगिस्तानी  इलाकों  में  टेलीफोन  सेवाओं  को  कार्य  प्रणाली  आमतौर  पर  संतोषजनक  है  ।

 सातवीं  योजना  अवधि  के  दोरान  जोधपुर  और  बाड़मेर  में  इलेक्ट्रानिक  एक्सचेंज
 स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 सरकारी  सामलों  का  संचालन  करने  के  लिए  बकोलों  को  नियुक्ति

 5429.  शो  मल  चन्द  डागा  :  क्‍या  बिधि  ओर  श्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार  के  स्थायी  काउन्सेलों/पिनल  काउन्सेलों  के  सहायकों  को  सरकार

 द्वारा  दिल्ली  ५  बंबई  /  अलकत्ता  और  मद्रास  उच्च  न्यायालयों  में  ध्रकारी  मामलों  उपस्थित  होने
 और  उनका  संचालन  करने  की  अनुमति

 क्‍या  कोई  सहायक  अभी  तक  कभी  उपस्थित  हुआ  यदि  तो  ऐसे  सहायकों  द्वारा
 कितने  मामले  जीते  अथबा  हारे  और

 विछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  पैनल  काउन्सेलों  और  स्थायी  काउन्सेलों  से  भिभ्न
 काउन्सेल  नियुक्त  किए  गए  और  उनको  किए  गए  संदाय  के  वर्षवार  आंकडे  क्‍या

 विधि  ओर  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंस्त्री  (  थी  एजच०  आर०  जी
 नहीं  ।  जब  केन्द्रीय  सरकार  के  स्थायी  काउन्सेल/पेनल  काउन्सेल  को  मामला  सौंपा  जाता  है  तो
 स्थायी  काउन्सेल/पिनल  काउन्सेल  के  कनिष्ठ  काउन्सेलों  को  केंद्रीय  सरकार  के  स्थायी
 पेनल  काउन्सेल  की  ओर  से  उपस्थित  होने  की  अनुज्ञा  नहीं  दी  जाती  है  ।

 प्रश्न  हो  नहीं  उठता  ।

 जानकारी  हकट्ठी  की  जा  रहो  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।
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 जप  अशीकननीक  किक  लक  _

 कलकत्ता  उच्ष्च  भ्यायालय  में  सूमि-विधादों  से  संबंधित  लम्ब्ति  मामले

 5430.  धरी  गवाधर  साहा  :  क्या  विधि  ओर  ग्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  वर्ष  1978  और  उसके  पूर्व  से कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  में  भूमि  विषयक  अनेक
 सिविल  नियम  और  सिविल  आदेश  संबंधी  विवाद  लम्बित  और

 यदि  तो  उनको  शीघ्र  निपटाने  के  लिए  कया  कारंवाई  की  जा  रही  है  ?

 विधि  ओर  मे  त्रालय  में  राज्य  म  त्री  एज०  आर०  :  और

 कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  की  रजिस्ट्री  ढ्वारा  की  गई  संलग्न  विवरण  सं०  एक  में  दी  गई

 है  ।  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  सहित  अन्य  उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कम
 करने  के  लिए  जो  उपाय  किए  गए  हैं  वे  संलग्न  विवरण  संं०दो  में  दर्शित  किए  गए  हैं  ।

 विवरत-एक

 लम्बित  रिट  याचिकाओं  की  स  या

 लंबित  एक वर्ष  4  से  5  5  से  6  7  7  से  10  10  से
 याचिकाओं  सेकमसे  वर्ष  से  वर्ष  से  वर्ष  से  वर्ष  से  वर्ष  से  वर्ष  से  वर्ष  से  अधिक

 की  कुल  संख्या  वर्ष से

 39  23  5  veee nA  ww  शै  न  .  .

 विवरण--दो

 उच्च  ध्यायायलों  में  लंबित  मामलों  की  संतथा  कम  करने  के  लिए  किए  गए  उपाय

 उच्च  न्यायालयों  में  लम्बित  मामलों  की  संख्या  कम  करने  के  त्िए  निम्नलिखित  उपाय  किए
 गए  है  :-

 (1)  उच्च  न्यायालय  के  एकल  न्यायाधोश  के  द्वितीय  अपील  में  निर्णय  लेटसं  पेटेंट
 अपील  को  समाप्त  करने  के  लिए  सिविल  प्रक्रिया  संहिता  का  1976  में  संशोधित
 किया  गया  धारा  100m)  ।

 (2)  विधि  आयोग  सिफारिशों  पर  आधारित  दंड  प्रक्रिया  संहिता  का  अधिनियमन
 वर्ष  1973  में  किया  गया  और  उसे  1978४  और  1980  में  संशोधित  किया  गया  ।

 (3)  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  को  स्वीकृत  संझया  में  समय-समय  पर  वृद्धि  की  जाती

 है  ।

 (4)  उपयुक्त  के  कुछ  उच्च  मामलों  के  बेहतर  निपटाने  को

 श्चित  करने  के  निन्नलिखित  उपाय  कर  रहे  हैं  :

 कई  उच्च  न्यायालथों  द्वारा  ऐसे  मामलों  को  एक  प्रुप  में  रखा  जाता  है  जिनमें

 एक़  जेसे  प्रश्न  अन्तवं  लित  होते
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 ———_————————————————————  फ  ््  ररर्  डफपफप/प/प,पहपफह७)9$9।खजला

 सूचना  की  शामीशे  के  लिए  बोड़ों  समय  देकर  सुनवाई  के
 लिए  मामले  नियत

 अभिलेख  के  मुद्रक  की  भावश्यकता  को  समाप्त

 कुछ  अधिनियमों  के  अधीन  आने  वाले  मामलों  में  शीघ्र  कार्रवाई  करना  और

 उन्हें  पृविकता  देना  ।

 (5)  सरकार  ने  उन  राज्यों  के  जिनमें  5  वर्ष  से  अधिक  पुराने  सिविल  मामले  भारी  संख्या .
 में  लंबित  मुख्य  मंत्रियों  को  और  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायभूतियों  को  भी

 यह  लिखा  है  कि  सेवानिवृत्त  स्यायाधीशों  की  संविधान  के  अनुच्छेद  के  अधीन

 नियुक्ति  पर  विचार  किया  जाए  ।

 (6)  सरकार  ने  देश  में  न्‍्याय-प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करते  रहने  के  लिए  विधि

 आयोग  विधि  की  नियुक्ति  भी  की  है  ।  विधि  आयोग  के  विचाराय्ये

 विषयों  में  निम्नलिखित  हैं  :-

 यह  सुनिश्चित  करने  केਂ  लिए  कि  न्यॉय-प्रशासन  प्रणाली  समयोचित  मांगों  के

 अमुकल  हो  औरं  विशेष  रूप

 (1)  इस  आधार  भूत  सिद्धांत  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालें  बिना  कि  विनिश्चय

 न्‍्यायोचित  और  निष्पक्ष  होने  मामलों  के  शीघ्र  और  कम  खर्चे

 पर  निपटारे  को  सुनिश्चत  के  उद्देश्य  से  विलंब  समाप्त  क

 बकाया  मामलों  को  शीघ्र  निपटाने  औरं  खर्चो  में  कमी  करने  के

 (7)  तकनीकी  बारीकियों  और  विलंबकारी  युक्तियों  को कम  करने  और

 उन्हें  समाप्त  करने  के  उद्देश्य  से  प्रक्रिया  को  सरल  बनाने  के

 जिससे  कि  वह  साध्य  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  न्याय  प्राप्त  करने  के  साधन

 के  रूप  में  कार्य  और

 न्‍्याय-प्रशासन  से  संबद्ध  सभी  व्यक्तियों  के  स्तरों  में  सुधार  करने  के

 न्यांय॑-प्रशासन  प्रणाली  की  समीक्षा  करंते  रहना  |

 सावंजनिक  महत्व  के  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  पुनरीक्षण  करना  जिससे  कि

 उन्हें  सरल  बनाया  जा  सके  और  उनकी  संदिग्धार्थंशाओं  और

 अनुचित  बातों  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 अप्रचलित  विधियों  और  अधिनियमितियों  को  या  उनके  ऐसे  भागों  को
 जिनकी  उपयोगिता  समाप्त  हो  गई  विरसित  करके  कानून  पुस्तक  को
 अद्यतन  बनाने  के  उपायों  की  सरकार  को  सिफारिश  करना  ।

 (7)  विधि  आयोग  की  रिपोर्ट  में  अन्तविष्ट  ,  सिफारशों  की  समीक्षा  की  गई  है
 अधिकांश  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकारों  और  उच्च  न्यायालयों  द्वारा  कारंवाई  की
 जाती  .  वे  संज  सरकार  के  विचारों  उनको  भेज  दी
 गई  हैं  और  उनसे  आवश्यक  कारंवाई  करने  का  अनुरोध  किया  गया  है  ।
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 (8)  सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  में:लंबित  *  मामलों  के;बकाक्मा  की  समस्या  की  समीक्षा
 करने  के  लिए  ओर  उसके  लिए  उपचारात्मक  उपाय  सुझाने  के  लिए  3  मुख्य
 मूर्तियाँ  की  एके  अनौपचार्रिक  समिति  गठित  कींਂ  है  ।

 महाराष्ट्र  का  उद्योग  बिहोन  लिखे  के  लिये  बदलने  का  अनुरोध  .

 5431,  क्री  डो०बी०  क्या  उच्चोग  और  कंम्बनों  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे  कि  :  हं

 कया  यह  सच  है  कि  महाराष्ट्र  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  से  उद्योग  जिलों
 निर्धारण  और  घोषणा  करने  के  मानदंड  को  बदखते-काः  अनुरोध  किया

 यवि  तो  तस्संबंधी:ब्योरे  क्या

 क्या  केरंद्र  सरकार  ने  महाराष्ट्र  सरकार  के  अमुरोध  पर  विक्षर  किया

 यदि  तो  उस  पर  क्‍या  प्रतिक्रिया  और

 इस  समय  उद्योग  विहीन  जिले  का  निर्धारण  और  घोषणा  करने  मानदंड

 क्‍या  हैं  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर

 महाराष्ट्र  सरकार  ने  दियय  था  कि  जिला  गदचिरौली  जिसे  दिनांक  15.8.82  को

 घंदपुर  जिले  से  अलग  कर  दिया  गया  उसे  रहित  जिलोंਂ  की  सूची  में  शामिल  किया

 जायि  ।

 और  गरढ़चिरोली  जिले  को  1-4-1985  से  उद्योग  रहित  जिलों  की  सूची  में

 शार्मल  कर  लिया  गया  है  ।

 31.3.1983  तक  बनाये  गये  ये  जिले  जिनमें  1979-80  तक  बड़े  अथवा  मध्यम

 उशोग  नहीं  उंचोग  रहिते  जिलों  की  सूची  में  शामिल  किए  जाने  के  पात्र  हैं  ।

 मादति  कारों  के  मूल्य  में  वृद्धि

 5432.  श्री  के०  रामचसा  रेड्डो  :  क्‍या  उश्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कार्रों  में  आयातित  पु्ों  की  लगातार  उच्च  प्रतिशतता  के  कारण  मारुति

 कारों  के  मल्य  में  वृद्धि  की  गई  और

 क्‍या  सरकार  की  ऊर्जा  के  पुनः  प्रयोग  में  लाये  जा  सकते  ब्राले  स्वदेशी  स्रोत  पर

 पूर्ण  निभरता  कौ  ओर  बेश  को  आगे  ले  जाने  में  सद्दायता  देने  के  लिए  शत-प्रतिशत  अल्कोहल  से

 चलांयीं  जाने  वाली  मारुति  ग!ड़ियाँ  तैयार  करने  की  कोई  योजता  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंब्रारूय  में  राज्य  मंत्री  आरिक  भोहम्मण  :

 नहीं  ।

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।
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 महाराष्ट्र  मे ंखोई  पर  आधारित  कागज  के  कारक्ाने  स्थापित  करमा

 5433.  श्री  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  महाराष्ट्र  में  चोनी  बनाने  वाले  अनेक  सहकारी  कारखानों  ने  अपनी  फालतू

 खोई  से  कागज  तैयार  करने  के  कारखाने  स्थापित  करने  की  योजना  बनाई

 क्‍या  भारतीय  औधोगिक  विकास  बँक  जैसे  सरकारी  वित्तीय  संस्थान  ऐसे  उपक्रमों

 को  अग्रिम  ऋण  देने  से  इन्कार  कर  रहे

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  ओद्योगीकरण  की  गति  को  बनाये  रखने  के  लिए  इस  मामले

 में  नये  सिरे  से  अध्ययन  कराने  का  है  क्योंकि  इस  सम्बन्ध  में  पहले  किये  गये  अध्ययन  में  गलत

 बातों  पर  जोर  दिये  जाने  अथवा  उसके  अधूरा/अपर्याप्त  रह  जाने  के  कारण  उद्योग  की  गति  अवरुद्ध

 हो  रही  है  ?
 ह

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  महा  राष्ट्र
 राज्य  के  सहका री  क्षेत्र  में  कुछ  चीनी  कारश्षानों  ने खोई  पर  आधारित  कागज  संयंत्र  स्थापित  करने
 का  प्रस्ताव  किया

 और  वित्तीय  संस्थानों  नें  अधिशेष|दी  गई  खोई  पर  आधारित  ऐसे  कागज
 एककों  का  वित्तीपन  करने  का  नीति  विषयक  निर्णय  लिया  जो  जीव्यता-संम्बन्धी  मानदण्डों  को

 पूरा  करते  हों  ।
 चीनी  बनाने  वाली  4  सहकारी  समितियों  जिन्होंने  1984  से  पूर्व

 संस्थानों  से  सम्पर्क  स्थापित  किया  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी  दे  दी  गई  पहले  से  सहायता
 प्राप्त  कर  रहे  एककों  की  संख्या  पर  विचार  करते  हुए  संस्थानों  ने  सहायता  प्राप्त  चारों  परियोजनाओं
 की  प्रगति  की  निगरानी  करने  और  चीनी  बनाने  वाली  अन्य  सहकारी  समितियों  द्वारा  श्ोई  पर
 आधारित  की  जाने  वाली  प्रस्तावित  ओर  अधिक  परियोजनाओं  को  सहायता  देने  से  पूर्व  प्रौद्योगिकी
 की  सफलता  ओर  संचालन  की  अथंव्यवस्था  से  अपने  आपको  संतुष्ट  कर  लेने  का  निर्णय  लिया  है  ।

 नहीं  ।

 सोवान  और  पूर्वो  तथा  पश्चिमी  चम्पारन  को  बिल्‍लो  ओर
 पटना  के  साथ  एस०  टी०  डो०  ट्रंक  डायल  सेथा  )  से  जोड़ना

 न

 $434.  भरी  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :
 क्‍या  सीवान  और  पूर्वी  तथा  पश्चिमी  चम्पारन  (  में  एस०टी०डी०

 सुविधाएं  न  होने  के  कारण  दिल्‍ली  और  पटना  के  टेलीफोन  प्रयोक्ताओं  को  टेलीफोन  से  बात  करने
 के  लिए  5  से  10  दिनों  तक  इतजार  करना  पड़ता  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  उपरोक्त  स्थानों  को  दिल्‍ली  और  पटना  के
 साथ  एस#्टी०डी०  से  जोड़ने  का  है  ?
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 संचार  संज्ालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  नहीं  ।

 फिर  सिवान  और  पश्चिमी  चम्पारन  (  बेतिया  )  को  पटना  और

 दिल्ली  के  साथ  ए०टी०डी०  सुविधा  द्वारा  जोड़े  जाने  का  प्रस्ताव  पूर्वी  चम्पारन  )
 पहले  से  ही  एस०टी०डी०  द्वारा  पटना  ओर  दिल्ली  के  साथ  जुड़ा  हुआ  है  ।

 सातवों  पंचवर्षीय  योलना  में  तेल  क्षेत्र  में विभिम्न  कार्यक्रमों  के  लिये  निर्धारित  घन  राशि

 ]

 5435.  कझ्लो  सोमनाथ  रथ  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  तेल  क्षेत्र  के  विभिन्‍न  कार्यक्रमों  के  क्रियान्वयन

 के  लिये  कितनी  धनराशि  निर्धारित  की  गई

 सातव्रीं  पंचवर्षीय  योजना  में  क्रियान्वयन  के  लिये  कौन  से  मुख्य  कार्यक्रम  शुरु  किये

 गये

 उन  तेल  कम्पनियों  के  आंतरिक  स्रोतों  से कितनी  घनराशि  उपलंब्ध  किये  जाने  की

 संभावना

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  तेल  की  खोज  के  लिये  वाह्य  सहायता  के  रूप  में

 किसनी  धनराशि  की  माँग  की  गई  और

 तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 वेद्ोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मन्‍्जो  मवल  किशोर  :  पेट्रोलियम  मंत्रालय

 की  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है

 से  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 थीर  सुरेग्त्र  साए  के  सम्मान  में  स्मारक  टिकट  जारी  करना

 5436.  क्री  श्रोबल्लभन  पाणिग्रही  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  सरकार  और  वीर  सुरेन्द्र  साए  निधन  शताब्दि  समिति  में  देश  के  एक

 महान  स्वतंत्रता  सेनानी  बोर  सुरेन्द्र  साए  के  सम्मान  में  एक  स्मारक  टिकट  जारी  करे  का  कोई

 प्रस्ताव  रखा  था

 यदि  तो  उक्त  प्रस्ताव  को  क्रियान्वित  न  करने  के  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  उक्त  टिकट  को  इस  वर्ष  जारी  करने  पर  विचार  कर  रहो  है  ?

 संचार  सम्त्रालय  के  राज्य  भम्त्री  राम  निवास  :  हाँ  ।

 (er)  स्मारक  और  विशेष  डाक  टिकट  जारी  करने  तथा  अन्य  फिलेटलिक  मामलों  में

 सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  विभाग  में  एक  फिलेटलिक  सलाहकार  समिति  कार्य  करती  है  ।

 वीर  सुरेन्द्र  साई  के  सम्मान  में  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  से  संबंधित  प्रस्ताव  इस  समिति  के

 सामने  रखा  गया  था  परन्तु  समिति  ने  इसकी  सिफारिश  नहीं  की  ।  भारत
 के

 स्वाधीनता  संग्राम
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 पर  जारी  की  जा  रही  डाक  टिकट  श॑  खलों  में  विशिष्ट  व्यक्तियों  ओर  विषयों  को  चित्रित  करते

 के  उह  श्य  से  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  जो  कार्यकारी  ध्रुप  मढित  किया  गया  उसने  भी

 इनके  नाम  की  सिफारिश  नहीं  की  ।

 नहीं  ।  वर्ष  1985  में  डाक  टिकट  जारी  करने  का  जो  कार्यक्रम  अनाया  गया
 उत्ते  1984  में  अंतिम  रूप  देकर  घोषित  किया  गया  था  |  हस  कार्यक्रम  में  वीर  सुरेन्द्र  साईका

 नाम  शामिल  नहीं  फिर  भी  हस  प्रस्ताव  को  फिलेंटलिक  सलॉहकार  समिति  के  समंक्ष  पुः

 विचार  करने  के  लिए  रखे  जाने  का  प्रस्ताव  है  ।

 कर्मों  हैं  बसई  आर  विरार  तक  के  लिये  एस०टी०डीं०  सेंदा

 5437.  भी  अनूप  चरव  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बम्ब़ई  से  वसई  भौर  विरार  तक  सीधी  डायल  सेवा  (  एस०्टी०्डी०  )  का

 विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 »  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  और

 यदि  तो  इसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 संधार  कात्रालय  के  राज्य  मम्त्री  राम  निवास  जी  हाँ  ।

 बिरार  में  पहले  से  ही  एक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  बंसई  में  इस  समय  मैनुअल

 एक्सचेंज  है  तथा  इस  मेनुअल  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  आटोमेटिक  एक्सचेंज  स्थाप्रित  करने  की

 योजना  बनाई  गई  है  ।  विरार  और  वसई  को  बम्बई  के  ट्रक  आटोमेटिक  एक्सचेंज  के  साथ  जोड़ने
 के  लिए  एक  उपयुक्त  संचारण  लिक  स्थापित  करने  के  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहो  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टायर  संबंधों  समिति  का  गढ़

 ह

 .  5438.  थी  सरफकराज  अहमद  :  कया  उच्योण  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कया  टायर  निर्माताओं  और  प्रयोक्ताओं  की  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए
 1984  में  एक  टायर  सम्बन्धी  का  गेंठन  किया  गंया  था  और  यंदि  तो  इसके

 प्दस्यों  के  नाभ  क्‍या  हैं  और  इसे  कितने  समय  के  भीतर  अपभी  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा
 गया

 क्‍या  संरकार  को  इसकी  प्राप्त  हो  गई  है  ओर  यदि  तो  इस  रिपोर्ट  में

 क्या  सिफारिशें  की  गई  ओर

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्लिस्थ  के  कया  करण  हैं  तथा  इसकी  रिपोर्ट के  कंब
 प्राप्त  होने  की  सम्भावना  है  ?
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 उच्चोग  ओर  कंपनो  काय  मंग्रालत्त  में  राजए  अंजो  मोहस्मठ  :  (6)  से
 टायस  एण्ड  ट्यूब्स  समिति  के  गठन  श्री  एम्र०  सत्यपाल  तकनीकी

 की  अध्यक्षता  में  1984  में  किय्रा  गया  था  |  डा०  एस०  औद्यो
 गिक  लागत  और  मूल्य  श्री  एस०  निदेशक  भारतीय  मानक  श्री  एम०

 अपर  जहाजरानी  और  परिवहन  मंत्रालय  और  श्री  जौ०  आर०
 ओद्योगिकਂ  स॑ला  तकमीकी  व  विक/स'  महानिदेशालय  समिति  के  सदस्य  थे  ।  समिति  से  तीन

 महीने  की  अक्भ्नि  के  भसितिर  अपनी  रिपोर्  प्रस्तुत  करने  की  अपेक्षत  की  गई  थी  ।  किन्तु  समिति  का
 कार्यकाल  1985  तक  बढ़ा  दिया  गया  समिति  ने  सरकार  को  अपनी  अंतिम  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  की  प्रिफा  निम्तब्रिब्वित्र  F.:—

 न  न

 ]  2  +

 कच्चे  माल  का  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिए  अव्युपाय  करना  जिसमें  कच्चे  माल  की
 देशी  उत्पादन  क्षमता  का  विस्तार  करना  शामिल  है  ।

 .  उत्पादों  का  आई०  एस०  जाई०  प्रमाणीकरण  ओर  उत्पादों  पर  सूचनात्मक  लेबल

 अपका  छी  अधिक्रत॒म  अनुमत  न्यूनतम  शेष
 अवरोध  गहराई  की  जानकारी  दी  गई  हो  ।

 गति  प्रतिमानों  टाग्ररों  का  वर्यीक्रण  और  प्लाई  रेटिंग  को  सीमा  को

 शामिल  करते  हुए  संस्था  के  मानदण्ड  बनाना  ।

 व्यापारियों  तथा  उद्योग  द्वारा  स्वैच्छिक  रूप  से  दी  गई  छूट  सहित  खुदरा  मूल्यों  की

 आवश्यक  अधिसूचना  ।

 इस  प्रकार  के  टायरों  को  खरीदने  के  लिए  उपप्रोक्ताओं  को  भ्रयम  के  लिए  पर्याध्त

 किस्म  उपजब्ध  कराने  हेतु  उद्योग  द्वारा  कम  प्लाई  के  यायरों  झा  उत्पादन
 रखना  ।

 क्षमता  के  बेहतर  उपयोग  द्वारा  विशेषकर  निर्यात  बढ़ाकर  और  ब्रेहतर  भ्रबंध
 ठ्यवस्था  द्वारा  टायरों  के  उत्पादन  की  लागत  कम  करना  ।

 विद्यमान  क्षमता  विस्तार  के  लिए  प्रोत्साहन  देना  ।

 उद्योग  और  सरकार  द्वारा  उपकर  लगाकर  एकत्रित  होने  वाली  राशि  से  आधारभूत
 भोर  व्याक्हारिक  अनुसंधात्र  के  लिए  देश  में  केर्द्रीय  ओर  प्विकास  संस्थान

 की  स्थापना  करता  ।

 सामग्री  जांच  सुविधाओं  की  स्थापना  ।

 .  उद्योग  द्वारा  सिलिका  द्वारा  काबबंत  ब्लैक  को  टायर  कोर्ड  फेज्रिक  के  लिए

 न्यू  कैब्रिक  का  उपयोग  करने  और  रेडियल  टायरों  का  उत्पादन  करना  और  इन
 क्षेत्रों  में  बेहतर  प्रौद्यागिकीय  अ।रंभ  निर्भरता  प्राप्त  करना  ।

 और  आधुलिक्रीकुद्रण  के  भ्राथिक  फ्रेत्सफ्ून  अुढ़ाता
 सड़कों  का  धुधार  और  रख-रखाव  ।

 13.  संबाखन  और  पुरक्षा  बारे  में  सांशिधिक  मानदण्डों

 का  प्रभावी  रूप  से  पाजन  करना  ।
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 14.  बहु-एक्सल  वाले  याहनों  की  शुरूआत  करना  ।

 15.  टायरों  की  संख्या  देने  की  बजाए  सामग्री  के  भार  के  अनुसार  लाइसेंसीकृत  क्षमता

 .  की  जानकारी  देना  तथा  उद्योग  को  उत्पाद-मिश्र  बदलने  अथवा  बाजार  मांग  के

 अनुसार  उत्पाद  का  विविधीकरण  करने  की  अनुमति  देना  ।

 16.  टायरों  और  कच्चे  माल  पर  वित्तीय  लेवी  लगाई  जाने  की  समीक्षा  करना  ।

 17.  टायरों  के  भुल्यों  और  उनके  वितरण  में  सरकार  द्वारा  हस्तक्षेप  न  करना  ।

 डाक  तार  विभाग  में  केरल  सक्तिल  के  अभ्तगंत  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  कर्मचारी

 5439.  प्रो०  के०  थी०  थामस  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 डाक  तार  विभाग  के  केरल  सकिल  में  कितने  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  कमंचारी

 काम  कर  रहे  और

 उनको  स्थायी  पदों  पर  नियुक्त  करने  के  लिए  क्‍या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मत्रो  राम  निवास  :
 ।

 दूरसंचार  :  केरल  दूरसंचार  सकिल  में  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  कमंचारियों  की

 संख्या  निम्नप्रकार

 टेलीफोन  आपरेटर  247

 टेलीग्राफिस्ट  42

 तार  सहायक  41

 तकनीशियन  96

 :  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  |

 (@)  आरक्षित  प्रशिक्षित  पूल  के  उम्मीदवारों  को  भविष्य  में  होने  त्राली  रिक्तियों  जब
 कभी  वे  बनती  हैं  खपाया  जाता  इस  समय  उन्हें  नियमित  पदों  पर  खपाने  में  विलंब  पदों  के

 सृजन/पदों  के  भरने  पर  लगी  रोक  के  कारण  हो  रहा  है  ।

 आग्प्न  प्रदेश
 के  लिए  अर्थ  बनाने  हेत

 आशय-पत्र  को  संजूरो

 5440.  क्रो  एन०  बेंकट  रत्मम  :  क्‍या  उच्चोग  और  कम्पनी  काये  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  आन्ध्र  प्रदेश  अपने  किसी  पिछड़े  क्षेत्र  में  हैवी  अर्थ  मूविंग  उपस्करों  के

 निर्माण  के  लिए  वर्ष  1984  में  आशय-पत्र  हेतु  आवेदन  किया
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 कया  देश  में  किसी  भी  फरम  में  भारी  क्षमता  वाले  अर्थ  मूविंग  उपस्कर  नहीं  बनाए
 जाते  हैं  और  उक्त  तथ्य  को  ध्यान  में  रखकर  आन्ध्र  प्रदेश  को  आशय-पतन्र  मंजुर  करने  पर  विचार

 क्या  देश  में  उद्योगों  के  बढ़ने  से  इसकी  मांग  निरंतर  बढ़  रही  है
 ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  क्री  आरिफ  मोहम्मद  खां  )  :

 हाँ  ।

 .  विद्यमान  एककों  द्वारा  मिट्टी  हटामे  के  उपकरणों  की  मांग  पूणंरूप  से  पूरी  की  जा

 रही  है  ।  आन्ध्र  प्रदेश  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  का  आवेदन  क्षमता  संबंधी  अड़चनों
 के  आधार  पर  रह  कर  दिया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ों  क्षेत्रों  के  लिए  टेलेक्स  सेवा

 5441.  क्री  हरोश  रावत  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उत्तर  प्रदेश  के  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  कुछ  जिला  मुद्यालयों  में  चालू  वर्ष  के  दौरान
 टेलेक्स  सेवा  की  व्यवस्था  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  उन  स्थानों  के  नाम  क्‍या  हैं  जहां  हसकी  व्यवस्था  किये  जाने  की
 बना

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 उनके  मन्त्रीलय  का  विचार  टेलेक्स  सेवा  के  अभाव  में  हो  रही  असुविधाओं  को
 द्ट्र करने  की  हृष्टि  से  क्या  वेकल्पिक  उपाय  करने  का  है  ?

 संचार  स॒  त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  राम  निवास  :  नहीं  ।

 उपयुक्त  को  मदहेतजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 टेलेक्स  एक्सचेंज  की  स्थापना  के  लिए  पर्याप्त  मांग  नहीं  है  ।

 इच्छुरू  पार्टियों  को  नजदीकी  टेलेक्स  एक्सचेंज  से  लंबी  दूरी  के  टेलेक्स  कनैक्‍्शन  दिए
 जा  सकते  हैं  ।

 आम्प्न  प्रदेश  के  भोकाकुलम  जिले  में  टेलोफोन  आपरेटरों  को  नियुक्ति

 ]
 5442.  शी  अप्पया  डोरा  हनुभस्तु  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 आन्भ्र  प्रदेश  में  छोटे  टेलीफोन  एक्सचेंज  कितनी  संख्या  में

 .  आन्भ्र  प्रदेश  के  श्रीकाकुलम  जिले  में  छोटे  टेलीफोन  एक्सचेंज  कितने
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 क्यो  श्रीकार्कुलम  में  आपरेटरों  की  संख्यो  पर्याप्त

 क्‍या  नये  आपरेटरों  को  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  की  है  ?

 सचार  स'त्रालय  के  राज्य  मत्री  राम  निवास  :  15421

 321

 सभी  मंजूर  किए  गए  पदों  को  भर  दिया  गया  है  ।

 और  इससे  अधिक  टेलीफोन  आपरेटर  नियुक्त  करने  का  औंचित्य  बनंतां  है  लेकिन

 पाबन्दी  आदेशों  के  कारण  अतिरिक्त  पदों  का  सृजन  करके  उन्हें  भरा  नहीं  जा  सकता  जब

 पाबन्दी  हटा  दी  तो  ओऔचित्य  पाए  गए  अतिरिक्त  स्टाफ  की  नियुक्ति  के  लिए  कांरंवाई  की

 जाएगी  ।

 बम्बई  हाई  में  उपलब्ध  गैंस  कोਂ  गुण रत  में  बिजली  पंदां  करने  के

 लिए  उपयोग  में  लाना

 5443.  भरी  ऑर०पौं»  गायेकेबाड़  :  क्यां  पेट्रोलियम  मंत्री  बम्बई  होईं  में  उपलब्ध  गैस  का

 गुजरात  में  बिजली  में  पेदा  करने  के  लिए  उपयोग  के  बारे  में  19  1985  के  अतारांकित
 प्रश्न  संध्या  509  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि

 ,  टाटा  इलेक्ट्रिक  महाराष्ट्र  राज्य  बिजली  बोर्ड  और  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम
 कार्पोरेशन  लिमिटेड  को  एसोसिएटेड  प्राकृतिक  गेस  को  अस्थाई  आधार  पर  सप्लाई  कब  से  की  जा

 रही

 क्या  इन  उपक्रमों  को  एसोसिएटेड  गैस  की  सप्लाई  के  लिए  किए  गए  किसी  समझौते

 में  उसकी  अवधि  निर्धारित  की  गई

 यदि  तो  उसकी  निर्धारित  अवधि  समाप्त  कब  होने  वाली

 कया  गुजरात  सरकार  ने  गुजरात  के  यूनिटों  के  लिए  एसोसिएटेड  गैस  का  उपयोग

 करने  की  अनुमति  देने  के  लिए  इससे  पूर्व  कोई  प्रस्ताव  रखा  और

 (3)  यदि  तो  इस  प्रकार  की  यूँनिटों  के  नाम  क्यो  हैं  और  यदि  नहीं  तो  उसके  क्‍या

 कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  एशोसिएटिड  प्राकृतिक
 गस  अस्थायी  आधार  पर  टाटा  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  को  जुलाई  1978  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत
 मंडल  को  जुलाई  1982  से  और  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेंशेन  को  दिसम्बर  1972  से  दी  जा
 रहे  है  |

 टाटा  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  को  एशोसिएटिड  गैस  सप्लाई  अवधि  के  बारे  में  एक  करार
 किया  गया  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  बोर्ड  और  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमिटेड  के
 मामले  में  ऐसा  कोई  करार  नहीं  किया  गया  है  ।

 टाटा  इलेक्ट्रिक  कम्पनी  के  मामले  में  ठेका  3 |  मार्च  ।  ध्ठ  83  को  समाप्त  हो  गया
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 और  जी  गुजरात  सरकार  गुजरात  बिजस्री  गुजरात  औद्योगिक

 निवेश  गुजरात  राज्य  नियम  और  गुजरात  नमंदा  वेली  फर्टिखाइजर  कार्पोरेशन  को

 एशोसिएटिड  गैस  देने  का  अनुरोध  किया  है  ।

 फ्राकृतिक  गैस  के  स्त्रोत

 5444.  थरो  के०पी०  उत्तोक्ृृत्णन  :  क्‍या  पेह्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिणी  पूर्वी  और  उक्तर-पूर्श्ी  क्षेत्रों  में  प्राकृतिक  गैस  के  स्रोतों  के  भण्डारों  के  बारे  में

 अनुमान  क्या  लगाए  गए  ?

 पेद्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  भंत्री  नवल  किशोर  दिनांक  1984

 को  देश  मेंਂ  प्राकृतिक  गैस  के  शेष  वसूली  योभ्य  भण्डारों  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है

 घन

 पश्चिमी  क्षेत्र  19.14

 पूर्वी  तथा  उत्तर-पूर्वी  क्षेत्र  81.30

 अपतटीय  क्षेत्र  377.81

 डाक  ओर  तार  विभाग  के  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  काडरों  को

 पुनर्गं ठित  करना

 5445.  ब्ले  चिन्ता  मणि  वाजिय़हो  :  क्‍या  संचार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  :

 क्‍या  सरकार  डाक  और  तार  विभाग  के  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  काडरों  के  पुनर्गठन
 करने  पर  विचार  कर  रही  है  जेसा  कि  रेल  विभाग  के  मामले  में  किया  गया  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  के  क्या  प्रस्ताव  हैं  ?

 संचार  अंज्ञाल्षय  के  राज्य  मंत्री  राप्न  निष्रास  जी  डाक  तार

 विभाग  के  प्रशासनिक  कार्यालयों  में  संक्गों  का  पुनर्गंडन  करने  का  कोई  ठोस  फिलहाल
 विचाराधीन  नहीं  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 लघु  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करने  के  लिए  जारी  किए  लाइसेंस

 5446.  श्री  म्शसहु  सकवासा  :  जया  उसञ्लोर  ओर  कम्पनी  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 देश  में  लघु  उद्योग  सीमेंट  संयंत्र  स्थापित  करमे  कुल  कितने  लाइसेंस  जारी

 किए  गये

 राज्य  वार  कुछ  संयंत्रों  द्वारा  निर्धारित  समयानुसार  उत्पादन  शुरू  न  करने  के  कया
 कारण  और
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 गा  जज ायभयएपथययपपथपव्ियिा  पे

 प्रत्येक  लघु  सीमेंट  संयंत्र  में कुल  कितना  पूजी  निवेश  किया  गया  तथा  भारतीय

 औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  इन  संयंत्रों  के  लिए  कितना  ऋण  प्रदान  गया  है  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मस्जासय  में  राज्य  मस्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  ओर

 मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  की  स्थापना  करने  के  लिए  अब  तक  33  ओद्योगिक  लाहसेंस  जारी  किए

 गए  इनमें  से  12  एककों  ने  उत्पादत  शुरु  कर  दिया  है  और  18  एकक  ओद्योगिक  लाइसेंस
 की  शर्तों  के  अनुसार  वाणिज्यिक  उत्पादन  शुरु  करने  के  लिए  स्वीकृत  दो  वर्ष  की  पनपने  की  अवधि

 के  अन्त्गंत  चल  रहे  तीन  एककों  ने  जिनके  सम्बन्ध  में  दो  वर्ष  से  अधिक  समय  पूर्व  औद्योगिक

 लाइसेंस  जारी  किए  गए  अभी  उत्पादन  शुरु  नहीं  किया  इनमें  सै  दो  एकक  कर्नाटक में
 जबकि  तीसरा  एकक  महाराष्ट्र  में  कर्नाटक  के  दोनों  एककों  के  मामले  में  लगभग  तीन  महीने
 की  देरी  हो  जाने  की  संभावना  महाराष्ट्र  क ेएकक  के  मामले  में  लगभग  2  महीने  की  देरी  हो
 देरी  हो  जाने  की  संभावना  एकक  के  अनुसार  यह  देरी  वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  में  विलम्ब

 हो  जाने  और  तदनुरूण  अश्यावश्यक  मशीनों  की  पूर्ति  के  लिए  क्रयादेश  देने  में  विलम्ब  के  कारण  हुई
 है  ।

 प्रत्येक  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  में  किए  गए  पूंजीगत  निवेश  और  भारतीय  श्रोद्योगिक

 विफास  बेंक  द्वारा  ऐसे  प्रत्येक  एकक  को  दिए  गए  पेशगी  ऋणों  से  सम्बन्धित  सूचना  इस  मन्त्नालय
 में  नहीं  रखी  जाती  मिनी  सीमेंट  संयंत्रों  में  कियय  जाने  वाला  पूंजीगत  निवेश  अलग-अलग
 संयंत्र  में  भिन्‍न-भिन्‍न  होता  जो  उसकी  प्रौद्योगिकी  और  अन्य  बातों  जेसे  कारखाने  का

 कच्चे  माल  और  इंधन  का  कहां  तक  इस्तेमाल  होता  है  और  उसकी  किस्म  कंसी  है  इस  पर
 निर्भर  करता  वर्तमान  मूल्य  स्तरों  के  वटिकल  शाफ्ट  किल्‍न  प्रौद्योगिकी  पर  आधारित
 200  टन  प्रतिदिन  की  क्षमता  वाले  मिनी  सीमेंट  संयंत्र  में  लगभग  4.5  करोड़  रुपये  के  कुल
 निवेश  की  आवश्यकता  होती  रोटरी  किल्लन  प्रोद्योगिकी  वाले  इसी  क्षमता  के  एक  संयंत्र  में  9
 करोड़  रुपये  से  11  करोड़  रुपये  के  निवेश  की  आवश्यकता  होती  है  ।

 असम  में  निर्वाचन  मामावलियों  के  पुमरोक्षण  के  लिए  निर्वाजन  आयोग  हारा
 जारी  किए  गए  सार्गदर्शक  सिद्धांत

 5447,  थी  ए०  के०  पटेल
 क्री  सो०  जंगा  रेडडी  |

 यों  विधि  और  म्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 असम  में  निर्वाचकत  नामावलियों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  इस  वर्ष  जनवरी  में
 निर्या चक  आयोग  द्वारा  जारी  किए  गए  मागंदर्शक  सिद्धान्तों  का  पालन  किया  जा  रहा

 कया  इन  मार्गंदर्शक  सिद्धान्तों  में  परिवर्तत  किए  गए  यदि  तो  मार्गदशंक
 सिद्धान्तों  का  मूल  पाठ  क्‍या  था  ओर  उनमें  बाद  में  किए  गए  परिवतंनों  का  ब्यौरा  कया  और

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  आपत्ति  की  गई  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 विधि  और  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  अम्त्रो  एच०  आर०  :  और
 आयोग  ने  असम  में  निर्वाचक  नामावलियों  के  पुनरीक्षण  के  बारे  में  1985  असम
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 के  भुख्य  निर्वाचत  आफिसर  को  केवल  कुछ  अनुदेश  जारी  किए  थे  ।  इस  पत्र  की  एक  प्रति  सभा-पटल

 पर  रख  दी  गई  में  रखी  गई  ।  देखिए  संदया  एल०  टी०  1105/85]  |  आयोग  ने

 सूचित  किया  है  कि  उसने  इस  पत्र  द्वारा  दिए  गए  अनुदेशों  में  कोई  तात्विक  परिवर्तन  नहीं  किया

 है  ।  आयोग  ने  1985  में  मुख्य  निर्वाचन  आफिसर  को  निर्वाचक  का्डों  की  संवीक्षा  और

 रजिस्ट्रीकरण  तथा  दावों  और  भाक्षेपों  पर  कारंवाई  करने  की  प्रक्रिया  के  बारे  में  इन  अनुदेशों  के

 विस्तारण  भौर  स्पष्टीकरण  के  रूप  में  एक  संसूचना  भेजी  थी  ।  इस  पत्र  की  प्रति  सभा  पटल  पर

 रख  दी  गई  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1105/85]  ।  आयोग  ने  असम

 में  निर्वाषक  नामावलियों  के  पुनरीक्षा  के  बारे  में  निर्वाचक  रजिस्ट्रीकरण  आफिसर  को  भी

 1985  में  अनुदेश  जारी  किए  इन  अनुदेशों  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  1105/85]

 आयोग  ने  बताया  है  कि  उक्त  अनुदेशों  के  बारे  में  उसे  कोई  आपत्तियां  प्राप्त  नहीं

 हुई  हैं  ।  किन्तु  आयोग  को  राज्य  की  राजस्व  ओर  बन  विभाग  द्वारा  घर-घर  जाकर  प्रगणना

 करने  और  सत्यापन  करने  के  बारे  में  कुछ  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  थे  ।  इन  अभ्याबेदनों  के  बारे  में

 ब्यौरेवार  जेसा  कि  आयोग  में  भेजा  सभा  पटल  १२  रख  दिया  है  !

 में  रखी  गई  ।  वेखिए  संख्या  एल०टी०

 भ्यायाधीशों  के  बेसन  का  पुनरीक्षण

 5448.  श्री  मरसिह  राव  सूर्यबंशी  :  क्या  विधि  ओर  श्याय  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्‍या  पिछले  35  वर्षों  के  दोरान  न्यायाधीशों  के  वेतनों  का  पुनरीक्षण  नहीं  किया  गया

 जेसा  कि  सरकारी  कमंचारियों  के  वेतनों  में  किया  गया  जोर

 यदि  तो  इसके  कारण  हैं  ?

 विधि  ओर  श्याय  मंत्रालय  में  राज्य  ससत्री  एच०  भार०  और

 उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों  के  संविधान  की  दूसरी  अनुसूची  के

 भाग  के  साथ  पठित  अनुच्छेद  125  (1)  गौर  221  (1)  में  विहित  हैं  ।  उच्च  न्यायालय

 के  मुख्य  मुंख्य  मंत्रियों  और  विधि  मन्त्रियों
 के

 सम्मेलन  जो  शीघ्र  ही  होने  वाला

 अन्य  विषयों  के  इस  विषय  पर  भी  विचार  किए  जाने  का  प्रस्ताव

 कलकत्ता  में  सबिस  टेलोफ़ोल  198  और  199  का  कार्यकरण

 5449.  प्रो०  बिमल  कांति  घोव  :  क्‍या  संचार  मस्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  कलकत्ता  शहर  की  टेलीफोन  प्रणाली  में  सर्विस  टेलीफोन  सं०

 198  और  199  के  कार्यकरण  के  बारे  में  व्याप्त  व्यापक  असन्तोष  की  ओर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  कलकता  में  सबिस  टेलीकोन  सं०  198  और  199  99  की  कार्यकुशलता

 में  सुधार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  और
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 अन्य  शहरों  की  तुलना  में  कलकत्ता  सविस  ठेलीफोन  सं  98  भोर  1985  के

 ब्रिए  किए  बए  टेलीफोन  के  उत्तर  में  आपरेटरों  द्वारा  औसतन  कितना  समय  लिया  बाता है  ?

 संचार  मस्थासय  के  राध्य  मंत्री  राम  मिधास  लिया  और  है  सेवाओं

 के  कार्य  न  करने  के  आरे  में  अक्सर  शिकायतें  प्राप्त  हुईं

 और  सेवाओं  की  कार्य  क्षमता  में  सुधार  लाने  के  लिए  निम्नलिखित

 कदम  उठाए  जा  रहे

 के कार्य न  समय-समय  पर  परीक्षण  किया  जाता  है  और  सख्ती  से  पयंवेक्षण  कश्यं  कया  जाता

 (४)  खराब  सर्किटों  को  अविलंब  ठीक  किया  जाता

 जब  कभी  भी  उचित  होता  है  सर्क्षिटों  में  बृद्धि  की  जाती  है  ।

 कलकत्ता  में  आपरेटर  और  पर  की  गयी  कालों  का  उत्तर  देने  में  क्रमशः
 और  9  सेकेंढ  का  समय  लेते  हैं  जबकि  अन्य  महानगरों  अर्थात  दिल्ली  और  मद्रास  में

 17  सेकेंड  का  समय  लिया  जाते  है  ।

 तमिलनाडु  में  दक्षिण  अरकोट  के  भुवानागिरो  में  मिट्टो  के  तेल  हेतु  सर्वेक्षण

 5450.  डा०  पी०  बल्लभ  पेदमन  :  कया  पेट्रोलियम  मन्ततो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  केस  जाबयोस  ने  लिठ॒ठी  के  तेल  के  लिए  तमिलना  ड॒  में  दक्षिण

 अरकोट  जिले  के  भुवानागिरी  क्षेत्र  का  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  उक्त  सर्वेक्षण  से  क्या  परिणाम  प्राप्त  हुए

 क्‍या  सरकार  के  पास  उस  क्षेत्र  में  मिट्टी  के  तेल  का  वाणिज्यिक  उत्पादन  करने

 का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  सम्त्रालय  के  राज्य  मस्ती  मबल  किशोर  शर्मा  )  :  तेल  और  प्राकृतिक

 भेस  आयोग  ने  तेल  के  लिएं  भुवनगिरी  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण  किया  मिट॒टी  का  तेल  कच्चे  तेल  के
 से  प्राप्त  किया  जाता  है  ।

 ओर  सर्वेक्षण  के आधार  पर  खुदाई  के  लिए  दो  क्षेशें  को  चुना  गया

 हाइड्रोकार्बन  के  वाणिज्यिक  उत्पादन  का  प्रश्न  तभी  उठेगा  जब  हाईड्रोकाबंन  की  बाणिज्यिक  मात्रा
 में  प्राप्ति  तथा  निकासी  होगी  ।

 उच्च  श्यायालयों  के  भ्वायाधीशों  की  स्वीकृत  संख्या

 श्री  हुसेम  ब
 ञ्ली  के०  को  |

 :  क्या  विधि  ओर  म्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  भारत  के  प्रत्येक  उच्च  न्यायालय में  न्यायाधीशों  की  स्‍्ट्रीकृत  संच्या  कया  है  .?  दि
 विधि  और  गम्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  :  को

 यथा  विद्यमान  जानकारी  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 236



 17  1907  लिखित  उत्तर

 विधरणे

 1.5.1985  को  स्वीहूैत  शंद्यां

 क्र  श्यायी  अपेर  योगे

 सं  उच्च  व्लाश्षामव  स्यायाधीश  व्यायाधीश

 1  इल'हाबाद  54  6  60

 2  आंध्र  प्रदेश  24  2  26

 3  बंबई  40  3  43

 4  कलकत्ता  39  नत+  39

 5  दिल्ली  25  2  27

 6  गोह्ाटी  8  9

 7  गुजरात  18  3  21

 8  हिमाचल  प्रदेश  6

 9  जम्मू-कश्मीर  5  2  7

 10  कर्नाटक  24  न  24

 11  केरल  15  3  18

 12  मध्य  प्रदेश  21  8  29

 13.  मद्रास  25  --  25

 14  उड़ीसा  --  11

 15  पटना  35  न  35

 16  पंजाब और  हरियाणा  933  _  23

 17  राजस्थान  18  न  18

 18  सिक्किम  3  3

 393  31  424

 भारतीय  कर्पनी  सचिव  नई  दिल्‍ली  के  प्र  बालप  में  मूल  सुविधाओं  का  अभाव

 5452.  श्री  अजील  क्‍या  उद्योग  और  कम्षभी  कार्य  मंती  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  भारतीय  कम्पनी  सचिव  संस्थान  के  पंचकुइया  नई  दिल्ली  स्थित  पुस्तकालय
 में  फेय  गर्मियों  में  ठंडे  पत्ती  कैंटीम  या  दोपहर  के  भोजन  के  लिए  ड्पयुक्त
 सदियों  में  ठंडा/गर्म  करने  की  व्यवस्था  ज॑सी  मूल  सुविधाएं  भी  नहीं  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?
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 नकन  कक

 उच्चोग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  शात्य  मंत्रो  आरिफ  सोहम्द

 तीय  कम्पनी  सचिव  संस्थान  ने  यह  सूचना  दी  है  कि  उसके  रानी  झांसी  नई  दिल्‍ली  स्थित

 पुस्तकालय  में  शुद्ध  गर्मियों  में  ठंडे  पानी  और  शीतकारी  व्यवस्था  ज॑सी  सभी  मूल  सुविधाएं
 सदियों  में  गम  करने  के  प्रवन्धों  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  आवश्यकता  अनुभव  नहीं

 की  गई  है  ।  स्थान  की  कमी  के  कोई  कंन्टीन  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  की  गई  तथापि

 जहाँ  छात्र  अपना  मध्याह्ु-भोजन  कर  उसके  लिए  टेबिल  एवं  बैठने  के  स्थान  सहित  उचित

 क्षेत्र  उद्दीष्ट  किया  गया  है|

 संस्थान  ने  पहले  हो  अपनी  पुस्तकालय  सुविधाओं  को  बढ़ाने  के  लिए  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  को  भूखण्ड  के  लिए  आवेदन  किया  है  ।

 बिहार  में  कोयले  पर  आधारित  रसायन  उद्योग  स्थापित  करता

 5453.  थी  सो०  पी०  ठाकुर  :  कया  रसायन  और  उबंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 उन  रसायन  उद्योगों  के  नाम  क्‍या  हैं  जिन्हें  कोयले  या  इसके  उत्पादों  से  चलाया  जा

 सकता  और

 क्‍या  बिहार  में  ऐसे  कुछ  उद्योगों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ?

 रसायन  ओर  उर्वरक  कम्पनो  कार्य  मस्त्रो  बोरेख  :

 इलंक्ट्रो  थर्मल  न्यूनीकरण  तथा  काबंन  प्रतिप्राध्ति  जेसी  अनेक  प्रक्रियाओं

 के  द्वारा  कोयले  से  बड़ी  संख्या  में  रसायन  निकाले  जाते

 डेशन  यथा  काबंन  प्रतिप्राप्ति  जेसी  प्रक्रियाएਂ  विस्तृत  रूप  से  प्रयुक्त  नहीं  की  जाती  |  कोक  को

 मुख्य  उत्पाद  के  रूप  में  उत्पादित  करने  के  लिए  स्टील  संयंत्रों  में  कोयला  काबंनीकरण  का  प्रयोग

 किया  जाता  कोयला  अमोनीकल  कच्चा  लाईट  तेल  तथा  कच्चा  तारकोल  उप

 उत्पाद  अमोनिकल  शराब  से  निर्मित  किए  जाने  वाले  रसायन  अमोनियम

 सल्फेट  तथा  अमोनियम  आंशिक  आसवन  द्वारा  लाईट  तेल  के  संसाधन  द्वारा

 एक्सीलिन  तथा  टोलून  जंसे  सुगन्धित  हाइड्रोकार्बनों  का  उत्पादन  किया  जाता  कच्चे  तारकोल

 के  आंशिक  आसवन  से  नेफथालिन  एन्थ्रासीन  एक्सलीनीलज  पिकोलिन्स  आदि
 की  प्राप्ति  होती  है  |

 जी  नहीं  ।  सरकार  ने  बिहार  में  उक्त  कारखाने  स्थापित  करने  के  लिए  सर्वेश्षण  नहीं
 किया  है  तथापि  यदि  बिहार  में  ऐसे  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  आवेदन  पत्र  प्राप्त  होंगे  तो

 योग्यता  के  आधार  पर  उनकी  जांच  की  जाएगी  ।

 टार्टरिक  एसिड  का  उत्पादन

 5454.  भरी  सुस्दर  लाल  :  क्या  रसायम  और  उथ  रक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  कितने  कारखाने  टार्टरिक  एसिड  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  ओर  उनका  चार्टंड

 और  वास्तविक  उत्पादन  बया
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 17  1907  उत्तर
 —  किक  न  ————— मम  «नमन»  सराफा

 देश  में  टार्टरिक  एसिड  की  घरेलू  वाथिक  मांग  कया

 उन  पार्टियों  के  नाम  व  पते  क्या  हैं  जिन्हें  आशय  पत्र/लाइसेंस  जारी  किये  गये

 गत  ठीन  वर्षों  के  वर्ष-वार  कितनी  मात्रा  में  टाटरिक  एसिड  का  आयत

 किया  गया  तथा  उस  पर  कितनी  धनराशि  खर्च  की  और

 सरकार  का  उन  उद्यमियों  जो  आयात  प्रतिस्थापक  के  रूप  में  इस  रसायन  के

 लिये  उद्योग  लगाना  क्या  रियायतें  देने  का  विचार  है  ?

 रसायन  ओर  उदयंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  बोरेख  :

 टार्टरिक  एसिड  के  उत्पादन  के  लिए  संगठित  क्षेत्र  में  कोई  एकक  स्थापित  नहीं  किया  गया  है  ।

 यह  पता  चला  है  कि  दो  लघु  उद्योग  अर्थात्‌  ओखला  कमिकलस  25

 निटी  ईस्ट  आफ  नई  दिल्ली  तथा  मंसर्स  ब्रिम्पंक्स  डाई  कम

 जीटी  करनाल  इन्डस्ट्रियल  दिल्‍ली  टार्ट रिक  एसिड  का  उत्पादन  कर  रहे  हैं  और

 उनकी  वा्िक  क्षमता  450  मी०  टन  है  ।

 अनुमान  है  कि  टार्टरिक  एसिड  की  वा्धिक  स्वदेशी  अपेक्षा  लगभग  500  टन  है  ।

 टार्टरिक  एसिड  के  उत्पादन  के  लिए  कोई  आशय  पत्र/औद्योगिक  लाइसेंस  जारी  नहीं
 किया  गया  है  ।

 (a)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  टार्टरिक  एसिड  का  आयत  निम्न  प्रकार  है  :--
 ——  हि

 वर्ष  मात्रा  मूल्य  रु०

 1980-81  395  103.25

 1981-82  297  97.15

 1982-83  2-83  320  74.64

 82

 संसार  में  टार्टरिक  एसिड  का  उत्पादन  वाइन  याड्ड  वेस्ट  पर  आधारित  जो  भारत

 में  वाणिज्यिक  मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  तथापि  टमरिंड  की  तरह  के  स्वीकायं  कच्चे  मालों  का

 उपयोग  करके  टार्टरिक  एसिड  का  उत्पादन  करने  के  लिए  देश  में  अनुसंघान  कार्य  किया  जा  रहा

 अन्य  उद्योगों  के  लिए  उपलब्ध  सामान्य  प्रोत्साहन  टार्टरिक  एसिड  के  लिए  भी  उपलब्ध

 टाटरिक  एसिड  के  उत्पादन  के  लिए  प्राप्त  किसी  भी  प्रस्ताव  की  सरकार  गुण-दोष  के  आधार

 पर  जांच  करेगी  ।

 ——_—_—_———

 दिल्‍लो  छावनो  बोर्ड  कार्यालय  में  लस्बित  सामलों  का  तिपटान

 5455.  डा»  जो०  विजय  रामाराब  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्‍ली  छावनी  बोड  के  कार्यालय  में  नामां  त्रण/पट्ट  के  हस्तांतरण  के  बहुत  से

 मामले  काफी  समय  से  लम्बित  हैं  बावजूद  इसके  कि  हस्तांतरण  करने  वालों  तथा  जिनके  नाम

 हस्तांतरण  किया  जाना  है  उन  दोनों  के  द्वारा  इसके  लिए  आवेदन  दिए  गए

 239



 खिखित  उत्तर  7  1985

 यदि  तो  इस  मामले  में  देरी  के  क्या  कारण  और

 लम्बित  मामलों  का  कब  तक  निपंटान  किए  जाने  की  है  ?

 रा  संत्रो  पो०  यो०  बरसिह  :  से  दिल्ली  छावनी  बोर्ड  के  पास  पांच

 प्रायंना-पत्र  ऐसे  शेष  पड़े  है  जिनमें  अभी  नामान्तरण  किया  जाना  नामास्तरण  की  कारंबाई

 नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  पट्ट  दार/सह-पट्टं  दार  तथा  उत्तराधिकारी  इस  भूमि  के  और  टुकड़े  करामे

 की  कारंवाई  में  लगे  हुए  हैं  तथा  पट्टं  पर  दी  गई  भूमि  का  उपयोग  निर्धारित  प्रयोजन  के  अलाबा
 अम्य  कार्य  के  लिए  कराना  चाहते  हैं  तथा  उस  पर  अनधिकृत  निर्माण  कर  लिया  रक्षा  भूमि
 तथा  छावनी  महानिदेशक  से  इने  मामलों  को  यंर्थाशी प्र  अंतिम  रूप  देने  को  कहां  गया

 अनियासो  भारतोयों  से  प्राप्त  प्रस्ताव

 5456.  थी  रामाभय  प्रसाद  सिह  :  क्या  उतधोग  और  कम्पतों  कार्य  मंत्री  यंह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1983-84,  1984-85  के  दौरान  और  19  1985  तक  अक्षनिवासी
 भारतीयों  से  औद्योगिक  निवेशों  के  सम्बन्ध  पें  प्राप्त  प्रस्तावीं  का  विवरण  कया  है  और  उनमें  से
 कितनों  को  भर्ती  तक  मंजूरी  दी  गई  है

 क्या  बिहार  में  विशेषकर  पिछड़े  आविवांसी  जिलों  में  कोई  उद्योग  लगाने  का  विचार

 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 उद्योग  ओर  कस्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  भारतीय

 राष्ट्रीयता  वाले/भारतीय  मूल  प्रवासी  भारतीयों  से  प्राप्त  विभिन्‍न  औद्योगिक

 शत  निर्यातोन्मुख  एकक्  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्तावों
 को

 जिनमें  आशयपत्र/बनुमति/
 ओऔद्योगिक  पू  जीगत  माल  के  आयात  और  विदेशी  सहयोग  की  स्वीकृति  शामिल  है  पर  विचार
 करने  वाली  विशेष  अनुमोदन  समिति  का  गठन  नवम्बर  1983  में  होने  के  बाद
 भारतीय  राष्ट्रीयता  वाले/भारतीय  मूल  प्रवासी  भारतीयों  को  66  आशमयपत्र/अनुमति  श्रौद्योगिक
 लाइसेंस  जारी  किए  गए  जिनका  ब्यौरा  निम्नलिखित  है

 1983  -  6

 1984  39

 1985  (31.3.85  2]

 इन  आंफड़ों  में  भारतीय  राष्ट्रीयता  बाले/मूल  प्रवासी  भारतीयों  के  शतप्रतिशत  निर्यातोन्मुख
 स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  शामिल  नहीं  ईन  आशयपत्रों/अनुम  ति/औद्योगिक

 सेंस  के  प्रंस्वावों  में  दिया  गया  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दियां  गया  है  ।

 नहीं  ।.
 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।
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 1.
 का  : नाम

 विवरण

 अनिवासी  भारतीयों  से  शशयपत्र/अलोगिक

 सेंस/अनुमति  के  सम्बन्ध  में  प्राप्त  भारत  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  प्रस्तावों  के  ब्यौरे

 1  2

 1  श्री  पी०  द्ी०  धारद्वाज

 2  श्री  डी०  के०  मिश्र

 3  श्री  कुलदीप  सिंह  भुल्लर

 4.  मैं०  मद्रास  हाइड्रॉलिक

 होज  प्रा०  लि०

 5  श्री  एस०  एल०  चेलाराम

 6  मे»  फ्रांस

 4  श्री  वी०  एस०  सी०  कोवता

 श्री  एल०  एन०  मिक्तल

 9  श्री  धर्मबीर  गुप्त

 10  श्री  दिलीप  भागंव

 ]।  श्री  शेक  कालेशा

 12  श्री  मनमोहन  चौपड़ा

 13  श्री  गोपाल  के०  कपूर

 14  री  परेश  एस०  परेश

 15  श्री  के०  रामेशम

 16  श्री  जय  राम  राम  चन्द

 मूरद्भधवी

 विनिर्माण  की  वस्तु  स्मापबा-स्थल

 3
 4

 4

 माइल्ड  और  अलाय  जिला  विधवे
 न

 हटील  रोल्ड  उत्पाद

 अखबारी  कागज  जिला  कटक

 टी०  बी०  पिक्चर  ट्यूब  '  जिला  पंजाब

 हाई  प्रेशर  हाइड्रा  लिक

 होज

 बी०एण्ड  डब्ल्लु०टी०बी०
 पिक्चर  ट्यूब

 एनर्जी  कंजवेंशन  आदि

 के  अप्तटिमा  इजेशन  के

 लिए  उपकरण

 सूती/सिथेटिक  कलेंडेड  य।रने

 पी०बी  +सी  ०  कोटेड  शीट

 ओऔषध

 सबमजंड्आक  बेंडेड  स्टील

 पाइप

 डिटर्जेंट  पाउडर

 इलकट्रानिक  टाईपराइटर

 सफेद  सीमेंट

 हा  इड्रो एक्सी  प्रोपील  शोर

 विवेस्टर  डिस्क  ड्राइव

 मेसज  प्रोपरेशन  वर्क  स्टेशन

 और  टाइम  सेचरिंग  टर्मिनल

 जिया

 तमिलनाडु

 तहसील

 अहमदाबाद  के  तिकट

 जिसा  अल्मोड़ा

 जिला  मेढक

 तमिलनाडु  का  पिछड़ा
 जिला

 जिला  पुण  ग  महाराष्ट्र

 जिला  उत्तर  प्रदेश

 जिला  कर्नाटक

 जिला  हरियाणा

 जिला  उत्तर  प्रदेश

 जिला  गुजरात

 जिला  आरन्ध्र  प्रदेश

 श्री  नगर  जम्मू  तथा  कश्मीर
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 1  2  3  4

 :  17  श्री  लतीफ  एम०  खान  हाई  स्पीड  जिला  आन्प्र  प्रदेश

 डहुपलिकेटिंग  सिस्टम

 18  श्री  जी०  सत्यनारायण  रेड्डी  पोली  एल्यूमीनियम  जिला  आन्ध्र  प्रदेश
 लेमिनेट

 19  में०  बिनाटोन  इलेक्ट्रानिक्स  विड़ियों  डिसपले  जिला

 उत्तर  प्रदेश

 20  श्री  सी०  एस०  राव  प्रिटेड  सकट  बोर्ड  जिला  मेढक  आन्ध्र  प्रदेश

 21  श्री  टी०  के०  गाँघी  फल  उत्पाद  ओर  रस  आदि  जिला  महाराष्ट्र

 22  श्री  आर०  एन०  हतीरमणी  आऑषध  जिला  तमिलनाडु

 23  श्री  एन०  दक्षिणामूर्ति  रंगीन  टी०  पी०  ट्यूनर  जिला  दमन

 और  दीव  का  संघ  शासित
 क्षेत्र

 24  श्री  एम०  एम०  चौपड़ा  प्रतिलिपि  करने  वाला  जिला  हरियाणा
 सादा  कागज

 25  श्री  आर०  नारायणन  मेडिकल  डिसपोजेल  जिला  कर्नाटक

 26  ओ  के०  मुहम्मद  फारूख  खान  प्रिटेड  सकंटवोड्ड  जिला  तमिलनाडु

 27  मं०  थदानी  होल्डिग्स  एच०  डी०  एफ०/पी०पी०  जिला  महाराष्ट्र
 प्रा०  लि०  वोवन  फेबरिक

 28  डा०  योगेन्द्र  सिंह  कोल्ड  ड्रान  वेलडेड  जिला  हिमाचल
 प्रदेश

 29  श्री  के०  टो०  थामस  टेक्सचर्ड  कोटिंग  जिला  महाराष्ट्र

 30  श्री  एन»  के०  रावत  स्ट्रक्चरल  फोम  जिला  महाराष्ट्र
 स्टिक  उत्पाद

 31  श्री  एस०  मंधाराम  वीडियो  कंसेट  जिला  हरियाणा

 32  श्री  सी०  एल०  सिसौदिया  हाई  स्पीड  एलाय  मंटल  जिला  मध्य  प्रदेश
 मं०  भेपक  मंटल  पाउडर

 लि०

 33.  प्रिस  कृषि  जिला  महाराष्ट्र

 सी०आर०वबी०आर०  जाधव  परिवहन  मशीनें

 खेडकर

 34  श्री  पिशु  गंगलानी  वीडियो  कंसेट  कर्नाटक
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 35  श्री  प्रेम  खेतानी  वीडियो  कैसेट  जिला  मोहिन्दरगढ़

 36  श्री  आर०  आर०  सूद  टीन  के  कनस्थर  जिला  हरियाणा

 37  श्री  एम०  एम०  मजीठिया  स्टेनलेस  स्टील  की  जिला  गुजरात
 घड़ियों  के  पट्ट

 38  श्री  मोफतराज  पी०  मुनोत  प्रैशर  सेन्सीटिव  आसजक  टेप  जिला  गुजरात

 39  श्री  एम०एम०  मजीठिया  कलाई  घट़ियों  के  पट्टों  की  जिला  भड़ोच  गुजरात
 गोल्ड  प्लेट्रिग

 40  श्री  राघवबीर  साहनी  ए०सी०/ही०सी०  ड्राइव  दिल्ली

 41  श्री  गुलशन  के०  आरोड़ा  वीडियो  ठेपें  हरियाणा/उत्तर  प्रदेश

 42.  में०  इण्डो०  यू०  एस०  मेथानोल  जिला  रायगढ़
 इन्वेस्टमेंट

 43  श्री  एस०  के०  हनुमन्त  राव  मिथाइल  डोपा  ओर  अन्य  जिला  आन्धप्र  प्रदेश
 ओषधियां

 44  श्री  पी०  एस०  साहनी  पोलीएथर  पोलीओल  गुजरात

 45  श्री  रामचन्द्र  एन०  गाला  स्टोरेज  वैटरियां  जिला  आन्प्र  प्रदेश

 46  सन्‍्तोष  एस०  गोपलानी  प्लास्टिक  मोल्डेड  दिल्ली

 केबिनेट

 47  डा०  घरमबीर  सूद  रंगीन  टी०वी०  डिफ्लैक्शन  जिला  गाजियाबाद

 ह  हिस्से-पुर्जे  उत्तर  प्रदेश

 48  मे०  कोडी  एलकाट  लि०  अल्ट्रासेनिक  स्केन्स  जिला  तमिलनाडु

 49  श्री  मलविन्दर  सिंह  भोडियो  मोर  वीडियो  जिला  घार

 50  मं०  विमपक्स  फ्लोरोसेंट  ट्यूबे  आदि  जिला  गुजरात
 51  -

 ओऔषधियां  श्रेणी  गुजरात

 52  श्री  ए*०्वी०के०  रेड्डी  आटोमोबाइल  कूलेन्ट्स  जिला  आन्प्र  प्रदेश

 53  श्री  बी०  पंचपाकेसन  प्रोसेस  नियंत्रण  उपकरण  जिला  तमिलनाडु

 54  श्री  वी०  एम०  पटेल  एल्युमिनियम  एलाय  दादरा  और  नगर  हवेली  के

 इनगाट्स  आदि  संघ  शासित  प्रदेश

 55  श्रीआर«०जी०  नारायणस्वामी  सिरेमिक  ठाइलें  जिला  अंकलेश्वर  गुजरात
 एण्ड  एसोसिएट्स

 56  श्री  के०  के०  जोंशी  टेलीफोन  इन्वेस्टमेंट  हरियाणा
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 57  सै»  मैन्युफेक्चारिंग  टेलीफोन  हिमाचल  प्रदेश

 टैकक्‍्नालोजीज  इृस्क  ०

 58  श्री  प्रदीप  कुमार  अग्रवाल  हरियाणा

 59  मै०  बिनाटोन  इलेक्ट्रानिक्स  टेलीफोन  उपकरण  उत्तर  प्रदेश

 प्राश्वेट  लिख्टिड

 60  श्री  गिरि.डी०  ख़ट्रोढ  ई०पी०ए०बी०एक्स  महाराष्ट्र

 श्री  बिपिन  कुमार  अग्रवाल  सावंजनिक  टेलीफोन  राजस्थान

 62  डा०  लीलाप्रसाद  माप्रव  रेह्ी  टेलीफोन  का  ज़वाब  आन्प्र  प्रदेश
 और  रिकार्ड  करने  बाली
 मशीन

 63  ढा०  राधववीर  साहनी  प्रोक्सीमिटी  सेन्सर  नई  दिल्ली

 64  म॑ंससे  फ्युजन  पोलीमर्स  रोटेशनली  माल्डेड  दादरा  एवं  नगर  इबेसी
 प्लास्टिक  उत्पाद  संघ  शासित  क्षेत्र

 65  श्री  प्रभात  के०  एन्डले  मिनी  कम्प्युटर/मा  इक्रो  तहसील  उत्तर  प्रदेश
 प्रोसेसर  बेसड  सिस्टम

 66  श्री  अवतार  सिंह  सेली  नयही  -
 हा  व्रीरीकरीक

 दिल्‍लो  छाबनी  बोर्ड  के  अंतर्गत  पट्टा  करारों  का  नवोकरण

 5457.  जो  के»  सानिक  रेडूडी  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :
 कया  दिल्‍ली  छावनी  बोड़े  के  अंतगंत  हुए  पट््‌टा-करारों  के  बहुत  से  मामलों  में  पटटे

 को  ब्रवृष्ति  की  समास्ति  के  कद  भी  उनका  नवीकरण  कहीं  किया  गया
 है

 क्‍या  बहुत  से  प्रहूटा  घारियों  न ेअफ्ने  पट॒टों  के  नवीकरण  के  लिए  आवेदन  किया  है लेकिन  दिल्ली  छावत्री  बो्  द्वारा  उनके  पट्टों  के सब्ीकरण  के  बारे  में  अभी  तक  कारंवाई  नहीं  की
 गई

 नवीकरण  की  करवाई  को  ह्श्रमित  रखने  के  क्या  कारण  और
 दिल्ली  छावत्ी  श्लोड  का  विचार  उन  पठ्ट-करारों  का  कब  तक

 घ
 नवीकरण  करने

 है  जिन  प्रटू्टों  की
 अवधि  पढुले  द्री  समाप्त  हो  चुकी  है  ?

 है

 रखा  मंत्रो  पी०  थो०  गर्रासहु  :  से  पट्टे  की  अवधि  स  माप्त  होने  के
 ऐसे  मामले  हैं  जिनमें  नवीकरण  के  लिए  आवेदन  प्रत्न  प्राप्त  हुए  एक  मामले  में  भूमि  कौ जरूरत  रक्षा  प्रयोजनों  के  लिए  है  और  उसमें  पट्टा  समाप्ति

 का  नोटिस  जारी  कर  दिया  गया  है  ।
 एक  अन्य  मामले  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  आपत्ति  उठाई  इस  ग्रामले  की  आंज  की  जा
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 रही  शेष  14  मामलों  में  पट्टों  का  मेवीरकरण  नहीं  किया
 '

 गया  है  क्योंकि  पट्टेदार  इस  भूमि
 के  और  करना  चाहते  हैं  इस  भूमि  का  प्रयोग  अन्य  कार्य  के  लिए  कराना  चाहते  उस

 पर  अनधिक्ृत  निर्ँभ्राण  कर  दिया  है  तथा  उल्होंबे  छावनी  बोड  द्वारा  मांगे  गए  दस्तावेज  प्रस्तुत  नहीं
 किए  इन  मामलों  को  यथाशीघ्र  अन्तिम  रूप  देने  के  बारे  में  रक्षा  भूमि  तथा  छावनी

 निदेशक  को  आबश्यक  निर्देश  दे  दिए  गए

 छोटे  पृतिकर्ताओं  से  प्रामोण  लिकिर्सा  सामग्री  को  खरीद

 5458.  थी  सिश्लाल  सुरुंमु  :  क्या  रंसांयन  ओर  उंवरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 इंडियन  ड्रग्स  एण्ड  फार्मास्युटिकल्स  लिमिटेड  को  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ग्रामीण

 चिकित्सा  सामग्री  को  सप्लाई के  लिए  प्राप्त  क्रयादेशों  का  राज्यवार  तथा'वर्ष-बार  थ्थौरा
 क्या

 उन्होंने  जिन  पृूतिकर्ताओं  के  माध्यम  से  उक्त  कंपनी  ने  यह  सामान  खरीदा  है|विभिन्‍न
 राज्यों  को  प्राभीणी  सामग्री  की  है  उनके  नाम  क्‍या  उनसे  कितना  सामान  खरीदा

 है  तथा  उन्हें  कितने  मूल्य  की  अदायगी  की  गई

 सरकार  द्वारा  इस  समान  की  छोटे  पूर्तिकर्ताओं  से  सीधे  खरीद  न  किये  जाने  के  क्‍या

 कारण  और

 इस  संबंध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  ओर  उबं रक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मस्त्रो  बीरेस्द्र  :

 विवरण-एक  संखग्त  है  ।

 विवरण-दो  संलग्न  है  ।

 एवं  ग्रामीण  सामग्री  की  आपूर्ति  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  अपनी  इच्छानुसार

 आडडर  दिए  गए  हैं  ।

 बविवरण-एक

 राज्य  4982-83  के  दौरान  1983-84  के  दौरान  1984-85  के  दौरान

 प्राप्त  कुल  विजलेस  प्राप्त  कुल  विजलेस  प्राप्त  कुल  विजलेस

 उत्तर  प्रदेश  62941  किटस  46940  किटस  76335  किटस

 राजस्यथान्र  तन  1150  ,,  400  +

 दादर  नागर  हवेली
 न

 100  ,,  --

 सिविकम
 न  812  ,,  1092  ,,

 कर्नाटक  _  8146  ,,  14070  ,,

 मध्य  प्रदेश  -  33312  ,,  न

 हिमाचल  प्रदेश  ना  4000  ,,  9037  ,,
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 दिल्ली  1000  किटस  800  किटस  500  किटस

 हरियाणा
 न  20157  ,,

 बिहार  ता  240  ।  660  ”
 लारप्र  प्रदेश  बन  28684  ,,

 त्रिपुरा  470  ,,

 अण्डीगढ़  30140  किटस  बन  न्भ्न्

 योग  94081  किटस  95500  किटस  151405  किटस

 विवरण-दो

 फ्म  मात्रा  अदा  किया  गया  मूल्य

 198  2-83  :

 1.  सिवालिक  डृग्स  हरिद्वार  62,953  56,03

 2.  नेस्टर  फार्मा०  लि०  फरीदाबाद  29057  25.21

 92,010  |  81.24

 1983-84  :

 1.  सिवालिक  डुग्स  हरिद्वार
 3४]

 56.33
 30717  30.00

 2*  नेस्टर  फरीदाबाद  34041  33.99

 3.  अरोड़ा  नई  दिल्ली  4001  3.99

 124758  124.98

 1984-85  :

 1.  सिवालिक  ड्रग्स  हरिद्वार  33918  43.41

 2.  नेस्टर  फरीदाबाद  58378  74.72

 3.  अरोड़ा  नई  दिल्‍ली  15662  20.05

 107958  138.18
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 सीमा  सड़क  संगठन  हारा  पश्चिग  बंगाल  के  अंतर्राष्ट्रीय  सोमा  रेखा  के

 साथ-साथ  सड़कों  का  निर्माण

 5459,  श्रो  देवो  घोषाल  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सीमा  सड़क  संगठन  ने  सीमा  चौकियों  पर  अधिक  गतिशीलता  तथा  वहां  आसानी
 से  पहु  चने  के  लिए  पश्चिम  में  अन्तर्राष्ट्रीय  सीमा  रेखा  के  साथ-साथ  सड़क  बनाने  और/या  वतंमान

 सड़कों  को  सुधारने  के  लिए  कोई  कार्यक्रम  बनाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 सीमा  सड़क  संगठन  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  या  उठाने  का  विचार  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  थी०  भर्रासह  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 उड़ोसा  में  रेडियो  संचार  सेवा

 5460.  थो  हरिहर  सोरन  :  कया  संघार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  उड़ीसा  के  भूकम्प  की  आशंका  वाले  क्षेत्रों  में  रेडियो  संचार  सेवा
 प्रदान  करने  के  लिए  सर्वेक्षण  किया

 ()  यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  उड़ीसा  के  किन-किन  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  किया
 गया

 क्या  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  कब  तथा  भूकम्प  की  अशशंका  वाले  यक्त  क्षेत्रों  में  अब  तक  प्रदान  की

 गई  रेडियो  संचार  सुविधाओं  का  ब्योरा  कया  है  ?

 संचार  मग्जालय  के  राज्य  सफत्नरी  राम  निवास  जी  फिर

 हमने  उड़ीसा  में  अनेक  मार्गों  का  सर्वेक्षण  किया  जिसमें  तटीय  स्थान  भी  शामिल  हैं  ।

 और  एफ/एम.  प्रणाली  के  लिए  सर्वेक्षण  किए  गए
 मार्गों  का  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इन  सभी  मार्गों  का  समान  प्रणालियों  के  लिए
 सर्वेक्षण  किया  गया  था  |  क्रम  संख्या  |  से  13  तक  के  मार्गों  का  डिजिटल  प्रणाली  के  लिए  अब

 सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 उपयुक्त  मार्गों  का  छठी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  समान  प्रणालियों  के  लिए

 सर्वेक्षण  किया  गया  था|  उड़ीसा  में  निम्नलिखित  रेडियो  प्रणालियां  तटीय  इलाकों  में  कार्य  कर

 रही  उनकी  स्थापना  की  जा  रही

 कटक  --  भुवनेश्वर  म।इक्रोवेव  प्रणाली है
 2.  कटक--पा  रदीप  प्रणालो  काय  कर  रही  हैं
 3.  कट  पुर  मा इक्रोवेव
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 जिन  भागों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  :--

 1.  कटेंक--अथगड़  प्रणाली

 2  जेयपोर--क्योंझर  व  हे

 3  बासासोर--वाड़ीपाड़ा  न  ्ह

 4  बालासोर-मालगिरी  ड्ह  कि

 5  चंदहाली-भाद्रक  शत  के

 6  जमपुर  रह  श्

 7  कटक--केन्दरपारा  श्र  ”

 8  कटक-बआंकिवारी  मा  ११

 9  कटक--लुदे  मे  मी

 10  खुद  8३  ”

 11  न  न

 12.  तालचेर--ब गूल  ड़  छः

 13  कोरापूट--सनाबादा  कि

 14  बस  स्टेशन  )
 15  सुन्दर  ,  >  प्रणाली
 16  बारीपारा  ,,  »  J

 पश्चिम  बंगाल  में  डहाकूधर  ओर  तारधर  छोलना

 5461.  थी  क्षतोश  चसा  सिन्हा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिम  बंगाल  में  1985-86  के  दोरान  कुल  कितने  डाकधर  खोलने  का  विचार

 )  पश्चिम  बंगाल  में  1985-86  के  दौरान  कुल  कितने  तारधर  खोलने  का  विचार
 और

 उपरोक्त  डाकंधरों  और  तारघरों  में  से  क्रितने  डाकधघर  और  तारघर  पिछड़े  जनजातीय
 पहाड़ी  और  दूर-दराज के  क्षेत्रों  में  खोले  जाएगे  ?

 संचार  के  राज्य  मंत्री  राम-निवास  1985-86  के  दोरान
 पश्चिम  बंगाल  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  डाकघरों  की  कुल  संख्या  के  बारे  में  अभी  अंतिम

 निर्णय  लिया  जाना  है  ।

 1985-86  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  में  खोले  जाने  वाले  प्रस्तावित  तारघरों  की

 कुल  संख्या  के  बारे  में  अभी  अंतिम  निर्णय  लिया  जाना  है  ।
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 डिबोजन  में  रसायस  उर्वरक  संयंत्र  को  स्थापना

 '

 5462.  श्री  धर्म  बोर  सिह  :  क्या  रसायन  और  उबरक्ष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्यानों  के  उत्पादन  और  किसानों  के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  क्या  सरकार  का

 विचार  सातवीं  पंचवर्षोय  योजना  के  दोरान  उत्तर  प्रदेश  के  मेरठ  डिवीजन  में  रसायन  उवरक  संयंत्र

 की  स्थापना  करने  का

 तो  तस्संबंधी  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 रसायन  ओर  उबंरक  तथा  उद्योग  और  क्म्पनो  कार्य  मंत्री  (  श्री  वीरेसा  पाटिल  )  :  ()
 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  को  अंतिम  रूप  देने  के  पश्चात  ही  नए  उवंरक  संयंत्र  स्थापित  करने  तथा

 उनके  स्थान  के  प्रश्न  आदि  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सागालण्ड  के  जिला  मुख्यालयों  का  कोहिसा  के  साथ  सम्पर्क  स्थापित  करना

 5463.  क्री  खिगवांग  कोनयक  :  क्‍या  संथार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  नागालंण्ड  के  ओर  अधिक  जिला  मुड्यालयों  का  राज्य  की  राजघानी  कोहिमा
 तथा  अन्य  प्रमुख  स्थानों  के  साथ  ट्रंक  सेवा  के  जरिये  सम्पर्क  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 ओर

 यदि  तो  ट्रक  सेवा  के  द्वारा  कब  तक  सम्पक  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ?

 संचार  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  निवास  :

 6  जिला  मुख्यालयों  की  राजधानी  कोहिमा  को  में  से  केवल  3

 अर्थात्‌  जुनाबोरी  और  तुइंगसांग  से  राज्य  की  राजधानी  कोहिमा  के  लिए  सीधे  ट्रक  सकिट

 नहीं  इन  स्थानों  से  कोहिमा  के  लिए  1985-86  के  दौरान  सीधे  ट्रक  सकिट  प्रदान  कर  दिए

 जाए

 कोचीन  नौसेनिक  अड्डे  का  विकास

 5464.  श्रो  के०  मोहन  दास  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  नोसनिक  अड्डे  के  विकास  के  लिए  कोई  परिप्रेक्ष्य  योजना  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 र्ला  संत्री  पो०बो०  सरसिह  :  और  जो  हां  ।  नौसेना  मुस्यालय  ने

 जहाजों  और  विमानों  के  संचालन  में  सहायता  के  लिए  कोचीन  नौसनिक  अड्डे  के  विकास  के  लिए
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 रण

 एक  परिप्रेक्ष्य  योजना  बनायी  कुछ  जहाजों  के  लिए  मरम्मत  सुविधाएਂ  उपलब्ध  कराने  के  लिए
 वर्तमान  बेस  मरम्मत  संगठन  का  विस्तार  करने  के  प्रश्न  पर  भी  वि्ञार  किया  जा  रहा  1200

 फीट  के  एक  घाट  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  जिससे  अतिरिक्त  शाषिकाओं  की  सुविधा  उपलब्ध

 हो  जाएगी  ।  कोचीन  का  नौसेना  के  लिए  एक  बड़े  प्रशिक्षण  अड़डे  के  रूप  में  भी  विकास  किया  जा

 रहा

 बाराबंकी  में  जासिन  हुसेनाबाद  गांव  में  डाक-घर  खोलना

 5465.  शो  कमला  प्रसाद  रावत  :  वबया  संचार  मंत्री  यह  अथताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  डाक  निदेशक  लखनऊ  ने  उत्तर  प्रदेश  के  बाराबंकी  जिले  में

 जामिन  हुसनाबाद  गाँव  में  डाक-घर  खोलने  के  आदेश  जारी  किए

 कया  वहां  पर  यह  डाकधर  अभी  तक  नहीं  खोला  गया

 यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  और  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  डाक-घर  कब  तक  खोल  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  राम  निवास  :  हां  ।

 हां  ।

 और  मितव्ययिता  के  लिएं  नए  पदों  के  सृजन  पर  लगी  मौजूदा  पाबंदी  के  कारण
 यह  डाकघर  नहीं  खोला  जा  सका  ।

 सायंकाल  5  बजे  से  प्रातः  7  बजे  तक  के  बोच  साधारण  तारों  को  बुकिंग

 5466.  क्रो  मूल  चम्द  डागा  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बत  ने  की  क्ृपा  करेंगे
 क्‍या  डी०टी०ओ०  तथा  सी०टी०ओ०  के  काम  के  घंटे  कम  कर  दिए  गये  हैं  और

 पांच  बजे  शाम  के  पश्चात्‌  एक्प्रेस  टेलीग्राम  विलम्ब  शुल्क  की  अदायगी  पर  स्वीकार  किए  जाते  हैं जबकि  पहले  कार्यालयों  के  कार्य  के  घंटों  के  दौरान  साधारण  टेलीग्राम  तक  भी  स्वीकार  किए जाते

 यदि  तो  इस  कायंवाही  के  क्‍या  कारण

 क्या  पहले  तार  कार्यालयों  के  काम  के  घंटे  निर्धारित  करते  समय  भेजने  के  लिए  प्राप्त
 पारेषण  और  डिलीवरी  के  लिए  प्राप्त  तारों  की  संड्या  को  ध्यान  में  रखा  जाना  और

 देश  में  कितने  कार्यालयों  पर  प्रतिबंधित  बुकिंग  के  इन  आदेशों  का  प्रभाव  पडा
 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  जी  नहीं  ।  विभागीय

 घरों  ओर  केन्द्रीय  तारघरों  के  कार्य  घंटों  में  कमी  नहीं  की  गई  गंभीर  «  मारी
 परीक्षा  परिणाम  आदि  की  सूचना  देने  वाले  निजी  वैयक्तिक  :  प्रेणी  डे तारों  को  छोड़कर  साधारण  तार  17.00  से  07.00  बजे  के  बीच  स्वीकार  नहीं  किए  जाते  ।  तारधर

 के  कार्य  घंटो  के  दोरान  सभी  एक्सप्रेस  तार  17.00  से  07.00  बजे  के  बीच  बिना  विलम्ब  शुल्क  के
 स्वीकार  किए  जाते  हैं  ।
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 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 जी  तारघरों  के  का  घंटे  निर्धारित  करने  के  लिए  परियात  की  गति/बुकिंग,
 प्रेषण  भौर  वितरण  के  लिए  प्राप्त  तारों  को  मद्देनजर  रखा  जाता  है  ।

 साधारण  तारों  की  बुकिंग  पर  रोक  लगाने  से  देश  में  प्रभावित  हुए  तारघरों  की  संख्या
 से  संबंधित  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  ।

 डी०बो०सोी०  के  लिए  पंजीकरण

 5467.  भ्री  महेर्ना  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सभी  राज्यों  में  पहले  से  पंजीकृत  गैस-उपभोक्ताओं  को  दूसरा  सिलेंडर

 लेने  के  लिए  पुनः  पंजीकरण  कराने  के  लिए  कहने  के  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पुराने  पंजीकरण  के  आधार  पर  ही  भुगतान  पर  दूसरा
 सिलेंडर  देने  का  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  मवल  किशोर  चूंकि  मौजूदा  सभी

 उपभोक्ता  दूसरे  सिलिण्डर  पर  व्यय  करना  नहीं  चाहेंगे  अतः  उपभोक्ताओं  को  अपना  नाम  पंजीकृत
 करने  का  विकल्प  दिया  गया  है  ।

 जी  नहीं  ।

 तेल  भचण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  गंगा  घाटी  में  खोज  कार्य

 5468.  थी  अन्त  प्रसाद  सेडो  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  तेल  के  भण्डारों  का  पता  लगाने  के  लिए  कुछ  समय

 पहले  गंगा  घटी  के  कुछ  हिस्से  में  खोज  कार्य  शुरु  करने  का  निर्णय  किया

 क्‍या  तेल  ओर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  इस  कार्य  के  लिए  कुछ  धनराशि  भी

 रित  कर  दी  थी  तथा  खोज  काय  के  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  निदेश  भी  जारी  कर  दिये  गये  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  प्रगति  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेद्ोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  नल  किशोर  :  और  हां  ।

 तेल  ओर  प्राकृतिक  गेस  आयोग  गंगा  बेसिन  में  अन्वेषण  का  काम  कर  रहा  है  तथा

 लगभग  सारा  क्षेत्र  भूविज्ञानिक  तथा  भूभौतिकीय  सर्वेक्षण  के  अंत्गंत  आता  इन  सर्वेक्षणों  के

 आधार  पर  सात  कुए  खोदे  गये  हैं  किम्मु  अभी  तक  वाणिज्यिक  दृष्टि  से  किसी  में  भी  तेल  नहीं
 मिला
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 एम०ई०एस०  बेरकों  पर  असंतिक  कर्मचारियों  द्वारा  ग्र-झ्यतूनो  शढ़्ज़ा

 5469.  थी  प्रकाश  चम्द  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय/रक्षा  मुख्यालयों  को  एम०ई०एस०  बेरकों  पर  असेनिक  कर्मचारियों

 द्वारा  गैर-कानूनी  कब्जा  करने  के  बारे  में  कितमी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 प्रत्येक  शिकायत  का  ब्योरा  क्या  है  और  उन  पर  कया  कारंवाई  की  गई  है  ?

 रका  मंत्री  पो०थो०  ब्रर॒न्नह्न  :  और  सूचना  एकत्रित  की  जा  रही

 राजस्थान  में  खज॒आला  ओर  मोहनगढ़  के  बीच  टेलोफोन  सेवा

 5470.  श्रो  भोहररस्कू  रावोर  :  क्‍या  संजार  मर्जी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  इन्दिरा  नहर  द्वारा  सित्रित  क्षेत्र  खजुआला  ओर  मोहनगढ़  के  बोच

 प्रति  बीस  कि०  मी०  के  बाद  टेक्लीमग्राफ  स्रेवा  उप्खब्ध  करायी  ओर

 यदि  तो  कब  तक  और  यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  मस्भालय  के  राज्य  मम्त्रो  राम  निवास  और  1990  तक

 देश  के  अधिकांश  आबाद  गांवों  में  5  कि०  मो०  के  भीतर  टेलीफोन/तार  सुविधायें  उपलब्ध  हो
 जायेंगी  बशतें  कि  वित्तीय  संसाधन  और  सामग्री  उपलब्ध  हो  जायें  ।  यह  नीति  राजस्थान  में  इन्दिरा

 नहर  द्वारा  सिचित  क्षेत्र  खाजूवाला  और  मोहनगढ़  के  बीच के  क्षेत्रों  पर  भी  होती  है  ।
 ह

 तेल  को  छोज़  सस्मकक्ती  गो

 ]

 5471.  श्लो  आर०  एम०  भोये  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मन्त्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तेल  की  खोज  के  संबंध  में  कोई  भावी  नीति  तैयार  करने  का  कोई  प्रस्ताव

 कार  के  बिभाराधीन  भोौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  सम्भाक़य  के  राज्य  मंत्री  मल  किशोर  ओर  सातवीं
 योजना  अवधि  के  लिए  सरकार  के  त्रिचाराधघीन  प्रस्तावित  अन्वेषण  त्रीति  में  तट  पर  और  समुद्र  में
 नये  क्षेत्रों  की

 खोज  करके  तेल  ओर  ग्स  के  अतिरिक्त  भण्डारों  की  स्थापना  कयी  परिकल्पना
 इसमें  अपेक्षाकृत  अल्पज्ञात  भूगर्भीय  क्षेत्रों  और  संचार-तंत्र  की  दृष्टि  से  कठिन  क्षेत्रों  में  अन्वेषण  तेल
 करना  शामिल  किया  जायेगा  ।

 महाराष्ट्र  को  बाम्मे  हाई  प्रेस  रा.अप्यंडनस

 5472.  क्री  एस०  एम०  भोये  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 महाराष्ट्र  को  उन्चके  आबंटित  भौद्योिक  प्रतिष्ठानों  के  लिए  की  गई  बाम्बे  हाई  गैस

 क्री  म्रात्रा  का  ब्यौरा  क्‍या  है

 का  सहासप्ट्र  को  उसके  औओशोगिक्र  प्रतिष्यानों  के लिए  सप्लाई  की  जा  रही  बास्मे

 हाई  गस  पर्याप्त  और

 ग्रद्दि  तो  सघ्लाई  में  क्रितनी  कम्मी  रहती

 पेट्रोलियम  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्‍्त्री  मजल  किशोर  :  महाराष्ट्र  में

 गिक  इकाइयों  को  बम्बई  हाई  गंस  की  दी  जा  रही  मात्रा/मान्य  मात्रा  नीचे  दिल्लाई  गई  है  :
 न्‍त  अ

 तिदिन प्र  दस  लाख
 विश  क  लक

 घन  मीटर

 1.  राफ्ट्रीय  क्रमिकल्स  एण्ड  ट्राम्बे  2.20

 2.  राष्ट्रीय  कैमिकल्स  एण्ड  थाल  3.00

 3.  दीपक  फटिलाइजर  व  पेट्रोकेमिकल्स  0.30

 तलोजा

 4.  भारत  इहलेक्ट्रानिक्स  तलोजा  0.06

 $,  हैवी  वाटर  थाल  0.15

 6.  महाराष्ट्र  गैस  क्रकर  नागोथाने  0.90

 फेक्सन

 ग्राहक  भी  हैं  जेसे  महाराष्ट्र  राज्य  विद्युत  टाटा  वंद्युत

 हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  निगम  जिन्हें  आजकल  प्राकृतिक  गैस  दी  जा  रही

 ओर  उपलब्धता  और  ग्राहकों  के  उठान  के  अनुसार  महाराष्ट्र  में  ओद्योगिक

 इकाइयों  को  प्राकृतिक  स्रेस  ईरान  से  दी  जा  रही  है  ।

 तेल  और  प्राकृतिश  गेस  आयोग  हारा  छाना  पकाने  को  पेट्रोल  आबि  से

 कमाया  गया  मुनाफा

 5473.  थ्ो.बो०  सोसनाड़ी  सावसस  सब  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि
 :

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  वर्ष  1981-8  82-83  और  1983-84  में  परिष्कृत

 स्पीड  डीजलਂ  तेल  और  पेट्रोल  का  औसत  मूल्य  कितना-कितना  था  ओर  हमारे  देश  में

 रोक्त  वर्षों में  इस  मदों  के  औसत  मूल्य  क्या-क्या  थे

 वर्ष  198  982-83  और  1983-84  में  उपभोक्ताओं  से  खाना  पकाने  की

 गंस  के  सिलेण्डरों  के  क्या  दाम  लिए  जाते  और
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 नीली णथी  थी जार  भार  रशाशा्णणणणमना॥एएएाएा  ता

 तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  उपरोक्त  तीन  वर्षों  के  दोरान  खाना  पकाने  की

 औद्योगिक  प्रयोजन  संबंधी  हाई  स्पीड  पेट्रोल  और  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  ये

 किठना-कितना  उत्पादन  किया  और  काघधान  से  पूर्व  कितना-कितना  मुनाफा  कमाया  ?

 पेट्रोलियम  मम्म्रालय  के  राज्य  सस्त्री  मबल  किशोर  वर्ष  1981-82,
 1982-83  2-83  तथा  1983-84  में  परिष्कृत  हाई  स्पीड  डीजल  तथा  पेट्रोल  की  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार

 में  अमरीकी  डालरों  में  प्रति  मीट्रिक  टन  औसत  कीमत  इस  प्रकार

 1.  हाई  स्पीड  डोजल

 ए  जी/पी  जी  एस  जी  पी  एम  ई  डी

 डालर/एम  टी  डालर/एम  टी  इटली  डालर/एम  टी

 1981-82  302.53  298.44  292.54  ए  जी/पी

 परसियन

 1982-83  286.76  289.42  279.18  एस  जी

 सिंगापुर

 1983-84  241.80  245.63  245.76  एम  ई

 मेडिटेरियन

 2.  पेढ्रोल  :

 जा  किक  जाए

 1981-82
 ह

 329.17

 1982-83  298.16

 1983-84  282.89

 3.  अंबई  में  एच  एस  डो  ओर  एम  एस  की  एक्स-मेन  एम  आई  कोमत  इस  प्रकार  है  :

 रुपए/मी ०  टन

 से  एच  एस  डी  एम  एस

 13-1-1981  या  2818.76  6925,29

 11-7-1981  3205.96  1673.12

 15-2-1983  3447.96  1673.12

 1-9-1983  3447.96  7814.22

 1-4-1983  3447.96  7814.22
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 दिल्ली  में  एल  पी  जी  की  खुदरा  बिक्री  कीमतें  इस  प्रकार

 दिनांक  रुपये/प्रति  सिलिडर

 13-1-1981  45.43  (15

 11-7-1981  50.78  (15

 1-4-1982  2  50.78  (15

 1-9-1982  2  47,09  (15

 6-9-1982  44.58  (14.2

 1-4-1983  45.09  (14.2

 1-4-1984  45.09  (14.2

 1-6-1984  45.47  (14.2

 कच्चे  तेल  के  अतिरिक्त  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  एल  पी  गैस

 टेड  और  नान  कन्सन्‍्द्रे  वेक्‍्स  और  एन  जी  एल  का  उत्पादन  करता  है  न  कि  हाई

 स्पीड  डीजल  और  पेट्रोल  का  ।  1981-82  से  1983-84  के  बीच  इन  उत्पादों  का  कारोबार  इस

 प्रकार  है  :

 ||  हे  _  करोड़  रुपये

 उत्पाद  198  1-8  2  1982-83  82-83  4

 एल  पी  प्राकृतिक Ta आयोग  29.50  36-58

 2.  गैस  80.68  '

 3.  कंडेन्सेट

 4.  वैक्स  0.07

 5.  एन  जो  एल  बन  6.40  9.77

 योग  95.07  232.55

 के  बीच  तेल  और  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  को  कर  से  पूर्व  कुल  लाभ  इस  प्रकार

 हुआ  :

 करोड़ रुपये .. 573.04 2-83 *: 3-84 पेरेंचें पुस्दूर स्थित देखोफोन एक्सचेंज में अधिक लाइनें लगाने को आबश्यकता 5474. थी बी० सोना ड्रीसबरा राव : क्‍या संचार मन्‍्त्री यह बताने की कृपा करेंगे 255
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 ——$—$$$__—  नननततवतनननओी७त?ि!;ए  भी  २  सती  फकक्‍छक  कक  से जज

 क्‍या  सरकार  को  गुन्टूर  जिले  में  पेरेंचेंरला  टेलीफोन  एक्सचेंज  के  उपभोक्ताओं  से

 अधिक  लाइनों  वाले  एक्सचेंज  लगाने  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  दिनांक  28  पर  का

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था  क्‍योंकि  यह  एक्सचेंज  गुन्टूर  कस्बे
 के

 नजदीद  स्थित  है  जहां  पर  तेजी  से

 ओद्योगिक  प्रगति  हो  रही  और

 इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 संचार  भम्त्रांलय  के  राज्य  मस्त्ो  राम  निवास  और  जी  नहीं  ।

 मार्च  83  में  लगाया  लाइनों  के  वर्तमान  एम०  ए०  एक्सचेंज  के  स्थान  पर  200  लाइनों

 का  एक्सचेंज  लगाया  गया  इस  समय  85  कनेबशन  काम  कर  रहे  हैं  ओर  प्रतीक्षा  सूची  में  किसी

 आवेदक  का  नाम  लम्बित  नहीं  है  ।

 उच्च  स्यायासयों  में  निर्वायन  थालिकाओं  का  मिपटारा

 5475.  प्रो०  सारायण  चम्द  पाशशर  :  कया  विधि  और  श्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  न्यायालयों  में  लोक  सभा  के  आसीन  सदस्यों  के  निर्वाचन  को  चुनौती  देने  के  संबंध

 में  विभिन्‍न  उच्च  न्यायालयों  में  दायर  की  गई  निर्वाथन  याचिकाओं  का  ब्यौरा  क्‍या

 क्‍या  उक्त  यात्रिकाओं  को  शीघ्र  निपटाने  के  लिये  उच्च  न्यायालयों  ने  पूविकता

 दी

 उक्त  याचिकाओं  के  शीघ्र  निपटारे  के  खिये  सरकार  ने  अन्य  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 विधि  और  म्याय  मम्श्रालथ  में  राज्य  मग्त्रो  एच०  आर०  :  और

 लोक  सभा  के  उपलब्ध  में  हुए  साधारण  निर्वाचन  से  संबंधित  निर्वाचन  याचिकाओं  के  बारे  में

 चन  आयोग  से  उपलब्ध  जानकारी  देने  वाला  विवरण  संलग्न  अन्य  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सदन  के  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लोक  प्रतिनिधित्व  की  86  में  उपबन्ध  है  कि  निर्वाचन

 अजियां  यथासंभव  शीघ्रता  से विचारित  की  जाएगी  और  उस  तारीख  जिसको  निर्वाचन  अर्जी

 उच्च  न्यायालय  को  विचारण  के  लिए  उपस्थापित  की  गई  छह  मास  के  भीतर  विचारण  को

 समाप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।  हाल  ही  निर्वाचन  आयोग  ने  यह  भी  अनुरोध  किया

 है  कि  लंबित  निर्वाचन  अर्जिधों  के  शीघ्र  निपटारे  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये  तदर्थ  न्यायाधीश

 नियुक्त  किये  जा  सकते  सरकार  ने  आयोग  को  सूचित  किया  है  कि  संविधान  के  अशुच्छेद
 के  अधीन  तदर्थ  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  लिये  लंबित  मामलों  की  संख्या  और  वर्ग  को

 ध्यान  में  रखते  हुये  संबंधित  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायमूर्तियों  से  आने  चाहिये  ।  इस  आधार

 पर  आयोग  ने  उच्च  न्यायालयों  के

 सभी रजिस्ट्रारों को लिखा है कि वे इस विषय को मुख्य न्यायमूर्तियों के समक्ष प्रस्तुत करें । 256
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 बिबरण

 आयोग  के  पास  3-5-1985  को  उपलब्ध  जानकारी  के

 राज्य/संच Creme TAT
 Frater

 आमन्ध्न  प्रदेश  5:

 2.  बिहार  5

 3.  गुजरात  2

 4.  हरियाणा  2

 5.  कनटिंक

 6.  केरल

 7.  जम्मू-कश्मीर

 8.  मध्य  प्रदेश  2

 9.  महाराष्ट्र  2

 उड़ीसा

 उत्तर  प्रदेश

 फरिचमी  बंगाल
 6

 लक्षद्वीप

 दादरा ओर  नागर  हवेली

 दिल्‍ली  4

 योग  :  49
 "

 टिप्पणी  :  अन्य  राज्यों/संघ  राज्यक्षेत्रों  लोक  सभा  साधारण  5:  से  संबंधित

 कोई  सिर्वाचन  अर्जी  फाइल  नहीं  की  गई  है  ।

 र्कफाइनरी  टंक्नोलोजो  के  बारे  में  सम्मेलन

 5476.  श्री  अमर  सिह  राठबा  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  स्फिहिदमरी  ढेकनोलोजी  के  बारे  में  एक  सम्मेलन  हुआ

 उसमें  हुई  चर्चा  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  उद्योग  को  बेहतर  बनाने  के  लिए  किए  गए  सुझावों  का  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेट्रोलियम  मश्त्रालय  के  राज्य  मर्जी  मबल  किशोर  से  यह
 लन  से  के  को  बम्बई  में  हुआ  था  न  कि  दिल्ली  में  ।
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 nnn  ्््‌य  ््््-ज-्  न किक  नरक

 2.  सभी  भारतीय  रिफाइनरियों  से  वरिष्ठ  तकनीकी  इंजीनियर  इण्डिया

 इंडियन  इ ट्रीट्यूट  आफ  इंडियन  आयल  कारपोरेशन  एवं

 तेल  समन्वय  समिति  के  प्रतिनिधियों  तथा  यू०  ओ०  पी०  के  प्रतिनिधियों  ने  इसमें  भाग

 लिया  तथा  इ  तकनीकी  दस्तावेज  प्रस्तुत  किये  ।  भारतीय  रिफाइनरियों  के  विभिन्न  महाप्रबन्धकों

 ने  तकनीकी  सत्रों  की  अध्यक्षता  की  ।  विभिन्‍न  रिफाइनरियों  तथा  तेल  उद्योग  से  सम्बन्धित

 अन्य  संगठनों  के  लगभग  80  प्रतिनिधियों  ने  विचार-विमर्श  में  सक्रिय  रूप  से  भाग  लिया  तथा

 कार्य  संचालन  तथा  डिजायन  पर  सूचना  का  आदान-प्रदान  किया  ।

 द्वारा  उत्तरਂ  अर्थात  देश  में  रिफाइनरियों  के  बीच  कार्य  चालन  अनुभावों  का  आदान-प्रदान  को

 सम्मेलन  का  विषय  रखा  गया  ।  प्रस्तुत  किये  गये  तकनीकी  दस्तावेजों  में  कार्यंचालन  सुरक्षा  तथा
 विभिन्‍न  रिफाइनरियों  के  संसाधन  अनुभवों  विशेष  रूप  से  प्रौद्योगिक  जांच-पड़ताल  तथा  भारतीय

 रिफाइनरियों  में  लागू  किए  गए  परिवतंनों  पर  विशेष  बल  दिया  गया  ।

 3.  यह  सूचना  का  आदान-प्रदान  करने  तथा  अपने  अनुभवों  को  वितरण  के  लिए  तेल

 शोधन  शिल्प  वेज्ञानिकों  परामशंदाताओं  इत्यादि  की  सभा  थी  |

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  मोम  पर  ओधारित  यूमिटों  को
 स्थापना  के  लिए  लाइसेंस  जारो  करना

 5477.  झो  असर  सिह  राठवा  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 देश  में  मोम  पर  आधारित  कितने  लघु  एकक  कार्य  कर  रहे

 राज्य-्वार  उनकी  संख्या  क्या  है  और  इन  एककों  की  मोम  की  वाधषिक  भांग
 कितनी

 उनकी  मांगों  की  पूर्ति  हेतु  प्रत्येक  राज्य  को  सप्लाई  किए  गये  वाथिक  कोटे  का  ब्यौरा
 क्‍या

 क्‍या  सरकार  का  विचार  मोम  पर  आधारित  एककों  की  स्थापना  हेतु  नए  लाइसेंस
 केवल  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजारी  करने  का  और

 मांग  की  पूर्ति  हेतु  देश  में  मोम  का  अधिक  उत्पादन  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये  जा
 रहे  हैं

 ?

 पेट्रोलियम  मम्त्रालय  के  राज्य  सम्त्री  मबल  किशोर  और  चूकि मोम  पर  आधारित  नई  यूनिटों  की  स्थापना  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  यूनिटों  की  संक्ष्या
 तथा  उनकी  मांग  का  सही  मूल्यांकन  सम्भव  नहीं  है  ।

 यह  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 जैसाकि  उपयुक्त  और  के  उत्तर  में  बताया  गया  है  ।  की
 पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 वनों

 की

 स्थापना
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 (७)  देश  में  पेराफिन  मोम  की  वर्तमान  माँग  को  घरेलू  उत्पादक  इस  पूरा  किया  जा  रहा
 आने  वाले  वर्षों  में  मांग  में  होने  बाली  वृद्धि  को  बढ़  हुए  परेश्तू  उल््पादन  हारा  पूरा  किये  जाने

 की  आशा  है  ।
 हैं

 विवरण

 वर्ष  1984  के  दोरान  पैराफिन  मोम  का  आबंटन

 क्रम  सं»  राज्य  का  नाम  आवंटन

 ।  आमन्ध्र  प्रदेश
 1520

 2.  असम  2120

 3  अरुणाचल  प्रदेश
 84

 4  बिहार  1000

 5  भुजरात  2718

 6  हरियाणा  400

 7  हिमाचल  प्रदेश  120

 8  जम्मू और  कश्मीर  320

 9  कर्नाटक  2400

 10.  केरल  3000

 ]।  महाराष्ट्र  9600

 12  मध्य  प्रदेश  3002

 मणिपुर
 700

 मेघालय

 नागालैण्ड  440

 उड़ीसा  660

 पंजाब  400

 राजस्थान  600

 सिक्किम  32

 20  तमिलनाडु
 3000

 त्रिपुरा
 424

 22.  उत्तर  क्रदेश
 4000:

 23  पश्चिम  बंगाल  9830

 24.  अण्डमान  और  निकोबार  द्वीप  44
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 25  चअध्डीगढ़  प्रशासन
 120

 26  दादर  और  नागर  हवेली  52

 .27  दिल्‍ली  2400

 28  गोआ  दमन  ओर  दीयू  360

 29  मिजोरम  116

 30  पाष्डिचेरी  140

 52580
 >----न--जनपथपथपिपफ/”षणगः  ्  हा  _  दर

 मेससे  टाटा  आयल  मिल्स  तथा  अन्य  कम्पनियों  हारा  लघु  क्षेत्र  के

 एककों  में  उत्पादन  करा  कर  ब्राण्ड  भासों  का  दुर्पयोग

 5478.  क्री  राम  ब्रगत  पासवान  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  यह  जानकारी  है  कि  मेंस  टाटा  आयल  टाटा  कैमिकल्स

 तथा  मंससं  ग्लैक्सो  लेबोरेटरीज  लिमिटेड  अप्रत्यक्ष  रूप  में  लघु  क्षेत्र  में  एकक  स्थापित  करके  अपने

 ब्राण्ड  नाम  से  उत्पादन  करा  रहे  हैं  और  एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार
 नियम  तथा  कम्पनी  अधिनियम  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  कर  रहे

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  भौर

 सरकार  का  इस  संबंध  में  क्‍या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 उच्चोग  ओर  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भस्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  :  से
 सरकार  को  ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  मेससे  टाटा  आयल  मिल्स  और  टाटा  कंमिकल्स

 परोक्ष  रूप  से  छोटे  एककों  की  स्थापना  करके  अपने  ब्राण्ड  नामों  की  वस्तुएं  बनवा  रहे  किन्तु
 एकाधिकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  को  31.1.1985  को  कन्ज्यूमर  फोरम

 नई  दिल्‍ली  की  ओर  से  अभिकधित  अनुबित  व्यापारिक  व्यवहार  के  बारे  में  एक
 शिकायत  मिली  है  कि  कंप्यूलਂ  नामक  दवा  के  पेकिंग  के  पतों  पर  विभिन्न

 स्थानों  पर  मोटे  अक्षरों  में  शब्द  लिखा  है  जबकि  वास्‍्तव्र  में  यह  दवा  मैं०  कंप्सूलेशन
 सर्विसेज  बम्बई  की  बनी  हुई  है  और  इस  कम्पनी  का  नाम  जानबूझ  कर  पैकिंग  पत्ते
 पर  मोटे  अक्षरों  में  नहीं  छूपा  गया  है  जिससे  कमिस्टों  और  उपभोक्ताओं  को  यह

 लगता  है  कि  उक्त  उत्पादन  ग्लेक््सो  लंबोरेटरीज  लिमिटेड  का  बना  हुआ
 कार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक  व्यवहार  आयोग  इस  शिकायत  की  जांच  कर  रहा

 है । मेशयल फटिलाइजरस लि० का आधुभमिकिकरण और उत्पादन में विविधता खासा जाता 5479. श्रो बी० थो० देसाई : क्या रसायन और करेंगे कि : जाओ 260
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 कअ-+्प+-+|++  के  का  ना  कक्‍जजय

 क्‍या  नेशनल  फटिलाइजस  लि०  जिसने  1984  के  दौरान  अभूतपूर्व  लाभ  और

 उत्पादन  प्राप्त  किया  आधुनिकीकरण  और  उत्पादन  में  विविधता  लाने  हेतु  नई  प्रौद्योगिकी  लाने

 .  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  निविदाओं  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 यदि  तो  क्या  नेशनल  फर्टिलाइजसं  लि०  पहले  6  महीनों  के  दौरान  इसके  तीन

 एककों  के  सामने  आने  वाली  कठिनाई  के  वाबजुद  अपना  अभूतपूर्व  कार्य  निष्पादन  प्राप्त  कर

 सका
 ः

 क्‍या  नेशनल  फर्टिलाहजसे  लि०  में  नई  प्रौद्योगिकी  लागू  करने  का  कोई  निर्णय  लिया

 गया

 कया  इस  बारे  में  विदेशों  के साथ  कोई  समझौते  किए  गए  ओरं

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरे  कया  हैं  ?

 श्सायन  और  उ्ंरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्री  बोरेग्ा  (१)
 जी  नेशनल  फर्टिलाइजस  लि०  पुराने  इलेक्ट्रोलाइसिज  संयंत्र  को  नंगल  स्थित

 नैप्या  पर  आधारित  हाइड्रोजन  संयंत्र  से  प्रतिस्थापित  करने  के  प्रस्ताव  हेतु  परामश  और  सेवाओं  के

 लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  बोलियों  का  मूल्यांकन  कर  रहे  हैं  ।

 हां  ।  कंपनी  ने  1983-84  में  497901  टन  नाइट्रोजन  उत्पादन  की

 तुलना  में  वर्ष  1984-85  में  प्रथथ  6  महीनों  में  कमी  के  बावजूद  500935  टन

 ट्रोजंन  का  उत्पादन  प्राप्त  करके  अपने  कार्य  निष्पादन  में  सुधार  किया  ।

 और  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 गुजरात  में  सोडा  ऐश  संयंत्र  को  स्थापना

 5480.  शो  बो०्बो०  क्या  रसायन  ओर  उदंरक  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  गुजरात  में  1000  टन  देनिक  क्षमता  वाला  एक  सोड़ा  ऐश  संयंत्र  लगाए  जाने

 को  संभावना

 यदि  तो  क्‍या  यह  संयंत्र  भारत  में  संयुक्त  क्षेत्र  परियोजना  का  सबसे  बड़ा  संयंत्र

 इस  सोडा  ऐश  संयंत्र  की  स्थापना  पर  कुल  कितनी  धनराशि  खर्च  की

 क्‍या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  विदेशी  सहायता  की  मांग  की  गई  और  ,

 उक्त  संयंत्र  में  कब  तक  शुरु  होने  की  संभावना

 रसायन  और  उवंरक  तथा  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रों  बोरेसत

 और  जी  हां  ।  भारत  में  सोडा  ऐश  उत्पादन  करने  वाली  यह  सबसे  बड़ी  संयुक्त  क्षेत्र  की

 परियोजना  होगी  ।
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 er

 कंपनी  के  परियोज॑ता  का  पू  जी  परिव्यय  160  करोड़  रुषए

 एक  मुंश्त  मुगतान  पर  कंपनी  में  एक  विर्देशी  तकंनौकी  संहयोग  का  करार  किया

 कंपनी  के  पंरौक्षेण  उत्पादन  के  1987  कीं  तींसंरी  तिमाही  में  आरंभ  होने
 कौ  सँभावनों  हैं  ।

 तटीय  क्षेत्र  में  सेल  की  खोल  में  गेर  सरकारो  क्षेत्र  को  भागोदार  धनाना

 5481.  क्री  बो०वी०  देसाई  )
 थ्रो  जो०जो०  स्वेल

 if

 :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे  कि  :
 थी  महेगा  सिंह

 क्‍या  यह  सच  है  कि  इंडियन  आयल  लिंमिटेड  और  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग

 से  तटीय  क्षेत्र  के  तेल  की  खोज  में  गेर-सरकारी  क्षेत्र  को  सम्बद्ध  करने  के  लिए  कहा  मया

 क्र  यदि  तो  क्या  भारत  की  उड़ीसा  में  10  थवोंज  कुओं  की  खुदाई  के  लिए  10
 विंदेशी  सहेयीग  बाली  कम्पनियों  से  जारवेदन-पत्रे  प्रॉप्ते  हुए

 क्‍या  इन  आवेदन  पत्रों  पर  अंतिम  निंणंय  ले  लिया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या

 इन  कम्पनियों  को  केव  तक  भारत  में  तेल॑  हेतु  खुदाई  कार्य  करने  की  अनुमति  प्रदान
 कर  दी  और

 उन  पर  क्या  शर्तें  लगाई  गई  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  भम्त्रो  (  क्रो  सबल  किशोर  :  देसी  क्षमताओं  के

 विकास  को  देखते  हुए  तेल  और  प्राकृतिक  मेस  आयोग  तथा  आयल  इंडिया  लिमिटेड  को  संविदा
 के  आधार  पर  तेल  क्षेत्र  में  सेवाएਂ  प्रदान  करने  के  लिए  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  प्रतिष्ठित  विदेशी
 तेज्न  कम्पनियों  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  कार्य  करने  के  लिए  बढ़ावा  देने  का  निर्णय  किया  गया

 आयल  इडिया  लिमिटेड  ने  उड़ीसा  में  चार  तटवर्ती  कुओं  की  खुदाई  के  लिए  सम्  पूर्ण
 कार्य  देमे  के  लिए  भारतीय  कंम्पनियों  से  प्रिक्वालिफिकेशने  के  लिए  आवेदन  मांगे  22  आवेदन

 प्राप्त  हुए  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तथा  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं  होंगा  कि  खुदाई  कब  तक  आरंभ  होगी
 तथा  संविदा  में  कोन-कोन  सी  शर्तें  लगाई  जायेंगी  ।

 सस्ते  कंबर  राम  की  स्मृति  में  डोफे  टिकट  जारी  करना

 5482.  श्रीमती  ऊुधा  चौधरो  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 262
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 क्‍या  सरकार  को  सिन्धी  समुदाय  के  एक  महान  सन्त  ओर  एक  अमर  शहीद  कंवर

 राम  की  स्मृति  में  उनकी  जन्म  शताब्दी  के  अवसर  पर  एक  स्मारक  डाक  टिकट  जारी  करने  के

 बारे  में  कोई  अभ्यावेदन  मिला  और

 यदि  तो  उपरोक्त  टिकट  कब  तक  जारी  किए  जाने  की  संभावना  है  ?

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  भम्त्रो  राम  निबास  :  हाँ  ।

 विभाग  में  एक  फिलेंटली  सलाहकार  समिति  कार्य  कर  रही  है  जो  स्मारक/विशेष
 तथा  अन्य  फिलेटलिक  मामलों  पर  डाक  टिकट  जारी  करने  के  बारे  में  सलाह  देती  संत  कंवर

 राम  का  प्रस्ताव  इस  सीमिति  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया  गया  था  लेकिन  समिति  ने  इसकी
 रिश  नहीं  की  ।  अब  इस  प्रस्ताव  को  समिति  की  अगली  बेठक  में  विचाराथ॑  प्रस्तुत  किया  जाएगा  ।

 बजाज  स्कटरों  को  गुणवत्ता

 ]
 5483,  श्री  सोमजी  भाई  डामोर  :  क्‍या  उच्चोग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  बजाज  स्कूटरों  की  गुणवत्ता  दिन  प्रतिदिन  कम  होती  जा  रही  है

 भौर  इसके  निर्माता  इसके  स्तर  को  कायम  नहीं  रख  पा  रहे  और

 सरकार  का  विचार  स्कूटरों  के  किस्म  नियंत्रण  को  बनाये  रखने  के  लिए  क्या  कदम

 उठाने  का  है
 ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  सम्त्रालय  में  राज्य  सम्त्री  आरिफ  मोहम्मद  :
 ह

 नहीं । प्रश्न ही नहीं उठता । कृत्रिम रबड़ बनाने बाले कारखानो को स्थापना 5485. क्री मोहन भाई पटेल : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश में कृत्रिम रबड़ बनाने वाले कारखानों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं तथा उन कारखानों का कृत्रिम रबड़ का वार्षिक उत्पादन कितना क्‍या कोई बहुराष्ट्रिक कम्पनी भी कृत्रिम रबड़ बना रही यदि तो उसका नाम क्या कया सरकार देश में इस प्रकार के और कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही और ' यदि तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है ? 263
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 फेंट्रोलिय्भ  मध्जालय  के  राज्य  समत्री  मबजल  किशोर  :  इस  समय  दो  एक

 एक  बड़ौंदा  में  तथा  दूसरी  बरेली  में  सिंथेटिक  रबड़  का  उत्पादन  कर

 रही  पिछले  तीन  वर्षों  में  उनका  उत्पादन  लगभग  इस  प्रकार  है  :--

 न  न  न्‍क्‍ीनपयययपपाप/9/५/५मपप:झ::ह्पपप  पतन

 1982-83  307  60  भीदिक  टन

 1983-84  32580  मीद्रिक  टन

 1984-8  5  38  भीद्रिक  टन

 कोई  भी  धहूंराष्ट्रीय  कम्पनी  भारत  में  सिंथेटिक  रबड़  का  उत्पादन  नहीं  कर  रहौ

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 ओर  सिथेटिक  रबड़  के  उत्पादन  के  वास्ते  दो  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  दो

 आशय  पत्र  जारी  किए  गए  हैं  इनमें  से  एक  महाराष्ट्र  में  तथा  दूसरा  उत्तर  प्रदेश  में  होगा  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  फंजाथाद  जिले  में  थीकापुर  में  केफ्गि  प्राउप्ड  का  टाउस  _
 एस्यिा  कषमेटो  को  प्रस्तावित  हस्तांवरण

 5486.  थ्रो  निर्मल  खश्री  :  क्या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  पता  है  कि  फंजाबाद  जिले  में  बीकापुर  तहसील  में

 कैंपिंग  ग्राउ ड  रक्षा  मंत्रालय  के  स्वामित्व  में

 का  ग्रह  ब्राउ ड  कई  वर्षों  से  अनुपयुक्त  ओर

 क्‍या  सरकार  इसका  राज्य  सरकार  के  माध्यम  से  फंजाबाद  जिले  में  बीकापुर  ठाउन

 एरिया  कमेटी  को  देने  के  राज्य  सरकार  के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  बो०  मर्रासह  :  हाँ  ।

 हाँ  ।

 कुल  30.14  एकड़  क्षेत्र  में
 से

 8.04  एकड़  क्षेत्र  1960  में  राज्य  सरकार  को

 स्थानान्तरित  किया  जा  चुका  सरकार  को  शेष  क्षेत्र  के  बारे  में  राज्य  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 फंजाबाद  जिले  के  रसूलाबाद  बाजार  सें
 घर  स्थापित  करना

 5487.  करी  निर्मल  खज्री  :  क्‍या  संक्तर  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  फैजाबाद  जिले  के  रसूलाबाद  बाजार  में  एक
 तार  घर  स्थापित  करने  का  और
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 जहां  इसਂ  तारघधर  बंगा  हुआ  है  उस  स्थान  रसूलाबाद  बाजार  कितनी  दूरी
 पर  है  ?

 संचार  मंत्रालय  क्षे-राज्य  मंत्री  राम  निवास  :  रसूलांबांद  में  इस  समय
 तार  घर  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 रसूलाबाद  बाजार  से  न॑जदीकी  तारघर  पुरा  बाजार  में  रिथति है  जो  रसुंलाबाद  से
 5-6  कि०मी०  की  अरीय  दूरी  पर

 भोपाल  में  यूवियन  कारबाइड  को  अम्द  करना

 5488.  श्री  जी०जी०  स्वेल  :  क्या  रसायन  ओर  उरवंरक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यूनियन  कारबाइड  कारपोरेशन  ने  भोपाल  में  अपने  संयंत्र  को  बन्द  करने  को

 अपनी  इच्छा  की  सूचना  दी  और

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  उक्त  कारपोरेशन  की  आस्तियों  के  संचालन  पर  रोक  लगा

 दो

 रसायन  और  उदबंरक  तथा  उद्योग  और  कंपनो  कार्य  मंत्रों  (  ओरौ  बोरेगड  पाटिल  )  :

 हां  ।

 नहीं
 ।

 पश्चिमी  बंगाल  को  खाना  पकाने  को  गेस  का  आअंटन

 5489.  डा०  फूलरेज  शुहा  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बतामे  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  पश्चिमी  बंगाल  को  खाना  पकाने  की  गैस  की  कितनी

 मात्रा  का आबंटन  किया  गया  और  वर्ष  1985-86  में  कितनी  मात्रा  का  आबंटन  किए  जाने  की

 संभावना

 क्‍या  सरकार  को  खाना  पकाने  की  गैस  की  कमी  के  कारण  लोगों  को  हो  रही

 नाइयों  की  जानकारी

 क्‍या  निकट  भविष्य  में  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  कोई  समयवद्ध

 कार्यक्रम  तैयार  किया  जा  रहा

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 पेहोलिब्रम  मंश्रालस  के  रफ़्य  मंत्री  शंशल  किशोर  :  राज्यों  को  एल०पी०

 जी०  आबंटन  किए  जाने  की  फोई  पद्धति  नहीं
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 जय  ने  पाया  णययय,यः

 पश्चिमी  बंगाल  में  एल०पी०जी०  की  कमी  1984-85  को  तीसरी  तिमाही  में

 बताई  गई  थी  क्‍योंकि  उस  क्षेत्र  के  उत्पादन  केन्द्र  से  पर्याप्त  उपलब्धता  नहीं  हो  पाई  ग्राहकों
 की  मांग  पूरो  करने  के  लिए  वेकल्पिक  साधनों  से  सप्लाई  बढ़ाने  के  तुरन्त  कदम  उठाये  गये  थे  ।

 आजकल  पश्चिमी  बंगाल  के  सभी  बाजारों  में  सप्लाई  सामान्य  है  ।

 और  उपयुक्त  के  कारण  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 पश्चिमी  बंगाल  के  प्रामोण  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  पम्प  खोखनता

 5490.  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  विचार  पश्चिमी  बंगाल  के  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पेट्रोल  पम्प  खोलने

 यदि  तो  सरकार  ने  दस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  और

 यदि  तो  हसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  मवल  किशोर  और  तेल  उद्योग
 ढ्वारा  समय-समय  पर  शहरी  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्थानों  का  पता  लमाने  के  लिए  सर्वेक्षण  किये
 जाते  हैं  ताकि  निर्धारित  मात्रा-दूरी  मानदण्डों  के आधार  पर  नये  खुदरा  पेट्रोल  बिक्री  केन्द्र

 डीजल  खोले  जा  सके  ।  ऐसे  निदिष्ट  स्थानों  को  तेल  उद्योग  की  विपणन  योजना  में  वाषिक
 आधार  पर  चरणबद्ध  तरीके  से  खुदरा  पेट्रोल  पम्प  खोलने  के  लिए  शामिल  किया  जाता

 मानदण्डों  के  नये  पेट्रोल  पम्पों  के  40%  पम्प  कम  लागत  के  रूप  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोले

 जाते  तेल  उद्योग  ने  अपनी  1984-85  की  विपणन  योजना  में  7  कम  लागत  के  छुदरा  पेट्रोल

 पम्प  खोलने  की  योजना  बनाई  है  जिसके  लिए  डिस्ट्रीब्यूटरों  का  चयन  हो  रहा  है  |

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  ह्वाशा  उपकरणों  की  खरोद

 5491.  थ्रो  एम०बो०  चन्प्शेखर  मूति  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  यह  सच  है  कि  वर्ष  1984-85  के  दोरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने
 उपकरणों  तथा  अम्य  सेवाओं  की  खरीद  पर  लगभग  1000  करोड़  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा

 खचं  की  है  ;

 इस  अवधि  के  दोरान  खरीदे  गए  उपकरणों  तथा  अम्य  सेवाओं  का  ब्यौरा
 क्या  है  तथा  किन-किन  देशों  ने  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  लिए  भारत  को  इनका  निर्यात

 किया
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 कया  पश्चिमी  जमेनी  स्थित  किन्हीं  फर्मों/कम्पनियों  से  कोई  खरीदारी  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  पश्चिमी  जम॑नी  से  कौन-कौन  से  उपकरणों
 का  आयात  किया  गया  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  (  श्री  मनवल  किशोर  शर्मा  ):  वर्ष  1983-84  के

 दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  सामग्री  और  सेवाओं  पर  815  करोड़  रुपए  की  विदेशी

 मुद्रा  खर्च  की  ।

 लिखित  उत्तर

 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया

 आशा  है  कि  वर्ष  1984-85  के  दौरान  तेल  और  प्राकृतिक  गंस  आयोग  द्वारा
 उपस्करों  और  सेवाओं  के  आयात  पर  लगभग  940  करोड़  रुपए  की  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की
 198  5-86  के  दौरान  इस  काम  पर  लगभग  1439  करोड़  रुपए  खर्च  करने  का  अनुमान  है  ।

 हाँ  ।

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 विवरण

 विवरण  देश  का  नाम

 प्रयोगशाला  उपकरण  यू एस  पश्चिमी  कनाडा

 कैमिकल्स  यू  ए  यू  एस  कनाडा

 रिंग  उपकरण  यू  एस  एस  यू  एस  इटली

 बी  एस  विलेस  यू  एस  ए

 पम्पस  यूएस  ए

 कृप  शीर्ष  यू  एस  जापान

 वक्‍से  ओवर  रिय  यू  एस  एस  आर

 हैंडलिंग  ट्ल्स  एण्ड  फ्लोटिंग  उपकरण

 केसिंग
 यू  एस  सिंगापुर

 यू  एस  एस  यू  रूमानिया

 प्रोफोर्मेशन  मेटिरियल  यूएस  ए

 बिटस  यू  एस  हालेण्ड

 रेमर  स्टेबलाईजर  यू  एस  यू  फ्रांस

 मुड  लोज्जिग  यूनिटस  कनाडा

 डाउन  होल  टूल्स  यू  यू  एस  ए

 बीओपी  यू  एस  सिंगापुर
 सियसमिक  यूनिट  यूएस  ए

 सी  डी  पी  कंबल्स  यू  हालेण्ड

 ड्रिल  पाइप  जापान



 सी  एण्ड  के  मेनीफोल्ड

 रिगस

 वक्‍से  ओवर  रिगस

 पैभेंटींग  यूनिट

 फेब्रीकेशन  एस  एच  थ्लेटफोर्मे

 सीमेंट

 रिजंवोर  उपकरण

 हीरिंग  आफ  हैलीकाप्टर

 लोज्जिग  और  प्रफोर्मेस  सविस

 मंनेजमेंट  कंटरेंक्ट

 ए  पी  आर  टूल  हीरिंग

 प्रोडेक्शन  टेस्टींग

 अपतटीय  ड्िलिंग  रिग  हीरिंग
 सीमेंट  सर्विस

 मुड  लोजिंग

 हीरिंग  लैंड  रिंग  फार  के  जी

 लेयइंग  आफ  पाइप  लाइन

 हीरिंग  आफ  ओ  एस  वी

 भूविज्ञान  उपकरण
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 बेंश  का  नौम

 पंश्चिमी  सिंगापुर

 यू  एस  ए

 यू  एस  एं/फौंस

 फ्रांस

 यू  एस  एस  आर

 यूएसए

 यू  एस  शुश्च  आर

 जापान

 जापान

 फ्रांस

 यू  एस  यू  के

 यूके

 यू  एस  ए

 यू  एस  ए

 सिंगापुर

 यू  एस ए
 यू  एस  कनाडा

 यू  सिंगापुर
 पश्चिमी  जमंनी

 यू  एस  ए

 यू  एस  दुबई

 ..  पश्चिमी  सिंगापुर
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 ४+ऊआ)फसडस  फ)9:फफफकफउसलफफफसफससससपफफफसफसस  ख  अ  ध  चल  पति  उऊइ3फि  ते  कृपा

 छठी  योजनाबधि  के  दोरान  राशष्ट्ररय  लघु  उद्योग  फ्रियम  हंस्‍रर  विसेषतः  अपदिकर्ससयों
 ओर  अमुसूचित  जातियों  को  दी  गई  बिसोय  सहायता

 5492.  श्री  दिलीप  सिंह  भधूरिया  :  क्या  उद्योग  और  कंम्पनी  कार्ये  मंत्री  यहे  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 राष्ट्रीय  लघु  क्षेत्र  उद्योग  निगम  द्वारा  छठी  पंचवर्षीय  थोजनावधि  के  दौरान  देश  के
 ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  में  कितने  व्यक्तियों  को  वित्तीय  सहायता  भौर  अन्य  सुविधायें/लाभ

 कराये

 इन  लाभींथियीं  में  आंदिवासी  और  अभुसूचित  जातियों  में  व्यक्तियों  की  संडूपा

 कितनी

 क्‍या  सरकार  इन  सुविधाओं  को  पर्याप्त  समझती  ओर

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  श्ोहस्मद  :  ओर
 देश  के  ग्रामीण  और  आदिवासी  क्षेत्रों  के  थ्यक्तियों  को  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  प्रदान

 को  गई  सहायता  के  बारे  में  विशिष्ट  आकड  नहीं  रखे  जा  रहे  अंभिलेख  के  अनुसार
 छठी  योंजना  की  अवधि  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  में  अनुसूचित

 अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  के  एककों  सहित  2,005  एककों  की  2380.50  लाख  रुपये  मूल्य
 की  मशीनों  की  आपूर्ति  की  |  इनमें  से  अनुसूचित  ज़ातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  व्यक्तियों  के

 एककों  को  और  लाख  रुपये  मूल्य  की  मशीनीं  की  सहायता  दी  ओखला

 हावढ़ा  और  मद्रास  में  स्थित  उनके  चार  आउ्यरूप  विकास  ओर  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  छठी  योजनावधि

 के  दौरान  ग्रामीण  और  पिछड़े  क्षेत्रों  के  793  प्रशिक्षणार्थियों  को  प्रशिक्षण  सुविधाएं  प्रदान

 की  गई  ।

 और  निगम  लघु  उद्योगों  के  विकास  में  विश्येषकर  पिछड़े  क्षेत्रों  ओर  समाज

 के  कमजोर  वर्गों  के  उद्यमियों  द्वारा  आगे  बढ़ाये  गये  एककों  को  अपनी  विभिन्‍न  सेवाएं  प्रदान  करने

 के  लिए  लगातार  जोरदार  प्रयास  कर  रहा  राष्ट्रीय  लघु  उद्योग  निगम  द्वारा  दी  जा  रही

 सुविधाओं  के  बारे  में  लोगों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  देश  के  ग्रामोण  एवं  पिछड़े  क्षेत्रों  में  गहन

 अंभियान  भी  चलाये  जा  रहे  हैं  ।

 पश्चिमी  अषतर  क्षोभों  स ेतेल  ओर  भंस  के  में  वृद्ध

 मन्‍्त्ती  यह  की  कृपा

 5493. क्री बाला साहिब बिखे पाटिल : क्‍या पेट्रोलियम मन करेंगे कि : क्‍या ' तेल और अरकृतिक गैस आयोग द्वारा अध्ययन से बात की पुष्टि की है कि पण्चिशी अपलट क्षेत्रों से केल ओर गैसःके में उल्लेखनीय बूद्धि 269
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 यदि  तो  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  द्वारा  किए  गए  अध्ययन  के  उपलब्ध

 अनुमान  क्या

 बया  महाराष्ट्र  सरकार  ने  अनुमान  लगाया  है  कि  उतक्त  क्षेत्र  से  प्रति  वर्ष  435  लाख

 घन  गेस  भर  390  लाख  मीट्रिक  टन  अशोधित  तेल  उपलब्ध

 यदि  तो  कया  इसी  से  महाराष्ट्र  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  को
 संशोधित  करने  के  लिए

 दूसरा  टर्मिनल  लगाने  का  पूरा  श्रौचित्य  सिद्ध  हो  गया  ओर

 यदि  ठो  इस  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  ओर  हाँ  ।

 1980-85  की  अवधि  में  पश्चिमी  अपतटीय  क्षेत्र  में  कच्चे  तेल  तथा  गंस  के  वास्तविक  उत्पादन
 तथा  1980-90  की  अवधि  में  प्रस्तावित  उत्पादन  के  आंकड़े  इस  प्रकार

 1980-85  5  के  दोशान  उत्पादन  198  5-90  के  दौरान  प्रस्तावित  उत्पादन

 कच्चा  तेल  63.4  लाख  मीट्रिक  टन  102.3  लाख  मीट्रिक  टन

 गेस  12  क्यूबिक  45  विलियन  क्यूबिक  मीटर
 आए

 से  भारत  सरकार  को  इस  प्रकार  के  अनुमान  की  कोई  सूचना  नहीं  फिर  भी

 उपयुक्त  स्थान  पर  दूसरा  टमिनल  बनाने  के  प्रश्न  यदि  हाइड्रोकाबंन  के  उत्पादन  के  लिए
 आवश्यक  हुआ  तो  सरकार  द्वारा  उचित  समय  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 बवंतीय  ओर  बूरदराज के  क्षेत्रों  में  दूरसंचार  सुविधाओं  का  बिस्तार

 5494.  श्री  बाला  साहिब  बिखे  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  देश  में  पवंतीय  और  दूरदराज के  क्षेत्रों  में  बड़े  पैमाने  पर  दूरसंचार

 सुविधाओं  के  विस्तार  की  आवश्यकता  पर  विचार  किया

 क्‍या  सरकार  का  विचार  इस  पर  एक  कल्याण  गतिविधि  के  रूप  में  विचार  करने  का

 है  और  इन  क्षेत्रों  के  लिए  इन  सुविधाओं  के  विस्तार  हेतु  निर्धारित  मानदण्डों  में  उचित  संशोधन
 करने  का

 क्‍या  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति  के  लिए  वायरलैस  का  उपयोग  करने  पर  भी  विचार

 किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  की  क्‍या  योजनाएं  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  रास  निवास  :

 नहीं  ।

 हाँ  ।

 सातवीं  योजना  में  177421  लाइनों  वाले  955  छोटे  63  यू०एच०एफ०
 2841  लम्बी  दूरी  के  2500  संयुक्त  डाक-तार  टेलेक्स  की

 8530:

 लाइनें  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  बशर्ते  कि साज-सामान  एवं  अन्य  साधन  उपलब्ध  हो  सके  ।
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 बनाता  चि ख  खओ

 उदार  नीति  के  25  लाइनों  का  एक्सचेंज  तभी  खोला  जा  सकता  है  जब  कम  से

 कम  10  टेलीफोन  के  लिए  अपनी  मांग  दर्ज  करा  लें  तथा  राजस्व  वार्षिक  व्यय  के  40

 प्रतिशत  हो  ।  इसी  50  ओर  100  लाइनों  का  एक्सचेंज  तभी  खोला  जा  सकता  है  जब

 क्रमशः  23  और  46  उपभोक्ता  अपनी  मांग  दर्ज  करा  लें  तथा  राजस्व  वार्षिक  व्यय  के  60  और

 10  प्रतिशत  के  बराबर  हो  ।

 खोई  पर  आधारित  कागज  का  उत्पादन

 5495,  थो  बाला  साहिब  बिखे  पाटिल  :  क्या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  खोई  पर

 आधारित  कागनल  के  उत्पादन  के  बारे  में  19  1985  के  तारांकित  प्रश्न  संश्या  82  के  उत्तर

 के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कया  उनका  ध्यान  दिनांक  13  1985  के  टाइम्सਂ  में  प्रकाशित

 उस  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  जिसमें  कहा  गया  है  कि  1985-86  के  दौरान  52,000

 मीट्रिक  टन  अखबारी  कागज  का  आयात  किया  और

 यदि  तो  19  1985  को  दिये  गए  उत्तर  से  यह  किस  प्रकार  मेल  खाता  है

 तथा  इस  बारे  में  सही  स्थिति  क्‍या  है  ?

 उद्योम  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  शाज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :  जी

 हाँ  ।

 ।9  1985  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  82  के  भाग  के  उत्तर  में  दी  गई

 विभिन्‍न  किस्मों  के  कागज  के  आयात  से  संबंधित  थी  जबकि  टाइम्स  का

 संदर्भित  मांग  और  देशी  उत्पादन  के  बोच  के  अंतर  को  पूरा  करने  के  लिए  किये  जा  रहे

 अखबारी  कागज  का  आयात  से  संबंधित  है  |

 सातबों  पंचवर्षोय  योजना  में  अशोधित  पेट्रोलियम  ओर  प्राकृतिक  गंस  के

 बोहन  का  प्रस्ताव

 5496.  श्ली  सोममाथ  रथ  :  क्या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  ऐसे  नये  क्षेत्रों  का  पता  लगाने

 का  कोई  प्रस्ताव  जहां  से  अशोधित  पेट्रोलियम  उत्पाद  और  प्राकृतिक  गैस  प्राप्त  को  जा  सके

 यदि  तो  पेट्रोलियम  मंत्रालय  द्वारा  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  उक्त  प्रयोजना  के

 लिए  कितनी  घनराशि  आबंटित  की  गई

 छठी  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  कार्य  के  लिए  कितनी  घनराशि  निर्धारित  की  गई  थी

 वास्तव  में  कितनी  घनराशि  खचं  की  ओर

 इस  बारे  में  सरकार  के  कार्यक्रम  का  ब्यौरा  क्या
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 का लन्ऑ्जजज-ज+तज  ज्काकाज्

 पैट्रोलियम  संत्रलिय  के  राज्य  भसत्री  मल  कि्शोरि  :  से  सातवीं

 योजना  अवधि  के  लिए  नये  क्षेत्रों  में  अन्वेधी  कोययेक्रम  और  इसके  लिएं  निधियों  के  आवंटन  संबंधी

 ब्यौरे  सातंबीं  योजना  को  अन्तिम  रूप  दिये  जाने  के  वाद  ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 छठी  योजना  के  तेंल  और  गैस  के  उत्पादन  और  अन्वेषंण  के  लिए  मूल  परिव्यय

 2873.58  करोड़  का  था  ।  इसके  विपरीत  लगभग  6600  करोड़  रुपये  के  प्रत्याशित  व्यय  की

 सम्भावना  है  |

 सातबों  योजना  में  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  लिये  निर्धारित  लक्ष्य

 5497.  डो०  कृपा  सिंग्तु  भोई  :  क्‍या  पेट्रोलियर्स  मन्त्री  यहँ  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  के  स्वामित्व  वाली  आयल॑  इदृण्डिया  लिमिटेड  ने  सातवीं  पंचवर्षीय

 योजना  के  दोरान  ज्ञात  तेल  क्षेत्रों  से  169  लाख  टन  कच्चे  तेल  के  उत्पादन  का  लक्ष्य  निर्धारित

 किया

 यदि  तो  अन्य  पेट्रोलियम  उत्पादों  कें  लिये  क्या  लक्ष्य  निर्धारित  किया  और

 लक्ष्य  प्रोप्ति  के  लिये  क्‍या  कंद्म  उठाये  गये  हैं  अंथवा  उंठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  मस्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  मवल  किशोर  और
 सातवीं  योजना  को  अस्तिम  रुप  दिएं  जानें  के  बादें  हीं  आयल  इंडिया  लिमिटेड  द्वारा  सातवीं  योजना
 के  दौरान  कच्चे  तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  के  उत्पादन  के  लक्ष्य  और  कार्यक्रम  के  सम्बन्ध  में  विवरण
 प्राप्त  हो  सकेगा  ।

 थी  के०  एले०  सहंगंले  की  याद  में  स्मारक  डाक  टिकट  आरों  कंरनों

 5498.  डा०  कृपा  सिन्धु  भोई  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍यों  सरकार  से  श्री  के०  एल०  सहगल  की  याद  में  एक  स्मारक॑डाक  टिकट  जारी

 करने  का  अनुरोध  किया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  की  उस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  राम  लिवास  अभी  हाल  ही  में  इस

 सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 उपयुक्त  भाग  के  उत्तर  को  महेनजर  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 एर्गाकुलन  टेलोफोनस  के  अम्तगंत  पानसबिललो  नगर  ओर  पलरीवशतम

 एक्सचेंज  चालू  करना

 5499.  प्रो०  के  बो०  थार्मंस  :  क्‍या  संथआर  मेन्तीं  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सरकार  को  एर्नाकुज़स  सेकेस्डरी  स्त्रिज्र  क्षेत्र  को  साथ  मिल्लाने  और  केरल  के

 इस  महत्वपूर्ण  भाग  की  दूरसंचार  सम्बन्धी  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  इसे  महप्रबन्धक  के

 अधीन  लाने  का  अ्रर्त  भैजो  गया

 तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कंदंव  उठाए  गएं

 एर्नाकुलम  टेलीफोन  में  टेलीफोन  कनेक्‍्शनों  के  लिए  कितने  आवेदन  बकायां  पड़

 और

 एर्नाकुलम  टेलीफोन  के  अन्त्गंत  पनमबिलली  नगर  और  पलरीवत्तम  एक्सचेंज को

 चालू  करने  के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 संजार  सब्यालय  को  राज्य  काजी  राम  निवास  औरं  (@)  इस  समय

 ऐसे  किसी  भी  प्रस्ताग  पर  बिजञार  नहीं  किथा  जा  रहा  है  ।

 1.4.7984  को  एंनकुलम  टेलीफोन  एक्सचैंज  में  टेलौफोन  कमेंबशनं  के  लिए  6664
 आवेदन  प्रतीक्षा  सूची  में  थे  ।

 पनमपल्ली  नगर  में  5000  लाइन  बी  एक्सचेंज  की  स्थापना  के  लिए  एक
 परियोजना  प्राक्कलन  की  स्वीकृति  दे  दी  गयी  है  और  इलेक्ट्रॉनिक  उपस्कर  के  प्रस्तावित  दूसरे
 आयात  में  से  उपस्कर  आबंटित  कर  दिया  गया  भवन  का  निर्माण  अभी  शुरू  किया  जाना  है  ।

 पलारीवट्टम  एक्सचेंज  के  लिए  6000  लाइनों  वाले  आंई  सी  पी  क्रास  बार  की  स्थापना  करने  के

 प्रस्ताव  पर  कारंकाई  की  जप  सही  है  ।  इसके  लिए  उपस्कर  को  भारतीय  ठेलीफोनः  उद्योग  के

 1986-87  6-87  के  सप्लाई  कार्यक्रम  में  शामिल  किया  गया  भवन  का  निर्माण  पूरा  हो  जाने  के

 बाद  संस्थापना  कार्य  शुरू  किया  जाएगा  ।

 मोमबसी  उद्योग

 5500.  प्रो०  के०  वी०  थामस  :  क्‍या  उद्योग  और  कम्पतरों  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे

 कया  मोमबत्ती  बनाने  वाले  एकक  पैराफीन  वक्‍्स  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण

 हानि  उठा  रहे  और

 यवि  तो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इस  उद्योग  की  सहायता  के  लिए  कया  कदम

 उठाए  मए  हैं  ?

 उरच्योग  व्लेर  कृम्यती  कार्य  मंजातवय  सें  राज्य  मंत्रों  ऑरिंफ  मोहम्मद  :

 सरकार  को  कुछ  राज्यों  के  केरल  मेन्युफेक्चरसं  से  पेसफीन  वंक्‍स  के  मूल्य  में  वृद्धि  के  संम्बन्ध  में

 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  हैं  ।

 1985-86  के  बजट  प्रस्तावों  के  फलस्वरूप  सभी  पेट्रोलियम  उत्पादों

 को  के  आधारित  मूल्यों  में  15  प्रतिशत  को  सामान्‍य  वृद्धि  हुई  पैराफीन

 वैक्स  के  तीन  मोम ब्रत्तियां  बनासे:के  लिए  फ्रयोग  कीं  जाते  वाली  मिस  वेक्‍्स

 सम्मिलित  के  आधारिक  मूल्यों  शुल्क  में  भी  वृद्धि  हुई  थी  ।
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 राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  भावी  केडेटों  के लिए  अतिरिक्त  प्रोत्साहन

 5501.  थो  विजय  एन०  पाटिल  :  क्या  रक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  अब  तक  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  कितने  युवक-युवतियों  को  प्रशिक्षण  दिया

 गया

 क्‍या  सरकार  राष्ट्रीय  कैडेट  कोर  के  भावी  कैडेटों  के  प्रशिक्षण  के  लिए  अतिरिक्त

 प्रोत्साहन  देने  की  योजना  बना  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  है  ?

 रक्षा  मंत्री  पो०  जो०  मरसह  :  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  के  आरम्भ  होने  से  अब
 तक  हसमें  प्रशिक्षित  किए  गए  लड़के-लड़कियों  की  कुल  संख्या  के  आंकड़े  नहीं  रखे  गए  फिर  भी
 31-3-1984  को  राष्ट्रीय  कंडेट  कोर  में  भर्ती  कंडेटों  की  सदस्य  संख्या  इस  प्रकार  थी  :--

 8,  68,  59  6

 लड़कियां  -- 1,  13,9  17

 और  इस  समय  कोई  विशेष  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 आन्प्न  प्रदेश  हारा  शोट  ग्लास  के  उत्पादन  के  लिए  आशय-पत्र

 5502.  श्री  एन०  वो०  रत्नम्‌  :  कया  उश्चोग  और  कम्पनों  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगेकि  :

 क्या  आंध्र  प्रदेश  सरकार  ने  महबूब  नगर  क्षेत्र  में  जहां  कच्चा  माल  प्रचुर
 मात्रा  में  उपलब्ध  है  शीटग्लास  के  उत्पादन  के  लिए  भाशय  पत्र  हेतु  अववेदन  किया  और

 उस  उक्त  आशय-पत्र  को  मंजूर  न  करने  के  क्‍या  कारण  हैं  हालांकि  इसके  लिए
 आवेदन  16  1983  को  किया  गया  था  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनों  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  जी

 हां  ।

 रंगा  रेड्डी  जिले  में  शीट  ग्लास  बनाने  के  लिए  एक  नए  एकक  की  स्थापना  किए
 जाने  के  लिए  औद्योगिक  लाइसेंस  देने  हेतु  मंसर्स  आँध्र  प्रदेश  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन
 लिमिटेड  हैदराबाद  का  आवेदन  निम्नलिखित  आधार  पर  अनुमोदित  नहीं  किया  गया  था  :

 (1)  इस  उद्योग  में  पर्याप्त  क्षमता  के  लिए  लाइसेंस/अनुमोदन  पहले  ही  दिए  जा  चुके  हैं  ।
 (2)  वर्तमान  नीति  के  अनुसार  उपक्षमों  द्वारा  ग्लास  शीट  बनाने  के  लिए  नई  क्षमता  की

 स्थापना  हेतु  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 आप्प्र  प्रदेश  में  ठेलीफोन  के  केबिलों  का  उत्पादन

 5503.  श्री  एन०  बेंकटरत्नम  :  कया  उच्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :
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 {@)  जया  आम्ध्र  प्रकेश  सरकार  में  गुरकांभ  में  टैलीफोस  केबिलों  का  उत्पादन  करने  हेतु
 आशयपन्र  जारी  करने  के  लिए  आवेदन  किया

 क्या  ग्रह  सच  है  कि  क्वे्त  सरकार  ले  इसके  लिए  अत्ेक  गैश्-सरकारी  पार्टियों  को
 आशय-पत्र  मंजूर  किए  हैं  यदि  तो  उनके  नाम  कया  हैं  और  उन्हें  मंजुरी  कब  दी  गयी  है  भोर

 कया  उन्होंने  केबिलों  का  उत्पादत  शुरू  कर  दिया  और

 केबिलों  की  कढ़ती  हुई  भांग  को  ध्याग  में  रक्षकर  ओर  श्रानप्र  प्रदेश  में  अस्नतपुरम
 जिले  का  गु  टकाल  स्थान  इस  हेतु  एक  आदर्श  स्थान  होने  के  कारण  क्‍या  केन्द्रीय  सरकार  आन्ध्र
 प्रदेश  सरकार  की  शीघ्र  आशंय-पत्र  जारी  करने  पर  विचार  करेगी  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद
 :

 हाँ  ।

 सरकार  ने  निम्नलिखित  प्रत्येक  पार्टो  को  5  लाख  सी०के०एम०  जेलीफिल्ड  केबलों

 कुम्पुनी  का  नाग

 1.  मैससे  डेल्टन  केबल्स  :  284(83)
 दिनांक  11-8-83

 2.  मैससे  स्टरलाइट  केबल्स  :  382(83)
 दिनांक  17-11-83

 3.  मैससे  फाइनोलेक्स  केबल्स  187(84)
 नांक  22-5-84

 आशय  पत्र  सं०  और  तिथि

 4.  मँसर्स  एशिया  केबल्स  शझिमिटेश  :  982(82)  दिनांक  31-12-82

 5.  मंसस  अल्युमी  नियम  इश्डस्ट्रीज  :  514(82)  दिनांक  20-7-82

 लिमिटेड

 6.  में०  प्रीमियर  केबल्स  लिमिठेड  :  518(82)  दिनांक  2  2-7-82

 +अब  ब्ययगत  हो  गया

 इन  फर्मों  से  किसी  ने  भी  वाणणिज्यिक  उत्पादन  शुरू  करने  की  सूचना  नहीं  दो  है  ।

 (1)  सरकारी-क्षेत्र  क ेएक  उपक्रसਂ  मंसस  हिल्दुस्तान  केबल्स  लिमिटेड  कों  आन्प्र  प्रदेश

 राज्य  में  टेलीफोन  केबल  बनाने  केਂ  लिए  लाइसेंस  दिया  गया  गया  है  ।  उद्योगों
 का  छितराव  करने

 नीति  को  ध्यान  में  रअ्षके  आत्प्र  प्रदेश  में  एक  और  एक  एकक  की  स्वीकृति  देना

 संभव  नहीं
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 भेटंल  डिसल्फराइजेशन  कम्पाउस्ड  के  लिए  बाश्प्र  प्रदेश  सरकार

 हारा  मांगा  गया  आशय-पन्र

 5504.  भ्री  एन०  बेंकट  रत्नम  :  क्‍या  उच्चोग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  सरकार  ने  राज्य  के  किसी  पिछड़े  क्षेत्र  में  मेटल

 जेशन  के  निर्माण  हेतु  आशयपज्र  के  लिये  आवेदन  किया

 कया  इस  उत्पाद  की  विशाखापत्नम  ओर  अन्य  यूनिटों  में  भी  भारी  मांग

 क्‍या  इससे  14  करोड़  रुपये  प्रतिवर्ष  की  विदेशी  मुद्रा  की  बचत

 अब  तक  आशयपत्र  मंजूर  न  करने  के  क्‍या  कारण  और

 क्‍या  सरकार  आशयपत्र  शीघ्र  मंजर  करने  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 उच्चोग  और  कम्पनी  कार्य  मन्त्रालय  में  रास्य  सम्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  :

 भौर  कम्पनी  ने  बताया  है  कि  उत्पाद  की  विशाखापटटनम  इस्पात  संयंत्र  को

 आवश्यकता  है  और  इससे  विदेशी  मुद्रा  की  बचत  होगी  ।

 और  चूंकि  दि  सल्फराइजेशन  कम्पाउन्ड  के  उत्पादक  के  लिए  पर्याप्त  क्षमता  के

 लिए  लाइसेंस  दे  दिए  गए  सरकार  द्वारा  आवेदन  को  प्रथम  दृष्टया  रह  कर  दिया  गया
 कम्पनी  ने  आवेदन  को  रह  करने  के  विरोध  में  अभ्यावेदन  दिया  जिसकी  इस  समय  जाँच  की
 जा  रही  है  ।

 पश्चिमी  गोदाबरो  जिले  प्रद  में  माश्यिल  उद्योग  समूह  हेतु  आशयपन्र
 जारो  किया  जाना

 5505.  श्री  एन०  बेंकटरत्नम  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  आन्ध्र  प्रदेश  ओद्योगिक  विकास  निगम  ने  1981  में  पश्चिमी  गोदावरी  जिले  में

 नारियल  उद्योग  समूह  के  लिये  आशयपत्र  हेतु  आवेदन  किया

 क्‍या  आनन्‍भ्र  प्रदेश  औद्योगिक  विकास  निगम  ने  मंत्रालय  द्वारा  मांगी  गई  अग्रेतर
 जानकारी  भी  दे  दी  और

 यदि  तो  आशयपन्र  जारी  करने  में  विलम्ब  होने  के  क्या  कारण

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  से

 श्॒  न्प्र  प्रदेश  के  पूर्वी  गोदावरी  जिले  में  रिफाइड  खाद्य  नारियल  आदि  के  उत्पादन  के
 गिक  लाइसेंस  के  हेतु  आान्‍्प्र  प्रदेश  दृण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  के  लिए  एक  अ।वेदन  को

 1982  में  पंजीकृत  किया  गया  प्रथम  हृष्टि  में  आवेदन  को  क्षमता  सम्बन्धी  बाधाओं
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 के  आधार  पर  अस्वीकृत  कर  दिया  गया  आन्प्र  प्रदेश  इण्डस्ट्रियल  डेवलपमेंट  कारपोरेशन  द्वारा
 अभ्यावेदन  करने  इस  मामले  की  पुनरीक्षा  की  गई  थी  और  24-4-85  को  एक  आशय-पत्र
 जारी  किया  जा  चुका  है  ।

 सोमा  सड़क  महा  निदेशालय  में  विहाड़ी  पर  काम  करने  बाले  कर्मचारियों
 को  नियमित  करना

 5506.  थ्री  हुरीश  रावत  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमा  सड़क  महानिदेशालय  में  दिहाड़ी  पर  काम  करने  वाले  कमंचारियों  की  संख्या
 कितनी

 ये  कमंचारी  कब  से  कार्य  कर  रहे

 उनकी  सेवा  अवधि  कितनी  हो  चुकी

 क्‍या  उनको  विभाग  में  नियमित  किया  जा  रहा  और

 यदि  तो  उनको  सेवाएं  कब  तक  नियमित  कर  दी  जाएगी  ?

 रक्षा  मंत्री  पोी०  बो०  नर्रासहु  :  लगभग  77,000  ।

 और  ये  दिहाड़ी  कमंचारी  सीमा  सड़क  संगठन  में  अलग-अलग  समय  से  कार्य

 कर  रहे  इनकी  सेवा  में  सीमा  सड़क  संगठन  की  शर्तों  के अनुसार  छः  महीने  की  सेवा  के  बाद
 ब्रक्क  दिया  जाता  है  |  .

 और  अपेक्षित  ट्रेंड  अहेताए  एवं  मेडिकल  स्तर  को  पूरा  करने  वाले  कुछ
 कुशल  ओर  कुशल  दिहाड़ी  मजदूरों  की  सेवाएं  नियमित  की  जा  चुकी  जहाँ  तक  अकुशल

 दूरों  का  सम्बन्ध  है  उनकी  सेवाओं  की  रिक्तियों  की  कमी  के  कारण  भी  नियमित  करना  संभव  नहीं

 महिलाएਂ  सीमा  सड़क  संगठन  में  नियमित  आधार  पर  भर्ती  होने  की  पात्र  नहीं  फिर  भी

 इस  संगठन  में  दिहाड़ी  कमंचारियों  को  नियमित  करने  के  मामले  की  कार्मिक  एवं  प्रशिक्षण  विभाग

 तथा  विधि  मंत्रालय  से  सलाह  करके  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 भारत  हेवो  इलेक्ट्रोकह्स  लिमिटेड  हारा  बिद्यूत  ज नरेटिंग  सेटों  का  निर्माण

 5507,  थी  के०  प्रधानी  :  क्‍या  उद्योग  ओर  कस्पनो  कार्य  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  भारत  हेवी  इलेक्ट्रीकल्स  लिमिटेड  ने  विद्युत  जेनरेटिंग  सेटों  का  निर्माण  करने

 का  कार्यक्रम  शुरू  किया

 यदि  तो  कब  से  ओर  अब  तक  ने  कितने  विद्युत  जेनरेटिंग  सेटों  का  निर्माण

 किया
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 ki  आ  ड़

 में
 विद्युत  जतरेट्टरृग  सेढ़ों  के  निर्माण  का

 क्या
 निश्चित  किया

 गया  और

 उक्त  वित्तीय  वर्ष  में  ने  कितने  विद्यूत  जेनरेटिंग  सेटों  का  निर्माण  किया  ?

 उद्योग  और  कम्पनो  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  संत्री  आरिफ  मोहम्मद  :

 हाँ  ।  े

 बी०एच०ई०एल०  ने  टर्बाइन  और  जनरेटर  युक्त  पहला  विद्यू  त  जनित्रण  सेट
 68  में  निमित  किया  तब  से  कम्पनी  ने  सेटों  ठक  346  टर्बाइनों  और  346

 रेटरों  का  निर्माण  किया

 से  में  थर्मल  और  हाइड़ो  सेटों  के  लिए  टर्बाइनों  और  जनरेटरों  के
 निर्माण  का  निर्धारित  लक्ष्य  तथा  वास्तविक  उत्पादन  निम्न  प्रकार  था  :--

 टर्बाइन

 ह

 जनरेटर

 अमल  हाएड़ो  हाएड्रो

 लक्ष्य  12  15  8  16

 वास्तविक  उत्पादन  मैन  8
 नननााआ।खख।पम।/फणणजणज::धथ८::/भ/क्‍पइनभतगफििालाभख।ज::प:प:थ:े:प:प  मैन

 यूलिट्र  भुवनेश्वर  में  डाक  एवं  तार  कालोमो  के  जल  को  पूर्ति

 5508.  भ्री  चिताम॒णि  क्‍या  संन्वार  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उड़ीसा  द्वारा  भुवनेश्वर  स्थित  डाक  एवं  तार

 कालोनी  को  पेयजल  पूर्ति  हेतु  लोक  स्वास्थ्य  विभाग  को  प्रत्येक  महीने  नियमित  रूप  से  पेयजल

 पू्ि  के  बिलों  की  अदायगी  की  जाती

 यदि  तो  पिछले  कई  वर्षों  से जल  जिसके  लिए  बिलों  की  अदायगी  की

 जाती  है  अदायगी  के  अनुरूप  न  किये  जाने  के  क्‍या  कारण

 क्या  उड़ीसा  मंडल  ने  डाक  एवं  तार  कालोनी  में  जल  की  वास्तविक  आवश्यकता  की

 पूर्ति  हेतु  इस  मामले  को  लोक़  स्वास्थ्य  विभाग  के  साथ  उठाया  और

 डाक  एवं  तार  कालोतो  की  सीधी  पाइप  लाइन  काट  दिए  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 संचार  सन्त्रालय  के  राज्य  मम्जो  राम  निवास  :

 जल  सप्लाई  की  मात्रा  के  आधार  पर  भुगतान  किया  गया

 हाँ  ।

 डाक-तार  कालोनी  के  लिए  जो  सीधी  पाइप  लाइन  आती  है  उसे  काटा  नहीं  गया  ।

 278



 17  1907  लिखित  उत्तर

 संयुक्त  राष्ट्र  ओशोोगिक  बिकास  संगठन  हारा  प्रदूषण  नियंत्रण  अनुसंधान  परियोजनाक्ों
 को  स्वीकृति

 5509.  भ्रो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  उच्चोग  ओर  कम्पनी  कार्य  मनन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 कया  संयुक्त  राष्ट्र  औद्योगिक  विकास  संगठन  ने  भारत  में  प्रदूषण  नियंत्रण  अनुसंधान
 संबंधी  कुछ  परियोजनाओं  की  स्थापना  हेतु  अपनी  अनुमति  प्रदान  कर  दी

 (a)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 संयुक्त  राष्ट्र  ओद्योगिक  विकास  संगठन  द्वारा  इन  परियोजनाओं  के  लिए  कितनी
 सहायता  दिए  जाने  की  संभावना  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनो  कार्य  धन्जालय  में  राज्य  मम्त्रो  आरिफ  मोहम्भद  :  से
 सरकार  के  अनुरोध  पर  संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  ने  भारत  हैवी
 कल्स  हरिद्वार  में  एक  प्रदूषण  नियंत्रण  अनुसंघान  संस्थान  की
 स्थापना  करने  की  स्वीकृति  दे  दी  है  ।  ठोस  ओर  शोरगुल  वाले  क्षेत्रों  में  औद्योगिक

 प्रदूषण  संबंधी  अनुसंधान  कार्य  करने  और  ओद्योगिक  प्रदूषण  के  बारे  में  उच्योग  को  तकनीकी

 सहायता  प्रदान  करने  के  लिए  परियोजना  का  डिजाइन  बना  लिया  गया  परियोजना  का

 कालीन  उद्देश्य  औद्योगिक  प्रदूषण  नियंत्रण  संबंधी  प्रौद्योगिकी  का  विकास  करना  यह
 योजना  तीन  वर्षों  में  पूरी  की  जानी  ह ैऔर  इसकी  कुल  लागत  497  लाख  र०  है  जिसमें  28.50

 लाख  अमरीकी  डालर  का  योगदान  भी  सम्मिलित  इस  योगदान  में  तकनीकी
 अध्ययन  संबंधी  शोघवुत्ति  और  उपकरणों  की  लागत  शामिल  युनिडो

 यू०एन०डी०पी०  की  ओर  से  परियोजना  के  लिए  कार्यकारी  अभिकरण  के  रूप  में  कार्य  कर

 रहा  है  ।

 कोचोन  तेल  में  आग  को  दुषघंटनायों

 5510.  डा०क०बो०  थामस  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोचीन  तेल  शोधनशाला  केरल  में  1985  में  भीष्ण  अग्नि  काण्ड  के  पश्चात

 इस  शोधनश।ला  में  अग्नि  काण्ड  रोकने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्‍या  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाई  गई  है  कि  1984  में  हुए  अग्निकाण्ड
 के  पश्चात  कोचीन  शोधनशाला  में  अनेक  बार  अग्निकाण्ड  हुए  और

 यदि  तो  कोचीन  तेल  शोधनशाला  में  भीष्ण  अग्निकाण्ड  रोकने  के  लिये  सरकार

 का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पेट्रोलियम  मन्‍्ज्रालय  के  राज्य  मंत्री  मबल  किशोर  :  कोचीन  रिफाइनरी

 लिमिटेड  सुरक्षा  तथा  अग्तिशमन  सुविधाओं  में  भ।री  परिवतंन  कर  रहा  है  जिनके  1986-87  में

 पूरा  होने  की  आशा
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 $  1984  के  फशब्ात  इसे  दुबारा  चालू  .करते/विर्माश  कट ेके  दोरान

 कुछ  मामूली  दुषंटनायें  हुईं

 उपयुक्त  कार्यक्रम  के  कार्यान्वित  होने  पर  आग  लगने  से  होने  वाली  प्रमुख

 दु्घटनाओं  की  पुनराबुत्ति  की  रोकथाम  की  आह्ला

 वसिल्लतादु  के  कक्षिस  भारखोद  जिले  के  पोडोनोथो  फोत  में  तेल  ओर  छात्ताःपकाले  की
 केस  के  लिए  स्व

 5511.  डा०पो०  बललल  पेदहमन  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  तैल  और  प्राकृतिक  गैस  भ्रायोग  ने  तेल  और  खाना  पकाने  को  गैंस  के  लिए
 तमिलनाडु  के  दक्षिण  आरकोट  जिले  के  पोर्टनोवो  क्षेत्र  में  कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  कया  उस  क्षंत्र  में  वाणिज्यिक  महत्व  की  खाना  पकाने  की  गँस  मिली

 क्‍या  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग  अशोधित  तेल  के  संबंध  सें  और  अमुसंधस्न
 करने  के  लिए  कोई  अग्रसर  तैयारियां  कर  रहा  और

 यदि  तो  तत्संबंध्धे  ब्योरा  कवा  है  ?

 पेटोलियम  मंत्रालय  कें  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  तेल  के  लिए  तेल  और
 प्राकृतिक  गैस  आयोग  ने  इस  क्षेत्र  में  सर्वेक्षण  किया  शोघ्वन  के  बाद  मिली  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 और  अश्याल  पाण्डियेरी  गते  जिसका  पोर्टो  नोवो  क्षेत्र  एक  भाग है  में
 भूकम्पीय  सर्वेक्षण  जारी  है  ।

 पेट्रोलियम  उत्पादन  के  आयात  से  तेल  तथा  प्राकृतिक  गत  आयोग  और
 आयल  दइ्डियन  लिमिटेड  हारा  अजित  लाभ

 5512.  डा०  पी०  बल्सल  पेरमन  :  क्या  पेह्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 देश  में  कुल  कितने  पेट्रोल  कर  उत्पादन  होता

 कुल  कितने  कच्चे  तेल  का  आयात  होता

 पेट्रोलियम  उत्पादों
 क ेआयात  पर  कुल  कितनी  विदेशी  मुद्रा  खर्च  की  जाती  और

 तेल  तथा  प्राकृतिक  गेस  आयोग  और  आयल  लिमिटेड  ने  प्रतिवर्ष  कितना
 लाभ  कमाया  !

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  नवल  किशोर  :  व्ष  1984-85  के
 दौरान  2.10  मी०मी०  टन  अस्थायी  ।

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  14.1  मि०  मी०  टन  ।
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 वर्ष  1984-85  के  दौराव  पेट्रोजियम  उत्पादों  के  गम्यात  के  लिए  2290  करोड़
 रुपये  ।

 वर्ष  1983-84  में  कर  के  पश्चात्‌  शुद्ध  लाभ  :

 सेल  एवं  प्राकृतिक  रस  भआायेज  च्प्र  ६05.66  करोड़  रुपये

 भ्ायल  इण्डिया  लिग्रिटेड  न  66.18  करोड़  रुपये

 इन्स्टोट्पूट  आफ  कंषली  लेक्रेटरीज  आफ  इ्डिया  मई  दिस्‍ली  में

 अस्वास्ण्कहर  ल्थिकि

 5513.  थी  अजोज  क्रेशी  :  वया  उच्ेश  अपर  कश्फ्नी  क्षार्य  मनत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
 ह

 क्‍या  सरकार  को  नई  दिल्ली  में  पंचकुइया  रोड  स्थित  इन्स्टीट्यूट  आफ  कम्पनी

 सेक्रे  टटीज  और  इसकी  लाइब्रेरी  में  असंतोषजनक  और  अस्वास्थ्यकर  स्थिति  के  बारे  में

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कारुंवाई  की  गई  है  अथवा  किये  जाने  का

 विभार

 कया  ल्प्रइब्र री  में  तो  बहुत  ही  अस्वच्छुता  की  स्थिति  है  ज॑से  शौचालय  से  बदबू

 वाटरकुलरों  के  पास  पानी  का  जमा  पानी  के  टेंक  आदि  की  कोई  सफाई  से  किया

 क्‍या  लाइक री  में  लगाया  गया  वाटरकुलर  खराब  रहता  है  और  जब  वह  काम

 कर  रहा  होता  तो  उसमें  ताजा  पानी  भरने  से  पूर्व  उसकी  सफाई  नहीं  की  जाती  है  और  इसके
 परिणामस्वरूप  कई  बार  पीने  के  पानी  में  कीड़े  पाये  जाते  और

 यदि  तो  उक्त  अभ्यावेदनों/शिकायतों  के  बारे  में  क्या  उपचारात्मक  उपाय  किये

 गये  हैं  ?

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मम्त्री  आरिफ  मोहस्मद  :

 श्रीमान  जी  ।

 ओर  इंस्टीट्यूट  आफ  कम्पनी  सेक्र  टरीज  आफ  इण्डिया  द्वारा  यह  सूचना  दी  गई

 है  कि  ह  स्टीट्यूट  और  कम्पनी  सेक्र  टरीज  में  और  उसके  रानी  क्ञांसी  नई  दिल्‍ली  स्थित

 कालय  में  स्वच्छता  की  स्थिति  बहुत  अच्छी  है  तथा  शौचालय  में  बदबू  और  वाटरकुलरों  के  पास

 पानी  जमा  नहीं  पानी  कीं  टंकी  को  नियमित  रूप  से  साफ  किया  जाता  वाटरकूलर  कभी
 कप्ती  अपेक्षित  छोटी  मरम्मत  को  हमेशा  चलता  रहता  है  तथा  जब  कभी  भी  इसकी
 मरम्मत  की  जाती  है  तो  इसमें  स्वच्छ  बानी  भरा  जाता  है  ।

 उपयुक्त  की  दृष्टि  से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इन्स्टोट्यूट  आफ  कम्पनों  सेक्रटरीज  के  नई  विल्‍लो  स्थित  पुस्तकालय  में

 अध्ययन  के  लिए  स्थान  को  कसी

 5514.  भ्रश्नोज्  कुरेशों  :  क्या  उद्योग  श्रोर  कम्पनो  कार्प  मंत्री  यह  ब्रताने  की  झृपा
 करेंगे  कि  :
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 दिल्ली  स्थित  इंस्टीट्यूट  आफ  कम्पनी  सेक़्  टरीज  आफ  इण्डिया  में  कितने  छात्रों  ने

 प्रवेश  लिया

 क्या  इस  संस्थान  ने  पुस्तकालय  सुविधायें  उपलब्ध  की  हैं  और  यदि  तो  यह
 कालय  किस  जगह  पर  है  और  छात्रों  के  अध्ययन  के  लिए  इस  पुस्तकालय  में  कितना  स्थान  और

 यदि  यह  स्थान  अपर्याप्त  है  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  पुस्तकालय  के  लिए  एक
 ऐसा  आफिस  स्थान  वाला  भवन  देने  का  है  जो  किसी  केन्द्रीय  स्थान  पर  स्थित  हो  ?

 उद्योग  और  कस्पनों  कार्य  मर्जालय  सें  राज्य  मंत्री  आरिफ  सोहम्मद  :  से

 इंस्टीट्यूट  आफ  कम्पनी  सेक्रेटरीज  आफ  दृण्डिया  द्वारा  प्रस्तुत  सूचना  के  अनुसार  दिल्ली  स्थित

 इस्टीट्यूट  में  प्रविष्ट  वर्तमान  छात्रों  की  संछथा  4100  इटीट्यूट  ।  रानी  झांसी
 नई  दिल्ली  में  एक  समय  पर  50  छात्रों  को  समायोजित  करने  की  क्षमता  सहित
 कालय  सुविधाओं  की  व्यवस्था  की  है  ।  चू  कि  इस्टीट्यूट  छात्रों  के  लिये  पुस्तकालय  और  अन्य

 सुविधाओं  में  विस्तार  करना  चाहता  है  इसलिए  उसने  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  भूखण्ड  के

 लिए  आवेदन  किया  है  ।

 कोचोन  में  टेलीफोन  एक्सजेंल  के  भवन  का  निर्माण

 5515.  प्रो०  के०  बो०  थामस  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  कोचीन  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  भवन  का  निर्माण  कार्य  पूरा  हो  गया

 यदि  तो  क्या  इस  भवन  में  संस्थापित  किये  जाने  वाले  नये  उपकरण  तैयार  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  सम्त्रो  रास  निवास  नहीं  ।  सेनिटरी

 सड़कों  ओर  जल  निकासी  का  का  अभी  किया  आना  है  ।

 उपस्कर  की  सप्लाई  आरंभ  हो  गई  है  |

 दो  पहिया  स्कूटरों/मोपेडों/मोटर  साइकिलों  का  उत्पादन

 5516.  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  क्या  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  -

 देश  में  विभिन्‍न  कम्पनियों  द्वारा  दो  पहिया  स्कुट  रों/मोपेडों/मोटर  साइकिलों  का

 पृथक  कितना  वार्षिक  उत्पादन  किया  जाता

 कया  देश  में  दो  पहिया  स्कूटरों/मोपेडों/मोटर  साइकिलों  की  मांग  उनके  उत्पादन  से

 अधिक

 यदि  तो  31  1985  तक  देश  में  दो  पहिया  स्कूटरों/मोपेडों/|मोटर
 किलों  की  डीलर-वार  डिलीवरी  और  बकाया  मामलों  की  स्थिति  क्या  ओर

 इन  वाहनों  की  जल्द  डिलीवरी  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?
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 लिगखिग  उक्कर

 वा  कमा  ——

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :

 हियों  के  प्रमुख  निर्माताओों.से  संबंधित  वाविक  उत्पादन  के  आँकड़े  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 दुपहियों  क॒|  उत्पादन  माँग  को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  फ़िर  दुपहियों  के
 लिये  कुछ  लोक  प्रिय  माह़लों  की  प्रतीक्षा  सूचियां  हैं  ।

 सरकार  ऐसी  विस्तुत  सूचना  नहीं  रखती  है  |  फिर  दुपहियों  के  कुछ  लोकप्रिय
 माडलों  के  लिये  बकाया  पड़े  आड्डरों  की  अनुमानित  संख्या  निम्नलिखित

 1.  बज़ाज़  आटो  लि०  9  लाख
 2.  महाराष्ट्र  स्कुट्  17  लाक्ष
 3.  लोहिया  मशीन्स  21  लाख

 4.  आँध्र  प्रदेश  स्कूट्स  लि०  5  लाख

 दुपहियों  की  उम्रलब्धता  बढ़ाने  के  लिये  सरकार  द्वारा  निम्नलिखित  कदम  उठाये

 गये  हैं  :

 (0)  उत्पादन  क्षमता  बढ़ाकर  37  लाख  दुपहिये  प्रति  वर्ष  करने  की  मंजूरी  दी  गई
 इसमें  नये  एककों  की  स्थापना  के  साथ-साथ  मात्रा  के  अनुसार  बचत  करने  के  सिए
 विश्वलन  एकक्रों  के  ब्रिस्तार  की  प्रोअनायें  शामिल

 (1)  सम्पूर्ण  लाइसेंस  क्षमता  में  किसी  भी  प्रकार  के  दुपहियों  के  निर्माण  के  लिए  पूरी  छूट
 दी  गई

 (iii)  देशी  अनुसंधान  एवं  ब्रिकास  प्रौद्योगिकी  के  चयनात्मक  आयात  क्े  द्वारा  उत्पादों  के

 आधुत्तिकीकरण  को  ग्रोत्प्वाइत

 (iv)  उत्पादस  ओर  सीमा  शुल्क  म्रें  रिकयतें  देना  ।

 किरण
 ्््््ः  ः

 ..  हजार
 उत्पादन

 क्रम  aos  +ः
 1983  1984

 संख्या  कम्पनी  का  ताम  24  15  9

 बुपहिये  स्कूटर  :

 ।  शक्रादोमोबाइल  प्रोडक्ट्स  क्षाफ़  इण्डिया  24  169  9

 2.  बजाज  अआडछो  लि०  37  26  24

 3  स्कूट्स  इण्डिया  लि०  37  26  24

 4  भटड्डाराष्ट्र  सकुटसे  लि  32  53  56

 5  आंध्र  अदेश  लि  न  5  11

 6 लोहिया मशीन्स्त लि० न्न्क्त 0.2
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 मोपेड  :

 1  काइनेटिक  इंजी०  लि०  57  132  157

 2  मैजेस्टिक  आटो  77  110  95

 3  सुन्दरम  क्लेटन  53  70  100

 सोटर

 1  इनफिल्ड  इण्डिया  लि०  29  28  42

 2  आइडियल  जावा  29  33  27

 3  बजाज  आटो  लि०  9  25  27

 4  इन्ड-सुजकी  मोटर  साइकिल्स  लि०  न
 बन  10

 5  एस्कार्टस  लि०  58  67  82
 किया  —

 विश्व  के  प्रमुख  व्यापार  मेताओं  को  बातचीत

 5517.  थो  सोमनाथ  रथ  :  क्‍या  उद्योग  ओर  क्षम्पनो  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  दिल्ली  गोल  मेज  में  भारत  के  बारे  में  विश्व  के  प्रमख  व्यापार
 बेताओं  की  बातचीत  की  जानकारी  ओर

 हु

 यदि  तो  बातचीत  के  क्‍या  परिणाम  निकले  ?

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  :
 ओर  भारतीय  प्राथमिकताओं  और  नीतियों  से  विदेशी  शिष्टमण्डलों  को  परिचित  कराने  के
 प्राथमिक  उ्दं श्य  से  नई  दिल्‍ली  में  एक  गोल  मेज  सभा  का  आयोजन  15-16  अप्रैल  1985  को
 जेनेवा  के  यूरोपियन  मैनेजमेंट  फोरम  द्वारा  किया  गया  शिष्टमण्डलों  को  भाश्तीय  औद्योगिक
 विकास  नीति  का

 प्रत्यक्ष  आभास  हो  सका  धर्चाओं  की  व्यवस्था  अनौपचारिक  रूप  से  की
 गई  थी  ।

 अनुपूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  पेट्रोलियम
 तथा  डीजल  बिक़ो  केगों  और  मिट्टी  के  तेल  के  डिपुओं  का  आवंटन

 5518.  श्री  गिरिधर  गोमांगो  :  कया  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  ने  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जन  जनजातियों  के  लोगों
 के  लिए  गंस  पेट्रोलियम  तथा  डीजल  बिक्री  केन्द्रों  और  तालुक  मिट्टी  के  तेल  के  डिपुओं
 का  कोटा  निर्धारित  किया

 यदि  तो  राज्य-वार  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कितने
 लोगों  को  अब  तक  गैस  बिक्री  केन्द्र  और  मिट्टी  के  तेल  के  डिपो  आबंटित  किए  गए

 उक्त  कोटा  आरक्षित  करते  समय  क्‍या  मापदण्ड  अपनाये  गये
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 न सरससरपररताता  ज्ै्पिप/"प”ैज

 उनके  मंत्रालय  द्वारा  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को

 कोटा/प्राप्त  करने  के  लिए  यदि  कोई  सुविधायें  दी  गई  तो  वे  कौन  सी  और

 अनुसूचित  जातियों  भौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को  एजेंसियां  देने  के  लिये

 क्ष्या  संबंधित  कम्पनियों  को  कोई  अनुदेश  जारी  किये  गये  हैं  ?

 पेट्रोलियम  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  नवल  किशोर  :  और  विद्यमान
 नीति  के  अन्तर्गत  तेल  कम्पनियों  द्वारा  दिये  जाने  वाली  पेट्रोलियम  उत्पादों  अर्थात्‌

 एप्एस/एचएसडी  और  एसकेओ/एलडीओ  की  समस्त  डील  रशिप/वितरक  का  25  प्रतिशत  अनुसचित

 जाति/अनुसचित  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  तालुक  केरोसीन  डिपो  के  लिए  कोई  आरक्षण

 नहीं  है  जिन्हें  तेल  कम्पनियां  द्वारा  किसी  डीलर  को  नहीं  सोंपा  जाता

 आरक्षण  की  नीति  लागू  करने  से  अब  तक  राज्य-वार  में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जनजाति  को  आबंटित  डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 सामान्यतया  अपनाई  गई  कसौटी  यह  है  कि  वे  स्थान  जो  आरक्षित

 संसदीय  क्षेत्र  में  आते  हैं  या  जिन  क्षेत्रों  में  इन  जातियों  के  अधिक  व्यक्ति  रहते  हैं  वे  उनके  लिए
 आरक्षित  किए  जाते  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  ।  जनवरी  1984  से  ही  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित
 जाति  सहित  सोशल  आवजेक्टिव  केटेगरी  के  अन्तगंत  चुने  हुए  डीलरों  को  उनकी  आवश्यकता  का

 75  प्रतिशत  तक  के  वित्त  पोषण  की  एक  स्कीम  आरम्भ  कर  दी  है  ।

 विषरण

 1-1-1985  5  को
 क्रमांक  राज्य/संघ  राज्य  एलपीजी  बिक्री  केन्द्र  एसकेओ/एलडीओ

 अ०जा०  अ०जन०  अ»०जा०  अ०ण्जन०  अ०्जा०  अ०्जन०

 1.  हरियाणा  7  नि  13  ees  7  बन

 2.  हिमाचल  प्रदेश  2  न  रनग०  रन

 3.  जम्मू  व  काश्मीर  न  न्न्न्  eee  बन
 4.  पंजाब  ल्‍न्न  कि

 5.  राजस्थान  7  4  15  6  6  1

 6.  उत्तर  प्रदेश  24  eee  25  हब  5

 7.  दिल्‍ली  संघ  राज्य  11  wes  2  so  4

 8.  चंडीगढ़  3  बज  ५०००  किक

 9.  अरुणाचल  प्रदेश  ses 1  1  10  5

 10.  असम  6  5  4  4  12  7

 11.  बिहार  10  2  17  4  4
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 12.  अ्रध्य  प्रदेश  5  4  3  9

 13.  मणिपुर  बन  3  कि  5  कि  6

 14.  मेघालय  कि  3  1  8

 15.  मिजोरम  लि  1  oes  2  कि  1

 16.  नागालैंड  किक  3  ०००  2

 17.  उड़ीसा  2  3  3  2  3

 त्रिपुरा  न्न्न  ००  2  soos  ००

 19.  पश्चिमी  बंगाल  13  we  31  1  17  2

 20.  गुजरात  10  9  4  6

 21.  महाराष्ट्र  13  16  22  9  31

 22.  दमन  व  दोव
 *

 1  ees  wee  कु  sae  बन

 23.  आम्ध्र  प्रदेश  16  6  31  4  13  9

 24.  कर्नाटक  19  1  11

 25.  केस्ल  ....  4.  दि

 26.  तमिलनाडु  27  49  बन  1

 27.  पांडिचेरी  ||  1  2  बन  न्०्०  बन

 1  /
 छा  खाना

 बिहार  में  उबंरक  संयंज्ों  को  स्थापना

 क्री  रामाक्रय  प्रसाद  क्या  रसायन  और  उर्बंरक  मंत्ती  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्‍या  बिहार  सरकार  ने  राज्य  में  नए  उवंरक  संयंत्रों  की  स्थापना  के  लिए  कोई
 योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  भेजी

 यदि  तो  योजना  का  ब्यौरा  क्‍या  और

 इस  पर  केम्द्रीय  सरकार  को  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रसायन  ओर  उर्बरक्र  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनो  कार  मंत्रो  करेसा  :
 जी  नहीं  ।

 एवं  प्रश्न  ही  नहीं  ठते  ।
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 कलकत्ता  के  टेलीफोन  एक्सचेंजों  को  कार्य  कुशलता  पर  बिजली  की  कटोती
 ओर  बिजलो  के  गुल  होने  का  प्रभाव

 ।

 5520.  भ्रो  देवी  घोषाल  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  बार-वार  बिजली  की  कटोती  और  बिजली  के  गुल  होने  से  पश्चिमी  बंगाल  में
 कलकत्ता  शहर  में  टेलीफोन  एक्सचेंजों  की  कार्य  कुशलता  पर  कुप्रभाव  पड़ा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 बिजली  की  कटोती  और  बिजली  के  गुल  होने  को  कम  से  कम  करने  के  लिए  क्‍या
 कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार  है  जिससे  कि  एक्सचेंजों  को  उचित  तापमान  पर  तथा

 धूल  से  मुक्त  रखा  जा

 संचार  मम्त्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास  :  जी  हां  |

 ब्यौरे  निम्नप्रकार  हैं  :--

 (i)  टेलीफोन  एक्सचेंजों  में  विशेषतः  क्रासवार  और  ट्रक  ऑटोमेटिक  एक्सचेंज  में  अनेक

 इलेक्ट्रानिक  पुर्जे  होते  हैं  जो  निरन्तर  और  लम्बे  समय  तक  बिजली  उपलब्ध  न  होने
 पर  वातानुकुलन  संयंत्रों  के  कायं  न  करने  के  कारण  गड़बड़ी  शुरू  कर  देते  हैं  ।

 ii)  छोटे  आटोमेटिक  एक्सचेंजों  में  विडो  टाइप  वातानुकुलन  की  व्यवस्था  होती  है  और

 वह  भी  बिजली  फेल  होने  के  दौरान  कार्य  नहीं  करते  ।

 (iii)  अधिक  तापमान  और  घूल  से  वातानुकुलन  संयंत्र  के  कार्य  न  करने  के  कारण

 मेटिक  एक्शचेंजों  के  कार्य  निष्पादन  पर  कुप्रभाव  पड़ता  है  ।

 निरन्तर  बिजली  उपलब्ध  न  होने  तथा  बिजली  खराब  द्वोने  की  समस्याओं  से  निपटने

 के  लिए  निम्नलिखित  प्रयास  किये  गये  हैं/किये  जा  रहे  हैं  :--  --

 टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  लिए  यथासंभव  पृथक  फीडर  की  व्यवस्था  की  जा  रही

 (2)  अधिक  क्षमता  के  इजिन  आलटरनेटर  की  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 (3)  छोटे  आटोमेटिक  एक्सचेंजों  में  उत्तरोत्तर  अधिक  क्षमता  की  बेटरियों  ओर  इ  जन

 आलटरनेट  र  की  भी  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।

 अम्य  प्रयोक्‍ताओं  द्वारा  सोधी  डायल  सुविधा  का  दुरुपयोग

 श्लीमतों  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  अभय  प्रयोक्ताओं  द्वारा  टेलीफोन  विभाग  के  कमंचारियों  के  साथ

 सांठ-गांठ  करके  सीधी  डायल  सुविधा  का  दुरुपयोग  किये  जाने  की  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्‍या  और
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 जनिपयथ:::पप:पभपथ:थ:-,पप  पक्‍-पपन3]२-+

 सीधी  डाल  सुविधा  के  इस  प्रकार  के  दुराफ्कोग  के  अक्सर  म्यूबतम  करके  के  लिए  क्‍या

 कदम  उठाये  गये  हैं/उठाने  का  क्किर  है  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  राम  निवास

 एस०  टी०  डी०  सुबिध्ता  का  अनध्चिकृत  दुसपयोग  करने  तथा  उससें  दूरसंचार
 चारियों  द्वारा  गुप्त  रूप  से  सहयोग  देने  के  बारे  में  दिल्ली  के  टेलीफोन  उपभोक्ताओं  से  केवल  4
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  ।  यहं  देखा  गया  है  कि  इस  मामले  में  दुरसंचार  कर्मचारियों  की  कोई  मिली
 भगत  नहीं  थी  ।

 इस  प्रकार  के  दुरुपयोग  कौ  रोकने  के  लिए  पहले  से  ही  जो  कुछ  कदमਂ  उठाए  गए
 के  इस  प्रकार  हैं  :--

 विंतरण  प्वाइंटी  को  ऊपर  उठाना  ।

 वितरण  प्वाइंटों  को  ताला  लगाना  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज  के  मुख्य  वितरण  फ्र  म  कक्ष  में  प्रवेश  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  ।

 उन  उपभोक्ताओं  के  टेलीफोनों  पर  निगरानी  जो  इस  बात  की  शिकायत
 करते  हैं  कि  अन्व  अनेधिकृत  उपनोक्ताओं  व्वारा  उनकी  लाइन  का  एस०  टी०  डी०
 सेवाओं  के  लियें  दुस्पवोग  कियां  जां  रहा  है  ।

 सतकंता  संगठनों  का  गठन  करना  जो  शिकायतों  की  पुष्टि  व  उनकी  जाँच  करता
 है  ।  इनमें  एस०  टी०  डी०  सुविधा  का  जनधिकृत  उपयोग  किए  जाने  की  शिकायतें
 भी  शामिल  हैं  ।

 विदेशों  कंपनियों  का  पूजी  िकेश/अदस  पूजो

 5522.  ध्ोसतो  फूलरेणु  गहा  :  क्या  उद्योग  और  कृम्पत्नी  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  कार्यरत  विदेशी  कम्पनियों  की  संख्या  में  कोई  वृद्धि  हुई  ह ैतथा  पिछले
 तीन  वर्षों  के  दौरान  सनकी  प्रदत्त  प्‌  जी  कितसी

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 वे  कौन-कौन  से  क्षेत्र/उद्योग  हैं  जिनमें  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऐसी  विदेशी
 कम्पनियों  की  भागीदारी/पू जी  निवेष  में  वृद्धि  हुई  है  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  खाँ  ) :
 से  1982-83  से  1984-85  के  तीन  वर्षों  की  अवधि  में  भारत  में  व्यापार  के  स्थान
 पित  करने  वाली  25  विदेशी  कम्पनियों  को  कम्पनी  1956  की  धारा  592  के
 गेंत  पंजीकृत  किया  गया  इन  कम्पनियों  के  उनके  विनिंगमन  के  भारत  में  व्यापार
 संस्थापित  के  वर्षों  और  उनकी  गतिविधियों  के  वर्गीकरभ  को  दशने  वाला  विवरण  संलग्न  क्रिया
 जाता  इन  कम्पनियों  का  भारत  में  कोई  पू'जी  आधार  नहीं  है  ।
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 विवरण

 क्रम  कम्पनी  नाम  विनिगमन  भारत  में  व्यापार  भारत  में  शाखा  गतिविधियों

 सं०  का  देश  संस्थापित  करने  का
 का  वर्ष

 1  2  3  4  5

 ]  मं०यूकेपकों  यूनाइटेड  1982-83.  2-83.  सम्पर्क  कार्यालय
 1984  से  अस्तित्व  किगडम

 2  बेस्टन  कम्पनी  आफ  नाथ  यू०एस०ए०»  1982-83  2-83  परियोजना  कार्यालय

 अमेरिका  (  1-1-1985  से

 अस्तित्व

 3  बैंक  आफ  क्र  डिट  एण्ड  कामर्स  केमन  द्वीप  1982-83  2-83  बेकिंग

 इन्टरनेशनल

 लि०

 4  सी०  जी०  ई०  अत्सतन  फ्रांस  198  2-83  इलेक्ट्रोनिक्स  गैस

 प्रयोग

 5  ग्रिफिम  अलेकजेन्डर  ड्रिलिंग  यू०एस०ए०  1982-83  ओ०एन०जी०सी०  के  साथ

 कम्पनी  ड्रिलिंग  कन्ट्रेक्ट  का  निष्पादन

 और  कन्ट्रंक्ट  के  निष्पादन
 के  लिए  समरूपी  गतिविधि

 6  ओवरसीज  जेम्स  यू०के०  1982-83  हीरों  ओर  अन्य  बहुमूल्य

 घातुओं  का  आयात  एवं  निर्यात

 7  डिक्सिलीन  फील्ड  इन्टर_यू०एस०»ए०  1982-83  ओ०एन०जी०सी०  के  साथ

 नैशनल  ड्रिलिंग
 कम्पनी  बन्ट्रेक्ट  के  अन्तगंत

 परिचालन  सम्पन्न  करना

 8  टोयोडा  तशुश  कैशा  जापान  1982-83  2-83  सम्पर्क  कायलिय

 लिसिटेड

 9  थोमस  डफ्फ  एण्ड  कम्पनी  स्‍्काटरलैण्ड  1982-83  सम्पर्क  कार्यालय

 लिमिटेड

 10  निपन  एक्सप्रेस  कम्पनी  लि०  जापाम  1983-84  '  सम्पर्क

 11  सोनट  ड्िलिंग  1983-84  सम्पर्क  कार्यालय

 (16-2-1984  से  अस्तित्व  ओ०एन०जी०सी०  के  साथ

 कन्ट्रैक्ट  ड्रिलिंग  का  निष्पादन

 के  लिये  समरूपी  गतिविधि
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 2 2...  3  4५ 3  4  5

 12  केबल  बेल्डस  लिमिटेड  स्काटलेण्ड  1983-84  संस्‍्पर्क  कार्वालय

 13  रेमन्ड  इस्टरनैेशनल  यू०एस०ए०  1983-84  सामान्य  निर्माण  एवं  सिविल
 दिलावरे  इंक  इंजीनियरिंग

 14  फूजीत्श  लिमिटेड  जापान  1983-84  सम्पकक  कार्यालय

 15  बारबेर  शिप  मैंनेजमैन्ट  हांगकांग  1983-84  3-84  सम्पर्क  कार्यालय
 लिमिटेड

 16  स्टेन  इन्ड  स्ट्रीज  फ्रांस  1984-85

 17  दि  बैंक  आफ  नोवा  स्कोटिया  कनाडा  1984-85  बेंकिंग  सेवा

 18  डोवंल  स्कम्बरजर  पनामा  1984-85  परियोजना  कार्यालय

 एस०  ए०

 19  डयटस्के  स्काचलबन  जमंनी  1984-85  भ्रो०एन०जी०सी०  के  साथ
 टाइप  संधीय  गणतंत्र  कन्ट्र  कट  हुईं  परियोजना

 20  जे०जी०सी०  कारपोरेशन  जापान  1984-85  एच०पी०एल»  लिमिटेड  के
 साथ  कन्ट्रं कट  परियोजना  काय॑

 21  ग्लोबल  मेरीन  डीपवा  यू०एस०ए०  1984-85  चवरोन  आयल  कम्पनी  आफ
 टरड्िलिंग  इक  इण्डिया  के  माध्यम  से  ओ०

 एन०जी०सी०  के  लिये
 योजना  काये

 22  फ्लोप॑द्रोल  .  पनामा  1984-85  आाइल  इंडिया  लिमिटेड  सहित
 एस०ए०  कन्ट्र कट  के  लिये  परियोजना

 कार्यालय

 23  सल्जर  ब्रादर्स  पब्लिक  1984-85  सम्पर्क  कार्यालय
 लिमिटेड

 24  स्पीडफाम  कंपनी  लि०  जापान  1984-85

 25  डययूब्रावा  एम०बी०एच०  आस्ट्रिया  1984-85  84-85  परियोजना  कार्यालय
 एण्ड  कंपनी  के०  जी०

 कि  ~  ——  न.बलब.__ननन०

 कलकत्ता  में  टेलोफोन  को  खराबो  को  ठीक  करने  के  लिए  लिया  गया  समय

 5523.  श्रो  विभल  काम्ति  घोष  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  औसत  की  तुलना  कलकत्ता  के  टेलीफोनों  में  आने  वाली  खराबी/दोष  को
 ठीक  करने  के  लिये  औसतन  कितना  समय  लिया  जाता  है  और  अन्य  राज्यों  की  राजधानियों  में
 टेलीफोन  प्रणाली  में  खराबी  को  ठीक  करने  के  लिये  औसतन  कितना  समय  लिया  जाता  भोर
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 कलकत्ता  में  टेकीक्रोनें  बढ्े  खरादी  ठीक  करने  के  भ्रौसतता  हमय  के  ओसत  को  कम

 करने  के  लिखे  कदस  ड्रत्स्ये  ये  हैं  अश्रवए  उठाने  का  ड्रिार  है  ?

 संचार  म  ज्रालय  के  राज्य  मस्त्री  राम  निवास  :  कलकत्ता  टेलीफ्रोन में
 किसी  खराबी  को  दूर  करने  के  लिये  लिया  जाने  वाला  समय  31  घण्टे  है  जबकि  राष्ट्रीय  औसत

 11.4  घण्टे  हैं  तया  अन्छ  की  राजभ्रा  निययों  का  मोसक  6.7  ।

 मरम्मत  के  उद्देश्य  से  लिये  जाने  वाले  औसत  समय  में  कमी  करने  के  लिये

 लिखित  उपाय  किये  था  रहे  हैं  :-+-  पु

 (1)  पुराने  केबिलों  को  उत्तरोतर  बदलना  ।

 )  थर्मो  श्रिक  ज्वाइ  टिंग  तकनीक  अपनाना  ।

 3)  डछेब्रिल  रिकार्ड  और/दोष  मरम्मत  सेवा  का  कम्स्युटरीकरण  करना  ।

 )  लाइन  स्टाफ  के  उपयोग  के  लिये  पोर्टेबल  टेस्ट्स  ।

 5)  क्रक्षत्र  देखीफोन  उप्करमों  क्री  पर  ही  मरृम्मल  कर  ने  के  कलाम  उतहें  बदल

 देना  ।

 (6)  वरिष्ठ  अधिकारियों  द्वारा  लंबी  अवधि  तक  रहने  काली  खराबियों को  मानीटई

 बह्ना  ।

 कलकतसा  टेलोफोम्स  को  ट ूक  सेवा  संत्या  180

 5524.  प्रो०  बिमल  काम्ति  धोष  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  को  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि कलकत्ता  में  उपभोक्ताओं  को  ट्रक  काल

 बुक  कराने  के  लिये  ट्रक  सेवा  संदया  180  प्राप्त  करने  में  कठिनाइयों  का  सामना  करना  पड़ता

 कलकत्ता  में  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  निर्धारित  मानक  समय  की  तुलना  में  सेवा  संद्या

 180  काल  का  उत्तर  देने  में  कितना  समय  लगता  है  ;

 भारत  के  अन्य  शहरों  की  तुलना  में  कलकत्ता  में  टेलीफोन  ब्रापरेटरों  की  संझया  और

 ट्रंक  सकिटों  की  संख्या  का  अनुपात  कितना  और

 कलकत्ता  टेलीफोन  की  सेवा  संख्या  180  सेवा  को  सुधारने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये

 गये  हैं/उठाने  का  विभार  है  ?

 संचार  मंत्रस्कस  के  रपत़्य  मंत्री  राम  निवास  :  हां  ।

 60  हक  काझ़ों  का  जवाब  10  सेकिंड  के  भीत़र  दिड्ला  जाता  है  जबकि

 हसके  लिये  विभागीय  मलनढंड  कलकत्ता  में  90  फ्रक्षियकत्त  द्र क  क़ालों  का  जवाब

 16  सेकिड  के  भीतर  दे  ह्विया  जाता  है  |

 कलकत्ता  के  देशीफोन  आपरेटरों  और  ट्रक  सकिटों  काः-अऋनुपात  भारत  के  अन्य  शहरों

 के  समान  ही  यह  अनुपात  मौजूदा  मानदंडों  के  अनुसार  है  ।
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 “80”  सेवा  के  लिए  स्थानीय  जंक्शन  बढ़ाने  का  कार्य  शुरू  किया  जा  रहा  जो

 ट्रक  परियात  के  अध्ययन  पर  आधारित  “80”  ट्रक  बुकिय  के  लिये  अतिरिक्त  पोजीशनों

 की  स्थापना  करने  पर  भी  विज्ञार  किया  जा  रहा  है  ।

 खलकता  में  टेलीफोन  सम्बन्धी  शिकायतोँ  का  औसत

 5525.  प्रो०  बिमल  कास्ति  घोज  :  क्‍या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीय  औसत  तथा  भारत  के  अन्य  शहरों  में  टेलीफोन  व्यवस्था  संबंधी  शिकायतों
 की  औसत  की  तुलना  में  कलकत्ता  में  टेलीफोन  संबंधी  शिकायतों  का  प्रति  100  टेलीफोन  मासिक

 मगौसत  कया  और

 कलकतसा  के  किन-किन  टेलीफोन  एक्सचेजों  में  शिकायत  औसत  दर  से

 अधिक  है  ?

 संचार  सभ्वालय  के  राज्य  मस्ती  राम  निवास  कलकत्ता  में  प्रति  माह
 प्रति  100  टेलीफोनों  पर  शिकायतों  की  ओसत  संख्या  48.3  की  राष्ट्रीय  औसत  की  तुलना  में  39

 अम्य  महानगरों  अर्थात  दिल्ली  और  मद्रास  में  यह  औसत  संढया  44.2  है  ।

 उन  एक्सचेंजों  का  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  जहां  शिकायत  दर  ओसत

 दर  की  तुलना  में  अधिक  है  ।

 अधिक  है  :--

 1  सेन्‍्द्रल  14  जाघवपुर
 2.  तिरेत्ताबाजार  15  बेहाला
 3  जोरासाका  16  अंटोला
 4  एवेन्यू  17  बअन्दुल
 5  पूर्व  18  बेरेकपुर
 6  सकंस  19  बरासात
 7  ख्सा  20  बाटपारा
 8  कासीपोर  21  चम्दम  गगर
 9  दम-दम  22  चिनसुरा

 10  पानीहाटी  23  कल्याणी
 11  श्रीरामपुर  24  नरेन्द्रपुर
 12  सालकिया  25

 13  शिष्पोर
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 इलेक्ट्रोलिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  का  आयात

 5526.  प्रो०  नाशायथ  छत्द  पारासर  :  क्या  शंचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  सरकार  ने  इलेक्ट्रोनिक  टेलीफोन  एक्सचेंजों  के  बारे  में  समशोता  हो  जाने  के

 बाद  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  किसी  समय  विदेशों  से  उनका  आयात  करने  का  निर्णय  लिया

 यदि  तो  उक्त  निर्णय  कौन-सी  तारीख  को  लिया  गया  था  और  अब  तक

 कितने  एक्सचेंजों  का  आयात  किया  बया  है  भौर  उन्हें  लगाया  गया

 उन  कम्पनियों  के  साम  और  पते  कया  हैं  जिनसे  हन  एक्सचेंजों  को  खरीदा  गया  था

 उनकी  लागत  आदि  तथा  हस  उद्देश्य  के  लिए  समझौता  में  निर्धारित  अन्य  शर्तों  सहित  इन

 चेंजों  के  बारे  में  अन्य  ब्योरा  क्‍या

 यदि  तो  उनकी  कौन-सी  तारीख्ष  तक  आयात  किये  जाने  की  संभावना  ओर

 (=)  इसमें  देरी  के  क्या  कारण  हैं  और  समझोते  में  उल्लिखित  खरीद  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  (  भरी  राम  निवास  प्रिर्धा  )  :  जी,हां  ।

 1.  फ्रांस  स े200000  लाइनों  के  बी  लोकल  एक्सचेंज  24-7-1982/23

 एक्सचेंजों  में  से  10000  लाइनों  का  पहला  एक्सचेंज  चालू  किया  जा  चुका  है  ।

 अन्य  एक्सचेंजों  का  स्थापना  कार्य  विभिन्‍न  भरणों  में  है  ।

 2.  फ्रांस  से  22000  छाइनों  के  बी  ट्रक  स्वचल  एक्सचेंज  ए  15-

 11-1983  उपस्कर  भेजने  से  पूर्व  भारतीय  दूरसंचार  विभाग  के  अधिकारी  फ्रांस

 की  फैक्टरी  में  उपस्कर  का  निरौक्षण  ओर  जांच  कर  रहे  हैं  ।

 16  में  से  10000  लाइनों  के  5  ट्रक  स्वचल  एक्सचेंजों  की  मार्च  1986  तक

 सप्लाई  होने  की  संभावना  है  |

 3.  जापान  से  85,000  लाइनों  के  फेटेक्स  100  एल  लोकल  एक्सचेंज  3  1-8-1982

 ऐसी  संभावना  है  कि  ये  एक्सचेंज  1986  के  दौरान  काय  करना  शुरु  कर  देंगे  ।

 4.  हालेंड  से  60000  लाइनों  के  पी  भार  एक्स  कंटेनराइज्ड एक्स  चेंज  30-4-1983/  .

 25  में  से  6  एक्सचेंज  चालू  किए  जा  चुके  ऐसी  संभावना  है  कि  शेष  एक्सचेंज

 भी  1986  के  दोराम  उत्त  रोतर  चालू  हो

 5.  जापान  से  30000  लाइनों  के  एन०  ई०  ए०  एक्स  61  एस  छोटे  ग्रामीण

 डिजिटल  एक्सचेंज  2-4-85  :  केवल  स्वीकृति  पत्र  दिया  गया  है  ।

 |.  ई  10  बी  प्रणाली  सी  आई  टी  फ्रांस

 ।

 200,000  लाइनों  भौर  संबंधित  सेवाओं  के  लिए  314.7  मिलियनफ्रंच  फ्रक्स

 एफ  ओ  बी३  7.45  मिलिमंन  भारतीय  रुपये  ।
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 पथ  पियाययाय

 2.  बी  प्रणाली  सी  आई  टी  फ्रांस

 ए

 22000  लाइनों  और  सम्बन्धित  सेवाओं  के  लिए  मिलियन  रच  फ्रैक्स

 एफ  ओ  बी+  1.978  मिलियन  भारतीय  रपये

 3.  फेटेक्स  100  एल  निस्तसो  हयईं  जापान

 85000  लाइबों  ओर  सम्बन्धित  सेवाल्नों  क ेझिए  4  विभसियत्र  जापानी  येव  ।

 4.  पी  आर  एक्स  हार्संड  ।  60000  लाईनों  ओर  सम्बन्धित
 सेवाओं  के  लिए  41.2  मिलिधतन  डच  तगुल्डीर  गुल्लीय्स  एफ  ओ  वी  ।

 5.  एन  ई  ए  एक्स  निप्पन  इलेक्ट्रिक  जापान
 30000  लाइमों  जोर  सम्बन्धित  सैवाओं  के  लिए  18  दिलिवन  जापानी  येन  ।

 मुख्य  शर्ते  :

 --  एक  वर्ष  का  आश्वासम

 --  अतिरिक्त  पुर्जों  की  पयाग्प्त  के  बारे  में  तीन  वर्ष  की  गारंटी  ।

 और  डाईबेयर  की  दीवंकालीन  सहायता  ।

 कृपया  प्रश्न  के  भांग  के  उत्तर  को  देखें  ।

 कोई  विलंब  नहीं  खरीदने  कौ  मुख्य  शर्तें  प्रश्श  के  भाग  के  उत्तर  में  दी

 गई

 में  पेट्रोल  पम्प  खोलने  के  लिए  लाइलेंस  कारों  करना

 5527.  करी  सोरन  :  कया  पेट्रो  लियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  राज्यों  में  कितने  वेट्रोलियम  पम्पों  के  लिये

 लाइसेंस  जारी  किये  गये

 क्या  सरकार  नें  इन  वर्षों  उड़ीक्षा  में  कुछ  पेट्रोल  फम्पों  के  बन्द

 किये  हैं  और  तत्संबंधी  एजेंसियों  को  रह  कर  दिया

 कया  उड़ीसा  राज्य  के  क्योंझ्वर  जिले  में  भी  कुछ  पेट्रोल  पम्पों
 के  काउन्टरਂ  रह

 किये

 यदि  तो  उन  सेल  काउन्टरों  को  बन्द  करने  के  क्या  कारण  और

 क्योंझर  जिले  में  पेट्रोल  पम्प  खोलने  के  लिये  नये  लाइसेंस  आरी  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  गये  हैं  ?

 पेट्रो  लियम
 मंत्रालय  के  राज्य  सस्त्री  भंबल  किशोर  :  अपेक्षित  जानकारी  एकत्र

 .  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।
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 नकल  न  कक  कब  —  धक्का

 मंजालय  हारा  दिल्ली  और  अम्य  स्थाभों  पर  किराए  पर  लिए  गए  भकानों

 को  लाइसेंस  शुल्क  को  देर  में  अदायभो

 5528.  क्री  रामाय  प्रसाद  सिंह  :  क्‍या  रक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्‍या  उनके  मंत्रालय  द्वारा  दिल्‍ली  और  अन्य  स्थानों  पर  किराए  पर  लिए  गए  मकानों

 के  लिए  मकानों  के  मालिकों  को  लाइसेंस  शुल्क  की  अरदायगी  काफी  देर  में  यहाँ  तक  कि  दो-दो

 महीनों  के  बाद  की  जा  रही  है  जबकि  यह  उसी  महीने  में  की  जानी

 अदायगी  में  उक्त  विलम्ब  से  प्रभावित  कितने  मकान-मालिकों  से  इस  बारे  में

 य्ते  प्राप्त  हुई  और

 लाइसेंस  शुल्क  की  समय  पर  अदायगी  करने  के  लिए  क्‍या  उपचारात्मक  कदम  उठाए

 गए  हैं  ?
 ह

 रक्षा  मंत्री  पी०  वी०  नरासह  :  मकान  मालिकों  से  लाइसेंस  शुल्क  की

 अदायगी  देर  से  किए  जाने  के  बारे  में  काफी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  कई  मामलों  में  देरी  मकान

 मालिकों  द्वारा  पूर्व  प्राप्ति  रसीद  गलत/देर  से  पेश  किए  जाने  के  कारण  होती

 सूचना  एकत्ित  की  जा  रही  है  ।

 किराए  की  अदायगी  के  लिए  पद्धति  को  संशोधित  ओर  युक्तिसंगत  किया  जा  रहा  है

 ताकि  लाइसेंस  शुल्क  की  अवायगी  समय  पर  हो  सके  ।

 प्लास्टिक  आयोग  को  स्थापना

 5529.  डा०  चला  शेखर  त्रिपाठी  :  क्‍या  पद्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  प्लास्टिक  उद्योग  संगठनों  ने
 सरकार  से  प्लाह्टिक  आयोग  की  स्थापना  करने  का

 अनुरोध  किया

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  इस  प्रकार  के  आयोग  की  स्थापना  करने  का

 और

 यदि  तो  कब  तक  ओर  यदि  तो  उसके  क्‍या  कारण  हैं  ?

 वेट्रोलियम  मस्त्रालय  के  राज्य  मस्त्रो  नवल  किशोर  :  हाँ  ।

 और  ऐसे  आयोग  की  स्थापना  को  उचित  नहीं  समझा  गया  है  ।

 खाता  पकाने  को  गेस  के  सिलेंडरों  का  निर्माण

 5630, भी सुन्दर लाल : क्‍या पेढ्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 295
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 7  मई  1985;

 देश  में  एल०पी०जी०»  सिलेंडरों  के  निर्माताओं  के  नाम  क्‍या  ओर

 उनकी  संस्थापित  क्षमता  कितनी  है  ओर  पिछले  तीन  क्षों  में  प्रति  माह  और

 खाने-वार  इनका  कितना  उत्पादन  हुआ  ?

 पंट्रोलियम  मस्ज्रालय  के  राज्य  मस्त्री  (  शो  मबल  किशोर  शर्मा  )  :  जानकारी  एकत्र  की  जा

 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  |

 सोरा  का  आयात  ओर  एल्कोहल  का  निर्यात

 5531.  श्री  सुस्दर  लाल  :  क्या  रसायन  ओर  उवंरक्ष  मंत्री  यह  बताते  की  कृपा  करेंगे

 क्‍या  सरकार  सीरा  के  आयात  की  अनुमति  दे  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  शर्तें  क्या

 क्‍या  भारत  से  एल्कोहल  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जाता  और

 यदि  तो  इसके  लिए  क्या  प्रोत्साहन  दिए  जाते  हैं  ?

 रसायन  और  उ्बरक  तथा  उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मस्त्रो  (  भी  बीरेसा  पाठ्खि  )  :
 ओर  1985-86  की  आयात  नीति  में  के

 .  लिए  कोई  विशिष्ट  प्रावधान  नहीं  है  ।
 तथापि  उक्त  नीति  के  परिशिष्ट  6  के  क्रमांक  1  के  अनुसार  उसमें  निर्धारित  शर्तों  पर  कच्चे  माल
 के  रूप  में  इसका  आयात  वास्तविक  उपभोक्ताओं  (  औद्योगिक  )  क ेलिए  ओजीएल  के  अन्‍्तगंत

 रहेगा  ।

 और  पंजीकृत  निर्यातकर्ताओं  हेतु  आयात  निर्यात  1985-88  5-88  के
 शिष्ट  17  में  किए  गए  प्रावधान  के  निर्यात  उत्पाद  मदिरा  क्रमांक
 जी  5.2  पर  अतः  निर्यात  संवंधन  परिषद  के  पास  पंजीकृत  निर्यातकर्शा  मदिरा
 पेयਂ  का  निर्यात  करने  से  वे  निर्यातों  क ेएफओवी  मूल्य  के  10  प्रतिशत  की  दर  से  पुनः  पूर्ति
 आयात  लाइसेंस  जारी  किए  जाने  के  लिए  पात्र  ऐसे  आरईपी  लाइसेंसों  पर  आयात  हेतु
 मति  दिए  जाने  वाली  मर्दे  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 (1)  अधिकतम  18  प्रतिशत  तक  अल्कोहलिक  अंश  के  साथ  फ्लेवरिंग  एसेन्स  आफ
 जिन  ब्राण्डी  और  वोडका

 (2)  पेकिंग  सामग्री  अर्थात्‌  कार्ड  वोर्ड  के  क्रापट
 ईजीओपन/फिलप पोर  इण्डस  ।

 (2)  अधिकतम  प्रतिशत  अल्कोहलिक  अश  के  साथ  वल्क  में  माल्ट  स्प्रिट/ग्रेपस्प्रिट  ।

 तस्करों  के  विचारण  के  लिए  विशेष  स्थायालय  को  स्थापना

 5532.  भ्रो  अमर  सिंह  राठवा  :  क्या  विधि  ओर  स्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
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 डाततातयतयघघयतयघत  ्ााणएणएणएछ  का

 क्‍या  सरकार  का  तस्करी  गतिविधियों  से  लगे  हुए  व्यक्तियों  के विच्ञारण  के लिए  सीमा

 शुल्क
 विभाग  के  प्राधिकार  के  अधीन  विशेष  स्थारयलिय  स्थापित  करने  का  प्रह्ताव  भोर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍्यां  है  ?

 विधि  और  श्याय  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (  श्री  एच  ०आर०  भारहाज  )  :  और  (
 तस्करी  सम्बन्धी  गतिविधियों  मैं  लेगे  वर्योक्तयों  के विधारण  के  लिए  विशेष  के  गठन  की

 बाबत  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधोन  नहीं  संघ-्वर्क्कार  के  आत्म
 मध्य  तमिलनाडु  ओर

 उत्तर  प्रदेश  राज्य  तथा  दिल्‍ली  संघ  र.ज्य  क्षेत्र  ने बारह  विनिदिष्ट  केन्द्रीय  अधिनियमों  के  श्रुघीन

 अनत्यृतः  आर्थिक  के  सम्बन्ध  में  कार्यवाही  करने  के  लिए  पृथक  न्यायालय  स्थापित  किए

 हैं  या  उन्हें  इस  प्रयोजन  के  लिए  सुरक्षित  रखा  गधा  उक्त  बारह  केन्द्रीय  अधिनियंमों  के  नाम

 इस  हैं  :  केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  और  नमक  1944;  आयात  ओर  निर्यात
 1947;  घन-कर  1957;  आय-कर  1961;

 शुल्क  1962;  स्वर्ण  1963;  विंदेशी  मुद्रा  अधिनियभ
 973;  कम्पनी  अतिकर  1964;  दान-कर  1958;  निर्यात

 नियंत्रण  और  कम्पनी  अधिनियम  और  एकाधिंकार  तथा  अवरोधक  व्यापारिक
 व्यवहार  अधिनियम  |  गुंजरीतਂ  और  पश्चिभी  बंगाल  राज्य  से  भी-ऐसे  न्याफलय  स्थापित

 करने  का  अनुरोध  किया  शर्यां  -

 विदेशों  के  साथ  विभिम्म  क्षेत्रों  में सहयोग

 5533.  क्री  कृष्ण  प्रताप  लिह  :  क्‍या  उच्योग  और  कभ्पनों  कार्य  मंत्री  यह  बत।ने  की  कृपा  करेंगे

 किः  ्‌

 वर्ष  1984-85  के  दौरान  अब  तक  सरकार  द्वारा  किन-किन  दूसरे  देशों  के  साथ

 विभिल्न  क्षीत्रों  में  सहयोग  करने  हेतु  हस्ताक्षर  किग्ने  और

 उक्त  सहयोगों  का  ध्यौरा  क्‍या  है  ?

 उच्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  भी  आरिफ  मोहम्मद  :  ओर
 पं

 सरकार  ने  वर्ष  1984  में  विदेशी  सहयोग  के  752  प्रस्ताव  स्वीकृत  किए  स्वीकृत

 विद्रेशी  सहम्रोग  के  प्रस्ताड़ों  अर्थात्‌  भारतीय  कम्पनी  का  विदेशी  विनिर्माण  की

 वस्तु  सहय्रोग  की  किस्म  आदि  का  विवरण  भारतीय  निवेश  केन्द्र  द्वारा  अपने  मन्थलीं  स्यूज  लैटर  में

 परिशिष्ट  के  रूप  में  च्रमासिक  आधार  पर  प्रकाशित  किया  जाता  वर्ष  1984  के  प्रकाशतीं

 की  प्रतियाँ  संसद  के  पुस्तकालय  को  भेज  दी  गई  हैं  ।

 सीमेंट  का  आयात

 5534.  भरी  जम्पन  चाँसस  :  क्‍या  उत्ोग  ओर  कम्पतों  काई  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  सीमेंट  के  आयात  के  बारे  में  कोई  निश्चित  नीति
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 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्‍या

 कया  राज्य  व्यापार  निगम  के  अलावा  अन्य  कोई  एजेन्सियां  और

 आयातित  सीमेंट  के  मूल्य  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  क्या  मानदण्ड  हैं  और  क्‍या  दसके

 मूल  निर्धारण  के  लिये  अस्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों  को  ध्यान  में  रखा  जाता  है  अथवा  उस  देश  द्वारा  अकित

 मूल्य  रखा  जाता  है  जहां  से  सीमेंट  का  आयात  किया  गया  ?

 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मस्जालय  में  राज्य  मन्जो  आरिफ  मोहम्मद  से
 विद्यमान  आयात  नीति  में  निम्नलिखित  व्यवस्था  है  :--

 सहित  सीपेंट  के  मासले  किन्तु  तेल  और  प्राकृतिक  गैस  आयोग/अयल  इंडिया

 द्वारा  तेल  कुओं  के  लिए  अपेक्षित  सीमेंट  को  सीमेंट  का  आयात  केवल  भारतीय

 राज्य  व्यापार  नियम  लिमिटेड  द्वारा  ही  सामान्य  खुले  लाइसेंस  के

 अन्तगंत  सरकार  द्वारा  इसके  हक  में  जारी  को  गई  विदेशी  मुद्रा  के  अधार  पर  किया

 उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मंत्रालय  में  सरकार  की  सम्बद्ध  नीति  के  अनुसार  राज्य  ब्यापार  निगम

 द्वारा  सीमेंट  का  वितरण  ओर  मूल्य  निर्धारित  किया  जाएगाਂ

 विद्यमान  आयात  नीति  के  आधार  पर  सीमेंट  का  आयात  करने  की  योजना  अभी  तक

 नहीं  बनाई  गई  ऐसी  स्थिति  में  आयातित  सीमेंट  के  मूल्य  संबंधी  मानदष्ड  निर्धारित  करने  का

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 हिस्दुस्तान  फटिलाइजसं  कारपोरेशन  हारा  अगरतला  में  रक्षित  गोदाम  स्थापित  करना

 5535.  श्री  अक्षय  विश्वास  :  क्या  रसायन  ओर  उबंरकृ  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  यूरिया  काम्पलेक्स  ग्रेड  और  राक  फास्फेट  के  भंडारण  के  लिए  हिस्दुस्तात
 फरटिलाइजसं  कारपोरेशन  द्वारा  अगरतला  में  रक्षित  गोदाम  स्थापित  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार

 के  पास  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 रसायन  ओर  उर्यरक  तथा  उद्योग  और  कम्पनी  कार्य  मम्त्रो  बोरेशा  :

 और  एच  ने  अगरतला  में  पहले  हो  उवंरक  भंडार  करने  के  लिए  500  टन  क्षमता
 का  एक  गोदाम  स्थापित  कर  दिया  राक  फास्फेट  को  हैंडल  नहीं  करती  ।

 भमारिपल  अटा  उद्योग  हारा  कच्ले  माल  की  कसो  का  सामना

 5536.  प्रो०  राम  कृष्ण  भोरे  :  क्या  उल्योग  और  कम्पनो  कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्‍या  सरकार  को  इस  बात  की  जानका
 देश  में  इस  उद्योग  को  कच्चे  माल  की

 भारी  कमी  का  सामना  करना  पड़  रहा  और
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 (&)  यदि  तो  सरकार  श्ररिफ्ह्ल  जद  हऊद्योग  को  कच्चा  माल  उचित  कीमतों

 पर  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 उसतोष  और  कण्वनो  कार्य  मस्त्ररत्थ  में  राज्य  मस्त्री  आरिक  मोहम्मद  :

 हाँ  ।

 केरस  सरकार  ने  राज्य  के  भीतर  हस्क  ल्ाना-लेआमा  उद  रीकृत  रूर  दिया  है  ओर

 ४०

 वाज़े  क्षेत्रों  से  कमी  क्षेत्मों  में  हृस्क  ले  जाने  के  लिए  सुगमतापूर्वक  परमिट  दिए  जा

 रहे  हैं  ।
 कयर  उच्योग  को  अधिक  मात्रा  में  नारियल  हस्क  उपलब्ध  कराने  की  दृष्टि  से  विभिन्न  परि

 योजना  क्षेत्रों  में  बिक्री  के  लिए  हस्क  की  कीमतों  में  संशोधन  किए  गए  हैं  ।

 उदरक्षों  के  लिए  वजट  में  राजसहायता  में  बढ़ि

 5537.  थ्रो  के०  प्रधानी  :  कया  रसायन  और  उबवंरक  मंत्री  यह  बताने  कौ  कषा  करेंगे

 किः

 क्या  पिछले  वर्षों  में  वजट  में
 उ्व  रकों  के  लिए  राजसहायता  में  तीज  बृद्धि  हुई

 यदि  तो  छठी  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  उबंरकों  के  लिए  वजट  में

 यता  में  वष्ंवार  कितनी  वृद्धि  हुई

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  में  उवंरकों  के  लिए  कितनी  राजसहायता  मन्‍्जुर  की  गई

 ओर

 ॥

 तत्म्म्बन्छ्ी  ब्यौरा  कया  है  ?

 रसायम  और  उ  बेरक  तथा  उशोग  और  कम्पनों  कार्य  मस्त्रो  (  भरी  वोरेखश

 ओर  सश्कार  द्वारा  उ्श्कों  पर  दी  जा  रहीं  आर्थिक  सहायता  के  भपेक्षित  ब्यौरे  नीचे  दिए

 धए  हैं
 ००

 आर्थिक  सहायता  की  राशि  करोड़ों

 क्षेः

 रा
 स्वेदेशी  उवंरक  अआयतित  उबंरक

 _
 योग

 1980-81.  है  170  335  505

 1981-82.  275  100  375

 4982-83:  550  55  605

 1983-84  900  142  1042

 1984-85  1200  728  1928

 )
 के  लिए  1985-86  के  दौरान

 और  स्वदेशी  उवंरको ंपर  आ्थिक  सहायता
 -

 1200  क्रो  फ  बजट  व्यवस्था  है जबकि  दोरान  आयातित  उवंरकों  पर

 600  करोड़  रुपये  की  आधिक  सहायता  का  अनुमान  है  ।
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 लिखित  उत्तर  १  1985

 शेहेज  प्रतिये्त  अधिनियम

 5538.  थी  बल  भोहत  महस्तो  :  कया  विधि  ओर  भ्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कुपा  करेंगे

 क्या  दहेज  का  प्रतिषेध  करने  वाला  केन्द्रीय  अधिनियम  सभी  राज्यों  में  लागू  और

 यदि  तो  गया  दहेज  के  प्रतिवेध  के  संबंध  में  राज्यों  के  अपने  कोई

 नियम  हैं  ?

 विधि  ओर  स्थाय  संभालय  में  राज्य  मंस्त्री  (  थी  एच०  आर०  भारदहाल  )  :  ओर

 केन्द्रीय  दहेज  प्रतिषेध  1961,  जम्मू-कश्मीर  राज्य  को

 सभी  राज्यों  में  लागू  है  ।  जम्मू-कश्मीर  राज्य  में  डाउरोी  रेस्‍्ट्रेट  1960

 अवरोध  1960)  नामक  उनका  अपना  अधिनियम  लागू  है  ।

 रिलायस्स  टैकक्‍सटाइस्स  इस्डस्ट्रोज  को  औद्योगिक  लाईसेंस  मंजूर  करना

 5339.  की  महेर्ा  सिह  :  क्‍या  पेट्रोलियम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रिलायन्स  टेक्सटाइल  इन्डस्ट्रीज  को  लगभग  800  करोड़  रुपये  की  सात  योजना  के

 लिए  स्वीकृति  प्रदान  की  गयो  थी  और  उक्त  कम्पनी  को  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  नियमों  का

 घन  करके  45000  टन  पोलिस्टर  फाइवर  प्लांट  तथा  टी०पी०ए०  प्लांट  पटल  गंगा  के  लिए  मदद

 दी  गयी

 क्‍या  उक्त  कम्पनी  को  अक्तूबर-दिसम्बर  1984  में  पांच  नये  विदेशी  सहयोगों  को

 साभ  किया  गया  था  ओर  दो  मामलों  में  केवल  तीन  महीने  पहले  आशय  पत्र  जारी  किए  गये
 जबकि  सामान्यतः  इसमें  बारह  महीने  लगते

 क्‍या  रिलायन्स  टैक्‍्सटाइल  इम्डस्ट्रीज  को  इतने  बड़े  पेमाने  पर  सहायता  दिए  जाने  के
 संबंध  में  तत्काल  जाँच  कराने  का  विचार  और

 सरकार  द्वारा  पोलिस्टर  स्टेपल  फाइबर  में  एकाधिकार  को  खत्म  करने  के  लिए  कया

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 पेट्रोलियम  सम्त्रालय  के  राज्य  मम्तजी  मजल  किशोर  से  मँसर्स

 रिलायन्स  टेक्सटाइल  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड  के  लगभग  रु०  600  करोड़  के  निवेश  वाले  पालिस्टर

 ह्टेपल  फाइबर  प्लांट  ओर  टी०पी०ए०  प्लांट  लगाने  सहित  पांच  प्रस्ताव  हाल  ही  में  मंजूर  किए
 गये  गुणावगुण  के  आधार  पर  पद्धति  और  निक्मों  के  अनुसार  इन  प्रस्तावों  पर  विचार  किया

 गया  था  ।

 आशय  पत्र  जारी  करने  से  पूर्व  एम०आर०टी०पी०  अधिनियम  1969  के  अन्तगंत  भी  इन
 प्रस्तावों  पर  विचार  किया  गया  था  ।

 ह
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 विदेशी  सहयोग  के  प्रस्तावों  को  भी  ग्रुशावगुण  के  आधार  पर  पर्याप्त  बिचार  करके  ही  जारी

 किया  गया

 सरकार  का  विचार  है  कि  ऐसी  कोई  जाँच  करने  की  जरूरत  नहीं  है  ।

 खादी  और  प्रामोश्तोभ  भायोग  के  कर्मचारी

 ]

 5540.  श्री  हुसंन  दलथाई  :  कया  उद्योग  ओोर  कम्पती  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 खादी  ओर  प्रामोद्योग  आयोग  में  कार्यरत  कर्मचारियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  ;
 और

 उक्त  आयोग  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की

 क्या  है  ?

 उच्योग  ओर  कंपनी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  आरिफ  मोहस्मद  :

 31.12.1983  को  खादी  तथा  ग्रामोद्योग  आयोग  में  4150  नियमित  कमंचारी  कार्यरत  थे  ।

 अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  के  प्रतिशत  क्रमशः
 8.12  प्रतिशत  और  1.8  प्रतिशत  थे  ।

 कम्पनी  अधिनियम  के  अम्तर्गत  विदेशी  कंपनियों  के  विरुद्ध  मुकदमे

 5541.  थो  देवी  क्‍या  उद्योग  ओर  कंपनो  कार्य  मन्‍्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्‍या  पिछले  तोन  वर्षों  के  कुछ  विदेशी  कम्पनियों  के  कम्पनी

 नियम  के  अन्तमंत  गए  अपराधों  के  लिये  मुकदमे  चलाए  गए

 यदि  तो  इन  कम्पनियों  के  विरुद्ध  1982,  1983  और  1984  के  इसके

 पूरव॑वर्ती  तीन  1979,  1980  और  1981  की  तुलना  में  कितने  मुकदमे  चलाये

 इस  प्रकार  के  कितने  मुकदमों  में  निर्णय  हो  चुका  है  और  उन  कम्पनियों  पर  कुल

 कितना  जुर्माना  दिया  गया  और
 ह

 3।  1985  को  इन  विदेशी  कम्पनियों  के  विरुद्ध  कितने  मुकदमे  बकाया

 उद्योग  और  कम्पनों  कार्य  मसत्राखय  में  राज्य  मम्त्रो  आरिफ  मोहम्मद  :

 श्रीम।न्‌  जी  ।

 तथा  सूचना  एकत्र  की  जायेगी  और  सदन  के  पटल  पर  प्रस्तुत  कर  दी

 ।
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 नल  -

 दिनोंक  26  |985  कें  अताराकिंत  फ्रेन  संस्धा  1085  के  उत्तर में  शुद्ि
 करने  बाला  विवरण

 ]
 उद्योग  ओर  कम्पनी  कार्य  मंआालय  में  राज्य  मंत्री  आरिफ  मोहम्मद  26  मार्च

 1985  को  लोक  समा  अतारीकित  प्रंशेन  सं०  1083  के  भंग  का  उत्तर  इस  प्रकार  दिया
 गया  था  :--

 ऐसा  कोई  सामान्य  विचार  नहीं  किया  गया  फिर  क्‍या  राज्य  सरकार  हारा

 सब्टीक्कृत  किये  बम्ने  वेपले  किल्ली  प्रस्तशणित्र  एकक्त  क्री  पहने  से  ली  गई  को  इनके  द्वारा

 पूरा  किया  यह  ऐसी  देयताओं  के  स्वरूप  पर  निर्भर  करता  है  ।”

 राष्ट्रीयक रथ  किसे  जांसे  के  संक्य  बेंकों  और  विलीधयਂ  शोक्कानों  की  अभिम्नद्वण  पूर्व  की

 देनदारियों  की  रक्षा  की  जानी  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दिए  गए  इस  स्पष्टीकरण  को  ध्यान में
 रखते  हुए  उक्त  प्रश्न  के  भाग  का  उत्तर  कृपया  निम्नलिखित  के  अनुसार  ठीक  कर  लें  :--

 क्या  राज्य  सरकार  द्वारा  राष्ट्रीयकृत  किए  जाने  वाले  किसी  भअद्तावित  एकक  की

 अभिप्रदृण
 से  पूर्व  क्री  देयताओं  की  उनके  द्वारा  रक्षा  की

 जानी  यह  उन  देयताओं  की  किस्म  पर

 निर्भर  होगा  ।”

 त्रुटि  के  लिये  खेद  है  ।

 बिमांक  26  1985  के  अतारांकित  प्रश्म  संख्या  116!  के  उत्तर  में  शुद्धि
 करने  वाला  विवरण

 उद्योग  और  कम्पभी  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  ऑरिफ  मोहम्मद  :  26

 1985  को  लोक  सभा  अवारांकित  प्रश्न  सं०  1161  के  भाग  का  उत्तर  इस  प्रकार  दिया

 गया  था  :

 सिद्धान्त  रूप  में  औद्योगिक  उपक्रम  को  अपने  हाथ  में  लिए  जाने  पर  प्रबन्ध  ग्रहण  से

 पहले  की  देनंदारियों  को  जो  कि  कम्पनी  की  सरकार  द्वारा  उन्‍हें  संरक्षण  देने  की
 आवश्यकता  नहीं  फिर  किसी  क्शिष  भामले  में  प्रबन्ध  ग्रहण  से  पहले  कौ

 देखदारियों  को  प्तरक्षण  दिया  जाना  धाहिए  छथवा  नहीं  यह  प्रत्येक  मामले  के

 व-म्रुणों  तथा  देनदारियों  के  स्वरूप  पर  निर्भर  करता  है  ।”
 |

 .  राष्ट्रीयकरण  किए  जाने  के  समम  बेंकों  भौर  वित्तीय  संस्थाओं  को  अभिग्रहण  पूर्व  की
 देनदारियों  की  रक्षा  की  जानी  है  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये  इस  स्पष्टीकरण  ध्यान  में  रखते

 हुए  उक्त  प्रश्न  के
 भाग  का  उत्तर  कृपया  निम्तलिश्ित  के  अनुसार  ठीक  कर  लें  :  -

 विशिष्ट  मामले  में  अभिग्रहण  से  पूर्व  की  देयताओं  की  रक्षा  की  जांय  अथवा  नहीं
 यह  देयताओं  की  किस्म  के  आधार  पर  अलग-अलग  मामले  के  गुणावगुंणों  पर  निर्भर
 करता  है  ।'
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 12.00  भध्याह

 प्रोਂ  के०  के०  लिबारी  :  आज  के  समाचार-पत्र  में  यह  खबर  छपी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  कया  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिवारी  :  यह  एक  बहुत  गम्भीर  मामला

 अध्यक्ष  महोवय  :  मामला  क्या  है  ?

 प्रो०  के०  के०  तिथारी  :  यह  उच्चतम  न्यायालय  का  बहुत  गम्भीर  निर्णय  है  और  यह
 निर्णय

 ा  हएण  कक  eee
 सम्पूर्ण  न्याय  प्रणाली  **  ०७०

 ।  »«  है  ।  सम्पूर्ण  न्याय  प्रणाली  ४ਂ  ४४  ४ਂ  **
 पर  प्रहार

 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  ***  ***  #*#*  |  वह  जनता  पार्टी  की  सरकार  के  दौरान
 नियुक्त  किए  गए  वह  ऐसे  निर्णय  दे  रहे

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसे  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  ।

 प्रो०  के०के०  तिथारी  :  धह  भी  इसी  प्रक्रिया  द्वारा  नियुक्त  किये  गए  इस  सदन  को
 इसपर  चिन्ता  ध्यक्त  करनी  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  बोल  रहा  हूँ  ।  कृपया  बेठ  कृपया  अपना  स्थान  लें  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियन  :  भ्राप  क्रोधित  क्यों  हो  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्रोधित  इसलिए  हो  रहा  हूँ  क्योंकि  जब्र  मैं  बोल  रहा  हें  तो  भापको
 बेठ  जाना  चाहिए  ।  मैं  पुनः  सभा  को  स्पष्ट  करना  चाहूँगा  कि  कुछ  निश्चित  नियम  हैं  और  हमें
 उनका  पालन  करना  चाहिए  !  मैं  आपको  स्पष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  कृपया  बेठ  जाइए  ।

 आप  मेरी  बात  सुनते  क्यों  नहीं  हैं  ?

 प्रों०  पो०जे०कुरियन  :  आप  स्कूल  मुख्याध्यापक  की  तरह  क्यों  बोल  रहे  हैं  ?  हम
 संसद  सदस्य  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बंठ  जाइए  ।

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियम  :  आप  अनुरोध  कर  सकते  हैं  और  हम  हमेशा  आपकी  बात

 मानेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मेरी  बात  नहीं  सुन  रहे  थे  इसलिए  मुझे  चिल्लाना  पड़ा  ।

 प्रो०  पो०  छे०  कुरियन  :  हमारे  साथ  स्कूल  के  बच्चों  जेसा  व्यवहार  नहीं  करिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  पूरा  जीवन  हमेशा  विद्यार्थी  रहते  मैं  ध्वयं  एक  विद्यार्थी  मैं

 हमेशा  एक  विद्यार्थी  रहूंगा  ।

 प्रो०  पी०  जे०  कुरियन  :  मैं  भी  ।  हू

 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया
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 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  एक  प्रोफेसर  प्रोफेसर  बनने  से  पहले  विद्यार्थी  बच्नका  ही

 है  ।  यदि  आप  यह  नहीं  सीखते  हैं  तो  आप  कभी  भी  अच्छे  प्रोफेसर  नहीं  बन  सकते  ।  मुझे  चिल्लांना

 पड़ा  क्‍योंकि  आपने  मेरी  बात  नहीं  सुनी  ।  चिल्लाना  मेरे  लिए  असंगत  लेकिन  मैं  अपनी  बात

 सुनाना  चाहता  यह  आवश्यक  हैं  कि  हमें  मालुभ  होना  कहिए  +कि.क्ियम  क्या  वह
 न्यायाधीश  या  उच्च  न्यायालय  के  अन्य  जो  भी

 मैं  यहां  स्पष्ट  कर  रहा  हूँ  ।  जिससे  एक-दूसरे  को  समझने  में  कठिनाई  नहीं  मैंने  वह  निर्णय

 पढ़ा  है  |

 प्रो०  पो०  जे०  कुरियम  :  निर्णय  पर  सभा  में  चर्चा  की  जाए  ।

 अ्ष्यक्ष  महोंदिय  :  मुझे  स्पष्ट  करने  दीजिए  ।  मैंने  निर्णय  पढ़ा  है  ।

 थ्रो  इग्द्जोत  पुषप्ता  :  यह  निर्णय  नहीं  यहं  केबल  एक  टिप्पणी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  निर्णय  नहीं  है  ।

 प्रोਂ  मधु  दष्डबले  :  अस्प  अपनी  टिप्पणी  करने  से  कृपया  हमारी  बात  भी

 सुते  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इस  वाद-विवाद  की  ब्रनुमति  नहीं  दे  रहा  हूँ  ।  पहुंले  आंप

 डुष्से
 बात

 कीजिए  ।  मैं  समझता  हूँ  बेहतर  यह  होगा  ।  इस  पर  पहले  मुझसे  मेरे  कक्ष  में  चर्चा  कर  लें  कि

 किस  संबंध  में  चर्चा  कर  रहे  हैं  क्योंकि  मैं  पहले  किए  गए  मिर्य  का  उल्लेख  कुछ  मा  क्स्रेंक्क  पहले
 भी  जब  आपने  कुछ  मुद्रदें  उठाए  मैंचे  आक्षको  बकताग्रा  था  कि  सभा  में  राष्ट्रपति  का  नाम  लेकर

 या  उनके  पद  पर  चर्चा  भहीं  की  जा  सकती  इसलिए  यह  स्पष्ट  है  ।

 बघधान  )

 सासननीय  सदस्य  :  श्री  तिवारी  किन्‍हीं  अन्य  व्यक्तियों  का  उस्सैंख  कर  रहे  थे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वहू  कुछ  अन्य  लोगों  का  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।  मैंने  पहले

 भी  कहा  है  कि  राष्ट्रपति  का  नाम  सभा  कौ  चर्चा  में  प्रयुक्त  नहीं  हो  सकता  ।  जेसा  कि  मैंने  कहा

 ग्रदि  उन  व्यक्तियों  के  बारे  जिनका  आपने  आपको  कुछ  कही  है  श्वो  उससे  पहले

 यह  पता  लगाया  जाना  है  कि  क्या  हम  राष्ट्रपति  के  पद  को  जीच  में  छाए  बिना  उस  पर  धर्चा  कर

 सकते  इसलिए  मैं  अपनी  बात  स्पष्ट  करना  चाहता  हूँ  ।  मैंने  उन  टिप्पणियों  को  पढ़ा  मैंने

 प्रोफेसर  साहब  आपके  स्पगन  प्रस्ताव  को  भी  पढ़ा

 प्रो०  भधु  दष्ड क्ले  :  मैं  संशकार  की  कार्य  प्रणाली  की  चर्चा  सभा  में  करना  चाहता  हूँ  ।

 प्रो०  एम०  थ्री०  रंगा  :  हम  कंसे  समझ  सकते  हैं  कि आप  क्‍या  कह  रहे

 जब  अनेक  सदस्य  बीच  में  बाधा  डाल  रहें  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  कारण  है  कि  मुझे  चिल्लाना  पड़ता  है॥  केवल  एक  बात  जो  मैं

 आपको  कहना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  यह  टिप्पणियां  सरकार  के  कुछ  साथ  ही  कुछ  लोगों

 के  बारे  में  हैं  जो  ऊचे  पदों  पर  हैं  और  जिनकी  कार्य-प्रणांली  पर  चर्चा  नहीं  की  जा  सकतीਂ
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 न्‍  4  मनन  नननन  न  न  न  नमन  न  न  न सि स िि ोोे ति3ततत3- न न  न

 यहीं  में  कह  रह्दा  हूँ  ।  मेने  इसे  पढ़ा  उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  द्वारा  इन  ह॒वाशों  वा

 ट्थ्प्ियों  में  लोग्रें  उल्लेख  बह  पदों  पर  में  उन्हें  छोड़  नहीं
 इसी  कारण  में  अपने  कक्ष  में  पहले  इस  पर  चर्चा  करना  चाहता  पहले  हम  इस  पर  चर्चा  करेंगे

 |  और  तत्पश्चात्‌  में  इस  पर  गौर  करू
 गा

 ।

 प्रो  मधु  दण्ड  बले  :  आप  अकेले  में  इस  पर  चर्चा  क्‍यों  चाहते  सबके  सामने  इस  विषय

 को  लीजिए  ।

 अध्यक्ष  भह्दीदय  :  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 प्रो०  दम्हबते  :  आपने  जो  कहा  है  में  उप्का  स्पष्टीकरण  चाहता  सर्वप्रथम  मैं
 अप्पको  बात  से  पूर्णतः  सहमत  लोक  सभा  में  कार्य  ग्रक्रिया  भौर  कार्य-संचालन  नियमावली  के

 नियम  353  और  संविध्रान  के  अनुच्छेद  121  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हम  आक्षेप  नहीं  लफ

 और  साथ  ही  ऊ  चे  पदों  वाले  व्यक्तियों  पर  भर्चा  नहाँ  फर  सकते  लेकिन  में  आपको  पृर्ओोद्ाहस्ण
 पांचवी  लोक  सभा  में  जब  न्यावाघीशों  का  अतिक्रमण  किया  गया  था  तब  इस  सभा  में

 न्यायाधीशों  के  अतिक्रमण  पर  नियम  193  के  अधीन  मेरे  प्रस्ताव  पर  चर्चा  की  गई  थी  और

 विवाद  6  घण्टे  तक  चला  में  केवल  आंपकों  बताना  चाहता  हूँ  कि  अन्यों  की  बात  तो  अलग

 है  देश  में  उच्चतम  न्यायपा  लिका  ने  न्यायाप्षीशों  की  नियुक्ति  के  बारे  में  की  नीति  पर

 आक्षेप  किये  हैं
 ““

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  इस  तरह  आपको  अमुमति  नहीं  दे  सकता  ।  आप  मेरी  बात  नहीं  सुने

 रहे

 प्रो»  अंजु  दच्छकते  :  आप  सन्ना  में  प्रक्रिया  पर  भर्चा  किये  जाने  की  अंनुमर्ति  नहीं  देते

 पूर्रोदाहरण  से  यह  स्पर्श  क्रेता  ।  मैं  आपसे  सहमत  लेकिन  मुंशे  अपनी  बात  पूरी  करने  दें'**
 **'

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  श्री  कुरियन  अब  पुनः  कहेंगे  कि  मैं  चिल्ला  रहा  हूं  ।  मैं

 क्य  कर  सकता  हूं  ?

 )

 ह

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगर  आप  बैठ  जाग्र॑  तो  मैं  जवाब  दे  दू  ।  मैं  सुन  लू  तो  उनके  जवाब

 दे  आप  क्‍यों  बीज्र  में  बोलते  हैं  ?  अब  अपप  बेठिए  ।

 प्रो०  भधु  इच्छबते  :  जब  आप  मुझे  स्पष्टीकरण  माँगने  के  लिए  अनुमति  देते  हैं  तो  कृपया

 मुझे  सन्लीਂ  सदस्यों  सें  बचायें  |

 अध्यक्ष  भहोदय  :  वह  आपके  मित्र

 पु
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  मैं  अब  खड़ा  हूं  ।  मेरी  बात  सुन  लीजिए  ।  प्रोफेसर  आप  जिह

 करते  हैं  ।  |

 )

 ]

 प्रो०  मधु  रण्डबते  :  मैं  आपसे  पूर्णतः  सहमत  लेकिन  मुझे  अपनी  बात  पूरी  करने  दें  ।

 मैं  मुख्य  मामले  से  गुमराह  नहीं  होना  चाहता  ।  मैं  आपके  तक  को  पूर्णतः  स्वीकार  करता

 यह  लोक  सभा  में  काये  प्रक्रिया  और  कार्य-संचालन  नियमावली  के  नियम  353  और  संविधान

 के  अनुच्छेद  121  के  अनुक्रल  मेरा  तक  केवल  यह  है  कि  यद्यपि  हम  उच्च  पदों  पर  आसीन

 क्तियों  के  बारे  में  आक्षेप  नहीं  लगा  हम  उच्च  न्ययालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  के

 धीशों  को  नियुक्त  करने  में  उचित  मानदंड  अपनामे  के  लिए  सरकार  की  असफलता  कौ  चर्चा  कर

 सकते  जिससे  न्यायपालिका  की  स्वतन्त्रता  सुरक्षित  की  जा  सके  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कायवाही  वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  मैं  अपना  निर्णय  दू
 मैं  इन्हें  कार्यवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  करने  को  अनुमति  नहीं  दू  गा  ।  आप  नहीं  जानते  कि  आप

 क्‍या  कर  रहे  कृपया  स्थान  लें  ।  मैं  आपको  स्पष्टीकरण  दे  रहा  हूं  ।

 प्रो०  सधु  बण्डबते  :  अपना  निवेदन  पूरा  करने  से  पहले  मैं  दो  और  वाक्य  कहना
 मैं  कह  रहा  था  कि  पांचवी  लोक  सभा  नियम  193  के  अम्तगंव  स्यायापीशों  के  अतिक्रमण

 ओर  सरकार  की  असफलता  पर  चर्चा  आरम्भ  की  थी  ओर  इस  पर  वाद-विवाद  हुआ  था***

 न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  मामले  में  उचित  मानदण्डों  के  विषय  में  सरकार  की  विफलता
 के  विषय  में  हमें  चर्चा  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।

 क्‍

 क्रष्पयक्ष  महोदय  :  आप  समझे  नहीं  हैं  ।  मैं  इसी  के  लिए  आपसे  बात  करना  चाहता
 हस  अब्जे  रवेशन  में  एक  चीज  ऐसी  जो  मैं  कहना  नहीं  चाहंता  लेकिन  कह  देता

 आपने  मुझे  कहने  के  लिये  मजबूर  कर  आपने  कहा  है  कि  किसी  के  कहने  पर  या  उस

 पालिसी  के  मुताल्लिक  उन्होंने  कहा  है  कि  ऐसे  जज  करे  जाते  साइकोफ॑न्ट्स  हैं  या  वह  हैं

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  भाप  मेरी  बात  इन  लोगों  को  भी  तो  किसी  ने  बनाया  होगा  |

 वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |
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 अ्रध्यक्ष  महोदय  :  अच्छा  नहीं  लगता

 शा

 यहेंਂ  नेकारेत्मक  दृष्टिकोण  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  फिर  तो  कहीं  नहीं  होगा  ।  लोगों  में  हमें  कमाया  हो  ।  कोई  तो  किसी
 को  बनायेवा  ।  किसी  ने  किसी  को  बनाया  होगा  ।

 अध्यक्ष  महोद॑य  :  में  हो  गंचर्मभेंट  कोई  वराशूट्स  से  उत्तरी  हैं  और  भ॑  बह  खुद  पैराशूट्स  से

 उतरे  इसी  धरती  के  बे  बेटे  हैं  ओर  इसी  धरती  के  हम  बेटे  कोई  ऐसी  बात  नहीं ः
 वे  आसमान  से  नहीं  उतरे  हैं  ।

 ]

 उनके  लिए  कोई  चीज  अलग  नहीं  है  ।

 प्रो०  मधु  दण्डबते  :  आप  नहीं  जानते  आपने  क्या  कहा  आप  स्योयपालिका

 की  व्यालया  इस  प्रकार  नहीं  कर  सकते  ।  भाप  न्यांयपालिंका  की

 कायल  महोदय  :  मैंनें  कुछ  नहीं  फहा  किसी  चीजਂ  की  बराबरी

 महीँ  कर  रहा  मैं  सिर्फ  बह  कह  रहा  हूँ  कि  भारक्ष  के  कोग  पैराशूष्व  से  नहीं  उतरे  हम  सब

 को  माँ  ते  जन्में  दिया  है  ओर  सभ्री  समान  रूप  से  जच्छे  हैं  ।

 प्रॉ०  मधु  दण्डबले  :  यंदि  सरकार  कोई  भारी  गलती  करती  तो  हम  उसकी  न्याविरू

 जाँच  करवा  सकते  हम  उच्चतम  न्यायालय  तक  जा  सकते  उच्चतम  न्यायालय  उच्च  आसन

 पर

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  :  कव  कहा  मैंने  तो  कभी  नहीं  कहा  है  ।

 द

 प्री० भुं  दध्डेबले  :  जहाँ  शक  संरंकार  का  प्रश्न  हैਂ
 टः

 )
 :  मैंने  उच्चतम  न्यायालय  के  प्राधिकार  को  कभो  भी  चुनोती  नहीं  दी

 मैंने  उन्हें  हमेशा  उच्च  आसन  पर  रखा  है  ।  यही  मैंने  हमेशा  कह  है  ।
 ह
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 प्रो०  मधु  शष्छवते  :  कृपया  रिकार्ड  देखिए  ।

 अभ्यक्ष  महोदय  :  मैं  देख ुगा  कि  क्‍या  गलती  मैंने  कभी  कोई  राय  जाहिर  नहीं  की  ।

 मैंने  केवल  यही  कहा  है  कि  यदि  कोई  न्यायाधीश  यही  मैंने  कहा  था  क्योंकि  आपने

 मुझसे  पूछा  था|  मैं  यह  बता  रहा  था  ।  मैं  इसकी  जाँच  कर  रहा  मैं  इसकी

 जांच  करू  इसमें  कोई  कठिनाई  नहीं  है  |  मैंने  हमेशा  कहा  है  कि  सभी  लोग  इन्सान

 कभी  वे  गलती  करने  में  प्रवृत  होते  हैं  और  वे  गलती  कर  सकते  हैं  क्योंकि  गलती  मनुष्य  से  ही
 होती  है  ।  कुछ  मुश्किल  नहीं  है  ।

 प्रोਂ  मधु  दणष्छबले  :  आपने  कहा  है  कि  वे  स्वर्ग  से  पेराशूट  द्वारा  नीचे  नहीं  उतरे  यह

 कहना  कि  भ्यायपालिका  स्वगं  से  नीचे  नहीं  उत्से  है  सरासर  आक्षेप  लगाना

 अध्यक्ष  महोदल  :  मैं  सबके  बारे  में  बता  रहा  हूँ  ।  यही  मैंने  कहा  था  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  किसी  के  लिए  नहीं  कहा

 )

 ]
 प्रो०  बधु  रच्छबते  :  स्याय  पालिका  के  बारे  में  मत  कहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  वह  गहीं  कहा  ।  मैंने  कहा  था  कि  कोई  भी  आसमान  से  बहीं  उतरा

 है  ।  हम  सभी  इस  घरती  के  लोग  हम  सभी  समान  रूप  से  अच्छे  और  समान  रुप  से  बुरे
 आक्षेप  लगाने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  है  ।““  कृपया  मेरी  बात  मैं  उस

 पालिका  पर  कभी  भी  आक्षेप  नहीं  लगा  सकता  जिस  पर  कि  हम  सबको  गये  होना  मैं

 ऐसा  कभी  नहीं  कर  सकता  ।  मैंने  हमेशा  यही  कहा  है  कि  हम  सब  एक  दूसरे  के  अनुपुरक  और

 प्रतिपुरक  मेरा  दृष्टिकोण  हमेशा  यही  है  ।

 प्रो०  सधु  दष्छबते  :  जब  आप  रिकार्ड  देखेंगे  कि

 अध्यक्ष  महोदय  :  उनको  किसी  ने  कहते  हैं  कि  साइकोफैंट्स  हो
 गया  ।  उनको  जज  बना  दिया  ।  उनको  भी  तो  होगा  बात  किसी  पर  लागू

 हो  सकती है  ।  यह  अच्छा  नहीं  लगत

 ]
 कोई  बात  मैं  इसे  देखू गा  ।
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसके  बजाए  अगर  आप  मेरे  से  सलाह  कर  लेते  तो  बात  हो  जाती  ।
 हर

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  यही  मैंने  कहा  था  ३  मैं  यह  बात  नहीं  होने  देना  चाहताਂ

 अध्यक्ष  प्रहोशथ  :  आपइत्तिब्रतक  कोई  श्री  बात  रिकार्ड  में  नहीं  भानी  आह्िए ।  .  :

 :

 प्रो०  मधु  दण्ड बते  :  पांचवीं  लोकसंभा  में  हमने  सरकार  की  असफलता  के  बारे  में  घर्चा  की

 हम  इस  पर  चर्चा.करना  चाहते.थे  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  इसी लिए  मैंने  आपको  अपने  पास  आने  के  लिए  कहा  थाਂ
 ह

 प्रो*  मधु  बच्डवते  :  सरकार  को  असफलता  के
 बारे  में  चर्चा  करने  के  लिए  हमें  अनुमति  दी

 जाएਂ

 अध्यक्ष  महोश्य  :  आप  मेरे  पास  आ  सकते  हैंਂ

 .'

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसके  बजाय  आप  मेरे  से  सलाह  कर  सेते  तो  बात  हो  जाती  ।

 क्षी  अमल  इस  :  आपको  यह  पूर्व  कल्पना  नहीं  करनी  चाहिए  कि  हम

 उच्चतम  न्यायालय  और  स्यायपालिका  के  विषय  में  चर्चा  करने  जा  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  चाहूंगा  कि  आप  इस  पर  पहले  मेरे  साथ  चर्चा  यदि  मैं

 सन्तुष्ट  हो  गया  तो  मैं  बिचार  कर  लू  गा
 ।

 मधु  दच्छचते  :  हम  इस  पर  चर्चा  कर  इसे  अस्वीकार  न  कीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हमेशा  खुले  मन  से  बात  करता  हूँ  ।

 भ्रो  जघु  दच्छलते  :  मैं  तो  यह  मानता  हूँ  कि  उच्चअधिकारियों  की  अनुमति  के  बिना  किसी

 मामले  की  अचक््छाहयों  पर  चर्चा  की  मनाही  नहीं  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  कभी  नहीं  होता  आज  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।

 309



 '.  -  *  1
 wap

 [  अनुवाद ]

 ऐचा  हमेशा  होता  कोई  शजस्पा  नहीं

 प्रो०  संफुदीन  सोल  :  शान्विफूर्ल-बस्ध  के  होते  हुए  wt

 अध्यल  बहदेय  :  अंनुंगति  नहीं  अप्रासगिक  है  ।  अब  एकਂ  एक  करके  ।  -

 श्री  असुदेव  आचायें  मे'स'व्क्वक््या  का  प्रश्न  है  ।

 कापक  मझेदय  :  आपका  व्यवस्था  का  क्‍या  प्रश्न

 श्री  बसुदेव  आचार्य  :  रक्षा  विभाग  कः  एक  वरिष्ठ  वेशाषिक  पिछले  छट  महिते  से  लापत

 हि

 अध्यक्ष  महोदय  :  शान्ति  बनाए  रखिए  ।  हम  इस  पर  विचार  कर  लेंगे  ।  आप  मुझे  सूचित
 कीजिए  ।  कोई  परेशानी  नहीं  है  ।

 न  षः  जे

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुमति  नहीं  है  इस  प्रकार  से  मत  तिललाइए  ।  यह  ठीक  आप  इसे

 मुझे  दे  दीजिए  ।

 की  एस०  एम०  भट्टम  :  मुझे  आपसे  एक  निवेदन  करना  जब  . श्ाषते
 अन्य  लोगों  को  बोलने  की  अनुमति  दे  दी  है  तो  आप  मुझे  बोलने  की  अनुमति  क्यों  नहीं  दे  रहे  हैं  ?
 मैं  बेठने  के  लिए  तैथार  नहीं  हूँ  या  तौं  आप  मुझ्त  बोलने  की  अंनुभति  दौजि  नहीं  तो  मैं  अपना
 विरोध  कायंवाही-वृत्तान्त  में  सम्मिलित  करना  चाहता  हूं  |  आप  प्रमुख  विपक्षी  दलों  को  बोलने
 से  रोक  नहीं  सकते  ।  वह  आप  कया  कर  रहे  हैं  ....

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उत्त  जित  क्‍यों  हो  रहे  आपको  भवसर  मिलेगा  ।

 थो  एंस०  एंम०  भट्टम  :  कृपया  मुझें  अवंसर॑  दीजिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  याद  आप  इस  प्रकार  करते  रहेंगे  तो  मैं  आपको  नहीं  मैं
 आपको  नहीं  बुलाऊंगां  ।  मैं  कहतां  हूँ  कि  मैं  आपकी  ही  बात  सुनंनें  वाला

 क्षी  एस०  एम०  भट्टम  :  आपने  मुझे  चुप  क्‍यों  कर  दिया  ?  आपने  मुझे  अनुमति  नहीं  दी
 मेंने  आपकों  प्रम्तार्व  भैंजा  आपको  मुझे  अवसर  देना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  फके  नहीं  पड़ता  |  चिललाने  से  आपकी  बंयौ  मंर्तेलब  है  ?

 जिल्लेते  से  आपको  कमा  मिलाँता  है  ?  मैंने  आपको  पहले  ही'अता  दियी  है  किःमैं  छुक  झूक  करके
 भा  रहा  हूं  ।  आए  गैर-जिम्मेदार  बनते  जा  रहे  ।  हि ——  ——

 ##  का  बृशोस्ते  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गति  ।
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 शी  एस०  एम०  भरट्टम  :  मैं  बहुत  जिम्मेदार  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  जिम्मेदारी  से  वर्ताव  कीजिए  ।

 थरो  एम०  भट्टम  :  आप  विपक्ष  के  सदस्यों  को  चुप  नहीं  रख  सकक्ले  ।  वे  भी  निर्वाचित

 होकर  आए  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  प्रकार  क्‍यों  कर  रहे  मैंने  आपको  बता  दिया  है  कि  मैं

 अपकी  बात  पर  भा  रहा  हूँ  ।  मुझ  समझ  नहीं  आती  कि  यह  आदमी  कर  क्या  रहा  यह  एक
 समझदार  व्यक्ति  प्रतीत  होता  है  |  ये  वही  है  जो  चिल्ला  रहा  है  ।  मैं  नहीं  हूँ  । लोब  यह  नहीं  समझते

 कि  यदि  आप  अध्यक्ष  पीठ  को  धमकी  दे  सकते  हैं  तो  आप  किसी  को  भी  धमकी  दे  सकते  हैं  तथा

 वह  भी  एक  बड़े  गेर-जुम्मेदाराना  तरीके  से  ।  मैं  किसी  भी  व्यक्ति  वह  चाहें  कोई  भी  किसी

 भी  प्रकार  की  धमकी  वर्दाश्त  नहीं  करू  मैं  आपके  अधिकारों  का  सम्मान  कर  सकता  हूँ  ।  मैं

 भापको  सुन  रहा  तथा  मैं  आपकी  बात  पर  आ  रहा  हूँ  ।  मैंने  आपको  बता  दिया  है  कि  श्री

 रेड्डी  के  बाद  मैं  आपको  बुलाने  जा  रहा  हू  ।

 थी  एस०  एस०  भट्ट  :  मैं  शुरू  से  इन्तजार  कर  रहा  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  ।

 मो  एस०  एम०  भट्टम  :  मैं  शुरू  से  इन्तजार  कर  रहा  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इससे  क्‍या  फक  पड़ता  है  ?  श्री  आपको  एक  समझनी

 आप  सदा  के  लिए  अन्तिम  रूप  से  एक  बात  समझ  लीजिए  कि  मैं  किसो  भी  प्रकार  की  धमकी

 सहन  करने  वाला  नहीं  हूँ  ।  यहां  तक  कि  अंपनी  जिन्दगी  को  भी  ।  आप  एक
 माननीय

 सदस्य

 आप  एक  मित्र  परन्तु  यदि  आप  मुझे  धमकी  आप  मेरी  जिन्दगी
 को  धमकी

 तो  मैं  इसकी  बिल्कुल  परवाह  नहीं  करता  क्योंकि  जिन्दगी  भगवान  ने  दी  इसे
 समझ  लीजिए ।

 मैंने  अपनी  जिन्दगी  में  कोई  धमकी  सहन  नहीं  की  माननीय  सदस्य  ऐसा  कर  रहै  मुझे

 धमकी  दे  रहे  हैं  मैं  एक  सम्माननीय  व्यक्ति  हूँ  मैं  आपसे  कह  रहा  हूँ  कि  मैं  बारी  बारी
 करके

 आप

 पर  आ  रह  मैंने  यह  कहा  यथा  कि  श्री  रेड्डी  के  बाद  मैं  आप  पर  अआऊगगा  ।  श्री  भट्म  ।

 अब  मैं  आपको  बुलाता  हूँ  ।

 भो  एस०  एम०  भट्टम  :  प्रश्त  यह
 ““

 अध्यक्ष  महोदव  :  श्री  भट्टम  नये  सदस्य  हैं  ।

 प्रो०ण  के०  के०  तिवारी  :  नए  आए  हैं  तो  क्‍या  परम्तु  इन्हें  समा  के  नियम  तो

 सीखने  चाहिए  ये““**  ये  हैं  उस  ओर  से  किसी  समझदार  व्यक्ति

 को  खड़े  होइर  अपसे  उनकी  तरफ से  क्षमा  मांगनी  चाहिए  ।

 थो  एस०  एम०  भट्टम  :  बात  बिल्कुल  स्पष्ट  है  मैं  निवेदन  करता  मैंने  आपको

 मैंने  एक  प्रस्ताव  पेश  कर  दिया  तथा  यह  आपके  सामने  आज  प्रातः  भी  मैंने  अपनी  बात  रखी

 आपने  श्री  तिवारी  को  बोलने  की  अनुमति  दे  दी  तथा  केवल  यही  नहीं  उन्हें  यह  भी  कहने  की

 अनुमति  दे  दी““**वे  कुछ  बोलते  चलें  गए  ।  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसका
 मैं  जबर्दस्त  विरोध

 +कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 करता  हूं  तथा  हमें  इस  मंच  का  प्रयोग  की  शिन्दा  करते  के  करना

 चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोदम  :  श्री  भट्टम  आप्र  अपनी  ब्रात  कहे  जा  मैंने  कहा  हम  चर्चा

 करेंगे  ।  यह
 ह

 अध्यक्ष  महोदव  :  अथ  मुझे  सुनिए  ।  आपसे  यह  सुभा  नहीं  कि  भैंसे  यहां  क्‍या  रिकार्ड  किया
 मैंने  कहा  है  कि  कीई  भी  आपलिजनक  शब्द  कार्यबाही-बृताम्त  में  शाभिल  नहीं  किया  जायेगा  बस

 यही  बात  यदि  आपसे  ध्वान  से  सुना  है  ।

 की  एस०  एम०  भट्टम  :  कया  यह  आपतल्िजनक  है  ?

 अध्यंक्ष  महोदय  :  कुछ  मिनट  पहले  आप  उत्तेजित  हो  रहे  थेसथा  यद्दि  वह

 वृत्तान्त  में  सम्मिलित  किया  जाता  at?

 कली  अमल  दत्त  :  जो  उम्होंने  कहा  है  वह  ठीक  इतमें  कुछ  भी  गलत

 नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  मैं  यह  कड्डता  हूँ  तो  आपको  उत्तेजित  नहीं  होना  जब  मैंने

 कह  दिया  कि  मामले  पर  चर्चा  समाप्त  कर  दी  मैंने  आपसे  चँम्बर  में  बात  करनी

 मैं  आपसे  चेम्बर  में  बात  करता  |  यही  हमने  निर्णय  लिया  था  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सुनने  वाला  व्यक्ति  केवल  मैं  ही  हूँ  ।  बोलने  वाले  आप  30  व्यक्ति

 एक  ओर  केवल  मैं  अकेला  व्यक्ति  तथा  दूधरी  ओर  आप  30

 प्रो०  पश्चुकग्डकते  :  अध्यक्ष  तो  हमेशा  एक  ही  होगा  ।  धि

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मैं  हमेशा  अकेला  हूं  ।

 की  एस०  एम०  भट्दुम  :  क्या  यह  कायंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  की  गई  हैं  क्या  यह

 वृत्तान्त  से  निकाल  दिया  है  मैं  जानना  चाहुत  हूं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कितनी  बार  यह  स्पष्ट  करना  पड़ेमा  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  आपत्ति
 जनक  है  तो  वह  कार्यवाही-बुल्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किग्रा  जायेया  ।

 हो  एस०  एम०  भट्टम  :  क्या  इसे  आपत्तिजनक  समझा  गया

 अध्यक्ष  महोदय  :  ज॑सा  मैंने  कहा  है  वसा  ही  मैंने  इसे  समझा  है  ।

 एश्  ०  एम०  भट्टम  :  भाप  अपना  विनिर्णय  सुरक्षित  रखें  ।

 प्रो०  के०  कै०  तिधारी  :  अध्यक्ष  यह  आदमी  आपको  मजबूर  कर  रहा  केवल

 थोड़ी  सी  झल्‍्लाहट  दिखाकर  यह  भापको  मजबूर  नहीं  कर  सकता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  कोई  मजबूर  नहीं  कर  सकता  ।
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 प्रो०  के०  के०  तिबारो  :  ये““**  ये  *  बनने  का  प्रयास कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  इस  जमीन  पर  कोई.भी  मुझे  धमकी  नहीं  दे  सकता  ।  मैं
 केवल  भगवान  से  डरता  हूं  ।  मेरी  जिन्दगी  में  मुझे  कोई  भी  धमकी  नहीं  दे  सकता  ।  मैंने  वह  चीज
 किसी  की  भी  सहन  नहीं  की  है  ।  कि

 थ्ो  ई०  अय्यापु  रेड्डो  :  ऋर्ना  का  इस  तरह  का  गन्दा  वातावरण  स्वयं  थ्री

 तिवारी  ने  पैदा  किया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  इस  बात  को  दोबारा  क्यों  ला  रहे  हैं  ?

 ध्ते  ई०  शय्पापु  रेड्ड़ो  :  मैं  उसी  दाल  पर  आ  रहा  हूं  ।  उन्होंने  कहा  कि  सर्वोच्च  न्‍्यायघ्वय
 का  कोई  विशेष  निशंय  था|

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  हस  विषय  की  चर्चा  पहले  ही  समाप्त  कर  चुका  हूँ  ।  यह  अप्रासंगिक

 है  ।

 अध्यक्ष  धहोदर्थ  :  यह  अप्रासंगिक  मैंने  पहले  ही  सभी  ची्ों  पर  अज्ञा  कर  ली

 यह  बिल्कुल  ठीक  हम  इस  पर  चर्चा  कर  ह

 ली  के०थी०  शंकर  भोजा  :  ग्रुओे  एक  सिवेदन  करना  जब  हम  गबती

 करते  हैं  तो  आपको  हपें  रोकने  का  अधिकार  जब  हम  कोई  क्षसंसदीय  टिप्पशी  करते  हैं  तो

 आपको  हमें  दंड  देने  का  हक  परन्तु  जब  भी  हम  कुछ  बोलने  को  खड़े  द्वोते  हैं  तो  मुझे  इसका
 मतलब  समझ  नहीं  कि  सत्ताधारी  दल  के  लोग  सब  एक  साथ  खड़े  होकर  शोर  क्‍यों  मचाना

 शुरू  कर  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  उनसे  भी  बात  कौजिए  |  बे  आपके  मित्र  हैं  ।

 )

 अंध्यर्त  महोदय  :  आप  सेभी  को  एक  बात  संमझनी  पड़ेगौ  कि  सभा  में  किसी  भी  चर्चा

 करने  की  रोक  नहीं  बह  10  या  15  मिनट  के  लिए  केवल  इस  प्रकार  के  प्रश्न  करने  के  लिए

 है

 )

 थी  संफुददोश  चोप्चरी  :  कया  आप  त्र्चा  करने  की  अनुमति  दे  रहे  हैं  ?

 अध्यक्ष  जहौक्य  :  मैंने  इसे  वि्वाराधीन  रखा  हुआ  बस  यही  मैं  कह  रहा  मेरा

 दिमाम  खुला  है,जैसा  कि  यह  सबैध  रहता  है  ।

 शो  शाम  प्यारे  पत्रिशां  :  भ्रध्यक्ष  मैंने  एक  बड़े  महत्यपूर्ण  प्रश्न  पर  एक  मोशन

 आपके  सामने  रखा  है  ।
 कील  शा  बाघ

 ++क्रायंवाही  बृत्तान्त  में  सम्मिकित  नहीं  किया
 गया  ।
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 अध्यक्ष  सहोदय  :  सोच  लेंगे  ।

 शओ  रास  प्यारे  पनिका  :  एस  समय  देश  में  एक  खतरनाक  मामला  ट्राइवल  लोगों  का

 भी

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  मैं  देख  रहा  हूं  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  विषय  यहां  चर्चा  करने  का  नहीं  हम  उस  पर  विचार

 कोई  परेशानी  नहीं  इस  पर  इस  प्रकार  से  चर्चा  नहीं  की  जाती  |  अनुमति  नहीं  दी  जाती  ।

 मैं  इस  प्रकार  से  कोई  चर्जा  नहीं  होने  दू  पहले  मैं  देखुगा  तथा  मैं  फिर  इसकी  अनुमति

 की  ए०  चाहस  :  मेरा  ब्यवस्था  का  नीति  सम्बन्धी  मामलों  पर  निर्णय

 लेगा  सरकार  का  अधिकार  है  या  न्यायालयों  का  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  इसे  देखना  पड ़गा  ।  हम  इस  पर  निर्णय  लेने  वाले  हैं  ।

 क्री  कमल  नाथ  दो  दिन  पहले  समाचार  पत्रों  में  रिपोर्ट  आई  थी  कि

 अमरीकी  सरकार  दोबारा  हमारे  आन्तरिक  मामलों  पर  चर्चा  करना  चाहती  हमने  नियम  193

 के  तहत  इस  मामले  पर  चर्चा  कर  लो  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  से  आप  क्‍या  कराना  चाहते  हैं  ।

 की  कमल  नाथ  :  मैं  नहीं  समझता  हू  आपने  इसे  पढ़  लिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।

 है

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मदि  इसे  कोई  ऐरा-गरा  आदमी  कहता  है  तो  क्‍या  हम  इस  पर  ध्यान

 देंगे  ?

 की  यम्मन  थाँमल  :  कलकत्ता  में  कुछ  यूरेनियम  पाया  गया  ...

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  पता  कर  ये  चीजें  इस  प्रकार  से  यहां  गहीं  करनी

 आपने  इस  समय  के  बारे  में  बलत  धारणा  बना  ली  हम  सभी  को  यह  समझना  चाहिए  कि  हमें

 कुछ  मानदंडों  का  पालन  करना  पड़ता  माननीय  सदस्यों  हारा  चर्चा  किए  जाने  वाले  तथा  पूछे
 जाने  वाले  इन  सभी  ध्यानाकर्षण  प्रस्तावों  को  मुझे  यहां  स्पष्ट  करना  क्या  यह  उचित  है  !

 आपको  पता  होगा  कि  ध्यानाकषंण  प्रस्तावों  पर  चर्चा  की  जाती  यदि  वे  महत्वपूर्ण  हैं  तो  उन

 पर  चर्चा  करने  के  लिए  सदेव  आपका  स्वागत  है  तथा  यह  कह  दीजिए  कि  यह  महत्वपूर्ण  मैं

 हर  विषय  का  महत्व  समझ  सकता  हू  ।  मैंने  सदन  में  कभी  भी  किसी  भी  विवय  पर  चर्चा  को
 कल

 कक्षायंवाही-वत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  ।
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 वककीमीशमिकिकी  जि  कक  क  कक  जज  न  5  अल  जज  अबकी

 ,  अद्दींरोका  है  |  केबल  समक  उपलब्धि  का  हमने  कितनां  किया  है  ?  आबने  जितने  भी

 विषयों  उल्लेख  किया  रूभी  पर  अर्चा  हो  चुंकी  यदिं  10  या  15  सदस्य  लड़  होकर

 यह  कहने  लगें  कि  ध्यानाकर्षण  मेरा  ध्यानाकर्षण  इसका  मतलब  केवल

 प्रेस  का  आकर्षित  करना  ,  यही  इसका  अर्थ  इसके  लिए  डंचित  शअ्रक्रिया  निर्धारित

 प्रो१:सभ्ु  कष्शख़ते  :  ख़व  आप  किसी  को  भी  वक्‍तथ्य  देने  के  लिए  कहते  अन्य  सभी  को

 चुप  रहना  चाहिए  तथा  शान्ति  बनाए  रखना  चाहिए  ।

 अध्यक्ष  महोड़य  :  .  ग्रदि  ऐसत हो  जाए  तो  मैं  भ्री'धच

 )
 *

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  आप  सत्ता  में  थे  तो  उन्होंने  वही  प्रश्न  उठाया  था  ।  मैं  सरकार  के

 मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  ।  आप  इसे  भली-भांति  जानते  जब  आप  सत्ता  में  थे  तो

 ये  कह  रहे  थे  कि  हेरा-फेरी  हुई  आप  कह  रहे  हैं  कि  यह  लोकर॑न्त्र कै  विरुंद्ध  मैं  इसके

 बारे  में  क्या  कर  सकता  हूं  ।

 प्रो०  सेफुदोय  सोज  :  यहाँ  नहीं  कहेंगे  तो  कहां  कहेंगे  ?

 ,

 1

 मुझेदय
 :

 व्याप्त  ढहीं  कक  सकते  ।

 प्रो०  श्रेकुक्दीन  सोज  :  कम  से  कम  जौरो  आवर  में

 अध्यक्ष  महोदय  :  जीरो  आवर  जंसी  कोई  चीज  नहीं  है  ।

 **

 अस्यक्ष  महोह॒म  :  एक  शब्द  भो  कार्यबाही*वत्तास्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जाएगा  ।  श्री

 भगत  आप  कूछ  कहूठा

 संसदीय  कार्य  मंत्री  एचअ०के०एल०  :  मैं  बड़  आदरपूर्वक
 आपके

 माध्यम  से  मानतीय  सदस्यों  से  अनुरोध  करू गा  कि  वे  मेरी  बात  ध्यानपूवंक  सुनें  ।  मैंने  पिछले  कुछ

 दिनों  में  देखा  है  कि  शून्य  काल  गुस्सें  के काल  में  बदलता  जा  रहा  है  ।  मैंने  हाल  ही  में  एक  पत्रिका

 में  पढ़ा  है  कि  सन्‌  1985  का  बर्थ  क्रोश्न  का  वर्ष  होगा  ।  मित्रों  तथा  पड़ौसियों  में

 भापस  में  गुस्से  का  वातावरण  रहेगा  तथ[-सलाह  यह  कि  लोगों  को  गुस्सा  नहीं  करना  चाहिए ।

 .  जब  मैंने  देखा  कि  प्रो०  मधु  दंडबते  को  भी  गुस्सा  भा  रहा  है  तो  मैंने  ।  केवल

 |
 न

 भ्का यंवाडी नृत्त में सम्मिलित नहीं किया



 सभा-पटल  पर  रखे  गए  पत्र  7  1985
 का

 आप  पर  कोई  आक्षेप  मैं  सदन  के  समी  वर्गों  से अपील  करू गा
 कि  वे  मामले  उठा  सकते  हैं  परन्तु  गुस्से  में  नहीं  क्योंकि  इससे  सदस्थों  तथा  अध्यक्ष  पर  बेकार  में
 बोझ  पड़ता  है  ।  सदन  के  सभी  बर्गों  से  मेरी  यही  अपील  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  न  तो  मुझे  गुस्सा  आता  है  तथा  न  ही  प्रोफेसर  को  गुस्सा  आता

 यह  हमारा  केवल  दुर्भाग्य  है  कि हम  अपनी  आवाज  को  सुनाने  के  लिए  बहुत  तेज  चिल्लाते

 बस  बात  यही  मैंने  इसे  केवल  सुनाना  बस  बात्त  समाप्त  हुई  तथा  मैं  समझता  हू  कि  ऐसा
 करने  से  मेरे  फेफड़ों  की शक्ति  कुछ  कम  हो  गई  है  ।

 प्रो०  के  ०के  ०  तिबारी  :  केवल  गुस्से  के  भावों

 श्ोमती  गीता  मुखर्जोा  अपील  तो  बहुत  अच्छी  है  परन्तु  उस  दिन
 संसदीय  काय॑  मंत्री  की  उपस्थिति  में  श्री  तिवारी  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  के  दौरान  हस्तक्षेप  करते

 अले  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  पटल  पर  पत्र  रखे  जाएंगे  ।

 12.32  मण०्प०

 सभा  पटल  पर  रखे  गए  पत्र

 निर्माण  और  आवास  संत्रालय  से  1985-86  की  अनुदानों  को  ब्योरेधार  भांगें

 ]
 संसदोय  कार  मंत्रों  एच०  के०  एल०  मैं  श्री  अब्दुस  गफूर  की  ओर  से

 निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  की  1985-86  की  ब्धोरेवार  माँगों  तथा  अ प्रेजी
 की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  847/85]  ।

 आवश्यक  घस्तु  राष्ट्रीय  शहकारोी  आवास  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष
 1983-84  3-84  संबंधों  वाथिक  प्रतिबेदन  ओर  लेले  तथा  नेशनल  फेडरेशन

 क्षाफ  स्टेट  कोआपरेटिव  बेंकस्‌  लिमिटेड  अम्बई  के  बज  1983-84  संबंधी
 बालथिक  प्रतिवेदन  तथा  इन  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए

 बिलम्थ  को  दर्शने  थाले  विवरण

 प्रामोण  विकास  विभाग  में  राज्य  भस्त्री  अस्यू  लाल  :  मैं  श्री

 बूटा  सिंह  को  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :--

 (1)  आवश्यक  वस्तु  1955  की  धारा  3  की  उपधारा  (6)  के  अन्तगंत
 अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  369  तथा  भ ग्रेजी  की  एक
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 कक  कर  था  _  -  जज

 जो  19  1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जो
 “  अमोनियम  क्लोराइड  के  मूल्य-निर्धारंण  के  बारे  में  है  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  848/8  5]

 (2)  राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  नई  के  ब्य  1983-84  प्ंबंधी
 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्रेजी  की  एक  प्रति  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  महासंघ  नई  के  वर्ष  1983-84
 के  वाधषिक  लेश्षाओं  तथा  अ ग्रंजी  तथा  तत्सम्बन्धी

 परीक्षा  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  ।

 राष्ट्रीय  सहकारी  आवास  महासंघ  नई  के  ब्ष  1983-84

 के  कार्यकरण  को  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अ  ग्र ंजी  की

 एक  प्रति  ।

 (3)  उपयुक्त  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के
 '
 कारणों  को  धर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रं जी  ।

 में  रत्ती  गई  |  बेखिए  संख्या  एल०टी०  849/85]  5]

 (4)  नेशनल  फैडरेशन  आफ  स्टेट  कोआपरेटिव  बेक्स  के  वर्ष

 1983-84  संबंधी  वाधिक  प्रतिवेदन  तथा  अ  ग्रंजी  की

 एक  प्रति  ।

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  स्टेट  कोआपरेटिव  बेक्स  के  वर्ष

 1983-84  के  व!धिक  लेखाओं  तथा  अग्नंजी  तथा

 तत्सम्बन्धी  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  को  एक  प्रति  ।

 नेशनल  फेडरेशन  आफ  स्टेट  कोऔपरेटिव  बैंक्स  के  वर्ष

 1983-84  के  कार्यकरण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  तथा  अंप्रंजी

 की  एक  प्रति  ।
 |

 (5)  उपयुक्त  (4)  में  उल्लिशित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारणों

 को  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  |

 में  रखी  देखिए  संक्या  एल०  टी०  850/85]

 स्यापार  और  वष्य  बस्तु  चित्र  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 कात  तथा  भाग  रिक  पृति  मंत्री  बोरेसा  :  मैं  व्यापार  और  प्य  वस्तु  चिन्ह

 1958  की  धारा  134  के  अन्तगंत  व्यापार  और  पण्य  वस्तु  चिन्ह

 1985  तथा  अ  ग्रेजी  जो  1  मार्च  1985  को  भारत  के  राजपत्र  असाधारण  में

 अधिसूचना  संब्या  का०ण्आ०  171  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  |  देक्षिए  धंख्या  एलण्टी०  851/85)
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 न  वी  नलजजपयिापपपपत9ते

 शिक्षु  अधिनियम  के  अम्तर्गत  अधिसूचनायें

 शाम  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  थी  टो०  अद्यया  ):  मैं  निम्तलिखित  पत्र  सभापटल  पर

 रखता  हूँ  :--

 (1)  शिक्षु  1961  की  धारा  37  की  उपधारा  (3)  के  शिक्ष॒ता
 1985  तथा  अंग्रेजी  जो  23  1985

 को  भारत  के  राजपत्र  में  संखधा  सा०  का०  नि०  220  में  प्रकाशित  हुए
 को  एक  प्रति  ।

 (2)  शिक्ष्‌  1961  की  घारा  2  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 सा०  का०  नि०  221  तथा  अ ग्रेजी  की  एक  जो  23

 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  और  जिसके  द्वारा  पेंटर

 ओर  पेंटर  को  उक्त  अधिनियम  के  प्रयोअनों  के  लिये  अभिहित  व्यवसाय

 विनिदिष्ट  किया  गया  है  ।

 (3)  शिक्षु  1961  की  घारा  8  के  अन्तर्गत  जारी  ही  गई  अधिसूचना  का  ०

 भा०  753  को  एक  ज्रो  23  1985  को  भारंत  के  राजपतन्र  में

 शित  हुई  और  जिसके  द्वारा  अधिसूचना  में  बिनिदिष्ट  अंभिहित  व्यवसायों  के

 लिये  अकुशल  कमंकारों  से  शिन्‍न  कमंकारों  के  मुकाबले  में  व्यबसाय  शिक्षुओं  का

 अनुपाय  निर्धारित  किया  गया  है  ।

 में  रखी  गई  ।  बेखिए  संख्या  852/85]

 झूचना  ओर  प्रसारण  मंत्रालय  की  बर्य  1985-86  की  अनुदानों  को  व्योरेधार  मांगें  तथा

 भसारतोय  समाचार  पत्र  पंजीकार  के  में  प्रसਂ  संबंधी  थाधिक  प्रतियेदन

 सूचमा  तथा  प्रसारण  मंत्रालय  थें  राज्य  मंत्री  थो०  एन०  :  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभापटस  पर  रखता  हें
 :--

 (1)  सूचना  भीर  प्रसारण  मंत्रालय  की  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्योरे-वार  मांगों

 तथा  अंग्रं जी  की  एक
 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  853/85]

 (2)  भारतीय  समाचार  पत्र  पंजीकार  के  में  प्रंसਂ  पर  ब्ष  1983  सम्बन्धी

 वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अ ग्रंजी  की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  8$4/85]

 मौबहल  और  परिवहन  मंत्रालय  को  वर्ष  1985-86  को  अनुद्धामों  को  ध्योरेधार  भांवें

 मोजहन  और  परिबहनम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जियाउरंहुमान  :  मैं  वौवहन

 भौर  परिवहन  मंत्रालय  की  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  तथा

 अंग्रेजी  की  प्रति  सभापटल  पर  रखता  हूँ  ।

 में  रखी  देखिए  संक्या
 855/85]
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 _  a  ९43८3»  ————  नी

 कम्पली  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अधिसूचना

 उच्चोग  तथा  कम्पनो  कार्य  मंत्रालय  तथा  गृह  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  आरिफ  मोहम्मद  :

 मैं  कम्पनी  1956  की  धारा  642  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  कम्पनी  का

 दूसरा  संशोधन  1985  तथा  अ ग्रेजी  जो  19

 1985  को  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  स्ना०  का०  नि०  372  में  प्रकाशित  हुए

 की  एक  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  856/85]

 पर्यटन  तथा  लागर  विमानन  संभालय  की  अनुदानों  की  व्योरेबार  मांगें

 पर्यटन  और  तागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  अशोक  :  मैं  पयंटन

 तथा  नागर  विमानन  मंत्रालय  की  वर्ष  1985-86  की  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों  तथा

 अग्नेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 में  रखी  देखिए  संख्या  857/85]

 सारतीय  विधि  आयोग  का  !07  108  थीं  और  109  थों  प्रतिवेदत  विधान

 सभाओं  के  लिए  आम  1982,  खंड  2  तथा  विधि  ओर  स्याय  मंत्रालय  की

 अनुदानों  को  अ्योरेबार  मांगें

 विधि  ओर  स्याय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (  श्री  एज०  आर०  भारहाल्र  ):  मैं  निम्नलिखित

 पत्र  सभापटल  पटल  पर  रखता  हूँ
 :--

 (1)  विधि  आयोग  के  नागरिकता  विधि  सम्बन्धी  प्रतिवेदन  तथा  अं  ग्रं जी
 की  एक  प्रति  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संब्या  85  8/85)

 (2)  विधि  आयोग  के  वचनपत्र  विवंध  संबंधी  प्रतिवेदन  तथा  अग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  85  9/85]

 (3)  थिछि  आयोग  के  अश्लील  तथा  अशोभनीय  विज्ञापनों  तथा  प्रदश्शनों  :  भारतीय  दण्ड

 संहिता  की  धाराओं  29  2-29  संबंधी  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी

 की  एक  प्रति  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०

 (4)  हिमाचल  नाणालेंड  तथा  पश्चिम  बंगाल  की  विधान  सभाओं

 के लिए आम चुनाव खण्ड 2 संबंधी प्रतिवेदन तथा अंग्रेजी की एक में रखी गई । बेखिए संसया एल* टी०
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 <<<  ाााआआआआ

 (5)  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  कौ  वर्ष  1985-86  से  संबंधित  अनुदानों  की  ब्यौरेवार

 माँगों  तथा  अंग्रेजी  की  एक

 में  रखी  गई  ।  देंखिए  संड्या  एल०  टी०  862/85]

 युवा  कार्प  तथा  खेल  विभाग  की  वर्ण  1985-86  को  अनुदानों  को  ब्योरेवार  मांगें

 युवा  कार्य  और  खेल  विभाग  में  राज्य  मंत्री  आर०  के०  जपचना  :  मै  यूवा  कार्य

 तथा  खेल  विभाग  की  बर्ष  1985-86  से  सम्बन्धित  भ्रनुदानों  की  व्यौरेवार  माँगों  तथा

 अंग्रेजी  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 विंफालय  में  रखी  गई  ।  बेलिए  संख्या  एज ०  टी०  863/85]

 12.35  झ०  प०

 स्वतन्जता  सेनिकों  और  स्वतस्त्रता  सनिकों  को  विधवाओं  को  पंशन  की

 राशि  में  वृद्धि  करने  के  सम्जन्ध  में  बक्तथ्य

 गृह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राम  दुलारोी  :  सदन  में  यह  घोषणा

 करते  हुए  प्रसन्नता  है  कि  सरकार  ने  स्वतब्त्रता  सेनिक  सम्मान  प्रेंशन  योजना  के  अन्तर्सश  स्वतंत्रता

 सेनानियों  तथा  दिवंगत  स्वतंत्रता  सेनानियों  को  विधवाओं  की  देय  म।सिक  पेंगत  की  राशि  बढ़ाकर
 500  रुपये  प्रतिमास  करने  का  निश्चय  किया  है  |  पेंशन  की  बढ़ी  हुई  दरें  |  1985  से  लागू

 होंगी  ।

 12.36

 समिति  के  लिए  निर्वाचन

 ]

 केगद्रीय  पुरातत्व  सलाहकार  थओोडे

 कार्मिक  ओर  प्रशिक्षण  प्रशासनिक  सुधार  और  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मंत्रालय  तथा

 संस्कृति  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  के०  पौ०  लिह  मैं  मिम्नलिखित  प्रस्ताव

 करता  हूं  :

 भारत  भारतीय  पुरातत्व  के  20  1985  के  संकल्प

 संख्या  32/  के  पैरा  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति
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 जैसे  अध्यक्ष  निर्देश  उक्त  संकल्प  के  अन्य  उपबन्धों  के  अध्यधीन  केन्द्रीय  पुदाक्कव  सलाह
 कार  बोर्ड  के  सदस्यों  के  हप  में  कार्य  ररवे  के  लिए  अपने  में  दो  सदस्य  चुने  ।'

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 भारत  भारतीय  पुरातत्व  के  20  के  संकल्प
 संख्या

 के  पेरा  के  अनुसरण  इस  सभा  के  सदस्य  ऐसी  रीति
 जैक्के  अध्यक्ष  भिर्देश  उक्त  संकल्प  के  उपबन्धों  के  अव्यधीन:कैन्द्ीय  पुरातत्व
 काए  कोड  के  सतृक्यों  के  कृप  में  कार  करने  के  लिए  अपने  में  से  दों  सदस्य  चुनें  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 भ०प०

 जाय  कम्पनी  थाज  प्तिक्रों  क्क  अर्जन  ओर  विधेयक

 बाजिण्य  ओर  पूर्ति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  पो०  ए०  :  मैं  श्री
 नाथप्रताप  सिंह  कौ  ओर से  प्रस्ताव  करता  हूं  :  कि  रुण्ण  चाय  यूनिटों  का  उचित  पुनर्गंठन  और  प्रबंध

 पुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  जिससे  प्रकार  की  चाय  जौ  देश  की  अर्थव्यवस्था  की

 आवश्यकताओं  के  लिए  महंत्वपूर्ण  उत्गदन  और  विनिर्माण  की  वृद्धि  करके  जनंसाधारण  का  हित
 साधन  हो  पहली  अनुसूची  में  विनिदिष्ट  ऐसी  चाय  यूनिटों  के  और  उक्त  चाय  यूनिटों  की

 बाधत  चाय  कम्पनी  के  हक  और  हित  के  अर्जन  और  अन्तरणं  तथा  उनसे  संबंधित  या

 उनसे  आनुषंगिक  विषयों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी

 जाये  ।

 आपका  महोदग्न  :  प्रस्त  यह  है  :

 रुस्ण  कण  यूलिटों  का  उचित  पुमंगेंठन  और  प्रबस्ध  सुनिश्चित  करने  कौ
 दृष्टि

 जिससे  विभिन्म  प्रकार  की  चाय  जो  देश  की  अथंव्यत॒स्था  की  आवश्यकताओं  के

 लिए  महत्वपूर्ण  उत्पाल्‍न  और  विनिर्माण  की  वृद्धि  करके  जनसाधारण  का
 हित

 साधन  हो

 पहली  अनुसूची  में  विनिदिष्ट  ऐसी  चाय  यूनिटों  के  और  उक्त  चाय
 यूनिटों

 की  बाबत
 १.

 च्वाय  कम्पनी  के  हक  और  हित  के  अजंन  और  अन्तरण  तथा  उनसे  सम्बन्धित  या

 उनसे  आनुषंगिक  विषयों  का  उपधन्ध  करने  वले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति
 दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  हबौकृत  हुआ  ।

 !  झी  पो०  ए०  संगमाँ  :  मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता

 हूँ । पास के बताश रण णाग 2, बर 2 ने अमित । *दिनांक के भारत के अध्ताधा रण भा +रास्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।
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 12.40  न०प१०

 जाय  कम्पनो  जाय  पूमिटों  का  अजंग  और

 अध्यादेश  के  बारे  में  विधरण

 जघाणिज्य  और  पूति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पी०  ए०  :  श्री  विश्वनाथ

 प्रंतापसिह  की  ओर  से  मैं  चाय  कम्पनी  चाय  यूनिटों  का  अर्जन  और

 1985  द्वारा  तुरंत  विधान  बनाए  जाने  के  कारणों  को  द्शाने  वाला  एक  अ्याख्यात्मक  विवरण

 तथा  अंग्रेजी  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 12.41  भ०्प०

 नियस  377  के  अधोत  सामले

 महाराष्ट्र  में  भंडारा--तुमसर  ओर  गोस्दिया  में  टेलोफोन  एक्सचेंजों  को  क्षमता

 बढ़ाने  के  लिये  कार्य  को  शीघ्र  पुरा  कप्ने  की  आवश्यकता

 शो  केशवराब  पारधो  :  अध्यक्ष  महाराष्ट्र  के  भंडारा  जिले  में  प्रमुख

 झहर  तुमसर  हैं  जिनमें  भंडारा  और  तुमसर  के  टेलीफोन  एक्सचेंज  की  क्षमता
 कम  रहने  के  कारण  सन्‌  1981  से  वेटिंग  लिस्ट  पर  कई  लोग  हैं  जिन्हें  टेलीफोन  कमेक्शन  देने  में

 नहीं  आ  रहे  इसी  तरह  तुमसर  तीनों  टेलीफोन  एक्सचेंज  एस०  टी०  डी०

 चालू  करने  के  वासते  काफी  दिनों  से  माँग  चली  आ  रही  है  ।  नागपुर  से  लाइन  भी  डाली  गई

 कुछ  काम  बाकी  भंडारा  और  तुमसर  दोनों  एक्सचेंज  की  क्षमता  बढ़ाने  बाबत  ओर

 तुमसर  एक्सचेंजों  से एस०टी०डी०  करने  बाबत  पहले  बताया  गया  था  कि  यह  काम  दिस*
 1984  तक  पूरा  हो  जायेगा  ।  लेकिन  अभी  तक  यह  काम  हुआ  नहीं  है***

 12.42  स०प०

 महोदय
 *  पीठासोन

 इस  वजह  से  यहां  के  टेलीफोन  ग्राहकों  को  बहुत  परेशानी  हो  रही  अतः  घरकार  से  मेरा
 दन  है  कि  उपरोक्त  कार्य  जल्दी  पूरा  करवा  के  यहाँ  की  जनता  को  राहत  प्रदान  करें  ।

 मध्य  प्रदेश  के  ऐतिहासिक  स्थानों  में  पयंटन  केम्यों  का  विकास  करने  को  आवश्यकता

 क्रो  भानु  प्रताप  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  भोपाल  के  आस-पास

 भोजपुर  एवं  भीगबेटिका  आदि  प्राचीन  सॉँस्क्रृतिक  एवं

 हासिक  महत्व  के  कई  दशेनीय  स्थल  हैं  जिनको  आकर्षक  पर्यटन  केन्द्रों  के  रूप  में  विकसित  किया  जा
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 सकता  है  |  अतः  इन  स्थानों  के  समुचित  विकास  हेतु  केन्द्र  एवं  राज्य  सरकारों  द्वारा  एक  एकीकृत
 विकास  कार्यक्रम  तंयार  किया  जाना  चाहिए  जिसके  अन्तगंत  पुरातत्व  महत्व  के  स्मारकों  की  सुरक्षा
 पयंटकों  के  लिए  आवश्यक  सुविधाओं  का  राष्ट्रीय  पर्यटन  मार्ग  के  अन्तगंत  परयंटकों  के
 आवागमन  हेतु  ट्रांसपोर्ट  विदिशा  एवं  साची  में  दिवस  बसेरा  का  निर्माण  आदि  प्रमुख

 सांची  अन्तर्राष्ट्रीय  महत्व  का  एक  प्रमुख  पर्यटन  केन्द्र  है  जिसके  विकास  में  पं०  नेहरू  जी

 की  भी  विशेष  रुचि  रही  थी  ।  यहां  पर  एक  हवाई  पट्टी  का  निर्माण  होना  अतिआवश्यक  है  जिसके

 बारे  में  हमारे  युवा  प्रधानमन्सी  श्री  राजीव  गांधी  भी  आश्वासन  दे  चुके  हैं|  सांची  में  पर्यटकों  की

 बढ़ती  हुई  संख्या  को  देखते  हुये  यहाँ  पर  एक  टूरिस्ट  बस  एवं  टूरिस्ट  गाइड  की  भी  नितांत

 श्यकता  अतः  केन्द्रीय  पयंटन  मंन्नी  जी  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  मेरे  संसदीय  क्षेत्र  क॑  उपरोक्त

 स्थानों  के  विकास  एवं  पयंटकों  को  आवश्यक  सुविधाएं  प्रदान  करने  की  दिशा  में  शीघ्र  कार्यवाही
 करेंगे  ।

 विवेसाम  स्थित  पारपत्र  सम्पर्क  कार्यालय  में  उस  सुविधाओं  को  पुमः  उपलब्ध  कराने
 को  आवश्यकता  जो  पहले  उपलब्ध

 ]

 श्री  टी०  बशोर  :  के रल  की  राजधानी  त्रिवेंद्रम  में  कोई  पासपोर्ट  कार्यालय

 नहीं  केरल  के  कई  हजार  लोग  ख,ड़ी  देशों  में  कार्य  कर  रहे  उन्हें  अपनी  यात्रा  त्निवेंद्रम  से

 करनी  पड़ती  त्रिवेंद्रम  स ेलगभग  16  अन्तर्राष्ट्रीय  उड़ानें  जाती  इन  सभी  तथ्यों  के
 जूद  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  सरकार ने  त्रिवेंद्रम  में  पासपोर्ट  कार्यालय  खोलने  की  लोगों  की

 सही  माँग  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  ।

 वहाँ  के  लोगों  की  लम्बे  समय  से  माँग  है  कि  त्रिवेन्द्रम  में  एक  पासपोर्ट  कार्यालय  खोला

 जाए  ।  हालाँकि  पूर्ण  पासपोर्ट  कार्यालय  श्लोलने  की  माँग  को  पूरा  नहीं  किया

 लगभग  दो  वर्ष  पहले  त्रिवेंद्रम  में  एक  संपर्क  कार्यालय  खोला  गया  |

 पासपोर्ट  में  व्यवसाय  में  बच्चों  के  नाम  दर्ज  आदि  का  काम  इस

 लय  में  हो  रहा  है|  परन्तु  अब  अचानक  ये  सुविधाएं  भी  समाप्त  कर  दी  गई  इन  सभी  के  लिए
 लोगों  को  कोचीन  कार्यालय  में  जाना  पड़ता  है  या  वहाँ  की  स्वीकृति  के  लिए  कई  सप्ताहों  तक

 इन्तजआर  करना  पड़ता  है  ।

 व्यावहा  रिक  झूप  से  त्रिवेंद्रम  में  संपक  कार्यालय  अब  बन्द  हो  गया  है  ।

 हैं  संपर्क  त्रिवेंद्रम  में  उन  सभी  सुविधाओं  जो  पहले  उपलब्ध  थीं  बहाल  करने

 के  लिये  संबंधित  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता

 उत्तर  प्रदेश  के  अनेक  जिलों  में  पड़े  अभूतपूर्व  सूछे  के  कारण  उत्पन्न  हुई  स्थिति  से

 निपटने  के  लिये  राज्य  सरकार  को  केख्रीय  सहायता  देने  को  आवश्यकता

 भो  बलराम  सिंह  यादव  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ध्यान  उत्तर  भ्रदेश  के

 17  जिलों  की  ओर  आक्ृष्ट  कर  रहा  हूँ  ऊद्दहाँ  पेयजल  का  संकट  है  और  वर्षा  की  कमी  से  फसलों
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 बलराम  सिंह

 को  भारी  नुकसान  हुआ  है  ।  ये  जिले  निम्नलिखित

 टिहरी
 उत्तर  पोड़ी  श्लौर  देहरादून  ।  उत्तर  प्रदेश  में  इस  साल  जाड़े  में  असाधारण  रूप  से

 बारिश  कम  हुई  ।  प्रदेश  के  उपरोक्त  नो  मेदानी  जिलों  में  पीने  के  पानी  की  भारी  कमी  है  जिससे

 जनता  की  परेशानी  गढ़  गई  है  और  आठ  प्रभावित  जिलों  में  50  प्रतिशत  से  ज्यादा  खाद्यान्न  फसल

 सूखे  की  चपेट  में  आ  गई  है  ।  इन  सूखाग्रस्त  जिलों  में  अभी  तक  कोई  राहत  कार्य  आरम्भ  नहीं
 किये  गये  ।

 इस  साल  राज्प  में  पिछले  साल  से  ज्यादा  भयानक  सुख्रा  पड़ा  पिछले  साल

 टिहरी
 झाँसी  और  गाजीपुर  में  सूखे  की  स्थिति  गंभीर  थी  ।  कुल  मिलाकर  36  जिलों  के  43

 हजार  786  गांव  और  3  करोड़  40  लाख  लोग  इससे  प्रभावित  थे  ।  इस  भीषण  सूखे  की  स्थिति
 का  मुकाबला  करने  के  लिए  युद्ध  स्तर  पर  कार्यरत  होने  की  नितांत  आवश्यकता  उपाध्यक्ष

 मैं  संबंधित  मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करू गा  कि  हालात  से  निपटने  के  लिये  कारगर  कदम  उठाए
 जायें  तथा  इस  दिशा  में  राज्य  सरकार  की  भी  सहायता  की  जाए  ।

 समस्तोपुर-बाराणसो  रेल  लाइन  पर  पड़ते  बासे  स्टेशनों  के  प्लेटफार्मों  को  ऊंचा

 करने  और  बहां  शंडों  की  व्यवस्था  करने  की  आवश्यकता

 डा०  चसाशेखर  शजिपाठी  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  लोक

 महत्व  के  प्रश्श  की  ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करते  हुये  मांग  करता  हूं  कि  देश  में  ऐसे  बहुत  से

 रेलवे  प्लेटफाम  हैं  जिन  पर  आज  भी  शेड  नहीं  बन  पाये  हैं  ।  समस्तीपुर  से  बाराबंकी  तक  छोटी  लाइन

 को  बड़ी  लाइन  में  तो  बदल  दिया  गया  है  किन्तु  इस  लाइन  पर  पड़ने  वाले  सभी  विशेष

 रूप  से  गौर  और  गोंडा

 के  प्लेटफामं  पहले  की  भांति  नीचे  हैं  जिसके  कारण  यात्रियों  को  चढ़ने-उतरने  में  भारी  परेशानी

 होती  है  ओर  दुघंटना  होते  की  भी  संभावना  बनी  रहती  विशेष  रूप  से  महिलाओं  और

 वृद्धों  को काफी  अधिक  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा  न  ही  इन  प्लेटफार्मों  पर  यात्रियों
 के  धूप  और  वर्षा  से  बचने  के  लिये  कोई  शेड  है  ।

 मेरा  रेल  मन्त्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  लोकहित  में  समस्तीपुर-बाराबंकी  साइन  पर

 पड़ने  वाले  सभी  ध्लेटफार्मों  को  ऊ  चा  किया  जावे  तथा  जिन  पर  शेड़  की  व्यवस्था  नहीं  शेड  की

 अविलम्ब  व्यवस्था  कराई  जावे  ।

 बिहार  में  हाजीपुर  ओर  सुगौलो  के  थोल  रेल  साइन  बनाने  को  आवश्यकता

 क्षीमतो  किशोरी  सिंह  :  उपाध्यक्ष  मैं  नियम  377  के  अधीन  यह

 बताना  चाहती  हूँ
 कि  आवागमन  की  असुविधा  के  कारण  मुजफ्फरपुर  और  मोतीहारी

 जिल्लों  के  लाक्षों  मजदूरों  तथा  ब्यवसायियों  एवं  सामान्‍य  मागरिकों  के विकास  की

 बनाए  अपरुद्ध  पिछले  30  वर्षों  से  इस  क्षेत्र  की  जनता  रेलवे  लाइन  की  मांग  कर  रही  है  ।
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 1912  में  लालगंज  को  हाजीपुर  से  रेलपथ  द्वारा  जोड़ने  का  प्रयास  हछिया  गग्मा

 विदेशी  व्यापारियों  ने  भी  तत्कालीन  अधिकारियों  से  लालगंज  में  एक  रेलवे  स्टेशन  की  मांग  की

 इसका  उल्लेख  बिहार  गणट  में  भी  है  ।

 ड्राजीपुर  से  सुगौली  वेशाली-लालगंज  होकर  नई  रेल  साइन  के  भ्रस्ताव  पर  सरकार

 की  ओर  से  छानबीन  की  गई  यह  रेल  लाइन  बेशाली  जिला  के  म्रुजफ़्फरपुर  जिला  के

 तीन  और  मोतीहारी  जिला  के  पॉँच  प्रख्रण्डों  से होकर  गुजरेगी  ।  इससे  एक  पांच  सौ  पैंतीस

 तेरह  लाख  चबालीस  हजार  छः  सौ  पचपन  ग्रामीण  लाभान्वित  होंगे  तथा  प्रतिदिन  इन  इलाकों  के

 लगभग  ग्यारह  हजार  यात्री  रेलपथ  से  यात्रा  करेंगे  ।

 इस  रेल  लाइन  के  बन  आते  से  मेपाल  और  अन्य  हसाकों  से  भी  व्यापारिक  संबंध  आसानी

 से  स्थापित  सकता  है  ।

 19  1971  को  संसद  सदस्य  स्वर्गीय  श्री  नवल  किशोर  सिंह  मे  यह
 सवाल  संसद

 में  उठाया  था  ।  एक  1972  को  18  संसद्‌  सदस्यों  के  साथ  तत्कालीन  रेल  राज्य  मन्त्री

 वैशाली  गये  थे  तथा  संभावनाओं  छा  अध्ययन  किया  ।

 प्रस्तावित  रेल  मार्ग  आर्थिक  एवं  अन्य  कारणों  से  राष्ट्रहित  की  दृष्टि  से

 महत्वपूर्ण  है  ।

 मुजफ्फरपुर  के  समाहर्ता  ने  सहायक  राज्य  यातायात  आयुक्त  को  1969  में  ही

 हाजोपुर-सुगौली  रेल  मार्ग  के  संबंध  में  अपनी  सिफारिश  करते  हुए  लिखा  था  कि  यह  रेलमार्ग

 पहाड़पुर  ओर  सुगौली

 होकर  गुजरेगी  जो  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  से  6,  23,  205  एकड़  जिसके  अन्तगंत  1,335

 गांव  होंगे  और  20,  42,  655  निवासी  लाभान्वित  होंगे  ।  यह  रेल  लाइन  ऐसी  भूमि  से  गुणरेगी

 जो  बहुत  उपजाऊ  है  और  लगभग  एक  करोड़  मन  अनाज  पंदा  होता  है|

 इस  रेलमार्ग  से  बड़े-बड़े  बाजारों  एवं  हाटों  से  संपक  आसानी  से  होगा  जिसके  कारण

 किसानों  को  बड़ी  सुविधा  होगी  ।  आर्थिक  विकास  सुलभ  एवं  सुगम  हो  जायेगा  ।

 हर  दृष्टि.से  यह  रेज्ञ  लाइव  बड़े  महत्व  की  होगी  |  इसलिए  रेलमस्त्री  जी  का  ध्यान  आकः

 घित  करते  हुए  आग्रह  करती  हूं  कि  इस  रेल  लाइन  को  बनाने  का  आदेश  दें  ।

 रेल  लाइम  को  मसलोपस्तनम  से  विजयबाड़ा  ले  जाने  पर  होने  बाले  खच  को

 केसत्ीय  सरकार  हारा  बहन  किए  जाने  को  आवश्यकता

 ]

 थी  बो०  सोभनाह्रीसबरा  राब  :  मसलीपत्तनम  से
 विजयवाड़ा

 तक

 रेलवे  लाइन  विजयवाड़ा  नगर  निगम  के  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्र
 सत्यनारायणपुरम  जे

 होकर  जाती

 है  और  रेल  फाटक  इसके  परिणामस्वरूप  इन  रेल
 दिन

 के  नजदीक  1४९

 रहता  है  और  दुघंटनाए  होती  अतः
 विजयवाड़ा  नगर

 निगम
 ने  प्रस्ताव

 च्पि
 है

 कि
 लाईन  को  शहर के  पूर्व  की  ओर  बागे  ले  जाया  रेल  भधि  रियों  ने  पहले  से  ही
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 वी०  सोमनाद्रोसवरा

 ल्पिक  लाइन  बना  दी  सभी  एक्सप्रेस  ओर  माल  गाड़ी  इस  लाइन  पर  चलती  हैं  जबकि  यात्री
 गाड़ियां  मौजूदा  लाइन  पर  चलती  रेल  आधिकारियों  ने  सुझाव  दिया  है  कि  रेल  लाइन  को

 हटाने  की  जो  लगभग  3.52  करोड़  रुपए  निगम  द्वारा  वहन  की  जानी  चाहिए  ओर

 10.25  हेक्टर  भूमि  रेलवे  को  दी  जानी  चाहिए  ।

 मैं  सरकार  के  ध्यान  में  यह  बात  लाना  चाहता  हूँ  कि  स्थापना  व्यय  को  पूरा  करने  के  बाद

 नगर  निगम  की  वित्तीय  स्थिति  ऐसी  नहीं  है  कि  यह  नागरिकों  को  बुनियादी  सुविधाएं  भी  मुहैया
 कर  सके  ।  अतः  रेल  लाइन  को  हटाने  के  लिए  यह  3.5  करोड़  रुपया  जमा  नहीं  करा  सकता  मैं

 सरकार  से  इस  मामले  पर  सहानुभूति  पूरक  विचार  करने  ओर  रेलवे  अधिकारियों  को  रेलवे  लाइन

 अपने  खर्च  पर  हटाने  के  लिए  आवश्यक  हिदायतें  देमे  का  अनुरोध  करता  हूँ  |  मुझे  विश्वास  है  कि

 निगम  सीमेंन्ट  फैक्ट्री  के  पास  रेलवे  लाइन  के  कहीं  निकट  10.25  हैक्टर  भूमि  अजित  करके  देगा  ।

 यदापि  यह  एक  कठिन  काम  होगा  फिर  भी  विजयवाड़ा  के  लाखों  नागरिकों  के  हित  में  यह  इस
 काम  को  पूरा  अतः  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इस  संबंध  में  तुरंत
 इयक  कार्यवाही  करे  ।

 12.49  भ०  प०

 अनुदानों  को  मांगें  1985-86

 अ्रम  सम्वालय--जारी

 ]

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सदन  श्रम  मंत्रालय  के  अधीन  अनुदानों  की  मांगों  पर  आगे  धर्चा

 ओऔर  मतदान  के  मामले  को  लेगा  ।  श्री  राममूति  ।

 थी  के०  रामसूति  :  उपाध्यक्ष  श्रम  मंत्नालय  की  अनुदानों  की  मांगों

 पर  चर्जा  में  भाग  लेने  का  मुझ्तेजो  अवसर  दिया  गया  है  उसके  लिए  मैं  आपका  धम्यवाद

 करता  हूं  ।

 पिछले  वर्ष  श्रम  विवसों  की  क्षति  को  कम  करके  स्थिति  को  कुशलता  के  साथ-साथ  रखने

 के  लिए  मैं  मानतीय  श्रम  मंत्री  को  बधाई  देता  हूँ  ।

 सबसे  पहले  इस  देश  के  श्रमजीवी  वर्ग  की  ओर  से  मैं  सरकार  को  बधाई  देता  हूँ  जिसका
 उत्तरदायित्व  युवा  और  गतिशील  प्रधान  मंत्री  ने  लिया  है  जिन्होंने  श्रमिकों  क  देय  प्रभार  के  बारे

 में  बजट  प्रस्तावों  में घोषणा  की  जिसकी  हमेशा  से  उपेक्षा  की  जा  रही  जब  कोई  उद्योग  या

 प्रतिष्ठान  बन्द  होता  था  तो  श्रमिकों  के  देय  राशि  को  चौथी  या  पांचवीं  प्राथमिकता  दी  जाती  थी  |

 अब  सरकार  ने  घोषणा  की  है  कि  जब  कम्पनी  या  प्रतिष्ठान  बन्द  होता  है  तो  उसकी  परिसम्पत्ति
 सबसे  पहले  मुगतान  श्रमिकों  को  दिया  जाएगा  ।  बजट  प्रस्तावों  में  भी  सरकार  ने  यह  घोषणा

 की  है  कि  संचित  50.000  २०  सेवानिवृत्त  लाभ  या  उपदान  में  आय-कर  से  छूट  श्रम

 जीवी  बग्ग  के  लिए  यह  भी  एक  स्वागतयोग्य  कदम  है  ।
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 च्िा  सस  कमजयजणयणययथपतवितन

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  श्रमिकों  की  महंगाई  भत्ते  की  भी  समस्या  पिछले  कुछ
 वर्षो  में  इसे  1.30  रपये  निर्धारित  किया  गया  तत्कालीन  वित्त  मंत्री  श्री  प्रणब  मुश्षर्जी  द्वारा

 एक  त्रिपक्षीय  समिति  का  गठन  क्रिया  भया  था  लेकिन  समिति  कोई  निर्णय  नहीं  ले  सकी  ।  इस
 मामले  पर  कोई  सवंश्वम्मति  नहीं  अतः  सरकार  ने  यह  मामला  लिया  शोर  1.65  रुपए  प्रति

 अंकु  के  हिसाब  से  इसकी  धोषणा  की  जबकि  राजनंतिक  रुपये  अभिप्रेरित  पश्चिम  बंगाल  में  इन

 ट्रेड  यूनियनों  ने  इसे  1.50  रुप  से  के  रूपये  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया

 बोतस  की  अधिकतम  सीमा  का  बढ़ाया  जाना  एंक  दूसरी  स्वागतयोग्य  बात  बोनस

 अधिनियम  1965  के  अनुसार  अधिकतम  सीमा  750  रुपए  इस  वर्ष  के  बजट  प्रस्तावों  में

 सरकार  ने  घोषणा  की  है  कि  अधिकतम  सीमा  को  750  से  बढ़ाकर  1600  शुपए  कर  दी  गयी  है  ।

 यहां  मैं  यह  बताना  चाहता  हें  कि  मोजूदा  बोनस  अधिनियम  1965  के  अन्तगेत  पहले  से  ही  दो

 अधिकतम  सीमायें  राज्य  सभा  में  सरकार  बोनस  अधिनियम  1965  में  संशोधन  के  लिए

 एक  विधेयक  भी  पेश  कर  रही  है  ।  1600  रुपये  की  केवल  अधिकतम  सीमा  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 यदि  कोई  श्रमिक  1601  रुपए  प्राप्त  कर  रहा  है  तो  वह  बोनस  अधिनियम  की  सीमा  से  बाहर  हो

 जाएगा  ।  यह  सही  नहीं  है  ।  मैं  इसके  लिए  अनुरोध  करता  हूं  और  इस  देश  के  श्रमिक  वर्ग  की

 यह  इच्छा  है  कि  मौजूदा  बोनस  अधिनियम  में  1600  और  2500  रुपए  की  कुछ  और  अधिकतम

 सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ।

 हाल  ही  में  मई  दिवस  की  बेठक  में  जो  धनबाद  में  हुई  थी  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  यह

 घोषणा  की  थी  कि  हमारे  देश  के  श्रप्तिक  वर्ग  के  लिए  श्रमवीर  पुरुस्कार  दिए  मैं  उन्हें
 अ्मिक  वर्ग  की  ओर  से  बधाई  देता  हूँ  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  कभी-कभी  मैं  खुद  महसूस  करता  हूं  कि  श्रम  को  कम

 प्राथमिकता  दी  जा  रही  आप  जानते  हैं  कि  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  1980  के  शुरू  में  हुआ  था

 और  हमारे  देश  के  इतिहास  में  इसमें  कुल  मामलों  पर  सर्वंसम्मति  से  निर्णय  लिए  गए  थे  जो

 ओऔद्योगिक  संबंधों  के  क्षेत्र  में  बहुत  महत्वपूर्ण  इसके  बाद  सनत  मेहता  समिति  बनाई  गई  ।

 तब  राज्य  सरकारों  के  विचार  लिए  गए  थे  और  कुछ  राज्य  उस  समिति  के  भी  सदस्य  थे  |  समिति

 ने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  जिसमें  कुछ  सर्वसम्मति  से  निर्णय  और  सिपारिशें  की  गई

 सरकार  इस  मामले  को  लेकर  चुपचाप  बठों  ह ैओर  इन  स्वेसम्मति  निष्कर्षों
 के

 आधार  पर

 गिक  विवाद  अधिनियम  के  संशोधन  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  है  ।  इससे  बहुत  दूःख  होता  है  ।  मैं

 अनुरोध  करता  हूँ  कि  सरकार  को  इसे  सर्वोच्च  प्राथमिकता  देनी  चाहिए  और  वर्तमान  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  प्रस्तावों  या  ओद्योगिक  संबंधों  पर  एक  व्यापक  विधेयक

 पेश  करने  के  लिए  आगे  आना  चाहिए  ।

 अन्य  मुद्दा  उपद।न  के  बारे  में  माना  कि  कोई  श्रमिक  प्रबन्धक  की  आशा  के  बिना

 छुट्री  पर  चला  जाता  है  या  गेरहाजिर  होता  है  तो  उपदान  अधिनियम  के  अनुसार  यदि  उसे  दण्ड

 दिया  जाता  है  और  उपदान  के  प्रयोजन  के  लिए  वह  अवधि  निरन्तर  सेवा  के  रूप  में  नहीं  ली  जाती

 तो  यह  बहुत  खतरनाक  बात  प्रह  बहुत  अवांछनीय  उपदान  अधिनियम  1972  में

 इस  असंगति  को  दूर  करना  चाहिए  ।  मम  मंत्री  जी  से  इस  पर  विचार  करने  के  लिए  बनुरोध

 करता
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 मेरे  ज॑से  लोगों  क ेलिए  ओ  दक्षिण  से  आते  हैं  दूसरी  मुश्किल  यह  हैं  कि  देश  के

 केवल  उत्तरी  भाग  में  केन्द्रीय  सरकार  के  बहुत  से  ओऔद्योगिकਂ  भ्यायाधिकरण  दर्खषिण  में  भी

 केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्राधिकार  में  आने  बाले  बहुत  से  श्रतिष्झान  हैं  जेसे  बेक  तथा

 रेसवे  ।  वहां  पर  कई  वियाद  अनिर्णीत  पड़े  अतः  मैं  अनुरोध  करता  हूँ  कि  देश  के  दक्षिण  धाग

 थें  कम  से  कम  10-15  औद्योगिक  न्‍्यायाधिकरण  स्थापित  किये  जाने  चाहिये  ।

 जहां  तक  राष्ट्रीय  केतन  तीति  के  लम्बे  समय  से  शम्बित  मामले  का  सम्बन्ध  मैं  नहीं

 जानता  कि  सरकार  को  कहां  तक  इस  मामले  की  जानकारी  है  परन्तु  यह  आवश्यक  यदि  आप

 इस  पर  विचार  करें  कि.एक  ही  काम्र  के  लिए  विभिन्‍न  बेतनमात  निर्धारित  किए  जा  रहे  यह
 नहीं  होना  सरकार  क्ये  यह  देक्षने  के  लिए  प्रयास  करना  चाहिए  कि  राष्ट्रीय  वेतन  नीति

 बनायी  जाये  ।

 खेतिहर  मजदूरों  की  लम्बे  अरसे  से  उपेक्षा  की  जा  रही  है  ।  माननीय  मंत्री  को  याद  होगा
 कि  जब  वह  1980  में  श्रम  मंत्री  थे  तो  उन्होंने  आश्वासन  दिया  था  कि  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  एक
 व्यापक  विधान  होगा  और  वह  भी  केरल  के  नमूते  पर  होगा  |  यह  बहुत  आवश्यक  श्रम

 लय  की  परामर्शदात्री  समिति  का  मैं  एक  बहुत  लम्बे  समय  से  अर्थात्‌  1977  से  सदस्य  हूं  ।  उसके

 बाद  मुझे  बताया  गया  कि  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  अधिनियम  के  पक्ष  में  नहीं  यह  बहुत  अनोखी

 बात  हम  मांग  कर  रहे  हैं  कि  खेतिहर  मजदूरों  के  लिए  एक  केन्द्रीय  अधिनियम  होना  चाहिए  ।

 यह  केरल  में  पहले  से  ही  पश्चिम  बंगाल  में  पहले  से  ही  एक  अधिनियम  पास  किया  गया

 अन्य  राज्यों  को  क्‍या  हुआ  है  ।  चुकि  वे  इस  पर  खमोश  बैठे  हैं  अतः  हम  चाहते  हैं  कि  एक
 केन्द्रीय  अधिनियम  होना  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  को  देखना  बढुत  आवश्यक  है  जिसकी  बहुत  उपेक्षा

 की  जाती  मैं  मांग  करता  हूं  कि  ब्लेतिहर  श्रमिकों  के  लिए  तुरंत  केन्द्रीम  विधात  आगे

 लाना  चाहिए  |  हमारे  देश  में  कुल  श्रमिक  वर्ग  का  90  प्रतिशत  खेतिहर  श्रमिक  है  ।  अतः  हम  जो

 कुछ  विध।न  स्वीकृत  करते  हैं  वह  हमारे  देश  में  श्रमिक  वर्ग  के  कंवल  5  प्रतिशत  पर  खामू  होता
 मैं  आशा  करता  हूं  कि  श्रम  मंत्री  जी  इस  विषय  पर  यम्भी  रता  से  अपना  ध्यान

 दूसरा  महत्ण्पूर्ण  विषय  कमंचारी  राज्य  बीमा  निगम  और  भविष्व  नि्ति  के  बारे  में  है  |

 पहले  ई  एस  जाई  बोड  की  देठकों  की  अध्यक्षता  श्रम  मंत्री  राज्य  या  उप्र  मंत्री  जी  करते

 अब  नौकरशाही  ते  इस  पर  अपना  प्रभुत्व  पूरी  तरह  से  जमा  लिया  अब  ई  एस  आई  बोर्ड  की

 बेठकों  या  स्थादी  समितियों  में  आप  केवल  अपर  सचिव  और  उपसचिव  को  ही  देख  सकते

 मैंसे  कई  बार  इस  मामले  को  उठाया  उन्हें  इस  पर  गभीरता  से  ध्यान  देना  चाहिए
 क्योंकि  यह  बात  इन  संगठनों  के  महत्व  को  कम  करती  हैँ  ।  संसद  के  निर्वाचित  सदस्य  इन  बैठकों

 में  संसद  का  अ्रतिनिधित्व  करते  सरकार  को  चाहिये  कि  पुरानी  स्थिति  बहू.ल  की  जाये  ।

 अन्य  मुद्दा  खिस  पर  मैं  ददाव  डालना  चाहता  हूँ  बह  यह  है  कि  1975  से  आगे  हमने
 जिपक्षीय  समितियों  का  मठन  किया  मैं  समझता  हूँ  कि  आपातकालीन  समय  में  हमने  बहुत  सी

 क्षौद्योगिय  स्रमितियां  ओर  त्रिपम्रीय  समितियां  बनाई  थी  जिसमें  श्रम  तथा  उद्यमी  को

 झामिल  किया  मथ  भा  ।  इस  समितियों  को  यह  देखने  का  काम  सौंपा  गया  था  कि  विशेष  क्षेत्रों  में

 जैसे  खानों  ओर  विभिन्न  क्षेत्रों
 में औद्योगिक  संबंध  किस  प्रकार  ठीक  बनाए  जा  सकते
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 लेकिन  अब  मैं  अनुभव  करता  हूँ  कि  इन  समितियों  को  फिर  से  प्रचलित  नहीं  किया  गया  इन

 प्मित्तियों  के  गठन  को  पीछे  छोड़  दिया  हमारा  विश्लाल  देश  है  जिसमें  विशाल  औद्योगिक
 स्थापनाएं  और  बहुल  समयंताएं  क्या  यह  अ।बश्यक  नहीं  है  कि  हम  उन  समितिग्रों  को  फिर  से
 प्रथलित  करें  और  यह  देखें  कि  भ्रच्छे  औद्योगिक  संबंध  स्थापित  किए  जाए  ?  मैं  सरकार  से  इन
 श्रौद्योगिक  समितियों  को  फिर  प्रभलन  में  लाने  के  लिए  अनुरोध  करता  हूँ  ।

 1.00  म्र०१०

 महोंदय  जब  कभी  हमारे  प्रधान  मस्त्री  जी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  महासभा  को  संबोधित  या

 वहां  शिष्ट  मण्डल  सें  जाते  हैं  तो  उसे  शिष्ट  मण्डल  में  संसद  सदस्यों  को  शामिल  किया  जाता  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  भी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  एक  शाखा  है  और  त्रिपक्षीय  समिति  भी  है

 जिसमें  श्रमिक  तथा  मियोजक  शामिल  किए  गए  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  लिए

 हस  ससस्‍कार  के  शिष्ट  मण्डल  में  किसी  भी  संसद  सदस्य  को  शामिल  नहीं  किया  गया  मैं  यह

 नहीं  कह  रहा  हूं  कि  मुझे  इसमें  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  मेरी  इच्छा  नहीं  मैंने

 अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  के  कुछ  महासभा  के  सश्रों  में  भाग  लिया  है  ओर  मुझे  पता  चला  है  कि

 अतिरिक्त  मिजी  सचियों  को  भी  पयंवेक्षक  या  सलाहकार  के  रूप  में  इस  सरकार  के  शिष्ट  मण्डल  में

 शामिल  किया  जाता  उन्हें  क्रम  या  आई०एल०ओ०  या  नियोजक-कर्मंचारी  के  संबंध  के  बारे  में

 कुछ  नहीं  करना  होता  अतः  मैं  सरकार  से  आग्रह  करता  हूँ  कि  उसे  संसद  को  विश्वास  में  लेना

 चाहिए  और  अभ्राई०एल०ओ०  में  जाने  के  लिए  सरकारी  शिष्ट  मण्डल  में  संदद  सदस्य  को  शामिल

 किया  जाना  चाहिए  ।

 मैंने  यह  महसूव  किया  है  कि  संगठ्सि  क्षेत्र  में  विशेषकर  सरकारी  क्षेक्र  और  अन्य  मुख्य

 उच्चोगों  में  इस  समय  अधिक  समस्या  नहीं  है  तथा  अब  वहां  अधिक  औद्योगिक  विवाद  नहीं  है  और

 श्रम  दिवसों  की  हानि  को  भी  बहुल  कम  कर  दिया  गया  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  इसे  जारी  रखा

 जना  चाहिए  अपर  आने  बाले  वधर्षोंमें  औद्योगिक  सामंजस्य  को  रखा  जाना  चाहिए  ।  मैं  उनकी

 सफलता  को  आशा  करता  हूं  |  इस  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हू  ।

 क्री  दामोदर  पाण्डेय  :  उपाध्यक्ष  मैं  इस  विभाग  की  मांग  का  समंथन

 करने  खड़ा  हुआ  हूँ  ।  मैं  जानता  हूँ  कि  यह  बहुत  कठिन  काम  है  जो  श्रम  मन्‍्त्री  जी  ने  अपने
 हाथ

 में

 लिया  है  ।  उनकी  गतिशीलता  पर  पूरे  देश  की  अर्थ-व्यवस्था  निर्भर  करती  श्रम  विभाग  को  हम

 किस  रूप  में  चलाते  यह  निश्चय  करेगा  कि  हमारी  अरं-उ्यवस्था  को  का  दिशा  भिलती  है  !

 आज  पूरे  देश  में  जो  स्यिसि  है  उसका  मूल्यांकन  अगर  नहीं  करे  तो  हम  समझते  हैं  कि  हमारी  चूक

 होगी  ।  हमारे  रोजभार  के  जो  साधन  हैं  उसमें  जो  उपलब्धियां  हुई  हैं  उस  पर  जरा  गौर  करें  तो

 देशा  जाएगा  कि  एम्फणायमेंट  एक्सचेंज  में  हर  साल  लाइव-र  जिस्टर  में
 उतरोत्तर  वृद्धि

 होती  जा

 रही  है  ।  लोगों  को  सोौकरी  नहीं  मिलती  लेकिन  यह  सिर्फ  उन  आंकड़ों  को  देखने  से
 मालूम

 नहीं  होगा  ।  उसका  दूसरा  रूप  क्‍या  है  इस  को  सोचना  पड़ेगा  ।  जिनको  आप
 एम्पल/यड  क

 हते  हैं

 उनकी  हालत  क्‍या  है  ?  आज  78368  लघु  उद्योग  बन्द  पड़े  49!  बड़े
 उद्यान

 बन्द  पड़े

 हुए  लाखों  ल.ख  लोग  जो  हमारे  लाइब-रजिस्टर  में  नहीं  हैं  ले/कन  बेकार  हैं  उनकी  जीविका
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 ही  -  ~  जे  प्थथयपप््यिपफपयि-ूए/ए५पथथाय

 दामोदर

 का  कोई  साधन  नहीं  इसके  अलावा  कक्‍्लोजर  अलग  इस  प्रकार  की  स्थिति  हमारी  अर्थ

 व्यवस्था  को  कहां  ले  जाती  है  कौन  इसको  दूर  करेगा  ओर  कैसे  हम  इसका  निदाम  हसके

 बारे  में  श्रम  विभाग  को  सोचना  पड़ेगा  !  जो  भी  उद्योग  बन्द  पड़े  हुए  उनमें  तीन  हजार  करोड़

 रुपए  से  भी  ज्यादा  पूजी  लगी  हुई  सिर्फ  बड़े  उद्योगों  में  दो हजार  करोड़  रुपए  की  पूजी  लगी

 हुई  यह  जो  उद्योगपति  की  क्लास  बैंकों  से  कर्जा  लेती  है  ओर  इस  पैसे  को  उद्योगों  में  न

 लगाकर  दूसरी  मदों  में  खं  करके  पंसे  बर्बाद  किए  जाते  उस  पर  हम  अंकुश  नहीं  लगाते  हैं
 ओर  देखते  रहते  कया  यह  हमारा  कतंथ्य  नहीं  है  कि  हम  इस  दिशा  में  कुछ  करे  ।  जो  उद्योग  बन्द

 पड़े  हुए  उनको  किस  प्रकार  से  चलाया  यदि  उद्योगपति  उनको  चालू  नहीं  कर  सकते

 तो  मैं  एक  सुझाव  इस  दिशा  में  देना  चाहता  हूँ  ।

 हम  सब  यह  जानते  हैं  कि  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  में  मजदूरों  का  बहुत  बड़ा  योगदान

 करीब  ग्यारह  हजार  करोड़  रुपया  मजदूरों  का  प्रोविडेंन्ट  फण्ड  का  जो  देश  की  अर्थ  व्यवस्था

 को  गतिशीलता  देता  यदि  हम  इसका  एक  साल  का  भी  सूद  लगायें  तो  हम  पूरे  उच्योग  को

 टेक-ओवर  कर  सकते  हैं  और  उद्योग  को  मजदूरों  के  सुपुर्द  करके  चला  सकते  यह  कोई  ठेकेदारी

 प्रथा  हो  गई  है  कि  एक  बार  कोई  उद्योग  घन्धा  खड़ा  किया  जेब  से  पं॑सा  नहीं  बंकों  का

 पैसा  सेठ  तो  मोटे  होते  गए  और  मजदूर  बेचारे  मारे  इस  व्यवस्था  को  देखेंगे  तो  हमारा
 काम  नहीं  चलेगा  ।  इसको  हमें  सुप्रारना  चाहिए  ।

 जब  हम  ओद्योगिक  सम्बन्ध  सुधारने  की  बात  करते  लोक  आउट  की  बात  करते  तो

 बात  पुराने  इन्डस्ट्रियल  डिसप्यूट  पर  आकर  रुक  जाती  हमारे  पुराने  बुजुर्ग  नेता  बंठे  हुए
 उस  समय  कुछ  एक  सिलसिला  चला  मैं  आपको  बताना  जाहता  हैँ  कि  पानी  में  यदि  गतिशीलता

 नहीं  होती  तो  वह  गनन्‍्दा  पानी  कहा  जाता  हमारे  श्रम  विभाग  में  भी  कुछ  यही  हालत  हो  गई

 वही  पुराने  इन्डस्ट्रियल  डिस्पयूट्स  एवट्स  जो  कि  हन्होंने  बनाए  हैं  ओर  वे  अभी  तक  चल

 रहे  उनमें  कुछ  सुधार  नहीं  हुआ  है  यदि  सुध।र  हुआ  है  |  तो  सिर्फ  नाम  मात्र  को  हुआ  वही

 पुराने  ट्रंड  यूनियन्स  जो  अंग्रेजों  ने  हमें  बांटने  क ेलिए  बनाकर  दिए  थे  ।  कया  हमारा  कुछ
 कत्तंग्य  नहीं  है  कि  हम  कुछ  इस  दिशा  में  करें  |  यह  श्रम  विभाग  का  काम  है  कि  वहू  इसके  बारे  में

 कुछ

 श्रम  मंत्रालय  में  जैसा  राममूर्ति  जी  मे  कहा  इस  विभाग  में  कुछ  दकियानूसी  विधार
 धारा  के  लोग  हावी  हो  गए  हैं  ।  जो  कुछ  करना  नहीं  चाहते  हम  कुछ  करना  चाहते  तो

 हमको  कुछ  करने  नहीं  देना  चाहते  हैं  ।  इस  बारे  में  मैं  आपको  एक  उदाहरण  देना  चाहता  हूँ  |  भारत

 सरकार  ने  जाँच  करने  के  लिए  एक  कमीशन  बंठा  दिया  ।  कमीशन  बैठा  कर  लाखों  रुपया  खर्च

 किया  गया  कि  वह  अपनी  रिपोर्ट  सब्मिट  करे  और  फिर  आगे  का  कार्यक्रम  बनाया  जाए  |  उस

 कमीशन  में  बड़  मानिन्द  लोग  श्री  गजेन्द्र  गडइ़कर  साहब  उसके  चेयरमन  थे  मौर  उसमें  बहुत
 ऊँचे  दर्जे  क ेलोग  थे  |  कोई  सरक।री  अधिकारी  नहीं  जिसकी  वजह  से  उस  कमीशन  की  रिपोर्ट

 जहाँ  की  तहाँ  रखी  हुई  उस  पर  कोई  कायंबाही  नहीं  हुई  ।  उन्होंने  जो  कुछ  भी  सुझाव
 उस  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं  हुई  ।  यदि  आज  हम  उनके  सुझाव  पर  चलते  तो  शायद  यह  रोना  न

 रोना  पड़ता  ।
 जैक्षा  श्री  राममूर्ति  जो  ने  कहा  साउथ  में  एक  ट्रिब्यूनल  खड़ा  किया  इन्डस्ट्रियल

 लेबर  मैं  कहना  चाहता  हू  कि  अगर  हमने  उसपर  अमल  किया  होता  तो  यह  दिन  देखने
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 को  नहीं  मिलता  ।  जनता  पार्टी  ने  अपने  शासन  काल  में  यह  क!म  सबसे  पहले  किया  कि  औद्यौगिक
 में  ट्रेंड  यूनियनों  को  तोड़ा  ओर  जो  कुछ  भी  इस  काम  में  मान्यता  उसको  समाप्त  कर

 दिया  ।  धैंबकों  चटाई  बिछा  दिया  ।  जो  हिजांयरेबिल  है  अनडिजायरेबिल  जिसके  पांच  सदस्य
 संबेकों  आलदइृण्डिया  का  लेबिल  लंगा  सबको  कह  दिया  कि  बराबर  के  हो  ।  पुरानी

 लींक  पर  चलने  वाली  अफरशाही  के  लोग  उस्ती  को  सार्वभौम  सत्ता  मानते  वही  पुरानी  परम्परा
 श्रम  विंभांग  में  जल  रही  आप  सब  जानते  हैं  कि  ट्रे  ड  यूनियन  में  कहाँ  लाकत  किसकी
 ताकत  क्यां  ताकत  कहाँ  मान्यता  देनी  किसको  इन्कार  करना  पिछले  साल  एक
 ट्रिपार्टाइट  कमेटी  बेठी  इण्डियन  लेवर  उसमें  इन  सारी  बातों  का  भी  जिक्र  हुआ

 मंजद्र  आम्दोलन  के  इतिहास  भारत  सरकार  के  इतिहास  पहला  मौका  था  जब  सब
 पक्षों

 के
 लोगीं

 ने एक  मत  से  सुझाव  ओऔद्यांगिक  सम्बन्धों  को  सुधारमे  का  ।  लेकिन  उस  सुझाव
 की  दिशा  में  कोई  काम  नहीं  हुआ  ।  मतीजा  क्‍या  जो  पुरानी  रिपोर्ट  आती  जो  उसमें

 पुरानी  घिसी-पिटी  बातें  उन्हीं  को  पेश  कर  दिया  सिर्फ  आंकड़े  बदल  लैंग्वेज  उसकी

 वही  हम  यह  मानते  हैं  कि  जो  गतिशीलता  हम  देना  चाहते  थे  वह  दे  नहीं  पाये  जिसकी

 वजह  से  हमारे  जोद्योगिक  सम्बन्ध  जिस  हृद॒  तक  सुधरने  चाहिये  जितना  अच्छा  काम  होना

 चाहिये  उँ  दिशा  में  हम  प्रगति  नहीं  कर  पा  रहे  मैं  चाहता  हू  कि  श्रम  मंत्री  जी  जरा

 कड़ा  दिल  करके  उनको  जो  कुछ  कहना  हो  वह  देश  के  सामने  रखें  कि  वह  क्या  करना  चाहते

 सिर्फ  घिसी  पिटी  बातों  पर  चल  कर  श्रम  विभाग  ठीक  से  नहीं  चल  सकता  उसको  गतिशीलता

 देनी  पड़ेगी  और  जो  रोड़े  उसके  रास्ते  में  आते  चाहे  जिस  क्षेत्र  से  यदि  देश  को  मजबूत
 करना  तो  उन  शोड़ों  को  तोड़ने  के  लिये  आपके  विभाग  को  सक्षम  होना  पड़ेगा  ।  यदि  सक्षम

 नहीं  है  तो  उस  लायक  बनायें  कि  वह  सक्षम  बन  सके  ।  ऐसा  न  करने  से  देश  की  अर्थ-व्यवस्था

 कमजोर  होगी  ।

 अब  मैं  दो-चार  बातें  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  वोनस  एबट  में  आप  अमेण्डमेन्ट  लाये

 जो  इस  सर्मेय  राज्य  सभा  के  विचाराधीन  फाइनेन्स  मिनिस्टर  साहब  ने  कहा  था  कि  हम  वोनस

 के  लिये  सीमा  750  से  1600  रुपये  कर  रहे  हैं  ।  लेकिन  इसपें  उन्होंने  एकं  भूल  कर  दी  |  पिछली

 भार  जो  750  रुपये  पर  बोनस  मिलता  था  तो  वह  1600  रुपये  तक  तनख्वाह  पाने  बालों  को

 मिलता  था  ।  अब  1600  रुपये  कर  दिया  है  तो  1600  रुपये  पाने  वालों  तक  इसमें

 विसंगति  खड़ी  हो  सकती  इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  जो  1600  की  सीलिंग  बोनस  देने  के

 लिये  है  उसके  लिये  हम  अमी  ऐतराज  नहीं  करते  उसको  आप  जरूर  कीजिये  लेकिन  जो

 दार  हैं  उनकी  सोलिंग  को  समःप्त  कर  दीजिये  ।  अन्यथा  जो  विसंगति  खड़ी  होगी  उसको  सम्मालने

 में  दिक्कत  होगी  |  बाद  में  झगड़ा  होने  पर  सुधारने  से  क्‍या  फायदा  जो  करना  हो  अभी  कर

 दोजिये  इस  तरह  की  व्यवस्था  करने  से  बोनस  एक्ट  में  सुधार  होगा  ।

 हमारी  अर  का  सबसे  बड़ा  साधन  गरीब  वर्ग  के  बैंक  डिपाजिट  और  मजदूरों  के

 प्राधिडेन्ट  फंण्ड  से  आता  है  जिसमें  11  हुजार  करोड़  रुप  पड़ा  हुआ  है  |
 इसके  लिये

 हर
 तरह

 को  स्कीम  बनाते  कभी  सोचते  हैं  कि  इसक्रों  फेमिली  वेलफेअर  स्कीम  कोई  स्टेट  इंशोरेंस

 स्कीम  बनायें  ।  मजदूर  जमायतें  भी  दिंशा  नहीं  दे  पा  रही  हैं  कि  किस  तरह  से
 काम  करना  चाहिये  ।

 हमने  जब  बड़  बड़  उद्योगों  से  एग्रीमेस्ट  खास  तौर  से
 स्टील

 क्षेत्रों  में  हमने

 बहुघा  कहा  है  कि  प्राविडेन्ट  फन्ड  और  ग्रेचुइटी  जो  अलग  भलग  हिस्से  ये  मजदूरों  को  खुशहाली
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 दामोदर

 नहीं  दे  सकते  उनको  आश्वस्त  नहीं  कर  सकते  उनको  गरदिश  के  दिनों  राहुत  नहीं  दे  सकते

 इसलिये  हमने  कहा  कि  एक  इन्टोग्र टेड  सोसल  सिक्‍योरिटी  स्कीम  बनायें  और  उसमें

 मजदूरों  ने  भी  कन्द्रीब्यूट  करने  का  तय  किया  ।  मजदूरों  ने  कहा  कि  हम  दो  परशसेन्ट  कम्ट्रीअ्यूट
 करेंगे  ।  लेकिन  वह  स्कीम  अभी  तक  नहीं  बना  पाये  क्‍या  लेबर  डिपार्टमेन्ट  इसमें  हमारी
 मदद  नहीं  कर  सकता  है  कि  एक  इंटीग्रं टेड  सोशल  सिक्‍योरिटी  स्कीम  सबको  मिला  कर  बनाये

 क्र  उसमें  मजदूरों  का  भी  योगदान  हो  ?  क्‍या  हम  मजदूरों  को  आश्वस्त  नहीं  कर  सकते  हैं  कि

 मजदूरों  की  जिन्दगी  में  ऐशा  दिन  जो  गरदिश  का  दिन  कहा  जाता  वह  कभी  उनके  परिवार

 पर  न  आये  |  आए  दिन  एक्सोडेंट  होते  उतको  चोट  लगती  है  और  इससे  उनको  परेशानी

 होती  तो  यह  जो  प्राबीडेन्ट  फण्ड  होता  है  ग्रेच्युटी  होती  यह  गरदिश  के  दिनों  के  लिए  होती

 है  ।  आप  क्यों  नहीं  उनको  आश्वस्त  करते  हैं  कि  उनके  लिए  इस्टेग्रंड  सोशल  सैक्यूरिटी  स्कीम

 बनाएंगे  ओर  सभी  के  लिए  यह  बन।एंगे  ।  जो  उद्योग  घंधों  में  काम  करते  क्षदानों  में  जोखिम  का

 काम  करते  जिनकी  जिन्दगी  का  कोई  भरोसा  नहीं  वे  खदानों  से  जिन्दा  निकलेंगे  या

 इसका  भरोसा  नहीं  है  ओर  जो  कठिन  काम  करते  गन्दा  और  मेहनत  का  काम  करते  कया
 आप  उनको  आश्वस्त  नहीं  कर  सकते  कि  हम  उनके  परिवारों  को  भूखा  नहीं  मरने  देंगे  और  उनको
 संकट  में  नहीं  पड़ने  देंगे  ।  इस  व्यवस्था  पर  विथार  करना  चाहिए  और  श्रम  मंत्री  जो  इसके  बारे
 में  अपने  विचार  व्यक्त  करें  ।

 प्राबीडेस्ट  फंड  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  48  करोड़  रुपया  मालिकों  के  यहाँ  बकाया

 पड़ा  हुआ  है  दिसम्बर  1984  तक  ।  ये  फीगस  इनके  दिये  हुए  हैं  और  कुछ  उद्योग  धंधों  को

 इन्होंने  एगजम्पशन  दिया  जो  48  करोड़  रुपया  बकाया  पड़ा  हुआ  वह  मालिकों  ने  ट्र॒स्टी
 को  ट्रान्सफर  नहीं  किया  ।  मतलब  यह  है  कि  अपनी  पूजी  समझ  कर  मालिक  इसको  लिये  बंठे  हुए
 हैं  ।  इस  तरह  से  जो  हमारा  कमाया  हुआ  पंसा  जो  मजदूरों  का कमाया  हुआ  पैसा  उसका

 मिसएप्रोप्रियेशन  हो  रहा  है  मोर  मैं  इसको  ब्रीव  भाफ  ट्रस्ट  मानता  अपने  इन्डियन  पीनेल
 कोड  बनाया  अगर  कोई  ब्रीच  आफ  ट्रस्ट  करता  है  और  100  रुपये  की  भी  चोरी  करता

 उसको  6  महीने  की  कंद  की  सजा  हो  सकती  है  ।  ये  पृ  जीपति  तो  करोड़ों  रुपये  की  छोरी  कर
 रहे  हैं  ओर  उसके  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  जाता  ये  लोग  स्वीडन  और  इंगलेंड  में  जाकर
 मोज  मारते  हैं  ओर  यह  जो  पैसा  इसको  अपने  काम  लाते  मैं  चाहता  हू  कि  इसके  बारे
 में  एक  नीति  निर्धारण  हो  ।  जो  मजदूरों  का  कमाया  धन  उसको  उद्योगपति  स्वीन्डिल  कर  जाते

 खा  जाते  हैं  और  जिनको  एगजम्पशन  मिला  वे  अपने  बोडं  में  इस  पंसे  को  नही  रखते  इस

 तरह  से  यह  एक  ब्रीच  आफ  ट्रस्ट  के  लिए  आपको  कोई  कार्यवाही  करनी  आपको  हढ़
 निश्चय  से  कायंवाही  करनी  इसके  वारे  में  एक  निश्चय  होना  एक  संकल्प

 होना  ओर  इसके  बारे  में  विचार  होना  चाहिए  और  निर्णय  होना  चाहिए  ।

 अब  मैं  सेफ्टी  के  बारे  में  कुछ  बातें  आपके  सामने  रखना  चाहता  हुਂ  ।  सेफ्टी  के  बारे  में
 क्तिना  बड़ा  मखौल  हो  रहा  इसको  हमारा  देश  हो  नहीं  बल्कि  सारी  दुनिया  जान  गई  है  ।  जो

 भोपाल  कांड  उसमें  कया  सेफ्टी  स्टेन्डर्ड  क्‍या  इस्पेक्शन  का  स्टैन्डड्ड  वह  सब  जाहिर
 हो  गया  है  ।  आअ  जो  खतरनाक  उद्योगों  में  मजदूर  काम  करते  जोश्वचिम  भरे  कामों  में  जो  लोग
 लगे  हुए  उनकी  सुरक्षा  का  आश्वासन  आप  नहीं  दे  सके  हम  सुरक्षा  का  अ।श्वासन  कैसे  देंगे
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 जबकि  एक  इ स्पेक्टर  जो  उनकी  सेक्यूरिटी  देखने  के  लिए  का  क्‍या  स्टैन्डड  है  ।  वह  ईन्सपेक्टर
 जब  किसी  उद्योग  में  या  पब्लिक  सेक्टर  में  इस्‍्पेक्शन  करने  के  लिए  जाता  तो
 उसकी  बात  सुमी  नहीं  जाती  उसकी  कोई  इज्जत  नहीं  होती  है  क्‍योंकि  जिनके  काम  को  वह
 हस्पेक्टर  करता  उसकी  तनख्वाह  उससे  ज्यादा  होतो  है  और  वह  लोअर  केटेगिरी  का  होता  है  ।
 उसकी  बात  को  कोई  सुनता  नहीं  है  और  वहाँ  पर  लोग  अपनी  मनमानी  करते  पब्लिक  सेक्टर
 में  सिफ  टेम्परेरी  एफीशियेन्सी  की  बात  रह  गई  वहाँ  पर  उनका  प्रोमोशन  हो  जाता  है  और  वे
 ऊपर  चले  जाते  हैं  और  नीचे  जो  काम  करने  वाले  होते  हैं  उनको  काम  की  चिन्ता  नहीं  जो
 टेम्परेरी  काम  करने  वाले  लोग  वे  उद्योग  को  बरबाद  कर  रहे  श्रम  मंत्रालय  को  इन  सब
 बातों  को  देखना  पड़ेंगा  और  जो  सेफ्टी  स्टेन्डडंस  ले  डाउन  किये  उनसे  काम  नहीं  चलेगा  ।  उसमें
 बिना  व्यवधान  के  पूरा  पालन  किया  जाना  चाहिए  |  इसका  न  खदानों  में  पालन  होता  है  भौर  न
 कारखानों  में  पालन  होता  है  ।  खदानें  तो  80  प्रतिशत  सरकार  के  कड्जे  में  वहाँ  भाप  सेफ्टी
 स्टेण्डड  क्‍यों  नहीं  लागू  कर  सकते  वहां  आपको  इसको  लागू  करने  के  लिए  कौन  मना  करता
 है  ?  लेकिन  इसमें  भी  विसंगतियां  जो  सेफ्टी  स्टंण्डड्ड  हम  चाहते  हैं  वह  होता  नहीं  है ओर  इसके
 बिना  वहुमूल्य  जीवन  चले  जाते  हैं  ।  लोग  मर  जाते  इन्जर्ड  हो  जाते  इसके  बारे  में  आपको

 विचार  करना  यह  मेरा  सुझाव  है  ।

 दूसरा  सुझाव  मेरा  ट्रेनिंग  के  बारे  में  आप  जानते  हैं  कि करीब  ढाई  करोड़  लोग
 लाईव  रजिस्टर  में  नौकरी  के  लिए  दर्ज  हैं  जिनमें  से  आधे  लोग  एजुकेटिड  इनमें  एक  चीज  का

 जिक्र  जो  अब  तक  नहीं  हुआ  है  वह  यह  है  कि  आपके  ट्रंड  लोग  बेकार  बठे  हैं  जिनको  कि  आप  कहते
 हैं  कि  हमने  ट्रंड  कर  दिया  जरा  आप  अपने  आई०  टी०  आई०  का  मुआयना  कराइये  ।  आप
 देखेंगे  कि  वहां  किस  प्रकार  की  अब्यवस्था  आप  इसके  बारे  में  कहेंगे  कि  यह  तो  स्टेट  सब्जेक्ट

 सेन्ट्रल  सब्जेक्ट  नहीं  लेकिन  ये  आई०  टी०  आई०  आपके  योगदान  से  चलते  हैं  ।  इन  आई०
 टी०  शाई०  को  आपने  एक  बार  करोडों-करोड़ों  रुपयों  की  मशीन  खरीद  कर  दे  वहां  उनके

 रखाव  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  नतीजा  यह  होता  है  कि  वे  खराब  हालत  में  पड़ी  रहती  ऐसी

 मशीनों  से  लड़कों  को  आप  क्या  ट्रं  निग  नतीजा  यह  होता  है  कि  उनको  ट्रंनिंग  तो  मिलती

 सर्टिफिकेट  मिल  जाता  सर्टिफिकेट  मिलने  के  बाद  उसको  यह  समझ  में  नहीं  आता  है
 कि  वह  आगे  क्‍या  करें  क्‍योंकि  उसमें  सेल्फ  कांफिडेंस  नहीं  आ  पाता  उसको  कोई  जानकारी

 नहीं  होती  ऐसे  लोग  नौकरी  के  लिए  जाते  हैं  तो  उन्हें  नौकरी  नहीं  मिलती  है  क्योंकि  उन्हें
 कोई  जानकारी  ही  नहीं  होती  है  ।

 आपको  आई०  टी०  आई०  की  ट्रैनिंग  की  व्यवस्था  में  सुधार  करना  चाहिए  |  आपको  ऐसी

 |  ट्रेनिंग  देनी  चाहिये  कि  ट्रेनिंग  लेने  वाले  में  सेल्फ  कांकिडेंस  आ  सके  और  वह  अपना  कोई  काम
 |  कर  सके  ।  आप  आई०  टी०  आई०  को  प्रोडक्शन  सेन्टर  डिक्लेअर  कीजिये  और  वहां  रख्वी  हुई

 मशीनों  के  उनके  रख-रखाव  के  लिये  भी  व्यवस्था  कीजिए  जिससे  कि  उनसे  प्रोडक्शन  हो

 |  वहाँ  प्रोडक्शन  होगा  तो  उससे  आमदनी  भी  होगी  और  फिर  मशीनों  को  भी  ठीक  हालत
 ॥  में  रखा  जा  सकेगा  |  आप  इस  व्यवस्था  फो  वहाँ  कर  सकते  हैं  ।

 आपने  एडवांस्ड  ट्रेनिंग  सेन्टर  बड़ें-बड़े  कास्मोपोलिटन  सिटीज  में  खोले  ये

 बम्बई  और  दिल्‍ली  जंसी  जगहों  में
 ही

 नजर  आते  क्‍या  अनएम्प्लाएमेंट  केवल  बड़े

 बड़े  शहरों  में  ही  वहाँ  तो  कुछ  रोजगार  के  साक्षन  पहले  से  ही  हैं  लेकिन  छोटे-छोटे  शहरों  में
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 ऊानतपतय  पाने  ऑन ज्कऊजज

 दामोदर

 तो  बहुत  बड़ी  संध्या  में  लोग  बेकार  बंठे  उनकी  वहां  कोई  ट्रनिग  की  व्यवस्था  दिखाई  नहों
 देती  ।  वहां  वही  पुराना  ट्रेनिंग  का  सिलसिला  जो  बहुत  पहले  शुरू  हुआ  था  वही  चलता  चला  आ

 रहा  क्‍या  उसके  बारे  में  आप  वहां  कोई  सुधार  नहीं  कर  सकते  आप  वहां  ट्रं  निग  को

 व्यवस्था  में  सुधार  कीजिये  ।  आपके  यहां  तो  यह  भी  प्रोविजन  है  कि  इस  काम  के  लिये  आपको

 इन्टरनेशनल  हेल्थ  भी  मिल  सकती  है  और  इसमें  आप  काफी  सुधार  कर  सकते  आपको  हसमें

 सुधार  करना  चाहिये  ।

 एक  सवाल  वेज  बोर्ड  बिठाने  का  आया  यह  वेज  बोर्ड  का  सिलसिला  छठे  दशक  से  चल

 रहा  आप  पत्रकारों  के  लिए  वेज  बोर्ड  बिठाना  चाहते  पता  नहीं  आप  आगे  जाना  चाहते

 हैं  या  पीछे  जाना  चाहते  यह  जो  सिलसिला  सिवसटीज  में  शुरू  हुआ  था  जिसको  कि  मालिकों

 ने  कभी  नहीं  माना  ।  वे  कहते  हैं  वे इसको  मानने  के  लिये  बाध्य  नहीं  अब  हम  फिर  बेज  बोर्ड

 बिठायेंगे  ।  उसको  भी  वे  स्वीकृति  नहीं  देंगे  ।  तो  फिर  वेज  बोर्ड  बिठाने  का  क्या  फायदा  हम
 समझते  हैं  कि  इस  पर  पुनविचार  करना  चाहिए  ।  मेरे  विचार से  द्विपक्षीय  वार्ता  का  जो  सिलसिला

 शुरू  हुआ  है  उसको  आगे  बढ़ाना  चाहिये  ।  इसमें  कुछ  विसंगतियां  उनको  दूर  कर  हम  इसे

 एक  नई  दिशा  दे  सकते  हैं  ।  अगर  हम  द्विपक्षीय  वार्ता  से  समस्याओं  को  सुलझायेंगे  तो  फिर  बाद  में

 हमें  पछताना  नहीं  पड़  गा  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  इन  सब  बातों  पर  श्रम  मन्त्री  जी  विचार  करें  ।  उनके  सामने  काम

 बहुत  सभी  काम  उनको  करने  हैं  और  वे  इन  सभी  कामों  को  करने  में  सक्षम  है  |  क्‍योंकि  वे

 काफी  दिनों  से  ट्रंड  यूनियनों  को  देखते  आ  रहे  वे  यह  भी  जानते  हैं  कि  ट्रंड  यूनियनों
 को  कमजोर  करने  वाले  भी  कुछ  लोग  देश  में  हैं  जो  विरोधी  दल  की  राजनीति  के  नाम  पर

 ट्रेंड  यूनियनों  को  खड़े  किये  हुये  राजनीतिक  लाभ  कमाने  के  लिए  ट्रेंड  यूनियन  खड़  किये

 हुए  इनसे  श्रम  मन्त्रालय  को  बचना  पड़ंगा  और  इनके  बारे  में  सोचना  पड़  इससे  हमारी
 अर्थव्यवस्था  में  ब्यवधान  पड़  इसलिये  इस  तरफ  से  हमें  गफलत  में  नहीं  रहना  चाहिये  ।  इन

 लोगों  का  जेनविन  इट्रंस्ट  ट्रेंड  यूनियन  में  नहीं  इनका  इ ट्रस्ट  उच्योग-धन्धों  को  ठप्प  करने  में

 है  ।  इसलिये  इनसे  बचकर  के  ट्रंड  यूनियन  का  ग्रोथ  इसके  बारे  में  काम  करना  पड़  चंक  आफ

 की  व्यवस्था  करनी  पड़ेगी  और  वकर्स  पटिसिपेशन  इन  मैनेजमेंट  के  बारे  में  ठोस  व्यवस्था  करनी

 होगी  ।  जो  रेसपासिबल  लोग  जो  विश्वास  रखते  हों  इस  व्यवस्था  उनके  माध्यम  से  ही

 काम  हो  |  यह  न  हो  कि  अन्दर  आकर  व्यवस्था  को  तोड़ने  का  कोशिश  इस  बारे  में  विशेष

 ध्यान  देने  की  आवश्यकता  है  ।

 ]

 शो  अमल  दक्ग  :  श्रम  विभाग  के  अनुदान  जिस  पर  चर्चा  हो  रही

 वह  स्पष्टरूप  से  18.9  करोड़  रुपये  की  राशि  के  लिये  यह  कोई  बहुत  कम  राशि  नहीं  है

 लेकिन  यदि  हम  इस  पर  सावधानी  पूर्वक  विचार  करें  तो  हमें  पता  चलेगा  कि  भारत  सरकार

 श्रमिक  के  लाभ  के  लिये  बहुत  सी  राशि  देनी  पड़ती  लेकिन  इसे  श्रम  विभाग  के  माध्यम

 से  दिया  ज,ता  है  इसलिए  यह  राशि  विभाग  के  अनुदान  के  अन्तगंत  आती  है  ।  उस  राशि  में

 जारी  की  पारिवारिक  अंशदान  और  श्रमिक  के  लिये  बीमा  के  साथ-संबंधित  जमा  की  इल
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 होती है । अत: यदि इस राशि को इस  अनुदान

 राशि  करोड़  रुपये  होती  है  ।  यदि  इस  राशि  को  इस  अनुदान  में  से  निकाल  लिया
 जाये  तो  विभाग  का  कुल  बजट  केवल  62.5  करोड़  रुपये  होता  है  ।

 मेरा  पहला  अनुरोध  यह  है  कि  74  करोड़  की  आबादी  वाले  भारत  जंसे  देश  के  श्रम
 विभाग  के  लिये  जहाँ  इस  आऑँकड़  की  कम  से  कम  भााधी  संख्या  श्रमिकों  की  यह  राशि  बहुत
 कम  है  |  क्योंकि  श्रम  विभाग  का  कार्य  संगठित  क्षेत्र  के  उद्योगों  में  जहां  हजारों  श्रमिक  काम  करते

 बड़  विवादों  में  हस्तक्षेप  करना  है  और  वे  उसे  करते  हैं  तथा  कभी-कमी  इस  कार्य  में  असफल
 भी  होते  मैं  आशा  करता  हूँ  कि लोग  और  सरकार  भी  इसके  कार्य  को  उसके  वध  कार्य  के  रूप
 में  मान्यता  प्रदान  करेंगे  ।  लेकिन  इस  विभाग  के  इन  कार्यों  को  बन्द  नहीं  करना  है  और  बन्द  करना

 भी  नहीं  चाहिये  तथा  इसके  कार्यों  को  कृषि  उद्योगों  के  अनोपचारिक  क्षेत्र  में  बढ़ाया  जाना

 चाहिये  ।  ग्रामीग  उद्योगों  के  साथ-साथ  वे  शहरी  उद्योग  जो  संगठित  नहीं  हैं  वहां  अभी  श्रम  विभाग

 द्वारा  इन  को  व्यावहारिक  रूप  से  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।  वे  इन्हें  अपने  मुख्य  या

 प्राथमिक  कार्यों  के  रूप  में  नहीं  मानते  मैं  थोड़ी  देर  बाद  उस  पर  भारत  सरकार  तथा

 विशेषकर  श्रम  विभाग  की  ओर  से  इसका  एक  कारण  जो  मुझे  पता  चला  है  या  इस  तरह  के  गैर

 जिम्मेदार  रबंयों  के  लिये  जो  जिम्मेदार  मैं  समझता  हूँ  कि  वह  यह  है  कि  मन्त्रियों  का  अनेक  ब।र

 बदला  जाना  ओो  1980  से  हुआ  है  जब  श्रीमती  गांधी  की  सरकार  विजय  हुई  थी  ।  उसके

 बाद  1980  और  दिसम्बर  1984  के  बीच  एक  के  बाद  5  श्रम  मन्त्री  आये  ।  श्री  अंजेया  भी  इनमें

 से  एक  लेकिन  इस  कार्यालय  के  अन्तिम  पदधारी  को  छोड़कर  बाकी  सभी  240  दिनों  के

 लिये  भी  नहीं  रहे  जो  कि  इतने  दिनों  की  मजदूरी  दैनिक  मज़दूर  को  पूरी  करनो  पड़ती  है  ताकि

 उसकी  सेवाएਂ  स्थायी  किये  जाने  के  लिये  दावा  कर  सके  ।  इस  तरह  के  श्रम  विभाग  के  देनिक

 श्रम  मन्त्री  किसी  भी  स्थिति  में  गंभीरता  से  कार्य  नहीं  कर  सकते  हैं  और  नीति  में  कोई  निरंतरता

 नहीं  ला  सकते  हैं  ।

 वास्तव  में  मैं  निवेदन  करता  हूँ  कि  बहुत  महत्वपूर्ण  मामलों  में  यह  विभाग  किसी  भी

 नीति  को  नहीं  बना  सका  सरकार  द्वारा  या  सरकार  के  सरकारो  क्षेत्र  द्वारा  श्रमिकों  के  बड़

 क्षेत्र  को  प्रभावित  करने  इस  नीतियों  के  बारे  में  इस  विभाग  से  सलाह  नहीं  ली  जातो  है  ।

 उद।हरण  के  लिये  सरकारी  क्षेत्र  को  कम्प्यूटरीकरण  मशीनीकरण  के  लिए  उन्हें  कहां  तक

 काम  करना  के  बारे  में  श्रम  मन्ब/।लय  से  सलाह  लेनी  लेकिन  फिलहाल  यह  वार्षिक

 प्रतिवेदन  इस  प्रकार  को  सलाह  के  बारे  में  नहीं  बताता  इसलिए  मैं  मानता  हूँ  कि
 सरकार  के

 बढ़  नियोजित  विभाग  और  सरकारी  क्षेत्र  मौजूदा  स्थितियों  और  भविष्य  में  श्रम  पर  प्रभाव

 डालने  की  नीतियों  को  बनाने  में  श्रम  मन्त्र'लय  के  साथ  सलाह  नहीं  करते  अतः  सरकार  के

 लिए  यह  श्रम  विभाग  बहुत  बड़ा  मजाक  है  ।  उसके  पास  केबल  एक  विभाग  है  और  वे  उसकी  सलाह

 नहीं  लेते  हैं  ।

 आज  उद्योग  के  संगठित  क्षेत्र  में  सरकारी  क्षेत्र  प्रधान  हो  गया  है  |  यह  वास्तव  में  इसलिये

 है  क्योंकि  पिछले  30  वर्षों  से  सरकार  ऐसी  नीतियों  का  पालन  कर  रहो  है  जिसमें  सरकारी  क्षेत्रों

 पर  जोर  दिया  जाता  इसके  परिणामस्वरूप  लगभग  70  प्रतिशत  लोग  सरकारी  क्षंत्र  के

 संगठित  क्षेत्र  में  कार्य  करने  के  अलावा  सरकार  द्वारा  चल।एं  गये  उद्योगों  में  काम  करते  हैं  ।  इसके

 लिये  श्रम  विभाग को  यह  निर्धारण  करने  के  लिए  मुख्य  भूमिका  तिभानी  चाहिये  कि  विभिन्‍न

 मामलों  में  केन्द्र  य  सरक!र  की  कया  नीति  होनी  चाहिये  जेसे  कि  क्‍या  ऐसे  उपाय  होने  चाहिए
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 जिनसे  श्रम  में  बचत  उन्हें  शुरू  किया  जाए  या  नहीं  ।  यदि  उन्हें शुरू किया  जाता  है  तो  जहाँ
 तक  श्रम  का  संबंध  है  क्‍या  बचाव  होने  चाहिए  ताकि  श्रमिकों  की  संब्या  कम  न  आस्तव  में

 1.33  म०  प०

 बसब  राजेश्थरो  पोठांसोन  हुई  )

 वर्षों  से  उच्चोग  के  संगठित  क्षंत्र  में  मजदूरी  सस्ती  हो  रही  श्रम  विभाग  की  यह  देखना  चाहिए
 था  कि  इसके  रोकनें  के  लिएं  ऐसी  कोई  स्थाई  नीति  बनाई  जाए  कि  श्रमिकों  की  संदया  कम  ने
 ही  और  मजदूरी  सस्ती  न  हो  ।

 हम  सभी  यह  बात  करते  हैं  कि  भारत  सस्ती  मजदूरी  का  देश  है  ओर  इसलिए  श्रम  प्रधान
 उद्योग  होने  लेकिन  जब  यह  व्यावहारिक  नीति  में  आती  है  तो  सरकारी  क्षेत्र  अपने  आप

 भारी  मात्रा  में  मशीनीकरण  आदि  के  बारे  में  निर्णय  लेते  हैं  और  इस  बारे  में  श्रम

 विभाग  चुपचाप  दर्शक  की  तरह  होता  है  ।  यह  बंक़ों  में  हो  रहा  बेंक  कम्प्यूटरीकरण  के  लिए
 विशाल  क्षेत्र  में  जा  रहे  ६सका  यह  मतलब  होगा  कि  श्रम  को  घट।या  ज।एगा  किन्तु  इसका  यह
 मतलब  नहीं  होना  चाहिए  कि  क्णोंकि  बहुत  से  ऐसे  काय॑  हैं  जिन्हें  मानव  द्वारा  किया  जाना  है  और

 जो  कम्प्यूटर  नहीं  कर  सकते  हैं  इसके  लिए  सिर्फ  एक  उदाहरण  देना  है  एक  बेंक  की  शाखा  में  जहां
 25  व्यक्ति  काम  कर  रहे  मैंने  यह  पूछताछ  को  थी  कि  महीनों  से  ऋण  के  लिए  कई  आवेदन  पत्रों

 पर  विचार  क्‍यों  नहीं  किया  उन्होंने  मुझे  बताया  कि  उनके  पास  पर्याप्त  व्यक्ति  नहीं  मैंने

 पूछा  आपकी  संख्या  शक्ति  के  अनुसार  आपके  पास  सभी  लोग  नहीं  हैंਂ  उन्होंने  कहा  तो

 सही  लेकिन  इन  25  में  से  अधिक  लोग  वही  खातों  का  रख  रखाव  करते  है  और  केवल  1.1/2  लोग

 लोगों  के  आवेदनों  पर  विचार  करने  के  लिए  उपबब्ध  होते  हैं  जिनका  काम  यह  होता  है  कि  वे  उन

 गर  जो  निवेश  के  लिए  ऋण  लेना  चाहते  आंच  करना  तथा  ये  लोग  क्या  कर  रहे  का  पता

 लगाते  हैंਂ  हालांकि  कम्प्यूटीकरण  अनिवायं  हो  जाए  फिर  भी  यह  सं'भव  है  कि  वे  लोग  जो  बेकार

 हो  गए  हैं  उन्हें  कहीं  और  लगा  दिया  लेकिन  एक  स्थिर  नीधसि  होनी  चाहिए  या  एक  ऐसी
 नीति  बनानी  चाहिए  कि  कमंचारियों  को  पारियों  में  लगा  दिया  जाये  लेकिन  उमकी  संख्या  में  कमी

 न  हो  ।  सरकार  को  ऐसी  नीति  बनानी  चाहिए  जिससे  ऐसी  आशंकाएं  जो  पहले  से  ही  पैदा  हो  गई

 हैं  दूर  हो  सक॑  और  श्रम  विभाग  उसमें  भूमिका  अंदा  करे  जो  इस  समय  वह  नहीं  निभा  रहा  है  |

 सौदा  करने  वाले  एजेन्ट  की  मान्यता  के  बारे  में  पश्चिम  बंगाल  विधान  सभा  ने  एक  कानून
 की  स्वीकृति  दी  है  कि  इसे  गुप्त  मतदान  द्वारा  किया  यह  कानून  राष्ट्रपति  की  अनुमति
 के  लिए  बहुत  दिनों  से  पड़ा  हुआ  है  यह  वन्याश्रम  विभाग  का  काय  नहीं  है  कि  वह  इस  पर

 राष्ट्रपति  की  अनुमति  प्राप्त  करें  उन्हें  अनिश्चित  काल  के  लिए  इम्तजार  नहीं  करना  है  यह  विधेयक

 दो  वर्षों  से  भी  अधिक  समय  से  पड़ा  हुआ  है  ।

 लो  के०  राममृति  :  आप  भी  इसमें  दिलचस्पी  नहीं  रखते  हैं  ।

 थो  अमल  दत्त  :  इस  ब्यवधान  का  कोई  मतलब  महीं  आप  इस  बारै  में  कुछ  नहीं

 जानते  हमारे  जैसे  देश  में  जहां  इतनी  अधिक  बेरोजगारी है  वहां  सरकार  ने  लगभग  ।3  वर्ष
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 डे  सता

 पहले  नई  भरती  १२  पूरा  प्रतिबन्ध  लगाने  की  नीति  अपनाई  थी  और  उस  नीति  को  31  मार्च
 1985  तक  कढ़ा  दिया  गया  था  लेकिभ  इसे  बांद  में  ओर  आगे  बढ़ा  दिया  गया  है  क्या  श्रम  मन्‍्त्री

 जी  का  इस  बारे  में  कुछ  कहना  इस  वार्िक  प्रतिवेदन  में  उन्हें  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  है  ।
 भारत  जैसे  देश  में  सरकार  इस  तरह  का  भ्रेतिबन्ध  क्‍यों  लंगाना  चाहती  है  जबकि  सरकार  सबसे  बड़ी
 नियोक्ता  उश्ोगषति  के  रूप  में  और  सरकार  के  रूप  में  ।  हमारी  सरकार  संबसे  बड़ी  नियोक्ता
 है  और  सरकारी  क्षेत्र

 के
 साथ-सांथ  सरकार  ने  दोनों  जगह  नई  भरती  पर  भ्रतिबन्ध  लगाया  हुआ  है  ।

 हालांकि  हम  जानते  हैं  कि  राजनेतिक  कारणों  से  इस  प्रतिबस्ध  को  कभी  कभी  मजाक  में  लिया  जा

 रहा  मेशनल  टेक्सटाइल  कलकत्ता  में  अनियमित  नियुक्तियां  की  गई  हैं  हम  जानते  हैं
 कि  नेशैनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन  में  1000  या  इससे  अधिक  लोगों  को  अनियमित  रूप  से  नियुक्त
 किया  गया  है  लेकिन  बार  बार  शिकायत  करने  के  बाबजूद  श्रम  विभाग  ने  इस  बारे  में  कुछ  नहीं
 किया  है  ।

 अब  इसके  बांद  रुण्ण  उचोग  के  प्रति  सरकार  के  रवैये  का  प्रश्न  आता  है  |  पिछले  छः

 महीनों  में  रुग्ण  उद्योगों  के  प्रति  हमने  सरकार  के  रनैये  में  परिवर्तन  देखा  है  ।  जबसे  यह  सरकार  आई
 है  वे  कहते  आ  रहे  हैं  कि  उन्हें  सहायता  देने  से कोई  लाभ  न  होगा  ।  वे  उद्योग  जो  अपनी  क्षमता
 को  अंधिक  समंय  तक  मंहीं  बनाये  रख  सकते  हैं  उन्हें  बन्द  करने  की  अनुमति  दी  जानी  चाहिए  ।

 क्या  इसको  यह  मतलब  हैं  कि  जो  लोग  वहां  कार्य  कर  रहे  हैं  उन्हें  भी  मरने  दिया  जाए  या  उन

 लोगों  का  क्या  होगा  ?  मैं  यह  समझ  सकता  हूँ  कि  वह  विशेष  गतिविधि  जिस  तरीके  से  पिछले  50

 वर्षों  से चल  रही  है  अब  नहीं  चल  सकती  ।  यह  बात  तो  समझ  में  आ  सकती  नई  मशीनरी

 की  आवश्यकता  हो  सकती  विविध  प्रकार  के  उत्पादन  की  आवश्यकता  हो  सकती  नई  वस्तुएँ
 बनाई  जा  संकती  हैं  अंथवा  निमार्ण  के  नए  तरीकों  को  अपना  या  जा  सकता  है  परन्तु  उन  कामगारों

 का  क्‍या  होगा  जो  इन  आर्थिक  दृष्टि  से  संकटग्रस्त  उद्योगों  में  कार्य  करते  हैं  ?  किसी  ने  भी  यह  नहीं
 बताथा  कि  उनका  भविष्य  क्या  होगा  !  उमके  लिए  कया  व्यवस्था  क्‍या  यह  श्रम  विभाग  की

 जिम्मेदारी  नहीं  है  कि  वह  इसमें  हाथ  नीति  तथा  उन  विभिन्न  मन्त्रियों  को  बताए
 जो  इस  प्रकार  के  वक्‍तव्य  दे  रहे  हैं  ?  चाहे  वह  प्रधान  मन्त्री  चाहे  उद्योग  मन्त्री  तथा  चाहे
 वित्त  मन्त्री  जिसके  भी  सामने  संकटग्रस्त  उद्योगों  की  समस्या  आती  है  वे  हमेशा  यही  कहते  हैं  कि

 हम  इस  संकट  ग्रस्त  उद्योग  को  सदा  नहीं  चला  सकते  ।”  किसी  संकटग्रस्त  उद्योग  को  हमेशा

 चलाने  के  या  कुछ  समय  के  लिए  चालू  रखने  के  लिए  उनसे  किसने  कहा  है  ?  संकटप्रस्त

 उद्योग  का  उपचार  वह  इस  प्रकार  से  करते  रहे  हैं  कि  वह  कभी  भी  ठीक  नहीं  होगा  ।  इन

 समस्याओं  को  लेकर  मैं  खुद  श्रम  मन्त्री  से  मिला  था  ।  मुझे  यह  मानना  पड़ेगा  कि  उन्होंने  बहुत
 सहानुभूति  परम्तु  सभी  मन्त्रियों  ने  वे  यह  बात  नहीं  समझते  कि

 यद्यपि  एक

 ग्रस्त  उद्योग  को  10  यबं  पूर्व  अपने  हाथों  में  लिया  गया  था  परन्तु  उस  उद्योग  में  केवल  मजूरी

 की  अदायगी  ही  की  गई  तथा  उसमें  कोई  पू  जी  नहीं  लगाई  गई  उस  उद्योग  की  बीमारी  का  कभी

 भो  इलाज  नहीं  हो  सकेगा  ।  यह  एक  सामान्य  सी  बात  है  जिसे  एक  साधारण  आदमी  भी
 समझ

 सकता

 है  परन्तु  भारत  सरकार  के  मन्त्री  इसे  नहीं  विशेष  रूप  से  यदि  उन्हें  उद्योग
 या  वाणिज्य  विभाग  सम्भालना  पड़  जाए  तो  वे  कहते  हैं  कि  यह  आधिक  दृष्टि  से  संटकग्रस्त  उद्योग

 यह  पिछले  कुछ  वर्षों  से घाटा  उठा  रहा  सरकार  ने  इसका  श्रबन्ध  5  या  6  या  10  वर्ष

 पहलें  अपने  हाथों  में  लिया  वे  अब  भी  घाटे  में  चल  रहे  इसीलिए  हम  इनसे
 छुटकारा

 पाना

 चाहते  इस  प्रकार  का  रंवया  है  ।  मैं  कहता  हूँ  कि  यह  श्रम  विभाग  की  जिम्मेदारी  है  कि  वह
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 इन  मन्त्रालयों  के  साथ  बैठकर  संकटग्रस्त  उद्योगों  के  बारे  में  नीति  ताकि  लोगों  को
 पता  लगे  कि  संकटग्रस्त  उच्चोगों  का  कया  होते  वाला  अब  विक्ता  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  यदि  यह
 पाया  गया  कि  उद्योग  के  प्रबन्धक  ने  उसकी  निवल  सम्पत्ति  को  घटाकर  शूम्य  कर  दिया  है  तो  उन

 लोगों  के  जो  उस  उच्चोग  को  लोक  वित्तीय  संस्थाओं  से  ऋण  न  दिला  करके  उद्योग  को  चला

 रहे  कारंवाई  की  जानी  यह  बहुत  अच्छा  विचार  परन्तु  इसे  कार्यान्वित  करने

 के  लिए  क्‍या  कदम  उठाए  जा  रहे  इसे  आप  कैसे  कार्थास्वित  करने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  आप

 तभी  निदान  का  प्रयास  करते  हैं  जबकि  उद्योग  की  सम्पत्ति  बिल्कुल  समाप्त  हो  जाती  है  या  क्‍या

 तभी  आपकी  आंखे  खुलती  हैं  जब  नियोक्‍्ता  अपने  दरवाजे  बन्द  कर  देता  है  तथा  कहता  है  कि  उस

 दिन  से  यह  कमंचारियों  को  बेतन  देने  का  जिम्मेदार  नहीं  है  ?  उसकी  निगरानी  रखने  के  लिए  कि

 किसी  उद्योग  की  निवल  सम्पत्ति  कम  होती  जा  रही  आपने  कौनसे  तरोके  अपनाए  हैं  ?  श्रम

 लय  में  निगरानी  रखने  का  कोई  तन्त्र  नहीं  है  ।  उन  विभिन्‍न  यूनिटों  की  बहुत  शिकायत  आ  रही  हैं  जो
 संघ  सरकार  ने  अपने  हाथों  में  ले  ली  कि  उनके  उद्योगों  में  सरकार  कोई  पंसा  नहीं  लगा  रही  है
 एक  या  दो  शिकायतें  मैंने  खुद  मन्त्री  को  दी  मुझे  नहीं  पता  कि  क्‍या  मन्‍्त्रालय  इस  पर  गम्भीर
 रूप  से  विचार  कर  रहा  है  या  परन्तु  मैं  देखता  हूँ  कि  मन्त्रालय  कुछ  भी  करने  में  असमर्थ  है
 या  कुछ  भी  नहीं  करना  चाहता  ।  परन्तु  यह  सच  है  कि  पूजी  लगाई  जा  रही  है  कामगार

 बहुत  सतक  तथा  वे  इस  बारे  में  बहुत  चिन्तित  हैं  कि  उनका  भविष्य  संकट  में  उनके  भविष्य

 की  कोई  सुरक्षा  नहीं  है  ।  कुछ  महिनों  या  एक  दो  वर्ष  बाद  सरकार  कहेगी  कि  पर्याप्त  उत्पादन

 नहीं  कर  रहे  व ेकोई  लाभ  नहीं  कमा  रहे  हैं  या  वे  लगातार  घाटा  उठा  रहे  इसीलिए  हम
 उस  उद्योग  को  बन्द  करते  हैं  ।”  परन्तु  प्रतिवर्ष  कामगार  जो  चेतावनी  दे  रहे  हैं  तथा
 सरकार  से  उन  उद्योगों  में  पृजी  लगाने  के लिए  कह  रहे  अन्यथा  वे  बर्बाद  हो  जायेंगे  तो
 सरकार  इन  चेतावनियों  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  ।  श्रम  मन्त्रलय  इस  प्रकार  की  घटनाओं
 के  प्रति  मूक  दशक  बनना  बनी  हुई  है  ।

 पिछले  दो  वर्षों
 की

 अवधि  में  बहुत  से  उद्योग  बन्द  हो  गए  ।  महाराष्ट्र  तथा
 मध्य  प्रदेश  में  सूती  कपड़े  के  80  मिल  आर्थिक  दृष्टि  से  संकटग्रस्त  हो  गए  पश्चिम  बंगाल  में  16
 पटसन  मिल  बन्द  होने  वाले  हैं  ।  यहां  तक  कि  कुछ  उससे  पहले  ही  बन्द  कर  दिए  गए  पटसन
 को  कथित  कमी  के  क।रण  मिलों  के  बन्द  होने  की  वर्तमान  स्थिति  यह  सदन  में  जब  इस
 प्रकार  के  उद्योग  के  बारे  में  वाद-विवाद  होता  है  तो  प्रशासनिक  अन्त्रालय  कुछ  रुचि  दिखाते  हैं

 परन्तु  उन्हें  श्रांमकों
 के

 साथ  कोई  सहानुभूति  नहीं  है  ।  वे  बस  केवल  यही  कहते  हैं  कि  जब  पटसन
 ही  उपलब्ध  नहीं  है  तो  वह  उद्योग  कंसे  चल  सकता  जब  कपास  ही  उपलब्ध  नहीं  है  तो  कपड़ा
 मिल  कंसे  चल  सकती  यदि  प्रशासनिक्र  मम्त्रालयों  का  ऐसा  ही  रवैया  है  तो  यह  और  भी
 आवश्यक  है  कि  श्रम  श्रमिकों  के  संरक्षक  के  रूप  में  ऐसा  रवैया  अपनाये  और  उन
 मंत्रालयों  को  मजबूर  करे  जिनके  पास  इन  उद्योगों  में  समुचित  पू जी  निवेश  करने  के  लिए  निवेश
 का  कार्यभार  होता  है  जिसकी  कमी  के  कारण  ये  उद्योग  बन्द  हो  जाते  हैं  तथा  जिसके
 स्वरूप  कामग।र  बेरोजगार  हो  जाते  हैं  ।

 इसके  ।  अतिरिक्त  ु
 आजकल  एक  चीज  ओर  देखने  में  आती  है  कि  जहां  उद्योग  पुराने  हैँ

 तथा  ऐसे  स्थानों  में  हैं  जहां  भूसम्पत्ति  का  मूल्य  अधिक  है  वहां  उन  उद्योगों
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 किसी  कारण  से  उन्हें  बन्द  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ताकि  भूसम्पत्ति  को  बेचकर  तथा  किसी
 अन्य  कप  में  उसका  किफ्टान  कर  जमे  लाभ  उन्हें  खिलेगा  उनसे  थे  अपनी  सहायता  कर  सके  ।
 उस  दिन  हमने  कपड़ा  खिल  के  बारे  में  ध्यानाकंबंण  प्रस्ताव  पर  चर्चा
 की  थी  ।  प्रकार  को  कात  दिल्‍ली  के  बिरला  मिल  तका  बम्बई  की  अन्य  सिलों  में  भी  हुई  है  ।
 सभी  महम्वयरों  में  इसी  प्रकार  की  कातें  हो  रही  हैं  त्या  होगी  ।  यहां  पर  भी  श्रम  मंत्रालम  की
 एक  दीक्ि  विश्यरित  करने  की  जिम्मेझ्ारी  यदि  भूसम्पत्ति  का  विकास  किया  जाता  है  तो  तब
 क्या  होना  चाहिए  ?  किस  स्ररेमा  तक  इस  भूसम्पत्ति  के  विकास  की  अनुमति  दी  जा  सकती  है  ?

 उन्हें  इव  सभी  चीजों  पर  विछार  कस्के  नीति  निर्धारित  करनी  फिलहाल  कोई  नीति
 नहीं  है  ।

 सभापति  महोंदया  :  श्री  आपने  20  मिनट  ले  लिए  कृपया  समाप्त  कीजिए  ।

 थो  अणल  दत्त  :  बेवक्‍ल  एक  या  दो  महोदया  |

 अब  कुछ  ऐसे  राज्य  हैं  जहां  मजदूर  संघवाद  को  न  केवल  तिरछी  निगाह  से  देखा  जाता
 है  नियोकताओं  द्वारा  कड़ाई  के  साथ  पूरी  तरह  से  रोका  जाता  है  ।  वे  जब  किसी  राज्य
 चिशेष  के  मंत्रालय  में  जाते  हैं  तो  उन्हें  वहां  कोई  न्याय  नहीं  मिलता  ।  राज्य  का  श्रम  मंत्रालय

 उन्हें  कहता  केन्द्र  के  पास  जाइए  क्योंकि  यहां  हमारे  हाथ  बंघे  हुए  क्योंकि  यहां
 मालिक  का  राज्य  सरकार  के  साथ  राजनीतिक  सम्बन्ध  होने  के  कारण  उन्हें  पर्यासत  संरक्षण  प्राप्त

 होता  है  ताकि  हम  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सके  ।”  इस  प्रकार  के  मामले  जंसे  फरीदाबाद  में  ऊषा

 स्पिनिंग  दिल्ली  में  म"हन  फरीदाबाद  में  एक  अन्य  कम्पनी  है  जिसका  नाम  प्रताप

 स्टील  रोलिंग  मिल्स  है  जो  वास्तव  में  पुलिस  का  शिविर  बना  हुआ  है  क्‍योंकि  मालिक  मुझ्य  मंत्री

 के  परम  मित्र  इसी लिए  म/लिक  ने  1000  कमंचारियों  को  नोकरी  से  निकाल  दिया  कमंचारी

 फंक्ट्री  में  नहीं  जा  सकते  तथा  इसी  बीच  पुलिस  की  सहायता  से  कमंचारियों  को  दूर  रखते

 नियोक्‍्ता  नए  झोमों  की  भर्ती  कर  रहा  है  ।  हरियामा  का  श्रम  विभाग  कहता  है  कि  वे  उनकी  मदद

 नहीं  कर  उसका  कहना  है  कि  केन्द्र  सरकार  के  पास  परन्तु  केन्द्र  सरकार  भी  मूक
 दर्शक  वह  चुप्पी  साथे  द्विहखी  की  मोहन  मशीतस  की  समस्या

 को
 सांप्रवायिक  रूप  दिया

 जा  रहा  मुझे  नहीं  पता  कि  क्‍या  श्रम  मन्‍्त्री  को  वह  बात  मालूम  मालिक  ऐसी  स्थिति

 पैदा  कर  रहा  है  जिससे  समुदायों  के  बीच  शीक्र  झगड़ा  क्योंकि  वह  एक  समुदाय  के
 कुछ

 लोगों  को  ले  आया  है  तथा  यदि  कामगर  अपना  काम  करने  का  प्रयास  करेंगे  तो  तब  दोनों

 समुदायों  के  बीच  झगड़ा  श्रम  विभाग  को  वहां  की  स्थिति  से  होशियार  रहना

 चाहिए  ।  यहां  तक  कि  वह  तब  भी  मूक  दर्शक  बने  रहे  जबकि  दिल्‍ली  में  घटनाएं  जहां

 ब्रिटेनिया  बिस्कुट  जैसी  साबंजनिक  उपयोगित्ता  कम्पनी  में  बिना  कोई  सूचना  दिए  ताला
 बन्दी  कर

 दी  गई  ।  तब  श्रम  विभाग  ने  एक  अधिसूचना  जारी  परन्तु  उन्होंने  इस  पर
 कोई

 कारवाई
 नहीं

 की  है  ।  वह  कारंवाई  नहीं  कर  मुझे  नहीं  पता  ।  इसकी  कोई  नीति  नहीं  है  इसके  पास  कोई

 नहीं  यह  कोई  कारंवाई  नहीं  कर  सकता  इसके  पास  कुछ  भी  नहीं  है  तो  फिर  यह  विभाग

 है  क्यों  ?

 ।  मुझे  वाधिक  रिपोर्ट  से  पता  चला

 हे  इनके  हित  की  बात  है  ।
 खान  सुरक्षा  के  सम्बन्ध  में  कुछ  मामले  हैं

 है  कि  खानों  से  सध्वन्ध  रखने  काले  सभी  लोगों  के  लिए  खानों  की  सुरक्षा
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 इस  प्रयोजन  के  लिए  आंकड़े  बहुत  ही  आवश्यक  हैं  परन्तु  श्रम  विभाग  ने  बतायी  जाने  योग्य

 दुर्घटनाओं  के  नाम  की  एक  श्र  णी  शुरू  करके  आंकड़ों  की  बाजीगरी  शुरू  की  यदि  एक  कामगार

 किसी  दु्घंटना  के  कारण  72  घण्टे  स ेअधिक  समय  के  लिए  अनुपस्थित  रहता  है  तो  केवल  तभी

 वह  दुर्घटना  बताये  जाने  योग्य  अतः  दुर्भटनाओं  की  संख्या  घट  जाती  यदि  कोई  कामगार

 72  घण्टे  के  भीतर  भी  नहीं  आता  है  तो  उसे  लगभग  48  चस्टे  के  बाद  उपस्थित  दिखा  दिया  जाता

 है  इस  तरह  से  दुर्घटनाओं  के  आँकड़  कम  हो  जाते  श्रम  विभाग  नें  यह  बड़ा  अजीब  तरौका

 अपनाया  जो  यह  दिखाने  के  लिए  है  कि  दुर्घटनाओं  की  संख्या  में  कमी  होती  जा  रही
 वास्तव  में  खानों  की  सुरक्षा  क ेलिए  श्रम  विभाग  बहुत  कम  काये  कर  रहा  यहाँ  तक  कि
 20  सूत्री  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  के  बारे  में  आपको  यह  जानकर  आश्चयं  होगा
 कि  कृषि  कामगारों  के  लिए  न्यूनतम  जो  20  सूत्ती  कार्यक्रम  का  पांचवाँ  मद  तथा  जो

 श्रम  विभाग  का  जिम्मेदारी  पूर्ण  कार्य  को  लागू  करने  के  लिए  इसने  30  लाख  रुपए  नियत

 किए  हैं  ।  भारत  जैसे  देश  जिसकी  आबादी  74  करोड़  जहां  80  प्रतिशत  लोग  कृषक  हैं
 तथा  40  प्रतिशत  कामगार  मुझे  समझ  में  नहीं  आता  केवल  30  लाख  रुपए  ही  कैसे  आबंटित

 किए  गए  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वे  विभिन्‍न  राज्यों  से  आँऊड़े  इकट्ठे  करने  के  सिवाय  कुछ
 नहीं  कर  सकता  ।

 सभापति  महोदया  :  आप  कृपया  भाषण  समाप्त  आपने  अपने  समय  से  भी

 अधिक  समय  ले  लिया  है  ।

 )

 भी  अमल  दस  :  कमंचारी  राज्य  बीमा  तो  एक  घोखे  वाज  बन  गया  किसी  श्रमिक  की

 हससे  कोई  समस्या  हल  नहीं  होती  है  तथा  उन्हें  प्राइवेट  डाक्टर  के  पास  जाना  पड़ता  इस
 बीच  क्या  हुआ  है  उम्होंने  एक  बड़ी  आरक्षित  निधि  बना  ली  है  तथा  उस  आरक्षित  निधि  का
 एक  कम  से  कम  उसका  आधा  औषधालय  तथा  अस्पताल  बनाने  के  लिए  वह  एक
 या  दो  वर्षों  से  नहीं  बल्कि  वर्षों

 से
 संचित  हो  रही  यह  निर्माण  कार्यक्रम  क्‍यों  नहीं  शुरू  किया

 गया  ?  अकेले  लिर्माण  कार्य  के  लिए  ही  यह  निधि  200  करोड़  रुपए  से  कम  नहीं  यह  ।0

 वर्ष  से  संचित  हो  रही  है  तथा  इन्होंने  निर्माण  कार्य  शुरू  नहीं  किया  है  ।

 स्वास्थ्य  के लिए  खतरा  न  केवल  संगठित  क्षेत्र  में  ही  है  बल्कि  अनौपचा रिक  क्षेत्र  में  भी

 जो  विभिन्न  केवल  श्रम  विभाग  से  बल्कि  गर-सरकारी  स्रोतों  निजी  सामाजिक
 कार्यकर्ताओं  जिन्होंने  जाकर  अनुसंधान  काय॑  क्रिया  प्राप्त  हुई  उनसे  पता  चलता  है  कि

 बहुत  क!यं  करना  बाकी  है  ।  श्रम  विभाग  को  इस  पर  विचार  करना  चाहिए  तथा  उन्हें  यह  देखना

 चाहिए  कि  कुटीर  तथा  लघु  उद्योगों  में  कार्य  करने  वाले  श्रमिकों  को  भी  संरक्षण

 प्रदान  किया  जाए  |  उनका  स्वास्थ्य  भी  बहुत  मूल्यवान  है  तथा  कई  मामलों  में  तो  ऐसा  देखा
 गया  है  कि  जिन  निरीक्षणालयों  ने  जिन्हें  संगठित  क्षेत्रों  का  निरीक्षण  करना  निरीक्षण  कार्य
 करना  शायद  छोड़  दिया  है  तथा  आश्चयं  की  वात  यह  है  कि  राष्ट्रीय  सुरक्षा  परिषद्‌  जो  सरकार
 से  अनुदान  लेती  है  भोपाल  दुघंटना  से  दो  महीने  पहले  यूनियन  कारबाहइड  को  यह  कहते  हुए  प्रमाण
 पत्र  दिया  था  कि  आप  अपनी  फंकट्री  में  बहुत  अच्छी  सुरक्षा-त्रक्रिया  का  पालन  कर  रहे
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 यह  मुझे  इसकी  जानकारी  नहीं  है  कि  सरकार  से  संरक्षण  प्राप्त  संस्थानों  के  पास  या  तो
 निधि  नहीं  है  या  वे  लापरबाह  परन्तु  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  वे  बिल्कुल  कार्य  नहीं  कर
 रही  हैं  ।

 अतः  श्रम  मंत्री  तथा  आमतौर  पर  सरकार  से  मेरा  आग्रह  है  कि  इसे  अधिक  निधि  दी
 जानी  च।हिए  तथा  वाधिक  रिपोर्ट  में  उल्लिखित  सभी  कार्यों  को  गंभीर  रूफ  से  शुरू  किया  जासा
 चाहिए  ।

 परन्तु  रिपोर्ट
 को

 सरसरी  तोर  पर  देखने  से
 ही  यह  पता  लग  जाता  है  कि  यह  बहुत  ही

 लापरवाह  तरीके  से  किए  जा  रहे  हैं  तथा  ना  के  बराबर  किया  जा  रहा  है  ये  सभी  बहुत  महत्वपूर्ण
 कायं  हैं  तथा  इन्हें  उचित  महत्व  नहीं  दिया  जा  रहा

 मेरा  आग्रह  है  कि  उन्हें  उचित  महत्व  दिया  जाना  चाहिए  तथा  पर्याप्त  निधि  दी  जानी
 तथा  समुचित  काभिकों  की  भर्ती  की  जानी  चाहिए  ।

 ]

 डा०  चम्भशेक्षर  त्रिपाठो  :  सभापति  मैं  श्रम  मन्त्रालय  की  अनुदानों
 की  माँगों  का  समर्थन  करता  हु  ।  मुल्क  की  तरक्की  के  लिए  मुख्य  रूप  से  दो  शक्तियों  की

 श्यकता  होती  है  ।  एक  मेन  पावर  ओर  दूसरा  एनर्जी  इलेक्ट्रिक  पावर  ।

 आजादी  के  पहले  श्रमिकों  की  जो  दशा  जो  समस्‍यायें  थीं  वह  हमारे  आपके  सामने  रही
 आजादी  के  बाद  इस  में  सरकार  ने  बड़े  व्यापक  कार्यक्रम  बनाये  उनकी  तमाम

 समस्याओं  से  निपटने  की  योजनायें  बनी  हैं  |  मैं  बधाई  दूगा  श्रम  मन्त्री  जी  सरकार  को  कि

 हर  क्षेत्र  में  श्रमिकों  को  उल्लेखनीय  सफलता  प्राप्त  हुई  है  ।  उदाहरण  के  लिए  उनसे  18-20  घंटे

 काम  लिये  जाते  थे  ।  अब  काम  के  घंटे  निपत  किये  मिनियम  वेजिस  का  एक्ट  बनाया  गया  ।

 पहले  उन्हें  पेंसन  नहीं  मिलती  थी  उन्हें  ग्रेच्युटी  नहीं  मिलती  उनके  बच्चों  की  शिक्षा  की

 व्यवस्था  नहीं  उनके  लिए  मकान  नहीं  उनकी  चिकित्सा  की  व्यवस्था  नहीं  उनको

 समाज  में  सम्मान  प्राप्त  नहीं  था  ।  यह  सारा  कुछ  आजाद  भारत  में  किया  गया  ।

 कुछ  सुझाव  मैं  माननीय  श्रम  मन्‍्त्री  जी  के  सम्भुख  रखना  चाहता  हूं  ।  इस
 विशाल  देश

 में

 दो  किस्म  की  लेबर  है  एक  अगंनाइज्ड  और  दूसरी  अन-अगंनाइज्ड  जहां  तक  अन-अगनाइज्ड  लेबर

 समस्याओं  का  प्रश्न  काफी  कुछ  किया  गया  लेकिन  अभी  कुछ  करना  बाकी  भी  है  ।

 अन-अगंनाइज्ड  सेक्टर  जो  बहुत  बड़ी  करोड़ों  की
 तादाद  में  हिन्दुस्तान  में  उनके  लिए

 जितना  किया  जाना  अभी  नहीं  किया  जा  सका  है  |  हालांकि  भारत  सरकार  ने  तमाम
 न/ओं  के  माध्यम  से  हिन्दुस्तान  के  कुछ  तीन-चार  सौ  ब्लाकों  को  इसमें  शरीक  किया  लेकिन

 जहाँ
 उत्तर  प्रदेश  जैसे  र  ज्य  में  एक  हजार  ब्लाक  आते  यह  संख्या  बड़ी  कम  है  ।  इस  सेक्टर  की  लेबर

 को  समस्याओं  को  सुलझाने  के  लिए  प्रभावकारी  कदम  उठाए  जाने

 जो  एक्ट  1948--1970  में  पास  किए  गए  थे  कांट्रेक्ट  लेबर  से  संबंधित  या  पिनियम  वेजिस

 एक्ट  से  संबंधित  या  रिग्रा्गंताइज्ड  इम्पलायमेंट  सविस  से  सजधित  या  बांडिड  लेबर  जिन्हें  बस्घुआ

 मजदूर  कहते  उनसे  संबंधित  जो  कानून  1947-48  में  बने  उसमें  यह  देखा  गया  कि  वह
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 चन्द्रशेखर

 ना-काफी  और  उसमें  व्यापक  रूप  से  संशोक्षत  किए  गए  ।  बीड़ी  बेस  जो  एक  बड़ी  तादाद
 में  हिन्दुस्तान  में  हैं  गरीब  लोग  जिसमें  काम  करते  हैं  उनके  भी  कल्याण  के  लिए  बीड़ी  बस

 फेयर  फण्ड  एक्ट  1976  में  पास  किया  गया  ।  इंडस्ट्रिफ्ल  डिस्प्यूट्स  एक्ट  को  1984  में  अमेंड

 किया  गया  ।  मैं  कहना  चाहू गा  कि  गत  वर्षों  की  तुलना  में  पिछला  वर्ष  झो  रहा  है  उसमें

 यल  अनरेस्ट  पुलनात्मक  ढंग  से  काफी  कम  रहा  आज  उत्पादन  का  सबसे  क्ष्यादा  सेवोटेज

 इंडस्ट्रियल  अनरेरट  करता  है  ।  इन्डस्ट्रियल  डिस्प्यूट्स  के  जो  मामले  होते  हैं  उन  पर  काफी  चोकसी

 रहनी  मैं  यह  भो  कहना  चाहू गा  कि  रूस  जैसे  देश  में  जब  मजदूर  अपनी  मांगों  को  लेकर

 हड़ताल  करते  हैं  मरा  असंतोष  प्रकट  करते  हैं  या  रिजेंटमेंट  प्रकट  करते  हैं  तो  उत्पादन  को  रोकते

 नहीं  उदाहरण  के  लिए  कोई  जूते  का  कारखाना  है  तो  उसमें  बायें  पांव  का  जुता  बनता  रहता
 और  दाहिने  पांव  का  जूता  बनाना  बन्द  कर  दिया  जाता  असन्तोष  के  ताकि

 उत्पादन  न  गिरे  और  जंसे  ही  सैटिलमेंट  हो  जाता  है  दाहिने  पांव  का  जूता  बसता  शुरू  हो  जाता

 इससे  राष्ट्र  का  नुकसान  नहीं  होता  उत्पादन  का  लौस  नहीं  होता  है  ।

 1.56  झ०प्र०

 सोमनाथ  रथ  पीठासोन

 मैं  एक  निवेदन  ओर  करना  चाहूंगा  क्रि  गिव  ऐड  टेक  की  पालिसी  को  बड़ी  मजबूती  से  इस

 देश  में  लागू  किया  जाना  चाहिए  ।  अगर  हमर  एक  पक्षीय  बात  करते  हैं  कि  मजदूरों  को  सारी

 सुविधायें  दी  बहुत  ज्यादा  वेतन  दिया  और  तमाम  सुविधायें  दी  जायें  लेकिन  उत्पादन

 वह  नहीं  करेंगे  तो  अर्थ  ब्यवस्था  निश्चित  रूप  से  लड़खड़ा  जाययी  और  तरक्की  नहीं  हो  पाएगी  |

 इस  कांटेक्स्ट  में  कुछ  ऐसा  सौल्यूशन  निकालना  ऐसा  कुछ  सोचना  पड़ेगा  कि  हम  अपनी

 ट्रेड  यूनियन्स  श्रमिकों  को  शिक्षित  ट्रेनिंग  दें  कि जब  वहू  उत्पादन  बढ़ायेंगे  तभी  उन्हें

 सुविधायें  मिल  पायेंगी  ।  अगर  एकांगी  माँग  उनकी  सुविधाओं  तक  ही  सीमित  रहेगी  तो  मेरा

 ख्याल  है  कि  ये  सुविधायें  उत्पादन  के  अभाव  में  मिल  नहीं  पायेंगी  ।

 एक  प्रावलम  और  जो  डे  टु  डे  लाइफ  में  मिलती  है  वह  यह  है  कि  इन्डस्ट्रियल  डिस्प्यूट्स  के

 मुकदमे  लेबर  कोट  स  में  या  ट्रिब्यूनल  में  जाते  हैं  तो  वह  बड़  टाइम  टेकिंग  होते  चार  पांच

 वर्ष  उसमें  लग  जाते  हैं  और  उन  समस्याओं  को  न्यायालय  या  सखेबर  कोर्ट  या  ट्रिब्यूनल्स  हल  नहीं
 कर  पाते  हैं  |  मैं  श्रम  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करू गा  कि  इस  सम्बन्ध  में  ऐसे  ठोस  कदम  उठाए  जायें

 कि  जितने  इस  तरह  के  विचाराधीन  वाद  से  सम्बन्धित  मामले  हों  उनको  लेबर  कोर्ट  और

 ट्रिब्यूनल  जितनी  शीघ्रता  से  हों  निपटायें  ।  इसी  सन्दर्भ  में  मैं  एक  और  निवेदन  करना  चाहूँगा  कि

 जो  लेबर  साज  बनाए  गए  हैं  श्रमिकों  के  लिए  उन्हे  मुस्तेदी  से  लागू  भी  किया  जाय  ।

 मैं  अपने  क्षेत्र  की  छवाई  मिल  और  कताई  मिल  की  ओर  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहूँगा
 जिसमें  मिनिमम  वेजेज  एक्ट  लागू  उसके  दण्ड  विधान  की  भी  व्यवस्था  है  ।  लेकिन  एम्पलायस
 उन  मजदूरों  को  डेली  वेजेज  पर  रख  कर  उनका  शोषण  करते  अगर  आँकड़  इकट्ठा  किए

 बायें  तो  आपको  ज्ञात  होगा  कि  जितने  मजदूर  एम्पलायड  हैं  उनके  90  प्रतिशत  आज  भी  डेली

 बेजेज  पर  हैं  ।  80-85  दिन  के  बाद  उनको  हटा  दिया  जाता  है  और  फिर  रख  लिया  जाता  है

 जिससे  उनकी  सेवा  नियमित  नहीं  हो  पाती  है  और  उसका  लाभ  नहीं  मिल  पाता  उन्हे  वह
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 न्न््ो्ि  रस

 सारी  सुविधायें  नहीं  मिल  पाती  हैं  जो  सश्कार  देना  चाहती  इस  सम्बन्ध  में  कठोर  कदम  उठाए
 जाने  चाहिए  और  ऐसे  लोगों  को  दंडित  करना  चाहिए  जो  मिनिमम  वेजेज  ऐक्ट  या  फेक्ट्रीज  ऐक्ट
 का  उलंघन  कर  रहे  जो  एम्पलायर्स  इसका  कड़ाई  से  पालन  नहीं  कर  रहे  हैं  उनके  खिलाफ
 कार्यवाही  की  जानी  चाहिए  ।

 मैं  एक  और  महत्वपूर्ण  बिन्दु  की ओर  आपका  ध्यान  आकर्षित  करना  श्रावश्यक  समझता
 हूं  और  वह  है  श्रमिकों  की  चिकित्सा  और  सुरक्षा  |  निश्चित  रूप  से  इस  दिशा  में  आजादी  के  बाद
 प्रशंशनीय  कदम  उठाए  गए  हैं  लेकिन  श्रमिकों  की  भारो  संड्या  को  देखते  हुए  जो  भी  सुरक्षा  के
 कदम  उठाए  गए  हैं  वह  आज  भी  नाकाफी  आज  भी  कोल  माइन्स  में  जो  मजदूर  काम  करते  हैँ
 उनमें  से  अधिकांश  टी०  बी०  और  ब्रॉकाइटिस  के  पेशेंट्स  हो  जाते  उनकी  चिकित्सा  के  लिए

 अलग  से  विस्तार  किया  जाना  चाहिए  ।

 2.00  भ०१०

 एक  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  जिसकी  ओर  मैं  मम्त्री  महोदय  का  छ्यान  आकर्षित  करना
 चाहता  हैं  और  वह  है  शीशे  की  फंक्ट्री  में  काम  करने  वाले  जिन्हे  लैंड  पायजनिंग  की
 बीमारी  हो  जाती  जिसमें  उनको  उनकी  जान  का  भी  खतरा  हो  जाता  मैं  चाहेँगा  कि  इन
 लो-पेड  मजदूरों  के  लिए  भी  सुरक्षात्मक  उपाय  सोचे  जाने  चाहिए  ।

 एक  निवेदन  मैं  अन-आर्गेनाइज्ड  संक्टर  में  काम  कर  रहे  मजदूरों  के  बारे  में  करना  चाहता
 हूँ  ।  सरकार  ने  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  के  माध्यम  से  तमाम  ऐसी  योजनाओं  को  लागू  किया
 जिनके  माध्यम  से  श्रमिकों  को  ज्यादा  काम  करने  के  अवसर  उन्हें  मजदूरी  मिलेगी  और
 उनके  रहने  का  स्तर  भी  बेहतर  होगा  |  जैसे  एन  आर  ई  आर  एल  ई  जी  पी  और  आई  आर
 डी  पी  योजनाओं  के  माध्यम  से  इनको  कार्यान्वित  किया  है  ।  असल  में  जिस  भावना  से  सरकार  वे

 इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  उस  रूप  में  यह  कार्यान्वित  नहीं  हो  रही  ज्यादातर  काम

 कान्ट्रेक्ट  सिस्टम  पर  होते  जिससे  ज्यादा  लाभ  ठेकेदारों  को  होता  है  और  मजदूरों  को  वांछित

 लाभ  नहीं  मिल  पाता  मैं  च।हूंगा  कि  जितने  भी  कानून  मजदूरों  के  हिठों  के  लिए  बनाए  गए
 उनका  बड़ी  सख्ती  के  साथ  अनुपालन  किया  जाना  चाहिए  ।  उनके  लिए  चिकित्सा  की  व्यवस्था  की

 जानी  उनके  परिवार  की  तरक्की  के  लिए  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  |

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदान  की  मांगों  का  पुनः  समर्थन  करता

 थी  मल  अम्द  डागा  :  सभापति  आपने  मुझे  श्रम  मंत्रालय  की  माँगों  पर  अपने

 विचार  रखने  का  अवसर  इसके  लिए  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हू  ।

 हमारे  संविधान  को  बने  हुए  काफी  साल  हो  गए  हैं  ।  कल  हमने  कांग्रंस  शताब्दी  समारोह
 भी  लेकिन  क  नून  की  अनुपालना  कौन  करेगा  ।  मन्‍्त्री  जी  काफी  मजदूरों  के  हितों  की  बात

 सोचते  कहता  है

 ]

 विधान  या  आथिक  संगठन  अथवा  ओर
 किसी  दूसरे  प्रकार  से  राज्य

 |  कृषि  उद्योग  या  अन्य  प्रकार  के  सब
 श्रमिकों

 को  नि  र्वाह्‌  शिष्ट  जीवन

 तथा  अवकाश  का  सम्पूर्ण  उपयोग  सुनिश्चित  करने  काम  की  दशाएं  तथा
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 मूल  चन्द

 सामाजिक  और  सांस्कृतिक  अवसर  प्राप्त  कराने  का  प्रयास  करेगा  तथा  विशेष  रूप  से
 ग्रा्मों  में  कुटीर  उद्योगों  को  वेयक्तिक  अथवा  सहकारी  आधार  पर  बढ़ाने  का  प्रयास
 करेगा

 कहा  जाता  है  कि  हिन्दुस्तान  के  लीगों  को  स्वाभिमानी  रहना  लेकिन  जो  दमन  शीषण

 वह  अभी  तक  भी  समाप्त  नहीं  हुआ  ये  जितने  बड़  अधिकारी  ये  अपने  घरों  के

 अन्दर  जो  नौकर  लोग  रखते  यह  भी  कानून  के  खिलाफ  इनके  खिलाफ  आपके  द्वारा

 हमा  चलाया  जाना  चाहिये  |  बहुत  से  अधिकारी  लोग  तो  चतुर्थ  श्रेणी  में  काम  कर  रहे  कमंचारियों

 द्वारा  काम  करवाते  जो  कि  कार्यालय  से  भिन्‍न  होते  कोई  कहने  वाला  नहीं  इस  पर

 हमारे  माननीय  सदस्य  श्री  इन्द्रजीत  गुप्ता  बड़  हिमायती  हैं  |  घरों  में  काम  करने  वाले  नौकरों  के

 साथ  जो  जुल्म  और  अत्याचार  होता  उनका  दमन  और  शोषण  किया  जाता  है  उनकी  हालत
 के  बारे  में  भी  तो  आपको  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ये  लोग  घरेलू  नोकरों  का  इतना  शोषण  करते  हैं
 जिसका  कोई  हिसाब  नहीं  है  |  सुबह  7  बजे  से  रात  10  बजे  बल्कि  12  बजे  तक  और  अगर
 कोई  पीने  वाला  है  तो  रात  3  बजे  तक  बराबर  उससे  काम  लिया  जाता  आज  उसकी  क्‍या

 हालत  है  ?  ये  गरीब  छोटे-छोटे  जो  भारत  का  भविष्य  जिनमें  भारत  छुपा  हुआ  है  आज
 उनकी  क्या  हालत  है|  क्‍या  कल्याणकारी  राज्य  में  इस  तरह  का  काम  होगा  ?

 आप  जब  पहले  लेबर  मिनिस्टर  थे  तब  आपने  एग्रीकल्चरल  लेबर  के  लिए  कानून  का

 एक  ड्राफ्ट  बनाया  मैं  भी  उस  कमेटी  में  जाता  लेकिन  आपके  जाने  के  बाद  उस  कानून
 को  कोल्ड  स्टोरेज  में  रख  दिया  गया'**

 झो  मारायण  चोबे  :  वहां  से उसको  निकालो  ।

 ओऔ  मूल  चन्द  कंसे  जब  आप  जैसे  लोग  बंठे  हुए  आज  सवाल  यह  है
 कि  इन  घरेलू  नौकरों  का  कोई  रक्षक  है  या  नहीं  ?  उनके  साथ  कया  टीटमेन्ट  होता  क्‍या  कभी

 कोई  देखता  है  ?  वे  भी  हवा  भिमानी  नागरिक  उनसे  भी  हिन्दुस्तान  बनता  इस  लोगों  के

 साथ  जो  जुल्म  होता  है  उसको  मैंने  भी  कई  दफा  देखा  हमारे  यहां  जो  छोटे-छोटे  अधिकारी

 होते  फोर्थ  क्लास  एम्पलाइज  को  अपने  घरों  पर  काम  करने  के  लिए  भेज  देते  चलो  हमारी
 धर्ंपत्नि  की  साड़ी  को  बच्चों  को  यह  काम  वह  काम  करो  |  यह
 प्रेक्टिव  के  खिलाफ  है  ।  उनको  तनख्वाह  सरकारी  खजाने  से  मिलती  दफ्तर  में  काम  करने  के

 लिए  तनखााह  दी  जाती  लेकिन  काम  अधिकारियों  के  घरों  में  लिया  जाता  है  ।  इसके  खिलाफ

 कानून  बनाया  जाना  इस  तरह  के  शोषण  और  दमन  को  रोका  जाना

 एक  साननोय  सदस्य  :  अगर  वह  शिकायत  करेगा  तो  निकाल  दिया  जायगा  ।

 क्षी  मत  चन्द  डागा  :  अगर  वह  शिकायत  करेगा  और  हम  लोग  उसको  मदद  कानूत
 उसको  मदद  देगा  तो  सब  कुछ  हो  सकता  है  ।  ह

 .  आपका  जो  1926  का  ट्रंड  यूनियन  एक्ट  है  इसको  बदल  उस  पुराने  एक्ट  के

 मुताबिक  कोई  सात  आदमी  मिले  और  संस्था  बन  गई  ।
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 नी  चेन  रा

 एक  साननोय  सदस्य  :  जितनी  पुरानी  भीजें  अगर  उनको  बदल  दोबे  तो  कंसे  चलेगा  ।
 की  मूल  अन्य  डागा  :  मैं  सभी  पुरानी  चीजों  की  बात  नहीं  कर  रहा  मैं  तो  सिफ  ट्रेड

 यूनियन  एक्रट  के  लिये  कह  रहा  हैं  कि  इसको  खत्म  किये  बिना  काम  नहीं  चंलेशा  क्‍योंकि  इस  एक्ट
 के  कारण  आज  हजारों  की  सं्या  में  ट्रेंड  यूनियनें  बन  गई  हैं  ।

 |

 संघ  1926  के  अधीन  पंजीकृत  मजदूर  संधों  की  संब्या  35,750
 है  ।

 ये  दादा  लोग  जो  बाहर  काम  करते  कभी  फैक्टरीज  में  नहीं  जाते  कभी  मशीन  को
 हाथ  नहीं  जिन्हें  कोई  काम  करना  नहीं  ट्रंड  यूनियन  के  अंध्यक्ष  बन  जाते

 मजदूरों  का  चन्दा  बटोर  कर  घूमते  ये  घनदा  खाने  वाले  लोग  उनके  नेता  बन  गये  इनके
 एकाउन्ट  को  कोन  देखता  है  ।  भारतीय  मजदूर  हिन्द  मजदूर  संघ  "'***

 की  नारायण  चोबे  :  आई०एन०टी०यू०सी०  का  नाम  भी  लो  ।

 श्री  मूल  क्षस्र  ड्रामा  :  उसका  नाम  तो  सबसे  पहले  ल्रो  ।  बह  ताम  तुम्हारी  जुबान  पर  नहीं
 सकता  क्योंकि  वह  पवित्र  जुबान  पर  ही  भाता

 हो  मारायम  चोबे  :  आज  डामा  साहब  बड़े  मृढ  में  क्या  बात  है  ?

 करो  मूल  चम्द  डागा  :  अब  ये  सीटू  या  ओर  दूसरी  संस्थाएं  इसका  क्या  किया  35

 हजार  यूनियनें  बन  चुकी  हैं  ओर  इनमें  कितने  दादा  लोग  बंठे  दादाओं  को  खत्म  करने  का

 फोई  तरीका  ढ्‌  ढना  पड़े गा  ।

 अनुवाद ]

 के  पुराने  मजदूर  संघ  जिसके  अन्तर्गत  अपने  संघ  को  पंजीकृत  कराने  के

 लिए  कोई  भी  सात  संघ  अना  सकते  इससे  भी  संघों  की  संख्या  काफी  हद  तक  बढ़ी  है  ।

 स्वतन्त्रता  के  बाद  राजनतिक  विचार  धारा  पर  आधारित  संघ  प्रतिस्पर्धा  बढ़ी  राजनैतिक
 निष्ठा  की  वजह  से  वर्तमान  संघों  को  तोड़कर  अलग  संघ  बनाने  के  परिणाम  स्वरूप  संघ  विभिन्‍्त

 स्तरों  पर  काय  कर  रहे

 ये  सारी  संस्थाएं  बन  जाती  हैं  और  किसी  न  किसी  यूनियन  से  एफीलियेटेड  हो
 जाती

 इसलिए  कृपा  करके  इस  ट्रेड  यनियन  एक्ट  को  आप  बदलिये  ।  इसको  आपको  बदलना
 होगा

 ।  जो

 बेतिहर  मजदूर  वे  ट्रेड  यूनियन  बना  कर  काम  कर  सकते  हैं  और  उनकी  ट्रेड  यूनियन  बनने

 में  आप  पूरी  मदद  दीजिए  ।

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  बहुत  से  लोग
 ट्रेंड  यूनियन  में  नह

 रहना
 चाहते  और

 बहुत  से  लोग  ढर  के  मारे  चन्दा  देते  यह  भी  होता  है  कि  बहुश्न  से
 मालिक  ट्र ड  यूनियल  बनवा
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 देते  हैं  ओर  इन  सेठों  क ेखिलाफ  आप  कोई  कार्यवाही  नहीं  करते  ये  बेंक  का  80  पर  सेन्‍्ट

 पैसा  ले  लेते  हैं  और  जब  चाहा  मिल  को  बन्द  कर  देते  हैं  ओर  मजदूरों  को  कोई  कम्पसेशन  नहीं

 देते  हैं  और  सड़क  पर  फेंक  देते  जो  इस  तरह  से  रुपया  लेते  हैं  ओर  उद्योग  का  क्‍लोजर  कर

 देते  उनकी  काली  लिस्ट  निकाली  जाए  ओर  ऐसे  आदमी  को  कभी  लोन  नहीं  देना  जो

 पैसा  खाए  बैठा  है  और  क्‍्लोजर  का  नोटिश  लगा  देता  उसको  फिर  से  धन्धा  शुरु  करने  के  लिए

 लोन  नहीं  मिलना  चाहिए  ।  और  यह  43  क्‍यों  बनाया  है  कि  मेनेजमेंट  में
 पार्टी  सपिशन

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  कहते  हैं  कि  बड़ा  अच्छा  काम  किया  है  कि  पार्टीसिपेशन  होगा  ।  ये  बड़े  नेता  हैं

 हिन्दुस्तान  को  इसमें  क्या  लिछा  मैं  पढ़  कर  सुताता

 में  मजदूरों  की  भागीदारी  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  उचित  कानून  के

 गत  कदम  उठाएगी

 मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  अभी  तक  पब्लिक  सेक्टर  अन्डरटेकिग्स  में  कितने  और  किन  लोगों

 का  चालान  किया  है  ।  जितने  मंत्री  लोग  हैं  और  जितने  मंनेजर  हन  सबका  चालान

 पब्लिक  सेक्टर  अन्डरटेकिग्स  में  लेबर  का  पार्टीसिपेशन  नहीं  Bom

 एक  मसाननोय  सदस्य  :  मंत्री  का  चालान  कौन  करेगा  ?

 लो  मल  चम्द  पालियामेंट  करेगी  ।

 अब  43  के  अन्दर  हमने  यह  रखा  है  कि  मंनेजमेंट  में  पार्टीसिपेशन  होना  चाहिए  लेकिन

 मजदूरों  का  पार्टीसिपेशन  नहीं  हो  रहा  है  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  इनके  एकाउन्टस  कौन  आडिट

 करता  मालम  ही  नहीं  इस  तरह  से  क्‍या  हम  कल्याणकारी  राज्य  ला  सकते  भाषण

 देते  हो  कि  किसानों  एक  हो  जाओ  और  हम  तुम्हारे  लिये  हैं  लेकिन  दूसरी  तरफ  उनका

 शोषण  होता  है  ।  कितना  धन  इन्होंने  कमाया  है  और  कितना  मुनाफा  उसे  मिलना  चाहिए  ।  उसका

 अधिकार  है  कि  मुनाफे  में  उसे  हिस्सा  मिले  ।  आन्ध्र  प्रदेश  में  जमीन  ले  ली  नामाज ुन  सागर  के

 लिए  और  जिनकी  जमीन  ली  गई  उनके  लिए  कया  किया  गया  ।  बड़  लोग  और  रूरल  रिचर

 पालियामेंट  में  आ  गये  ।  मजदूरों  का  शोषण  होता  है  और  उनकी  हालत  खराब  है  और  उतडे

 कपड़े  फटे  हैं  ओर  बड़ी  दयनीय  स्थिति  उनकी  दंसलिए  अंजेया  इस  सबको  आप  देखिये

 कि  उनकी  हालत  कंसे  ठीक  हो  ।  आज  एसवेस्टोस  में  जो  लोग  काम  करते  उनकी  क्‍या  हालत

 है  ।

 आज  मैं  आपको  कहना  चाहता  हूँ  कि  ऐसी  बहुत-सी  फेक्ट्रीज  को  हिन्दुस्तान  के  लोग  लगाये

 बेठे  हैं  जिनको  कि  वेस्टन  कन्ट्रीज  ने  बेकार  कर  दिया  जिनका  बायकाट  कर  दिया  है  उत

 फेक्ट्रीज  में  काम  करने  वाले  लोगों  की  आंखें  खराब  हो  जाती  लंग्स  खराब  हो  जाते

 रुस्‍्ती  खराब  हो  जाती  है  ।  वेस्टर्न  कन्ट्रीज  के लोग  उनमें  काम  नहीं  करते  वेस्ट  कम्ट्रीज  में

 ऐस्बेस्टोज  शीट्स  की  फेक्ट्रीज  में  काम  नहीं  करते  हैं  ।
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 भोपाल  गेस  की  बात  तो  अलग  है  ।  मैंने  नोएज  पाल्युशन  के  बारे  में  पढ़ा  फैक्ट्रीज  में
 कितना  नोएज  पोल्युशन  होता  आपने  फेक्ट्री  एक्क  को  परिभाषा  कर  दी  है  कि  जहां  दस  मजदूर
 होंगे  वह  फेक्ट्री  एक्ट  में  आयेगी  ।  लोग  क्‍या  करते  हैं  कि  जानबूझकर  दस  मजदूर  नहीं  दिखाते
 काम  दस  से  भी  ज्यादा  मजदूरों  से  करा  रहे  हैं  लेकिन  दिखाते  हैं  कि  आठ  मजदूर  काम  कर  रहे

 ये  प ृजीपति  लोग  सारी  तरकीबे  जानते  ये  प्‌  जीपति  आपके  लेबर  डिपार्टमेंट  के  लोगों  से
 मिले  रहते  हैं  ।  यहां  बातें  तो  समाजवाद  की  बहुत  होती  है  लेकिन  अमल  में  कुछ  नहीं  होता  है  ।
 आपका  लेबर  कमिश्नर  माऊंट  आबू  जाता  वह  सेठ  की  गाड़ी  में  जाता  फिर  वह  क्‍या
 लेबर  डिस्प्यूट  को

 तय  करेगा  ?  उसने  तो  पहले  ही  डिस्प्यूट  तय  किया  हुआ  लेबर  डिपार्टमेंट
 के  लोगों  के लिए  दस  रुपये  महौना  बंधे  हुए  हैं  ।

 मेरे  यहां  पर  बहुत-सी  ह  डस्ट्रीज  भगवान  जानता  है  कि  उनकी  कया  हालत  वहां
 आपके  लोग  काम  तो  कया  करते  हरेक  से  चन्दा  बटोरते  फिरते  उनका  महोने  में  बस  एक
 काम  फिर  आप  चाहते  हैं  कि समाज  कल्याणकारी  हो  ।  जब  हम  मजदूरों  के  बीच  भाषण
 देने  जाते  उनसे  बोट  लेने  जाते  हैं  तो  कहते  हैं  कि  मजदूर  देश  की  दोलत  पैदा  करता  मजदूर
 देश  का  निर्माण  करता  मजदूर  पर  ही  देश  टिका  हुआ  बड़ी  अच्छी  बातें  करते  हैं  ।  कहते
 हैं  ऐ  मजदूरों  एक  हो  तुम  नींव  के  पत्थर  हो  ।  तुम्हारे  ऊपर  देश  को  आगे  ले  जाने  का
 भार  है  ।  ेफ

 आप  यहां  फहते  हैं  कि  यह  स्टेट  सब्जेक्ट  आप  ऐसे  सब्जेक्ट  को  क्यों  नहीं  ले  लेते  जो
 कि  इतना  महत्वपूर्ण  सब्जेक्ट  जो  मजदूरों  से  सम्बन्धित  है  ?

 मैं  आपको  ठोक  कहता  हूँ  कि  यह  समाजवाद  आ  कर  अगर  यह  समाजवाद  इन
 भाषणों  से  नहीं  आयेगा  तो  क्रांति  से  आयेगा  |  क्‍योंकि  आदमी  श्रन्धा  नहीं  उसकी  पंनी  नजरें

 उसकी  पेनी  नजरों  से  कोई  नहीं  बच  सकता  ।  ये  ढोंगी  लोग  भी  नहीं  बच  सकेते  ।  अगर  यह
 कानून  लागू  नहीं  हुआ  तो  आने  वाले  समय  में  कया  होने  वाला  है  वह  आप  दीवारों  पर  पढ़

 चोब॑  जी  बहुत  समाजवाद  की  बात  करते  इस  साल  तो  आप  आ  अगले  साल

 यह  भी  मामला  गायब  हो  जायेगा  ।  मुझे  बड़ा  डर  लगता  हे  क्‍योंकि  आपकी  पार्टी  ने  बड़े
 वादी  भाषण  दिये  लेकिन  वेस्ट  बंगाल  में  मजदूरों  का  जो  किया  वह  सबको  मालूम  सब  उसको
 देखते  हैं  ।

 सभापति  जी  मैं  नोएज  पोल्यूशन  की  बात  कर  रहा

 ]

 कार्य  स्थल  पर  शोर  स्वास्थ्य  के  लिए  एक  बड़ा  खतरा  दुर्भाग्य  से  बहुत  से  मजदूर  इस
 बात  को  जानते  होते  हुए  भी  कि  भारी  शोर  उनकी  श्रवण  शक्ति  को  नुकसान  पहुँचा  सकता  यह्‌

 अनुभव  नहीं  करते  कि  लगातार  शोर  हानिकारक  माना  जाता  है  परन्तु  उद्योग  में  या  काम  के

 दौरान  जो  एक  सामान्य  बात  से  श्रवण  शक्ति  को  अत्यधिक  नुकसान  पहुँच  सकता  है  ।

 यहां  पर  तो  आप  हुल्‍ला  करते  हैं  लेकिन  वहां  पर  विचारे  शजदूर  किस  हालत  में  काम

 करते  उस  हालत  को  कोई  रोकने  वाला  नहीं  वहाँ  नौएज  पोल्युशन  एयर  पोल्युशन  है  ।
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 सब  जगह  पोल्युशन  है  ।  वहाँ  काम  करने  वाले  मजदूर  इस  पोल्युशन  में  काम  करते  अभी
 हरियाणा  और  पंजाब  वालों  ने  भी  काफी  जुल्म  ढाये  हैंਂ  |

 ]

 देश  के  कृषि  जमत  में  से  होने  वाली  दु्घेटनाए  बार-बार  होती  रहतो  वास्तव  में

 हाल  के  वर्षों  में  इन  दुर्घटनाओं  की  संख्या  बढ़ती  रही  तथा  सरकार  और  किसानों  के

 वाही  पूर्ण  रवये  से  उन  प्रवासी  खेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  जो  थ  सरों  को  चलाते
 क्रभी  समाप्त  हुई  गेहूं  की कटाई  अवधि  के  दौरान  दो  कृषि-प्रधान  पंजाब  और

 याणा  में  लगभग  400  खेतिहर  मजदूरों  ने  अपना  कोई  न  कोई  अंग  गंवा  दिया  है  ।

 अब  आपने  कानून  बनाया  बहुत  बड़ी  आपने  कानून  की  हिफाजत  की  फक

 हवाई  जहाज  में  सफर  करने  वाले  आदमी  के  लिए  मृत्यु  होने  एक  लाख  ट्रेन  में  50

 हजार  रुपया  और  इसमें  मरने  वाले  के  लिए  आप  क्या  देते  कितना  फर्क  हैँ  ।  इसमें  किसी

 आदमी  के  हाथ  कट  किसी  के  पर  कट  जाते  आप  पूरा  डिस्क्रिप्शन  कितना  फर्क

 कितना  जुलम  हो  रहा  कानून  बने  लेकिन  . उनको  अमली  रूप  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 आप  जांच  करके  बताइए  कि  आज  तक  कितने  लोगों  को  सजा  दी  गई  है

 अन्त  में  एक  बात  कहना  चाहता  हूँ  कि  अगर  आप  मजदूरों  का  हित  करना  चाहते  हैं  तो

 इस  सब्जेक्ट  को  स्टेट  से  हटाकर  सेंटर  में  ल ेलीजिए  और  सारे  देश  के  मजदूरों  के  लिए  कानूत
 बनाना  चाहिए  और  उन  पर  सख्ती  से  पालन  करना  मजदूर  और  मालिक  का  भेद  मिटा

 देना  चाहिए  और  जब  तक  यह  भेद  रहेगा  तब  तक  सक्ष्या  समाजवाद  नहीं  आ  सकता  ।  नहीं  तो

 मजदूर  अपनी  ताकत  से  इस  भेद  को  मिटाएगा  और  वह  ताक़त  होगी  खूनी  क्रांति  ।

 को  बम्पन  सभापति  सबसे  पहले  मे  यह  जानना  च।हूँगा  कि  भारत

 के  मजदूरों  के  प्रति  सरकार  का  कया  रवंया  मैं  प्रधान  मन्त्री  की घोषणा  का  तथा  समय-समय

 पर  घो(षत  की  गई  सरकार  की  नीतियों  का  अध्ययन  कर  रहा  था  परन्तु  मुझे  उनमें  मजदूरों  के

 बारे  में  तथा  इस  देश  के  मजदूर-वर्ग  के  प्रति  सरकार  के  मौलिक  रवंये  के  बारे  में  एक  शब्द  भी

 पढ़ने  को  नहीं  मिला  ।

 मजदूरों  के  प्रति  इस  सरकार  का  रवेया  मालिक  और  नौकर  में  संबंध  जैसा  है|  भारत  में

 मजदूर  को  उचित  सम्मान  और  उचित  दर्जा  भी  नहीं  दिया  जाता  इस  सन्दर्भ  मैं  इस  सदन

 का  ध्यान  उच्चतप्‌  न्यायालय  के  एक  निर्णय  की  ओर  दिलाना  चाहता  एक  मामले  जिसमें

 भारतीय  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  एक  पार्टी  उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  :--

 कम्पनी  द्वारा  चलाये  जा  रहे  किसी  उद्यम  में  केवल  उन  शेयर  होल्डरों  का  ही  हित

 निहित  नहीं  है  जिन्होंने  इसके  लिए  पूजी  दी  है  परन्तु  उन  मजदूरों  का  भी  अधिक

 तो  उतना  ही  हित  निहित  है  जिम्होंने  अपना  श्रम  इसमें  लगाया  है  क्योंकि  उद्यम  द्वारा

 जो  कुछ  उत्पादन  किया  जाता  है  वह  पू'जी  भौर  श्रम  का  ही  परिणाम
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 बज अनीता  न्यायालय

 उच्चतम  न्यायालय  का  यह  निर्णय  देश  के  मजदूरों  को  अधिक  नहीं  तो  बराबर  का  दर्जा  और
 बराबर  का  सम्मान  प्रदान  करता  परल्तु  दुर्भाग्य  से  सरकार  ने  उन्हें  वह  दर्जा  नहीं  दिया

 मजदूर  को  अभी  भी  एक  नौकर  समझा  जाता  है  तथा  नियोक्ता  और  मजदूर  के  बीच  अभी  भी
 मालिक  और  नौकर  का  रिस्ता  कायम

 सरकार  की  विभिन्‍न  धोषणाओं  के  अनुसार  सरकार  अधिक  उत्पादन  करना  चाहती.है  और

 वह  हमेशा  राष्ट्रीय  आय  उत्पादन  में  युक्तिसंगत  आदि  की  बात  करती

 है  परन्तु  मजदूरों  के  बारे  में  उनके  जीवन  स्तर  को  कंसे  बढ़ाया  जाए  तथा  उन्हें  बैसे  उचित

 मजदूरी  दिलाई  जाए  आदि  बातों  के  बारे  में  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  जाता  ।  मुझसे  पहले  बोलने
 वाले  सदस्य  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  43  तथा  निर्देशक  सिद्धान्तों  का  उल्लेख  किया  है  जिनके

 अनुसार  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  दी  जानी  परन्तु  क्या  भारत  के  मजदुरों  को  उचित

 मजद्री  मिल  रही  है  ?  हृण्टरनेशनल  फेडरेशन  आफ  मेटल  बक्से  एसोसिएशन  ठ्वारा  किए  गए  एक
 सर्वेक्षण  के  अनुसार  एक  भारतीय  ओऔद्योगिक  मजदूर  को  12  घण्टे  स ेअधिक  काम  करना  पड़ता
 है  जबकि  अमरीकी  मजद्र  उतना  ही  भोजन  खरीदने  के  लिए  इतने  समय  में  काफी  अधिक  कमा

 लेता  एक  अमरीकी  फैक्ट्री  मजदूर  एक  किलो०  एक  लीटर  500  ग्राम  डबल  रोटी

 तथा  चीनी  संतरा  आदि  खरीदने  के  लिए  एक  घण्टा  50  मिनट  में  पर्याप्त

 धन  कमा  सकता  है  परन्तु  भारतीय  मजदूर  को  इतना  सामान  खरीदने  के  लिए  22  घण्टे

 तक  कार्य  करना  पड़ेगा  ।  निर्देशक  सिद्धान्तों  की उस  कि  मजदूरों  को  उचित  मजदूरी  दी

 का  क्‍या  हुआ  ?  मजदूर  वास्तव  में  उचित  मजदूरी  के  बिना  न्यूनतम  निर्वाह  मजदूरी  के

 बिना  गुजारा  कर  रहे  हैं  ।  उसे  जो  मजदूरी  दी  जाती  वह  न्यूनतम  मजदूरी  से  बहुत  कम

 होती  इसलिए  सबसे  पहले  यह  निवेदन  है  कि  सरकार  को  मजदूरों  के  दर्ज  को  मान्यता

 देने  तथा  उत्पादन  लन्त्र  में  उसे  समान  हिस्सा  देने  के  संबंध  में  एक  नीति  बनानी  चाहिए  तथा

 मानव  के  गौरव  को  मान्यता  देनी  मजदूरों  के  संबंध  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  ने  विभिन्‍न

 घोषणा-पत्रों  को  स्वीकार  किया  यद्यपि  भारत  भी  इसमें  शामिल  है  तो  भी  येयहाँ  लागू  नहीं  किए

 गए  में  आपके  ध्यान  में  एक  ऐसा  उदाहरण  लाना  चाहता  हूँ  जिसमें  मानव  की  गरिमा  और  श्रम

 के  महत्व  की  पूर्णतया  उपेक्षा  की  गई  है  |  भारत  में  श्रमिकों  की  सप्लाई  करने  का  एक  तरीका  है  ।

 यदि  कोई  व्यक्ति  मजदूरों  की  व्यवस्था  करने  में  समर्थ  है  तो  वह  लाभ  कमा  सकता  क्या

 मानव  एक  वस्तु  है  ?  क्या  हस  देश  का  मजदूर  एक  वस्तु  मात्र  है  ?  एक  व्यक्ति
 जो

 क।म
 ते करता  है  तथा  अपने  सिरों  पर  बोझ्षा  ढोने  के  लिए  भारतीय  खाद्य  निगम  को  हजारों  मजदूरों  की

 सप्लाई  करता  उसकी  सभी  मजदूरों  क्री  सम्मिलित  मजदूरी  से  भी  अधिक  आमदनी  होती  है  हि
 एस  देश  में  यही  व्यवस्था  चल  रही  यहां  सविदा  उत्प  दन  अधिनियम  भी  है  ।  पर  क्‍या  इसे

 लागू  किया  गया  है  ?  क्‍या  कोई  ऐसा  जो  मजदूरों  को  उचित  सम्मान  देता  श्रम  को  उचित

 महत्व  देता  इस  रवैये  का  समयंन  करेगा  ?  सबसे  १हले  सरकार  को  ठेके  पर
 मजदूर  सप्लाई

 करने  पर  रोक  लगाने  के  लिए  एक  कानून  बनाना  चाहिए  तथा  सरकार  को  मानवता  के  आधार

 पर  मजदूरों  को  उचित  सम्मान  देना

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  द्वारा  स्वीकृत  मानदण्डों
 के  अनुस।र  एक  व्यक्ति  अपने  सिर  धर

 तम  50  कि०प्राम  वजन  रख  कर  ले  जा  सहूता  भ.रत  में  एक  स  रकारी  उपक्रम  भारतीय

 स्ाद्य  निगम  मजदूरों  की  पीठ  पर  100  किशपग्राम  गेहूं  लाद  रहा  100,  100  किशग्राम  गेहूँ
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 कम  जप/भ+क--

 थम्पन

 के  18,  ।9  बोरे  गोदाम  में  रखने  के  लिए  उन्हें  बहुत  ही  कम  दर  पर  मजदूरी  दी  जाती  इस

 तरह  से  वहाँ  हजारों  मजदूर  काम  कर  रहे  यदि  सरकार  इन  लोगों  का  कुछ  महत्व  समझती

 है  तो  वह  कोई  विनिमय  क्‍यों  नदह्टही  बना  सकती  ?  सरकार  उनको  ऐसी  सामग्री  क्‍यों  नही  दे

 सकती  जिससे  माल  लादने  ओर  उतारने  का  काम  आसान  बनाया  जा  सके  ?  एक  पशु  भी  इतना

 बोझा  नहीं  ढो  सकता  ।  यदि  किसी  गधे  की  पीठ  पर  100  कि०प्राम  वजन  लाद  दिया  जाए  तो

 पशुओं  के  प्रेमी  व्यक्ति  न्यायालय  में  जाकर  हसके  सम्बन्ध  में  स्थगन  आदेश  प्राप्त  कर  सकता

 परन्तु  इस  देश  में  मनुष्यों  के  मामले  में  भी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  घोषणा  पत्र  का  उल्लंघन  किया  जा

 रहा

 इस  वाद-विवाद  में  भाग  लेते  हुए  मेरा  पहला  निवेदन  यह  है  कि  भारतीय  मजदूरों  को

 उचित  सम्मास  दिया  जाना  होगा  ।  अब  में  मूल  मुद्दों  पर  आता  हूँ  ।  हमारे  यहाँ  बोनस  अधिनियम

 है  ।  बहुत  पहले  लाए  गएं  बोनस  अधिनियम  में  महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  ।

 बोतस  क्या  है  ?  मेरे  हिसाब  से  बोनस  मजदूर  वर्ग  के  लिए  एक  तरह  का  मूल्य  हास

 मजदूर  को  मूल्य  हास  के  रूप  जिसे  प्रबंधक  मशीनों  के  लिए  देते  इसे  प्राप्त  करने  का  हक  है  ।

 प्रबंधक  निवेश  की  मई  पृ  ज्षी को  तुलन-पत्र  में  वसूल  न  किए  जाने  वाले  ऋण  के  रूप  में  बट्ट  खाते
 डाल  सकते  अपने  तुलन  पत्र  में  प्रबंधक  विभिन्‍न  प्रकार  की  मशीनों  के  लिए  10  से

 तक  का  मूल्य  ह्वास  दे  सकते  एक  मनुष्य  को  जो  कि  अपने  श्रम  का  दान  करता  है  ओर  पूजी
 वाद  के  सिद्धान्त  के  अनुसार  भी  उत्पादन  पूजी  और  श्रम  के  परिणामस्वरूप  होता  क्या  उसे
 वांछित  मात्रा  में  वोनस  दिया  जाता  इसलिए  बोनस  पर  सभी  तरह  की  सभी  प्रकार  के
 उल्लंघन  और  सभी  प्रकार  के  प्रतिबन्ध  हटा  दिये  जाने  यह  सभी  वर्गों  के  मजदूरों  को
 दिया  जाना  चाहे  वह  सरकारी  सावंजनिक  क्षेत्र  अथवा  निजी  किसी  भी  क्षेत्र
 का  मजदूर  हो  ।  जो  व्यक्ति  राष्ट्र  को  अपनी  सेवायें  देता  है  वह  बोतस  का  हकदार  किसी  भी
 वर्ग  के  मजदूर  के  लिए  बोनस  पर  कोई  भी  पाबन्दी  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 हाल  ही  में  बोनस  की  अधिकतम  सीमा  को  750/-  रुपये  से  1600/-  रुपये  करने  के  लिए
 राज्य  सभा  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  था  ।  उसका  कया  परिणाम  निकला  ?  इस  सीमा
 को  750/-  रुपये  से  1600/-  रुपये  करने  के  फलस्वरूप  जो  लोग  वोनस  के  हकदार  हो  गये  हैं
 केवल  उनके  संबंध  में  बहुत  ही  थोड़ा  सुधार  हुआ  केवल  इतनी  बात  हुई  है  कि  बोनस  की
 रकम  से  बढ़कर  1600/-  रुपये  हो  जायेगी  ।  वास्तव  में  इससे  कोई  असर  नहीं
 क्योंकि  अब  रुपये  का  मूल्य  घट  गया  है  ।  रुपये  का  मूल्य  अब  मात्र  11.25  पैसे  है  ।  750/-  रुपये
 की  रकम  1964  में  निर्धारित  की  गई  थी  तथा  अब  इसके  अनुरूप  यह  रकम  से  बहुत
 अधिक  बंठती  अतः  बोनस  अधिनियम  में  किए  गए  संशोधन  से  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  है  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  बोनस  को  मजदूरों  की  आस्थगित  मजदूरी  के  रूप  मजदूरों  के  मूल्य
 हृस  के  रूप  में  स्वीकार  कर  लिया  जाना  चाहिए  और  इसकी  घोषणा  कर  देनी  इस
 देश  के  प्रत्येक  मजदूर  को  बिना  किसी  भी  भेदभाव  के  कि  वह  सरकारी  सेवा  फैक्ट्री
 औद्योगिक  क्षेत्र  में  है  अथवा  किसी  निर्माण  कारयें  में  बोनस  देना  क्योंकि  वह  श्रम-दान
 करता  है  ।
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 का  लस।च॥्रतटससे  किस  उ  ध  झएडरघ  ऋै  क  नव  बन  न  कक  चला

 और  बहुत  सी  अनेक  बातें  है  जिन्हें  सरकार  मजदूरों  के  हित  के  लिए  करती  परन्तु
 मूल  प्रश्न  यह  है  कि  क्या  इस  देश  के  मजदूरों  के लिए  कोई  व्यापक  कानून  है  ?  से  चला
 आ  रहा  औद्योगिक  वियाद  अधिनियम  पुराने  सामन्तवादी  ब्रिटिश  समाज  का  ही  अवशेष  है  ।

 में  व्यापार  विवाद  अधिनियम  बना  था  यह  उसी  अधिनियम  का  परिणाम  भौद्योगिक
 विवाद  अधिनियम  के  विभिन्‍न  उपबन्धों  के  संबंध  में  भी  उच्चतम  न्यायालय  ने  अनेक  परिवतंन

 किए  हैं  «बेर  उन  पर  अपने  निर्णय  दिये  कलकत्ता  बम्बई  मिल  मजदूर
 बंगलोर  जल  तथा  मल  आदि  के  मामलों  में  उच्चतम  न्यायालय  ने  भ्ौद्योगिक  विवाद  अधिनियम

 के  विभिन्‍न  उपबन्धों  को  रद्द  किया  है  तथा  नये  प्रावधान  बनाए  तो  भी  सरकार  ने  मजदूरों  के

 गोरव  को  स्वीकार  हुए  तथा  मजदूर  वर्ग  के  लिए  उचित  मजदूरी  की  व्यवस्था  करने  वाला

 कोई  व्यापक  औद्योगिक  संबंध  विधान  देश  में  लागू  नहीं  किया  इसके  अलावा  इस  देश  का

 मजदूर  वर्ग  सामूहिक  सौदेबाजी  पर  आदि  के  द्वारा  लगाए  गए  सभी  प्रकार  के

 प्रतिबन्धों  का सामना  कर  रहा  सरकार  का  वर्तमान  रवंया  संविधान  के  तहत  किए  गए

 सामूहिक  सौदेबाजी  के  अधिकार  को  सभी  प्रकार  से  कम  करने  तथा  मजदुर  संघ  आन्दोलन  की

 गति  को  कम  करने  तथा  अपनी  मांगों  के  लिए  संगठित  होने  के  मजदरों  को  अधिकारों  से  वंचित

 रखने  का  रहा  है  ।

 अब  मजद्री  बोर्ड  गठित  करने  के  हाल  के  प्रस्तावों  को  ही  ले  ।  इसके  पीछे  क्या  उद्देश्य
 चीनी  उद्योग  के  लिए  इस  सरकार  ने  एक  मजदूरी  बोर्ड  बनाने  का  सुझाव  दिया  क्‍या

 मजदूर  संघ  अपने  अधिकारों  के  लिए  सौदेबाजी  कर  सकते  हैं  अथवा  क्या  आप  एक  ऐसा  मजदूरी
 बोर्ड  बनाना  चाहते  हैं  जिसमें  नोकरशाह  और  अन्य  लोग  निर्देशक  सिद्धान्तों  का  प्रतिपाद  न  करें  ?

 क्या  इससे  इस  देश  के  मजदूरों  का  कोई  हित  होगा  ।

 यह  सामूहिक  सोदेबाजी  के  मामले  में  इस  देश  के  मजदूर  वर्ग  के  अधिकारों  का  अतिक्रमण

 और  उत्पादन  है  ।  आप  जीवन  बीमा  निगम  अथवा  साधारण  बीमा  निगम  संशोधन  अधिनियमों

 सहित  इस  सरकार  द्वारा  लाए  गए  किसी  भी  कानून  को  देखें  जिनमें  सरकार  ने  सामूहिक  सौदेबाजी
 के  अधिकार  को  कम  करने  का  श्रस्ताव  रखा  है  ।  मुझे  याद  है  कि  जब  मैंने  उस  वाद-विवाद  में
 भाग  लिया  था  तब  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  था  कि  एसे  कानूनों  को  लाने  में  गरीब

 लोगों  का  भारी  जनादेश  उनके  साथ

 सामूहिक  सौदेबाजी  के  अधिकार  का  अतिक्रमण  करना  इस  देश  में  स्वतन्त्र  मजदूर  संघ

 आन्दोलन  के  विरुद्ध  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  ट्विपक्षीय  बातचीत  का  जो  पहले

 विद्यमान  स्त्रीकार  कर  लिया  जाना  चाहिए  अर्थात  मजबूर  संघों  को  अपने  अधिकारों  की

 सोदेबाजी  करने  तथा  इन  बातों  को  सरकार  के  सामने  लाने  तथा  अधिकतम  अधिकार  प्राप्त  करने
 का  अधिकार  प्राप्त  होना  इस  सिद्धान्त  को  सभी  तरह  से  प्रोत्साहित  किया  जाना  होगा  ।

 परन्तु सरकार मजदूर वर्ग के स्वतन्त्र मजदूर संघ अधिकारों को कम कर रही है । फुछ अन्य पहलू और भी हैं जिन्हें मैं माननीय मन्त्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा । उदाहरण के लिए कंम्टीन सुविधाओं को ही लें सरकार ने इस संबंध में अनेक कल्याणकारी उपाय किए कया ये अनेक कल्याणकारी उपाय इस देश के मजदूरों की मदद कर रहे केंटीन सुविधाओं के संबंध में मैंने जो एक बात देखी है वह है कि कटीन भी निजी क्षेत्र और
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 थम्पन  थॉमस  ]

 प्राईवेट  ठेकेदारों  की  ही मदद  करती  घटी  दरों  पर  खाना  सप्लाई  किए  बिना  ही  वह  कृपन

 इकट्टे  कर  संकता  है  तथा  उस्‍्हें  प्रबन्धक  के  सामने  प्रस्तुत  करके  धम  प्राप्त  कर  सकता  अर्थात्‌
 भोजन  दिए  बगैर  ही  धन  प्राप्त  कर  सकता  मंशा  यह  होती  है  कि  मजदूर  को  खाता  दिया  जाए

 परन्तु  अन्तोगत्वा  ठेकेदार  बिना  खाना  दिए  ही  धन  प्राप्त  कर  लेता  इस  स्थिति  को  केवल  तभी

 परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  जबकि  एक  समुचित  कंटीन  व्यवस्था  तथा  लोगों  को  यह  सुविधा  दी  जाए
 अर्थात  मजदूरों  को  खाना  दिया  जाय  |  इसी  प्रकार  से  कमंचारी  राज्य  बीमा  अधिनियम  हस

 अधिनियम  का  अब  क्या  अर्थ  रह  गया  है  ।  पांच  दिन  की  छुट्टी  अथवा  दो  दिन  की  छुट्टी  के  लिए

 50/-  रुपये  ?  इसके  अलावा  मजदूरीं  को  ई०  एस०  आई०  से  क्या  मिलता  यह  सही  है  कि  वे

 परिवार  पेंशन  और  बु्ध टना  लाभ  देते  मजदूरों  के  एक  वर्ग  द्वारा  ऐसा  शोर  मचाने  के

 जूद  कि  वे  ई०एस०आई०  की  सुविधा  नहीं  चाहते  तथा  उनके  लिए  इसके  बदले  किसी  और  योजना
 को  चुनने  की  अनुमति  होनी  चाहिए  ।  कठोर  नियमों  के  कारण  इसे  स्वीकार  नहीं  किया  जा  रहा

 सरकार  मंजूरी  दे  सकती  जहाँ  इस  समय  कोई  स्कीम  नहीं  है  वहां  श्रमिकों  के  साथ

 मश  करके  ई०  एस०  आई०  स्कीम  को  कार्यान्वित  करना  चाहिए  ।  मैं  यह  निवेदन  करूगा  कि  ये

 सभी  उपाय  ये  सभी  कल्याणकारी  उपाय  हैं  तथा  सरकार  को  इन  पर  समुचित  रूप  से  विचार
 करना  चाहिए  ।  मेरा  लिवेदन  परम्परा  के  बारे  में  है  क्‍योंकि  हस  देश  में  जहाँ  पर  श्रमिक  असंगठित

 महाँ  पर  लोग  रोजगार  प्राप्त  तथा  कम  रोजगार  प्राप्त  विभिन्न  सोकरियों  सरकार  को
 उचित  दिशा  में  देनी  होगी  तथा  ध्यान  देना  मैं  यह  निबेदन  करना  चाहेंगा  कि  यदि  आप
 श्रमिकों  को  पूर्ण  रूप  से  विश्वास  में  ले  लें  तथा  उनको  समाज  में  उचित  स्थानदे  दें  तो  बे  अधिक  अच्छा

 महसूस  करेंगे  ।  5  प्रतिशत  लोग  अब  भी  देश  की  20  प्रतिशत  राष्ट्रीय  आय  का  फायदा  उठा  रहे
 इस  सरकार  को  इस  देश  के  श्रमिक  वर्ग  के  उत्थान  के  लिए  उचित  सुझावों  के

 साथ  सामने  आना  चाहिए  ।  यही  मेरा  निवेदन  है  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रो०  के०  वी०  थामस  ।

 प्रो०  के०  बो०  बधासस  :  इस  देश  की  श्रमनीति  पर  वाद-वियाद  करते  समय
 हमें  अपमे  राष्ट्र  की  नींव  रखने  वाले  लोगों  की  विचारघाराओं  तथा  धारणाओं  का  स्पष्ट  ज्ञान  होना
 चाहिए  ।  महात्मा  जी  ने  लोकतन्त्र  को  जन  समूह  का  स्वराज्य  उन्होंने  जिस
 लोकतन्त्र  की  कल्पना  मैंने  की  है  उसमें  सभी  को  समान  अधिकार  मिलेंगे  ।  सभी  अपने  स्वामी  स्वयं
 होंगे  ।

 पंडित  जी  तथा  महात्माजी  के  सिद्धान्तों  का  पालन  निकटता  से  कर  रहे  थे  तथा
 इन  कार्यक्रमों  को  व्यावहारिक  रूप  देने  का  प्रयास  कर  रहे  थे  जो  श्रमिक  वर्ग  के  लिए  लाभकारी
 होंगे  ।

 अब  39  वर्ष  बीत  चुके  हैं  ।  विभिन्‍न  विनियम  आ  चुके  जब  हम  श्रमिक  वर्ग  को
 देखते  विशेषरूप  से  असंगठित  क्षेत्र  तो  मुझे  यह  कहते  हुए  बहुत  दुःख  होता  है  कि  श्रमिक
 वर्ग  घाटे  में  उनकी  उन्नति  बहुल  धीरे  हो  रही  जब  हम  उन  विभिन्‍न  श्रमिक
 नियमों  को  देखते  हैं  जो  प्रद्यापित  तथा  कार्यान्बित  हो  चुके  तो  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम
 1947  के  आरे  में  एक  बात  याद  वास्तव  में  यह  वर्षों  पहले  बने  ब्रिटिश  अधिनियम  का

 352
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 के०  वी०

 जब  तालाबन्दी  तथा  फंक्ट्री  बन्द  होने  के  कारण  नष्ट  हुए  कार्य  दिवसों  की

 ओर  देखते  तो  भारत  जेसा  विकालशील  देश  इसे  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकता  ।  मैं  संगठित  क्षेत्र  के

 बारे  में  बात  कर  रहा  हूँ  ।  देखिए  राज्यों  की  जहां  कार्य  दिवस  नष्ट  हो  रहे  सू्ी  में

 पहले  पश्चिम  बंगाल  अता  है  तथा  फिर  मेरा  आता  ऐसा  सोचा  जाता  है  कि

 पश्चिम  बंगाल  तथा  केरल  में  श्रमिक  अधिक  संगठित  इसोलिए  हमें  इसके  बारे  में  सोचना

 पड़ेगा  ।  सन्‌  1981  में  केरल  में  23  लाख  कार्य  दिवस  नष्ट  किए  गए  ।  श्री  करुणाकरन  की

 सरकार  के  श!सन  में  आने  के  बाद  यह्‌  घट  कर  8  लाख  रह  गए  इस  बात  से  यह  सिद्ध  होता

 है  कि  श्रमिकों  की  समस्याओं  को  हल  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  की  महत्वपूर्ण  भूमिका  है  ।

 कुछ  राज्य  श्रमिकों  को  केन्द्र  के  विरुद्ध  लड़ाने  के  लिए  उनका  प्रयोग  हथियारों  के  रूप  में  कर  रहे
 नीति  यह  नहीं  होनी  चाहिए  क्‍योंकि  यह  एक  ऐसा  देश  जहां  हम  अधिक  उत्पस्न  करना

 चाहते  हैं  तथा  इसके  साथ  साथ  श्रमिकों  को  भी  उनका  उचित  हिस्सा  मिलना  इसीलिए
 यह  इस  सन्द्भं  में  है  कि  राज्य  सरकारों  को  श्रमिकों  की  समस्याओं  पर  विचार  करना  पड़ता

 चीज  जो  मैं  कहना  चाहता  था  यह  ई०एस०आई  स्कीम  के  बारे  में  यह  श्रमिकों
 के  कल्याण  की  स्कीम  है  तथा  श्रमिकों  पर  थोपी  नहीं  जानी  चाहिए  ।

 इसके  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  तथा  श्रम  मन्त्रालय  की  अनुदान  की  मांगों
 का  समर्थन  करता  हूं  ।  ॥

 ]

 झो  राज  कुमार  राय  :  सभापति  मैं  आपका  बहुत  आभार  मानता  हूँ  कि
 आपने  माननीय  श्रम  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  अनुदान  की  मांगों  पर  बोलने  का  मुझे  मौका  श्रम  का  देश
 की  एकोनामी  में  बड़ा  महत्व  लेकित  हमारे  श्रम  मंत्री  ने  जिनका  ट्रंंड  यूनियन्स  से  बड़ा  सम्बन्ध
 रहा  उसकी  महत्ता  को  बहुत  कम  आंका  इसीलिए  गत  वर्ष  जो  घनराशि  श्रम  के  लिए
 उालब्ध  कराने  की  बात  थी  उससे  बहुत  ही  थोड़ी  ज्यादा  धनराशि  इस  बर्ष  मांगी  गई  है  यद्यपि
 वेतहासा  महंगाई  बढ़ी  है  और  दूमरी  सकंमस्टांसेज  भी  देश  की  और  दुनिया  की  ऐसी  है  जिनमें
 उम्मीद  की  जाती  थी  कि  इसमें  और  ज्यादा  ध्रनराशि  मांगी  जातो  जिससे  श्रमिकों  का  और
 ज्यादा  कल्याण  हो  पाता  ।

 जेसा  कि  आप  सबको  विदित  किसी  भो  देश  को  समुन्नत  बनाने  के  लिए  उद्योगों  का
 होना  बहुत  जरूरी  इसीलिए  हमारे  राष्ट्र  नायक  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  आजादी
 मिलते  ही  उन्‍्नीसवीं  सदी  के  यूरोप  को  देखते  हुए  इस  बात  का  अहद्‌  किया  था  कि  जब  तक  इस
 देश  का  पूर्ण  उद्योगीकरण  नहीं  होगा  तब  तक  इस  देश  का  उचित  त्रिकास  नहीं  होगा  और  उन्होंने
 बहुत  जोर  देकर  और  चीजों  के  साथ-साथ  उद्योगों  की  उन्‍तति  के  लिए  बहुत  कुछ  करने  की  बात
 सोबी  कोई  भी  उद्योग  मेन-पवर  और  बिता  एनर्जी  के  नहीं  चज्  मेन  प.वर
 अर्थात्‌  श्रन  उस  को  बड़ाने  के  लिए  और  उत्को  ठीक  रखते  के  लिये  सबसे  उप्रदेव  और  सबसे

 महस्त्रपूर्ण  पहलू  हुआ  करता  लेकेन  बड़े  दुश्ध  के  साथ  मैं  सरकर  से  कहता  चाहता  हूं  किजो
 बातें  श्रमकों  के  लिए  पहले  कही  गई  और  जो  उनकी  पहले  रही  वह  आज  भी

 व॒त्‌  ठीक  वँध्षी  ही  हो  रद्दी  बहुत  पुरानी  कमेन्ट्स  थीं  :
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 पिछले  बहुत  से  वर्षों  से  धौद्योगिक  क्षेत्रों  में  पौरुष  को  नष्ट  किया  जा  रहा  महिलाओं
 की  इज्जत  लूटी  जा  रही  है  तथा  बचपन  को  जहर  दिया  जा  रहा  है  ।

 ]

 आज  के  परिप्र  क्ष्य  में  भी  अगर  हम  ठीक  से  देखें  तो  वह  स्थिति  जेसी  की  तंसी  बनी  हुई  है
 यद्यपि  हमने  अपने  बढ़ने  की और  जन-कल्याण  करने  की  बहुत  सारी  हामियां  भरी  इसलिए
 जरूरत  इस  बात  की  है  कि  हम  जब  यहां  बंठे  हों  तो  हम  यहाँ  विचार  करें  कि  कैसे  हम  श्रमिक  का

 कल्याण  कर  मानवता  की  रक्षा  कर  श्रमिक  को  दिन  भर  काम  करने  के  बाद
 उसकी

 मिनिमम  जो  आवश्यकताएਂ  हैं  उनकी  पूर्ति  करने  लायक  सुविधाएं  दे  एजूकेशनल
 मेडिकल  फैसिलिटोज  ओर  रेजीडें  शियल  एकमोडेशन  की  फैसिलिटीज  जो  मिनिमम  उसके

 लिए  होनी  चाहिए  वह  इस  देश  के  श्रमिक  के  लिए  नहीं  मिल  पा  रही  इसलिए  समय  आ  गया

 समय  की  सबसे  बड़ी  पुकार  है  कि  ऐसी  सरकार  जो  गरीबों  के  लिए  कुछ  करना  चाहती  है  वह
 सबसे  पहुले  इस  बात  पर  विचार  कर  ले  और  इस  बात  की  गारन्‍्टी  दे  कि  हम  अपने  श्रमिक  के

 लिए  मिनिमम  आवश्यकताओं  को  किस  तरह  से  पूरा  करंगे  ।

 हम  उन्‍नीसवीं  सदी  की  थात  कर  रहे  थे  यूरोप  की  जबकि  वीसवीं  सदी  अब  करीब-करीब

 पार  हो  रही  हमारे  युवा  प्रधान  मंत्री  ने  देश  को  दक्क्रीसवीं  सदी  में  ले जाने  की  बात  कह्टी  है
 और  उन्होंने  इस  बात  का  अहृद्‌  किया  है  कि  हम  इस  देश  को  इतना  समुद्ध  बनाए  सारी  चीजों
 और  सारे  संसाधनों  का  हतना  विकास  उसे  ठोक  करके  इक्कीसवीं  सदी  में  दुनिया  के
 सामने  हम  हसे  एक  ऐती  मिप्ताल  के  रूप  में  रखेंगे  ताकि  भारत  एक  विकासशील  और
 विकसित  देश  दिल्लाई  पड़े  ।  इसलिए  मैं  कहना  च/हता  हूँ  कि  अगर  श्रमिक  की  उपेक्षा  की  गई  तो
 लाख  चाहे  हम  विकास  के  काम  करते  उनका  कोई  मतलब  नहीं  होगा  ।  श्रमिक  उद्योग  घन्धों
 का  केन्द्र  श्रमिक  व्यापारिक  केन्द्र  हैं  और  श्रमिक  भी  खेती  का  केन्द्र  चाहे  वह  स्कोल्ड  लेबर
 हो  या  अनस्कोल्ड  लेबर  हो  ।  सबकी  स्थिति  एक  ज॑सी  है  ।  इसलिए  मैं  आपके  माध्यम  से  चाहूंगा
 कि  आप  इस  पर  विचार  हमारे  मजदूरों  के  बहुत  सारे  एक्‍्ट्स  बने  इन्डस्ट्रियल

 प्यूट  एक्ट  बाण्डेड  लेबर  एक्ट  लेकिन  इनका  कोई  फायदा  नहीं  हमारी  भृतपूर्व
 प्रधान  मंत्री  श्रीवती  इंदिरा  गाँधी  ने  अपने  बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जोर  देकर  इम्पली  मेंटेशन
 के  लिए  कहा  था  ।  इसके  बाद  सरकार  बहुत  कस्में  खा  रही  है  कि  हम  उन  नीतियों  का  पालन

 लेकिन  इस  दिशा  में  कोई  कटम  नहीं  उठाया  यदि  हम  वर्तमान  स्थिति  पर  नजर
 डालें  तो  आज  भी  बाण्डेड  लेबर  देश  में  मिल  जायेंगे  ।  मिनिमम  वेज  एक्ट  का  माखौल  उड़ाया  जा
 रहा  हमारी  राज्य  की  सरकारें  और  विभिन्‍न  संस्थायें  इम  कानून  का  खुला  उल्लंघन  कर  रही

 मैं  पूर्वी  जिलों  का  रहने  वाला  आजमगढ़  मेरा  जिला  यदि  आप  सर्वेक्षण  तो
 आपका  पता  चलेगा  सही  स्थिति  के  बारे  में  ।  सरकार  के  नीचे  प्राइमरी  स्कुल  और  जूनियर  स्कूल
 में  काम  करने  वाले  लोग  आजादी  के  इतने  दिनों  के  बाद  भी  10  रु०  या  20  रु०  माह  पर  काम.कर

 रहे  हमने  मिनिमम  वेज  एक्ट  पास  कर  दिया  और  उसको  लागू  कर  लेकिन  कोई  काम
 उस  एक्ट  के  द्वारा  नहीं  किया  जाता  आज  भी  चपरासी  10-12  रु०  महीने  पर  काम  करते

 जब  हम  इस  बात  को  विधान  सभाओं  या  संसद  में  उठाते  तो  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता है  ।
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 जा  पता  +-+तन्‍़

 राज  कुमार

 मैं  सरकार  को  याद  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारी  सरकार  ही  इस  एक्ट  का  खुला  उल्लंबन  कर

 रही  सरकार  द्वारः  कह  दिया  जाता  है  कि  यहु  आंशिक  मजदूर  अ  शकालिक  मजदूर  मेरे

 विचार  में  दुनिया  में  इसका  कोई  जवाब  नहीं  आज  सन्‌  1985  में  जूनियर  हाई  स्कूल  में

 काम  करने  वाली  दायी  और  चपरासी  को  10  रु०  मिलता  यह  कितनी  आश्चयंजनक  बात

 यदि  इस  चौज  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  निचले  स्तर  पर  इन  चीजों  को  नहीं  देखा  गया  तो

 इस  कोप  का  भांजन  सबको  बनना  पड़ेगा  ।  गरीब  कब  तक  चुप  एक  म  एक  दिन  वहू  अपनी

 मांगों  के  लिए  जरूर  वह  सोचता  है  कि  यदि  ज्यादा  कमाई  हो  जाए  तो  ज्ञाम  को  वह
 अपने  कपड़ों  को  घुलाई  कर  लेगा  |  एक  बट्टी  साबुन  की  मिल  जाएगी  इसलिए  वह  काम  करने
 जाता  है  ।

 बीड़ी  मजदूरों  की  हांलत  तो  बहुत  ही  ज्यादा  खराब  इतनी  कम  मजदूरी  पर  वे  काम

 करते  यह  स्थिति  सिर्फ  निजो  स्तर  पर  हो  नहीं  बल्कि  सरकार  की  तरफ  से  भी  हस  मामले

 की  खुली  छूट  है  ।  मैं  आपका  ध्यान  मिर्जापुर  की  ओर  आकर्षित्‌  कराना  चाहता  जहां  प्राइवेट
 सेक्टर  और  पब्लिक  सेक्टर  दोनों  में  काम  होता  है  ।  इस  बारे  में  मेरा  व्यक्तिगत  अनुभव  है|
 पैरिनियल  लेबर  लेकिन  उनको  रंगुलर  नहीं  करते  वहां  पर  बिरला  की  फैक्ट्री  भी  है  और

 दूसरी  फंक्ट्रीज  भो  इस  लोगों  को  हमेशा  कंज्युअल  लेबर  के  रूप  में  रखा  जाता  दस  रुपए
 और  12  रुपए  मजदूरी  पर  इन  मजदूरों  को  रखकर  इनके  नाम  सालों  चलते  रहते  इन  लोगों

 के  पास  मुह  नहीं  जवाब  नहों  शाम  को  काम  करने  के  बाद  आसमान  की  तरफ  देखते  हैं  तो

 सोचते  हैं  कि  यदि  इन्होंने  हमको  निकाल  दिया  तो  रोटी  मिलनी  मुश्किल  हो  जाएगी  ।  मैं  मांग

 करू  गा--खासतौर  से  मिर्जापुर  यूनिट्स  के  बारे  प्राववेट  सैक्टर  में  हो  या  पब्लिक  सैंक्टर  में

 आप  यह  मालूम  करें  कि  किस  तरह  से  कितने  पेरिनियम  मजदूरों  की  उनको  जरूरत  है  और  कितने

 उन्होंने  रखे  हुए  हैं  ।

 मैं  आजमगढ़  से  आता  हूँ  ।  मऊ  में  सूती  मिलें  घौसी  में  शुगर  मिल  वहाँ  एक
 साल  तक  मिल  का  चलना  दिखलाया  गया  लेकिन  एक  भी  मजदूर  परमानेन्ट  नहीं  जबकि  वह
 मिल  कोआपरेटिव  सेक्टर  की  आज  एक  अंदमी  को  रखते  हैं  तीसरे  दिन  निकाल  देते  यह
 खेल  कब  तक  होता  रहेगा  ?  जहाँ  आर्गेनाइज्ड  है  वहां  दादा  सामंत  जैसे  लोग  कुछ  करा  लेते

 लेकिन  जहाँ  अगंनाइज्ड  नहीं  जंसे  एप्रीकल्चर  डोमेस्टिक  बाण्डेड  इनके
 सामने  इस  तरह  की  समस्‍यायें  मैं  चाहेँगा  कि  आप  इनकी  मानिर्टारिंग  करादें  सर्वे  करायें  और

 इनका  कोई  समाधान  करे  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  मंत्रालय  को  मांगों  का  समर्थन  करता  हुँ  और  जितनी  कटमोशन्ज
 आई  हैं  उनका  विरोध  करता  हूँ  ।

 ]

 *क्लो  सो०
 के०  कुप्पुस्वामो  :  माननीय  सभाप॑ति  मैं  श्रम  मस्त्रालय  की

 वर्ष  1985-86  अनुदान  की  मांगों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहुंगा  ।

 +तमिल  में  दिए  गए  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 समस्त  भारत  में  कोयम्बटूर  सबसे  बड़ा  औद्योगिक  शहर  है  तथा  इस  सम्मानीय  सदन

 मुझे  ही  इस  क्षेत्र  का  प्रतिनिधित्व  करने  का  सौभाग्य  प्राप्त  यहाँ  100  से  अधिक  कपड़ा-मिलें
 तथा  कताई-मिलें  आदि  हैं  तथा  इसे  भारत  का  मान-चेस्टर  कहा  गया  जो  कोयम्बटूर
 के  बाजू  में  वहाँ  होजरी  की  सैंकड़ों  यूनिट  इन  दोनों  ओद्योगिक  शहरों  में  लंगेभग  10  लाख
 औद्योगिक  श्रेमिंक  माननीय  श्रम  मन्त्री  कोयम्बट्र  तथा  तिरुप्पुर  के  श्रमिकों  की  समस्याओं  से
 अच्छी  तरह  से  अवगत  हैं  ।

 कपड़ा  कलाई  मिल्हों  तथा  बोरी  मिलों  में  अधिकांश  श्रमिक  महिलायें  परन्तु

 पुर्ष  श्रमिकों  को  जो  मजूरी  दी  जाती  है  उसका  50  प्रतिशत  भी  महिला  श्रमिकों  को  मजूरी  नहीं
 दी  जाती  4  वमान  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  ल)गू  मुझे  यह  कहते  हुये  संकोच-सा  हो
 रहा  है  कि  कानून  में  जो  लिखा  है  तक्ष  जो  वास्तनब  में  कार्यान्वित  हो  रहा  है  उसके  बीच  बहुत
 अस्तर  इसका  एक  प्रत्यक्ष  उदाहरण  यह  है  कि  महिला  श्रमिकों  को  उतना  वेतन  नहीं  दिया

 जाता  जितना  कि  उसी  काम  पर  लगे  पुरुष  श्रमिकों  को  दिया  जाता  मैं  मांग  करता  हूं  कि

 समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  का  कार्मरान्वयन  प्रभावी  रूप  से  किया  जाये  |  मेरी  यह्‌  भी  मांग  है
 कि  महिला  श्रमिकों  को  उनके  कार्य  करने  के  स्थान  पर  न्यूनतम  सुविधायें  दी  जानी  चाहिए  ।  उन्हें
 प्राथमिक  सुविधायें  भी  नही  दी  जा  रहीं  |  मैं  चाहता  हूं  कि  माननीय  श्रम  मन्त्री  जी  व्यक्तिगत  रुचि
 लें  तथा  यह  सुनिश्चित  करें  कि  महिला  श्रम्तिकों  को  उनका  उचित  वेतन  दिया  जाना  चाहिए  तथा

 उन्हें  प्राथमिक  सुविधाओं  से  बंचित  न  रखा  जाए  ।

 मैं  मांग  करता  हूं  कि  कोयम्बदू र  में  एक  राष्ट्रीय  श्रमिक  संस्थान  की  स्थापना  की

 इसी  प्रकार  मैं  चाहता  हूं  कि  श्रमिक  शिक्षा  केन्द्रीय  बो्  का  क्षेत्रीय  कार्यालय  कोयम्बदूर  में

 होना  चाहिए  ।  इस  अवसर  का  मैं  कोयम्बटू्र  स्थित  कपड़ा  मिलों  में  काम  करने

 वाले  श्रत्षिकों  की  दबनीय  दशा  से  सदन  को  अवगत  करने  के  लिए  कर  रहा  हूं  ।  कपड़ा  मिलों  के

 लम्बे  समय  तक  बन्द  रहने  के  कारण  वे  गलियों  के  भिखारी  बन  गए  मेरा  सुझाव  है  कि

 म्बट्र  में  कपड़ा-मिल  श्रमिक  पुनर्वास  केन्द्र  खोला  जाना  चाहिए  तथा  सार्थक  पुनर्वास  योजना  को

 लागू  किया  जा  सके  ताकि  वस्त्र  में  लगे  श्रमिक  नष्ट  होने  से  बच  जायें  ।

 31  मार्च  1984  को  ई०एस०आई०  स्कीम  के  तहत  बीमे  को  राशि  के  52.32  करोड़

 रुपये  बाकी  इनमें  से  12.75  करोड़  रुपये  सावंजनिक  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  से  लेने  हैं  तथा  6  करोड़

 रुपये  कपड़ा  मिल्लों  से  |  ये  आंकड़े  मन्त्र।लय  की  वाबिक  रिपोर्ट  में  दिए  गये  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  इस  लम्बे  समय  से  रुके  पेसे  की  वसूली  के  लिए  बया  कदम  उठाये  गये  हैं  ।

 इसी  प्रकार  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  तहत  औद्योगिक  उपक्रमों  से
 48.41  करोड़

 रुपए  लेने  मैं  अभारी  रहूंगा  यदि  माननीय  मन्त्री  इस  पैसे  की  वसूली  के  लिए  किए  गए  उपायों

 को  गिनवा  दें  |  बीमे  की  राशि  तथा  भविष्य  निधि  का  पैसा  श्रमिकों  से  तो  ले  लिया  गया  है  परन्तु

 उद्योगपतियों  ने  उसे  भविष्य  निधि  लेखा  तथा  ई०  एस०  आई०  लेखा  में  जमा  नहीं  कराया

 कपड़ा  मिलों  के  संकटग्रस्त  होने  के कारण  इस  पैसे  की  वएली  करना  बहुत  कठिन  ई०  एस०

 आाई०  प्राधिकारियों  तथा  पी०  एफ०  प्राधिवारियों  द्वारा  इस  प्रकार  से  पैसों  को  संचित  नहीं  होने

 देना  चाहिए  ।  मुझे  यह  आशंका  है  कि  ये  दोनों  सुरती  से  कार्य  कर  रहे  मैं
 भाग

 करता

 हूँ  कि  ई०  एस०  आई०  संगठन  तथा  पी०  एफ०  प्राधिकरण  के  कार्य  की  जाँच
 करने  के  लिए  एक

 उच्च-स्तरीय  समिति  का  गठन  किया  जाना  चाहिए  तथा  उसे  श्रमिक  कल्याण  के  लिए  बने  इन

 दोनों  संगठनों  के  पूर्ण  नवीनीक्षश्ण  के  लिगरे  सुझाव  देना  चाहिए  ।
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 सी०  के०

 मई  दिवस  पर  हमारे  माननीय  श्री  राजीव  गांधी  ने  श्रमिकों  के  लिए  पांच

 राष्ट्रीय  पुरस्कारों  की घोषणा  की  देश  के  समस्त  श्रमिक  वर्गों  ने  इसका  स्वागत  किया

 मुझे  विश्वास  है  कि  देश  की  भोद्योगिक  प्रगति  के  लिए  श्रमिक  वर्ग  द्वारा  अधिकतम  काम  करने  के

 लिए  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  आयेगा  ।

 मह  पता  खगाने  के  लिये  कि  केन्द्रीय  कानूनों  को  कहां  तक  कार्यात्वयन  किया  गया

 मुख्य  श्रम  आयुवत  ओद्योगिक  एककों  का  निरीक्षण  कर  रहे  जनवरी-दिसम्बर  84  की  अवधि

 के  दौरान  श्रम  कानूनों  के  कार्यान्वयन  में  4.80  लाख  अनियमिततायें  पाई  गई  ।  परन्सु  केवल

 7,470  अनियमितताओं  के  मामलों  में  ही  मुकदमा  चलाया  गया  क्योंकि  सम्भवतः  ये

 मिततायें  केन्द्र  के  सावंजनिक  क्षेत्रों  के  उपक्रमों  में  पाई  गई  हैं  इसलिए  मुख्य  श्रम  आयुक्त  ने

 अनियमितताओं  के  सभी  मामलों  में  मुकदमा  नहीं  यदि  केन्द्र  द्वारा  बनाये  श्रम  कल्याण

 कानून  को  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  तो  इससे  श्रमिकों  को  ही  नुकसान  पहुंचता

 मजूरी  संद्यय  न्यूनतम  मजूरी  अधिनियम  तथा  समान  पारिश्रमिक  अधिनियम  के

 कार्यान्वयन  में  बहुत-सी  अनियमिततायें  राज्य  सरकारों  द्वारा  इनमें  से  कुछ  कानूनों  को

 न्वित  किया  जा  रहा  यद्यपि  यह  नियम  लागू  है  फिर  भी  कृषि-श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  नहीं
 मिल  महिला  श्रमिकों  को  न्यूनतम  मजूरी  नहीं  मिलती  ।  उन्हें  समान  मजूरी  नहीं  मिलती

 जबकि  इस  बारे  में  स्पष्ट  अधिनियम  है  ।  मैं  सुझाव  देता  हूँ  कि  केन्द्रीय  श्रम  कानून  तथा  राज्य  श्रम

 कानन  के  कार्यान्वयन  के  पयंवेक्षण  करने  के  लिए  श्रम  मन्त्रालय  में  एक  स्वतन्त्र  विभाग  होना  चाहिए

 या  एक  स्वायत्तशासी  निकाय  होना  चाहिए  |  जब  तक  श्रमिक  वर्ग  को  संतुष्ट  नहीं  रखा  जायेगा

 देश  बिल्कुल  प्रगति  नहीं  कर  सकता  ।  इसको  दिमाग  में  रखते  हुये  माननीय  श्रम  जो  श्रमिक

 वर्ग  के  हैं  को  श्रम  कानूनों  का  प्रभावी  कार्यान्वयन  सुनिश्चित  करना  हजारों  श्रमिकों  को

 भूले  मरने  से  बचाने  के  लिये  श्रम  मन्त्री  को  कोयम्बटूर  के  कपड़ा  मिलों  को  दोबारा  चलाने  के  लिए

 अपने  प्रभाव  का  उपयोग  करना  चाहिए  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूँ  ।

 3.00  म०प०

 *  को  आर०  अस्तानम्बी  :  अध्यक्ष  1985-86  5-86  के  लिये  श्रम  मंत्रालय  की

 अनुदानों  की  माँगों  पर  मुझे  कुछ  कहने  का  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हूँ  ।

 औद्योगिक  विकास  के  लिए  तीन  मूल  आवश्यकतायें  अर्थात्‌  पू  तकनीकी  जान*

 कारी  तथा  श्रम  शक्ति  होती  अत्याधुनिक  मशीनरी  और  उपस्कर  के  आधुनिक  दिनों  में  भी

 कुशल  श्रम  शक्ति  के  बिना  कोई  औद्योगिक  विकास  नड्टीं  होगਂ  ।  1886  में  शिकागो  में  श्रम  सम्

 लन  हुआ  था  और  इस  सभा  ने  श्रमिकों  के  लिये  8  घंटे  का  काम  तथा  8  घंटे  आराम  करने  का

 दार  समर्थन  किया  औद्योगिक  एकाधिका  रियों  ने  उन  श्रमिकों  जो  अपना  अस्तित्व  बनाएं
 रखने  और  स्थिति  के  सुधार  के  लिये  संघर्ष  में  लगे  हुए  थे  उन  पर  निकट  से  गोली  चलाने  में

 कोई  संकोच  नहीं  किया  ।  श्रमिक  वर्ग  बेः  खन  के  इस  बलिदान  को  प्रत्येक  वर्ष  मई  दिवस  के  रूप  में

 मनाया  जा  रहा  हमारे  मानतीय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  जिन्होंने  श्रमिकों  के  दुःखों
 के

 जि:3.थ.  ज्क्‍जयः

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  अन॒वाद  का  हिन्दी  -  रूपान्तरण  ।
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 साथ  अपने  को  जोड़  लिया  ने  इस  वर्ष  के  मई  दिवस  में  श्रमिकों  के  लिये  5  राष्ट्रीय  पुरस्कारों
 की  घोषणा  की  है  ।  देश  के  पूरे  श्रमिक  वर्ग  ने  इसका  सर्व-व्यापी  रूप  से  अभिवादन  किया
 भारतीय  श्रमशक्ति  ने  अपना  विश्वास  हमारे  गतिशील  प्रधानमंत्री  में  व्यक्त  किया  जो  श्रम
 शक्ति  में  अटल  तथा  असीम  विश्वास  रखते  हैं  और  केवल  उन्हीं  के  खुन  और  पसीने  से  हम
 सदी  का  भारत  बना  सकते  हैं  ।

 अर
 हन  सभी  बर्षों  में  हमर  प्रबंध  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  के  बारे  में  बात  करते  हैं  ।

 यह  वास्तव  में  दुःख  की  बात  है  कि  हमने  इस  दिशा  में  केन्द्रीय  सरकार  के  उपक्रमों  में  भी  कोई
 प्रगति  नहीं  की  हमने  1975  की  योजना  बेकार  में  घोषित  की  और  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को
 भाग  लेने  के  लिये  1977  में  योजना  बनाई  ।  हमने  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  के  भाग  लेने  के  लिये  एक
 नई  योजना  बनाई  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  इस  योजना  को  सांविधिक  मंजूरी  देकर  प्रभावशाली  ढंग  से

 कार्यान्वित  करना  चाहिए  ताकि  वास्तविकरूप  से  प्रबन्ध  में  श्रमिकों  को  सहभागिता  मिल  सके  ।  मुझे
 विश्वास  है  कि  हमारे  माननीय  श्रम  मन्‍्त्री  इसको  सुनिश्चित  करेंगे  ।

 केन्द्रीय  और  राज्य  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  90  प्रतिशत  औद्योगिक  विवाद  होना  भी
 चिता  का  विषय  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  को  औद्योगिक  सामंजस्य  के  लिये  आदर्श  संस्थान

 होना  चाहिये  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  औद्योगिक  विवाद  को  समाप्त  करने  के  लिये  हमें  कदम
 उठाने  चाहिये  ।  यह  तभी  किया  जा  सकता  है  जब  केन्द्रीय  उपक्रमों  में  केन्द्रीय  श्रम  कानून  को

 उह्ं  श्ययूवंक  कार्यान्वित  किया  जाये  ।

 अध्यक्ष  बागान  श्रम  1951  में  बनाया  गया  था  ।  1984  में  दक्षिण

 में  बागानों  में  एक  सर्वेक्षण  यह  जानने  के  लिये  किया  गया  था  कि  यह  अधिनियम  किस  प्रकार  से

 कार्या  न्वित  किया  जा  रहा  है  ।  रचनात्मक  सुझावों  सहित  एक  रिपोर्ट  तेयार  की  गई  लेकिन

 वागानों  में  इन  सुझावों  को  कार्यान्बवित  नहीं  किया  गया  है  ।  मैं  वलपराई  जो  मेरे  संसदीय

 चन  पोल्लाची  का  एक  भाग  है  ।  बागान  श्रम  की  स्थिति  से  धनिष्ट  रूप  से  परिचित  मैं

 जानता  हूं  कि  इन  सुझावों  के  कार्यान्वयन  के  कारण  कोई  महत्वपूर्ण  प्रभाव  नहीं  पड़ा  प्रथमतः

 यह  स्पष्ट  है  कि  बागान  अधिनियम  1951  को  प्रभावी  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  क्रिया  जा  रहा  है|

 दूसरा  इस  सर्वेक्षण  की  रिपोर्ट  ने  परिस्थितियों  को  नहीं  देखा  है  और  कई  बागान  श्रमिकों  की

 स्थिति  में  सुधार  नहीं  आया  मैं  चाहता  हूँ  कि  माननीय  मम्त्री  इसे  देखें  और  श्रमिक  वर्ग  के

 जीवन  स्तर  में  सुधारों  के  लिये  सुझाये  गये  सम्बन्धी  रिपोर्ट  को  कार्यान्वित  करें  ।

 हम  अब  कई  वर्षो  से  राष्ट्रीय  मजदूरी  नीति  के  बारे  में  बात  कर  रहे  इस  बारे  में

 प्रत्येक  वर्ष  राष्ट्रीय  श्रम  सम्मेलन  होता  है  और  वह  सिफारिशें  करता  1982  में  राष्ट्रीय  श्रम

 सभा  ने  राष्ट्रीय  मजदूरी  नीति  को  बनाने  के  लिए  एक  त्रिपक्षीय  मजदूरी  समिति  के  गठन  के  बारे
 में  सिफारिश  की  थी  ।  मुझे  दुःख  है  कि  अभी  तक  श्रम  मंत्रालय  ने  इस  त्रिपक्षीत  मजदूरी  समिति

 का  गठन  नहीं  किया  है  ।  हमारे  श्रम  मंत्री  जी  श्रमिक  वर्ग  की  आशा  ओर  महत्वकांक्षा  को

 साकार  करते  यह  श्रम  शक्ति  के  सौमाग्य  की  बात  है  कि  वह  श्रम  मंत्री  जी  हैं  जिन्हें  श्रम

 कल्याण  के  लिए  कार्यक्रमों  को  कार्यास्वयन  का  काम  सौंपा  गया  है  मुझे  विश्वास  है  कि  श्रमिक  वर्ग

 को  उनके  क॒येकाल  में  राष्ट्रीय  मजदूरी  नीति  तैयार  होगी  तथा  इसको  प्रभावी  ढंग  से  लःगू  किया

 जायेगा  केवल  तभी  हमारा  देश  औद्यौगिक  विकास  में  तेजी  से  प्रगति  कर  सकेगा  ।
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 हमारे  पास  कमंकार  क्षतिपूर्ति  अधिनियम  कमंचारी  राज्य  बीमा  प्रसृति  लाभ
 उपदान  संदाय  अधिनियम  ओर  शहरी  श्रमिकों  के  लिए  श्रम  कल्याण  कार्यक्रमों  की

 अन्तहीन  सूची  है  ।  लेकिन  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  22  करोड़  असंगठित  श्रमिकों  की  भलाई  के  लिए  एक
 भी  श्रम  कानून  न  होना  हमारी  निष्ठुरता  को  प्रमाणित  करता  मछली  पकड़ने  चमड़  उद्योग
 में  लगे  विद्य,त  करधा  के  श्रमिक  और  हथकरघथा  क्षेत्र  के  लिए  कोई  श्रम  कल्याण  योजना

 नहीं  है  ।  प्रत्येक  बर्ष  ग्रामीण  असंगंठित  श्रम  पर  केन्द्रीय  स्थायी  समिति  की  बंठकें  होती  हैं  भौर

 अनेक  सिंफारिशें  की  जाती  हैं  जो  किसी  भी  तरह  से  लागू  नहीं  किए  जते  ।  कृषि  को  उद्योग  के  रूप
 में  घोषित  करने  में  क्या  समस्या  मैं  नहीं  जानता  हु  ।  जबतक  कृषि  को  उद्योग  के  रूप  में  मानने

 की  घोषणा  नहीं  की  जाती  तब  तक  खेतिहार  श्रामिक  के  भाग्य  में  सुधार  नहीं  आ  सकेगा  ।  मैं  मांग

 करता  हूँ  कि  कृषि  को  उद्योग  धोषित  किया  जाये

 हथकरघा  उद्योग  के  श्रमिकों  के  दुःखों  को  कम  करने  के  लिए  तमिलनाडु  के  हमारे  प्रिय

 नेता  और  मुक्ष्य  मंत्री  पुरातणची  थलाईवर  डा०  एम०  जी०  आर०  द्वारा  प्रशासनिक  और  वेधानिक

 दोनों  प्रकार  के  अनवरत  प्रयास  किये  जाने  का  उल्लेख  मैं  इस  अवसर  पर  करता  हूँ  ।  उन्होंने  उनके

 उत्पादन  को  बेचने  के  लिए  सहकारिता  संस्थाओं  को  गठित  किया  लगभग  15  वर्ष  पहले  यह
 उद्योग  हानि  पर  चल  रहा  था  और  अब  30/40  करोड़  रुपए  के  हथकरघा  वस्त्रों  का  निर्माण  किया

 जा  रहा  है  उनमें  प्रयासों  के  लिए  मैं  श्रम  मंत्री  जी  का  सक्रिय  समन  चाहता  हूँ  ।

 इस  अवसर  पर  मैं  औद्योगिक  सुरक्षा  नियमों  के  विलम्ब  से  कार्याम्वित  किये  जाने

 के  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  ।  हमारे  11  प्रमुख  बंदरगाह  और  विभिन्‍न  गोदियों  में  ओद्योगिक  सुरक्षा
 उपायों  को  किसी  भी  तरह  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  गया  इस  तरह  की  सुरक्षा  उपायों  के

 अभाव  में  श्रमिक  गंभीर  चोट  के  शिकार  हो  जाते  इस  संबंध  में  बहुत  से  सुरक्षा  नियम  हैं  और

 मैं  चाहता  हैँ  कि  उन  सबको  संहिता  बढ्ग  किया  जाना  चाहिए  और  एक  ही  स्थान  पर  प्रकाशित

 किया  जाना  चाहिए  ।  उद्योगों  में  सुरक्षा  उपायों  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  ठपापक
 नियम  बनाने  का  सुझाव  मैं  देना  चाहता  हूँ  ।

 केन्द्रीय  श्रम  ब्यूरो  शानदार  कार्य  कर  रहा  उसने  बीड़ी  उद्योग  की  क्रार्म  करने  की  दशा
 में  अनुसंधान  किया  है  ।  बागानों  और  कारखानों  तथा  खानो  में  महिला  श्रमिकों  की  कार्य  करने  की
 दशा  के  बारे  में  उसने  एक  रिपोर्ट  तेयार  की  इसी  केन्द्रीय  श्रम  ब्यूरों  ने  चीनी  उद्योग  में
 श्रमिकों  के  बारे  में  एक  रिपोर्ट  तैयार  की  है  ।  मुझ  दुःख  है  कि  ये  सभी  रिपोर्ट  श्रम  मंत्रालय  के

 ब्यूरो  में  पूल  चाट  रही  है  मैं  चाहता  हूँ  कि  श्रम  मंत्री  जी  द्वारा  इन  रिपोर्टो  में  निर्धारित  सुझावों  को
 संबधित  श्रमिकों  की  भलाई  के  लिए  कार्यान्वित  किया  इसको  देखें  ।

 मैं  यह  भो  मांग  करता  हूँ  कि  सभी  श्रम  कानूनों  का  क्षेत्रीय  भाषा  में  अनुवाद  किया  जान

 चाहिए  ताकि  श्रमिक  वर्ग  इन  नियमों  की  जटिलता  को  समझ  वे  अपने  आप  को  बेईमान  ट्रेंड

 यूनियनों  द्वारा  भी  शोषित  किए  जाने  से  बचा  सकें  ।

 तमिलनाडु  में  एलेक्जेण्डर  थ्रेंड  मिल  के  निरन्तर  बन्द  होने  के  कारण  सैंकड़ों  श्रमिकों

 के  दुःखों  का  भी  उल्लेख  करने  के  लिए  मैं  इस  अवसर  का  लाभ  उठाता  अं  मैंने  इस  प्रश्न  को  पहले ५
 भी  तीन-चार  बार  उठाया  था  ।  मैं  इस  मिल  को  दुबारा  से  खोलने  के  लिए  मंत्री  जी  की  सदूभावना
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 चाहता  हूँ  ताकि  श्रमिकों  की  कठिनाईयों  को  कम  किया  जा  सके  ।  इसी  तरह  मेठर  क्लोथ  मिल  भी

 समस्याओं  का  सामना  कर  रही  है  जो  अनिश्चित  समय  के  लिए  बन्द  हो  सकती  है  ।  इसके
 परिणामस्वरूप  सेकड़ों  श्रमिकों  को  काम  से  निकाल  दिया  जायेगा  ।  मैं  चाहता  हूँ  कि  इस  मिल  को

 बन्द  होने  से  रोकने  के  लिए  माननीय  श्रम  मंत्री  सबसे  पहले  कदम  उठाएं  ।  कोयम्बटूर  में  कई  बस्त्र
 उद्योग  कई  महीनों  से  बन्द  पड़े  श्रमिकों  को  गली  के  भिखारी  बना  दिया  गया  है  जिनके  पास

 पहनने  के  लिए  कपड़े  नहीं  अपनी  भूख  को  शांत  करने  के  लिए  कोई  साधन  नहीं  एन  श्रमिकों

 को  विनाश  से  बचाने  के  लिए  श्रम  मंत्री  जी  से  सदभावना  का  अनुरोध  है  ।  श्रम  मंत्री  जी  द्वारा  श्रम

 शवित  को  माँ  की  तरह  प्यार  प्रदान  करना  है  जो  इन  मिलों  को  दुबारा  से  खोलने  के  लिए  सब

 कुछ  करेगा  ।

 हमारे  शुभनित्क  मुख्य  मंत्री  जिन्होंने  श्रमिकों  के  लिए  अपना  जीवन  समपंण  कर  है

 न  बन्द  बस्त्र  मिलों  को  खोलेने  के  लिए  कई  धथिकल्पों  का  प्रस्ताव  किया  उन्होंने  श्रमिक  वर्ग

 के  रोजगार  के  लिए  कई  औद्योगिक  प्रस्तव  और  तमिलनाडु  में  निरन्तर  पिछड़े  क्षेत्रों  के  विकास

 के  लिए  भी  कई  प्रस्ताव  पेश  किये  हैं  ।

 इन  औद्योगिक  प्रस्तावों  को  स्वीकार  और  तमिलनाडु  राज्य  के  औद्योगिक  विकास  के

 लिए  अधिक  राशि  के  आबंटन  के  लिए  मैं  माननीय  श्रम  मंत्री  का  सहयोग  चाहता  हूँ  ताकि  राज्य  में

 श्रम  शक्ति  को  अन्तिम  रूप  से  अधिक  से  अधिक  लाभ  प्राप्त  हो  सके  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 3.16  मण०प्र०

 एन०  बेंकट  रस्नम  पोठास्तोन

 भरी  नन्‍द  लाल  चोधरी  माननीय  सभापति  बीड़ी  मजदूर  और

 सेतीहर  मजदरों  के  सम्बन्ध  में  माननीय  श्रम  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  मध्य

 प्रदेश  में  बीड़ी  मजदरों  की  दशा  अत्यन्त  ही  दयनीय  हो  गई  है  ।  कुछ  वर्षों  पहले  तो  बीड़ी  मजबूरों

 की  दशा  कुछ  अच्छी  थी  लेकिन  अब  बहुत  ही  गंभीर  होती  चली  जा  रही  है  ।  मैं  निवेदन  करूगा

 क  माननीय  मत्री  जी  इस  सम्बन्ध  में  अवश्य  जांच  करवा  लें  क्योंकि  उनकी  दशा  गरीबी  रेखा  से

 भी  नीचे  हो  रही  बीड़ी  मजदूरों  को  जर्दा  या  पत्ती  वर्गरह  जो  कच्चा  माल  दिया

 जाना  वह  भी  उनकी  नहीं  दिया  जाता  एक  महीने  में  दस-पन्द्रह  दिन  तक  तो  उनको

 बेरोजगार  ही  बैठना  पड़ता  उनको  कोई  काम-धंधा  भी  नहों  मिल  पाता  बीडी  मजदूरों

 को  जो  निर्धारित  रेट  मिलना  चाहिए  वह  भी  उनको  कहीं  नहीं  मिल  रहा  है  ।  देहाती  क्षेत्रों  में  भी

 बहुत  कम  रेट  उनको  दिया  जाता  साप्ताहिक  मजदूरी  के  लिए  भी  उनको  तीन-तोन  या

 चार  सप्ताह  तक  इंतजार  करना  पड़ता  है  ।  थोड़ा-बहुत  पैसा  उनको  मजदुरी  के  रूप  में  दे  दिया

 जाता  उन  लोगों  का  भोजन  वर्गरह  की  व्यवस्था  के  लिए  जितता  पंसा  वह  भी  नहीं

 भिल  पाता  है  जिसकी  वजह  से  उनको  भूखों  मरना  पड़ता  मैंने  देखा  है  कि  बीड़ी  मजदूर  के

 छोटे-छोटे  बच्चे  रात  के  बारह-बा।रह्‌  दो-दो  बजे  तक  काम  करते  जिन  बच्चों  को  स्कूल  में

 जाना  उन  बच्चों  को  पूरा  समय  बीड़ी  बनाने  में  लगाना  पड़ता  आप  एक  सर्वे  करायेंगे  तो
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 नन्द  लाल

 पता  चलेगा  कि  अधिकांश  बीड़ी  मजदूरों  के  बच्चे  फेल  हो  जाते  प्रईमरी  पास  करने  के  बाद
 वे  हायर  सेकेन्डरी  तक  भी  नहीं  पहुंच  पाते  और  हायर  एजुकेशन  तो  उनके  लिए  एक  बहुत  बड़ा

 दुर्भाग्य  नाना  प्रकार  के  रोग  भी  उनको  लग  जाते  तम्बाकु  से  रोग  हो  जाते  हैं  ।

 बीड़ी  मजदूरों  बीड़ी  सिगार  एक्ट  के  अन्तगंत  जो  सुविधाएं  मिलनी  बे

 घाएਂ  उनको  नहीं  मिल  रही  बीड़ी  मजदूरों  का  बड़ा  शोषण  हो  रहां  आप  देखेंगे  कि  जो

 बोड़ी  मालिक  वे  करोड़पति  और  अरबपति  हो  रहे  हैं  ओर  बीड़ी  मजद्र
 की  दशा  गरीबो  रेखा  से  भी  नीचे  की  तरफ  जा  रही  है  ।

 मैं  अपने  क्षेत्र  सागर  संभाग  की  बात  कहूँगा  कि  वहां  बोड़ी  मजद्र  लाखों  की  तादाद  में

 हैं  ओर  यह  एक  बड़े  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  जहां  लाखों  मजदूर  वहां  एक  भी  कम्युनिटी  सेन्टर
 या  मनोरंजन  के  लिए  कोई  सेण्टर  नहीं  बना  ताकि  वे  अपना  मनोरंजन  कर  वहां  एक
 भी  सेण्टर  आप  नहीं  बना  पाए  हैं  मजद्रों  को  कहीं  भी  सुविधा  नहीं  है  ।  इसलिए  मेरा  निवेदन

 है  कि  जहां  लाखों  की  तादाद  में  बीड़ी  मजदूर  वहां  आप  कम  से  कम  मनोरंजन  के  लिए  सेण्टर
 या  कम्युनिटी  सेंटर  जरूर  बनबाए  ।

 माननीय  मंत्री  महोदय  को  आमंत्रण  देता  वे  बीडी  मजदूरों  को  दशा  देखने  के  लिए
 मेरे  क्षेत्र  मे ंआए  और  यदि  वे  मेरे  निवेदन  और  आमंत्रण  को  स्वीकार  कर  वहां  आए  गे  और
 वहाँ  बीड़ी  मजदूरों  की  दशा  देखेंगे  तो  उनकी  दशा  देखकर  मंत्री  महोदय  की  आंखों  में  आंसू  आ
 जाए  गे  ।  वहां  उनकी  दशा  बहुत  ही  दयनीय  है  ।

 दूसरे  प्रदेशों  में  बीड़ी  उद्योग  को  कई  सहूलियतें  हैं  कितु  मध्य  प्रदेश  में  नहीं  दूसरे
 प्रदेशों  में  जेसे  दक्षिण  में  जो  बीड़ी  के  ऊपर  टेक्‍्सं  इत्यादि  लमता  उससे  अपेक्षाकृत  मध्य  प्रदेश  में
 बोडी  इ  ढस्ट्री  में  कई  प्रकार  के  टक्‍स  लगा  दिए  गए  हैं  जिससे  मध्य  प्रदेश  का  बीडी  उद्यमी  संकट  में
 है  ।  बीडी  उद्योग  के  मालिकों  का  यह  कहना  है  कि  हमारे  उपर  अन्य  प्रदेशों  की  अपेक्षा  कई  प्रकार
 के  टेक्स  ज्यादा  लगा  दिए  गए  इस  कारण  वे  बीडी  ह  हस्ट्री  को  घीरे-धीरे  दक्षिण  की  तरफ  ले
 जाना  चाहते  हैं  जिसके  कारण  उन्होंने  मध्य  प्रदेश  में  अपना  काम  काफी  कम  कर  दिया  इससे
 मध्य  प्रदेश  के  बीड़ी  मजदूरों  में  बेरोजगारी  व्याप्त  हो  गई  है  ।

 बीडी  मजदूरों  के  सम्बन्ध  जो  बीडी  मजदूर  कल्याण  फण्ड  के  नाम  से  व्यवस्था  उसके
 मुताविक  पहमे  तंबाकू  पर  टैक्स  लगता  जो  पंसा  तम्बाक्‌  पर  सैस  लगने  से  आता  था  वह
 काटकर  के  बीड़ी  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  फण्ड  बनाया  जाता  था  जिससे  उनके  कल्याण  के
 कार्य  किए  जाते  थे  ।  किन्तु  अब  यह  व्यवस्था  की  है  कि  बीड़ी  के  ऊपर  टैक्स  लगाया  जा  रहा  है  ।
 यह  ठोक  व्यवस्था  नहीं  पहले  जो  तम्बाकू  पर  टैक्स  लगाने  की  व्यवस्था  थी  बह  अच्छी
 व्यवस्था  थी  और  उसमें  ज्यादा  फण्ड  उनके  कल्याण  के  लिए  इकटठा  हो  जाता  अब  बीड़ी
 पर  टैक्स  लगाने  से  उतना  पैसा  इकट्ठा  नहीं  हो  पाएगा  और  इसके  हिसाब  रखने  में  भी  सहूलियत
 नहीं  पहले  जो  तम्बाक्‌  पर  टेक्‍्स  लगता  था  उसका  सही  अका  उण्ट  रहता  था  जिसके  मुताबिक
 टैक्स  का  पैसा  बीड़ी  कामगारों  के  फण्ड  में  आता  था  और  उनके  कल्याण  के  लिए  वह  उपयोग  ह्ठो सकृता  इसलिए  मेरा  निवेदन  है  कि  पहले  वाली  व्यवस्था  ही  चालू  रखी  जाए  ताकि  तम्बाकु
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 न  का  बाण कि

 पर  टैक्‍स  लगकर  जो  पंसा  बीड़ी  कामगारों  के  फण्ड  में  इकट्ठा  हो  उससे  मजदूरों  का  कल्याण  हो  ।

 इस  फण्ड  के  उपयोग  की  जो  व्यवस्था  है  वह  भी  ठीक  नहीं  इसकी  कमेटी  में  और  सदस्य

 बढ़ाए  जाए  और  फण्ड  का  जो  दुरुपयोग  हो  रहा  वह  रोका

 जिस  प्रकार  से  बीडी  मजदूर  कल्याण  फण्ड  बना  उसी  प्रकार  से  मेरा  निवेदन  है  कि

 खेतीहर  मजदूरों  के  कल्याण  य  विकास  के  लिए  भी  एक  फण्ड  बनाया  जाए  और  पर  प्रत्येक
 बोरे  पर  टेक्स  या  सेस  के  रूप  में  कम  से  कम  पचीस  पचास  पंसे  लिया  जाए  जिससे  खेतीहर

 दूरों  के  लिए  एक  फण्ड  बनाया  जाए  और  उनके  कल्याण  के  लिए  काम  किए  इन  शब्दों

 के  साथ  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  श्रम  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हुआ
 आपका  धन्यवाद  देता  हूँ  कि  अ।पने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  ।

 ]

 को  श्रीबल्लभ  पाणिप्रही  :  अध्यक्ष  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदानों  की

 माँगों  के  समर्थन  में  उठता  हूँ  ।  प्रारम्भ  मैं  ओश्योगिक  संबंधों  के  क्षेत्र  में  इस  समय  प्रचलित
 वातावरण  के  लिए  श्रम  मंत्रालय  को  बधाई  देता  हूँ  ।  तुलनात्मक  रूप  से  मानवदिवस  की  कम

 हानि  तथा  कम  हड़तालें  और  कम  तालाबन्दी  की  घटनाओं  सहित  अब  औद्योगिक  सम्बन्धों  की
 त्थिति  बहुत  मच्छी  इसे  श्रम  मंत्रालय  द्वारा  परिचालित  निष्पादन  बजट  में  दिखाया  गया  है
 और  पैरा  2  में  आँकड़े  दिए  गए  हैं  तथा  यह  बताया  गया  है  कि  हड़तालों  और  तालाबन्दी  की

 नाओँ  को  किस  प्रकार  कम  किया  गया  है  और
 गानवदिवसू  को  हानि  को  भी  कम  किया  गया

 यह  सुखद  काय॑  है  ।

 साथ  ही  इस  वर्ष  के  बजट  में  श्रमिक  समुदाय  के  कल्याण  से  सम्बन्धीत  कुछ  प्रावधान  भी

 बनाए  गए  हैं  जो  बहुत  अच्छा  काय  है  ।  उदाहरण  के  लिए  बोनस  की  राशि  को  वेतन  की  अधिकतम

 राशि  के  अनुरूप  बढ़ाया  गया  कुछ  मामलों  में  न्यूनतम  क्षतिपूर्ति  की  है  को  बढ़ाया  गया
 ये  सभी  अच्छे  कार्य  हैं  तथा  इसके  लिए  सरकार  बधाई  की  पात्र

 श्रम  मंत्रालय  एक  महत्वपूर्ण  मंत्रालय  हमारी  राष्ट्रीय  अर्थ  व्यवस्था  को  ध्यान  में

 रखते  हुए  श्रमिक  शक्ति  बहुत  महत्वपूर्ण  मोटे  शब्दों  में  श्रमिक  किसी  भी  अर्थ  व्यवस्था  में  सभी
 उत्पादक  गतिविधिथों  का  स्रोत  जो  सरकःर  अथ  व्यवस्था  का  प्रबंध  दक्षतापूवंक  करना  चाहती
 है  उसके  लिए  उत्पादन  के  इस  प्रुरुय  क्षेत्र  क ेकुगल  उपयोग  का  अतिवार्य  कार्य  है  एक  अर्थ
 व्यवस्था  एक  राज्य  जहाँ  प्राकृतिक  घन  तथा  अपेक्षित  औआर
 भोर  यंत्र  होने  के  बावजूद  यदि  मुख्य  क्षेत्र  अर्थात्‌  श्रमिक  नहीं  हैं  तो  उत्पादन  संभव  नहीं  हो  सकती

 देश  की  प्रभावी  श्रमिक  शक्ति  द्वारा  उत्पादन  क्षमता  को  निर्धारित  किया  जाता

 हमारे  देश  में  श्रमिक  शक्ति  बहुत  इसका  कोई  अभाव  नहीं  पूरे  विश्व  में  दूसरे
 नम्बर  में  सबसे  अधिक  जनसंदया  वाला  देश  हमारा  श्रमिक  की  समस्था  नहीं  है  लेकिन  बे
 गार  क्षमता  का  उपयोग  न  होना  या  इसकी  श्रमिक  शक्ति  का  कम  उपयोग  होने  की  समस्या  है  ।
 प्रश्न  यह  है  कि  श्रमिक  शक्ति  को  किस  प्रकार  लगाया  जा  सकता  इसे  किस  प्रकार

 प्रभावी  बना  कर  इसे  कंसे  उत्साहित  किया  जा  सकता  है  ताकि  वह  क्षमतानुसार  पूरा  कार्य  कर  सके  और
 वे  संतुष्ट  भी  रह  सकें  ।  उसके  लिए  कई  विनय  तथा  कानून  हैं  '  श्रम  कानून  और

 कानून  बनाने  के  क्षेत्र  में  भारत  पूरी  तरह  से  आगे  है  ।  मैं  समझता  हूँ  कि  हम  इस  मामले  में
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 कई  तथा  कथित  विकसित  देशों  से  अधिक  आगे  बढ़े  हुए  हैं  उनसे  अच्छी  स्थिति  में  लेकिन

 मुझे  यह  लगता  है  कि  यह  कानून  बनाने  का  प्रश्न  नहीं  है  कि  इस  देश  में  इनकी  कमी  नहीं  है  परन्तु
 सभी  श्रम  औद्योगिक  कानून  को  सही  दिशा  और  कथित  संदर्भ  में  कार्यान्वित  करने  में  जो  कमी

 हो  रही  वह  गंभीर  इस  कारण  उद्देश्यों  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सका  ।  हालाँकि  सरकार

 उच्च  स्तर  पर  पूरी  तरह  गंभीर  पूरी  तरह  सदभावपूर्ण  है लेकित  विभिन्न  कारणों  से  यह
 भावना  और  दुर्भाग्ववश  कायें  क्षेत्र  स्तर  पर  प्रतिबिबित  नहीं  कर  पाई  है  जहाँ  इसको

 कार्याष्वित  किया  आना  मंत्रालय  तथा  हमारे  क्षेत्रीव  स्तर  पर  हृसके  कार्यान्वयन

 के  प्रति  गंभीर  नही  हैं  जहाँ  कि  इसको  अमल  में  लाया  जाना  चाहिए  ।  मेरा

 अनुरोध  है  कि  मंत्री  महोदय  मौजुदा  कमियों  और  त्रुटियों  की  सावधानीपूवंक  जांच  करायें  और

 उन  सभी  कमियों  को  दूर  करने  की  चेष्टा  करे  ।  उन  श्रमिकों  के  जीवन  में  भामूल-चूल
 वर्तन  तथा  सुधारने  वाले  नियमों  और  विनियमों  के  कार्यान्वयन  के  प्रति  कड़ी  निगरानी  रखनी

 चाहिये  जो  उपेक्षित  हैं  अथवा  जिन्हें  अपर्याप्त  या  कम  पारिश्रमिक  दिया  जाता  श्रमिकों

 विशेषकर  असंगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  का आज  कोई  मानवीय  अस्तित्व  नहीं  रह  गया  है  ।

 दो  प्रकार  के  श्रमिक  संगठित  और  असंगठित  ।  संगठित  श्रमिक  कुल  असंगठित  श्रमिकों

 के  दसवें  भाग  के  बराबर  हैं  संगठित  श्रमिक  क्षेत्र  जेसा  कि  मैं  पहले  ही  कह  चुका  यद्यपि

 श्रमिकों  को  कुछ  लाभ  मिल  रहे  तथापि  कानूनों  का  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  कारण  क्षथवा

 पूरी  तरह  से  कार्यान्वित  न  किए  जाने  के  क्षैरण  उन्हें  वे  लाभ  या  तो  नहीं  मिल  पा  रहे  हैं  अथवा

 पूरी  तरह  नहीं  मिल  पा  रहे  हैं  जो  उन्हें  मिलने  चाहिए  थे  ।  किन्तु  असंगठित  क्षेत्र  के  श्रमिकों  की
 कठिनाइथाँ  अवर्णनीव  सरकार  को  इस  पर  तत्काल  ध्यान  देना  चाहिए  ।  वास्तव  में  सरकार
 प्रथत्नशील  तो  है  !  उसने  क्षेत्र  निरीक्षक  जैसे  कुछ  व्यक्ति  नियुक्त  किये  हैं  ।  मैं  उड़ीता  का  उदाहरण

 उडीसा  में  65  क्षंत्र  निरीक्षक  नियुक्त  किए  गए  उड़ीसा  एक  क्रषि  प्रधान  राज्य  है
 वहां  लाखों  खेतिहर  मजदूर  ये  थोड़  से  65  क्षेत्र  निरीक्षक  उनकी  परेशानियों  और  समस्याओं
 की  निगरानी  नहीं  कर  सकते  ।  यहूं  बहुत  ही  बड़ा  का्स  है  और  इस  दिशा  में  समन्वित  प्रयास
 करने  की  आवश्यकता  है  ।

 इसके  साथ  हमारा  देश  एक  क्रषि  प्रधान  देश  है  ओर  आधिक  क्षंत्र  में  मांग  और  पूर्ति
 की  समस्‍या  बनी  रहती  है  ।  सूखा  ग्रस्त  क्षंत्रों  में  अनेक  व्यक्ति  ऐसे  हैं  जिनके  पास  दो  या  तीन  एकड़
 जोत  भूमि  है  और  वे  भी  मजदूर  ही  हैं  ।  अनेक  बार  उन्हें  अपने  उस  वेतन  पर  आश्रित  रहना  पड़ता

 जिसे  वे  किसी  संगठन  में  काम  करके  प्राप्त  करते  यही  उनकी  परेशानी  अपने

 कृषि  प्रधान  देश  उन्हें  कुछ  अच्छा  भोजन  उपलब्ध  कराने  तथा  उनका  जीवन  स्तर  सुधा रने  के

 हम  लोगों  को  सिंचाई  पर  अधिकाधिक  ध्यान  देना  होगा  ।  ऐसे  कुछ  क्षेत्रों  में  जहाँ  सिचाई  के  साधन
 उपलब्ध  ऐसे  क्षंत्रों  के कुछ  अ  चलों  में  ब्यस्त  समय  में  श्रमिकों  को  20  या  25  रुपये  रोज  का
 पारिश्रमिक  प्राप्त  हो  जाता  इसके  सूखाग्रस्त  और  शुष्क  क्षत्रों  में मजदूरों  को  5

 रुपये  रोज  भी  नहीं  दिए  जाते  ।  यह  वस्तु  स्थिति  है  ।

 श्रमिक  कानूनों  के  बारे  में  मैं  कह  चुका  हूँ  उनके  कार्यान्वयन  के  प्रति  गम्भीर  रुख  अपनाने
 की  आवश्यकता  सरकारी  परियोजनाओं  में  कार्यरत  शरकारी  उपक्रमों  अथवा  ठेकेदारों  को
 आदर्श  नियोक्ता  की  आवश्यकता  है  ।  मुझे  यह  कहते  हुए  अत्याधिक  खेद  है  कि  कभी-कभी  वे
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 लोग  श्रमिकों-ने  मित्तिक  और  ठेका  मजदूरों  को  निर्धारित  दर  पर  वेतन  नहीं  देते  यह  बड़ी  हो
 कापत्तिजनक्  और  शमनाक  बात  है  ।  आप  देख  सकते  हैं  कि  भवनों  अथवा  सड़कों  के  निर्माण

 के  लिए  दी  गई  कुछ  निविदाओं  में  दंनिक  मजदूरी  5  रुपये  की  दर  से  उद्धरित  की  जाती  उन्हें

 पता  है  कि  उन्हें  इतने  से  अधिक  नहीं  देना  पड़ता  यद्यपि  वे  अनुसूचित  दरों  से  50  या  60

 प्रतिशत  अधिक  द्वर  पर  ठेका  लेते  किन्तु  जैसा  कि  निविदा  में  5  रुपये  अंकित  किये  जाते  वे

 इससे  अधिक  यशि  का  भुगतान  नहीं  करते  ।  राऊरकेला  इस्पात  जो  एक  सरकारी  उपक्रम

 के  बारे  में  यट्व  शिकायत  है  कि  वहाँ  के  कुछ  ठेकेदार  उतराई  और  चढ़ाई  के  लिए  प्रवन्धकों  से

 अधिक  प्रभार  लेते  हैं  किन्तु  श्रमिकों  को  बहुत  कम  देते  ये  गम्भीर  बातें  हैं  और  इनकी  ओर

 हमारे  अधिकारियों  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  ठेका  श्रमिक्र  प्रणाली  और  एन०  एम०  आर०  प्रणाली

 को  तत्काल  समाप्त  किया  जाय  ।

 हो  सकता  है  कि  अधिकारी  कम  हों  किन्तु  मैं  देखता  हूं  कि  वे  कत्तंब्यनिष्ठ  नहीं  उनमें

 से  अधिकांश  प्रबन्धकों  के  समर्थक  ह्वोते  श्रमिकों  की  परेशानियों  और  शिकायतों  की  छान-बीन

 करने  के  लिए  जब  वे  जाते  हैं  तब  वे  लोग  बंगलों  में  डतरते  हैं  और  गेर  सरकारी  प्रबन्धकों  अर्थात्‌
 उद्योगपतियों  का  आतिथ्य  का  उपयोग  करते  अधिकारियों  पर  इसका  प्रतिबन्ध  होना  चाहिए  ।

 बीड़ी  श्रमिकों  और  साल  बीज  श्रमिकों  को  कार्य  करने  के  समय  के  अनुसार  मजदूरी  नहीं
 दी  जाती  अपितु  उन्हें  प्च  और  बीज  एकत्र  करने  की  संख्या  के  अनुपात  से  मजदूरी  दी  जाती  है  ।

 इन  क्षेत्रों  में  यदि  परिबार  के  4  या  5  व्यक्ति  काम  करते  हैं  तो  वे  लोग  दिन  भर  में  मुश्किल  से

 10  या  15  ०  कमा  पाते  मंत्रलय  को  इस  पहलू  पर  भी  ध्यान  देना  चाहिए  ।

 मैं  आपका  ध्यान  2  या  3  और  मुद्दों  की ओर  दिलाना  चाहता  हूँ  ।  कमंचारी  राज्य  बीमा

 चिकित्साम्ग्र  योजना  है  तो  त्रच्छी  किन्तु  यह  उड़ीसा  के  सभी  क्षत्रों  में  लागू  नहीं  है  ।  बहां

 क्रेवल  3  या  4  अस्पताल  हैं  ।  स  तो  वे  पर्याप्त  हैं  और  न  ही  पूर्ण  सज्जा  युक्त  ।  न  वहाँ  विशेषज्ञ  हैं
 और  न  वहां  पर्याप्त  मात्रा  में  दवाइयां  और  औषधियां  उपलब्ध  इसका  नतीजा  यह  है  कि  वहां

 श्रमिकों  में  असन्तोष  व्याप्त  है  ।

 माननीय  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  मैं  एक  और  मामले  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  और

 वह  है  मेरे  निर्वाचत  क्षेत्र  के  झरसुगड़ा  में  भास्कर  टकक्‍्सटाइल  मिल्स  का  बन्द  किया  जाना  ।  हमारे
 क्षेत्र  में  यह  कपड़ा  मिल  था  जिसमें  2000  श्रप्षिक  कायं  करते  श्रमिक  संध  और

 स्थानीय  सामान्य  ज़नता  के  अनुरोध  पर  कोई  ध्यान  न  देते  हुए  इस  मिल  के  मालिकों  ने  इसे  बन्द

 कर  दिय़ा  ।  इसे  बन्द  करने  के  बाद  उन्होंने  गुप्त  रूप  से  इसकी  गशीनों  को  बाहर  अर्थात्‌  कलकत्ता  तथा

 अन्य  स्थानों  को  स्थानात्तरित  कर  दिया  उसके  बन्द  हो  ज  ने  से  इसके  2000  श्रमिक  भिल्वारी

 बन  गए  हैं  भौर  अब  दर-दर  की  ठोंकरें  खा  रहे  उड़ीसा  सरकार  ने  इस  मिल  को  अधिग्रहण

 करने  का  निर्णय  लिया  इस  मिल  का  बन्द  होना  न  केवल  श्रमिकों  के  लिए  दुर्भाग्यपूर्ण  है  अपितु
 उस  स्थान  की  सम्पूर्ण  अर्थव्यवस्था  के  लिए  दुर्भाग्यपूर्ण  मन्त्री  महोदय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि

 उस  मिल  को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  तत्काल  कदम  उठाए  जायें  |  इससे  न  केवल  2000  श्रमिकों

 को  लाभ  पहुंचेगा  अपितु  इस  पिछड़े  इलाक  की  अर्थव्यवस्था  को  भी  लाभ  होगा  ।

 यह  सरकार  श्रमिकों  को  हित  साधक  कांग्रेस  पार्टी  लोकतांत्रिक  समाजवाद  के  प्रति

 बद्ध  भमिक  हितकारी  अमेक  कानून  पारित  किए  जा  रहे  हैं  ।  माननीय  मंत्री  महोक्य  से  मेरा

 रोध  है  कि  एक  सद्भाव-पूर्ण  कार्य  किया  जाय  और  बहूं  लिणंय  लिया  जाय  कि  न्यायाप्तिकरण  के  उन
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 श्रमिक  संगठनों  के  जो  भ्रमिकों  के  हित  में  दिए  गये  कोई  अपील  नहीं  की  जाएगी  ।  यदि

 सरकार  ही  नि्णयों  के  विरुद्ध  उच्चन्यायालय  में  केस  लड़ेगी  तो  श्रमिक  उच्चतम  न्यायालय  और  उच्च

 स्‍्यायालयों  में  सरकार  के  विरुद्ग  किस  प्रकार  लड़  सकते  अनेक  मामलों  व ेलोग  अवसर  का

 लाभ  नहीं  उठा  पाते  हैं  और  उन्हें  अपनी  उचित  मांगों  के  लिए  लड़ना  पड़ता  सरकार  इस

 अनुरोध  पर  पूरी  सहानुभूति  के  साथ  विचार  करे  तथा  यह  निर्णय  ले  कि  श्रमिकों  के  हित  में  किए

 गए  न्यायाधिकरण  के  निर्णय  को  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालय  में  नहीं  ले  जाया

 पू  जीपतियों  और  श्रमिकों  के  बीच  सदा  से  ही  संघर्ष  चलता  आया  है  और  श्रम  मन्त्रालय  की  भूमिका
 अग्नि  शमनक  के  समान  रही  है  जो  दोनों  के  बीच  मेत्री  भाव  स्थापित  कराती  है  ।

 कहने  के  लिये  और  भी  अनेक  बातें  हमारे  यहाँ  अनेक  श्रमिक  समर्थन  तथा  अच्छे

 कानून  यदि  उन्हें  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  जाय  तो  शिकायत  की  कोई  गुजाइश  नहीं  रह
 जायगी  ।  किन्तु  चू'कि  उन्हें  ढंग  से  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा  रहा  और  जिस  कार्यान्वयन  तंत्र

 को  इसे  कार्यान्वित  करने  का  काम  सौंपा  गया  है  वह  कार्यान्वयन  तंत्र  उनके  कार्यान्वयन  के  प्रति

 गम्भीर  नहीं  मेरे  विचार  से  श्रमिक  क्षेत्र  में  स्ंत्र  असंतोष  व्याप्त  जब  तक

 श्रमिक  संतुष्ट  नहीं  होंगे  तव  तक  उत्पा  दन  नहीं  बढ़  सकता  ।  यह  अ्रमिक  ही  जो  राष्ट्र  की

 खुशहाली  के  लिये  इतनी  कड़ी  मेहनत  करते  हैं  ओर  उन्हें  इतना  अधिक  संघर्ष  करना  पड़ता  है  तथा

 कमी  कभी  अपना  खून  तक  बहाना  पड़ता  जब  तक  वह  संतुष्ट  नहीं  होंगे  ओर  जब  तक  उन्हें
 कारखानों  तथा  सरकारी  उपक्रमों  के  प्रबंध  में  साझीदार  नहीं  बनाया  जायगा  तब  तक  हम  उनसे

 संतोषजनक  काये  करने  की  आशा  नहीं  कर  सकते  ।  इसलिये  प्रबंध  में  उनकी  वास्तविक  साझेदारी

 सुनश्चित  होनी  चाहिये  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदान  माँगों  का  समर्थन  करता

 हूँ  जो  राष्ट्रीय  अर्थ  व्यवस्था  और  जनता  के  कल्याण  के  विचार  से  बहुत  ही  महत्पूर्ण  बोलने  का

 अवसर  दिये  जाने  के  लिये  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूँ  ।

 धो  इसाजीत  गुप्त  :  सभापति  दलगत  विचाघधारा  का  विचार  किये
 बिना  अनेक  सदस्यों  ने  यहाँ  इस  देश  के  श्रमिकों  के  मामले  की  जोरदार  बकालत  की  ओर  मुझे
 पता  है  कि  माननीय  मंत्री  जो  बहुत  पहले  किसी-समय  स्वयं  भी  एक  श्रमिक  रहे  जीवन
 के  कठोर  अनुभवों  और  कठिनाइयों  के  झेलने  के बाद  आज  की  इस  स्थिति  तक  उठ  पाये  हैं  मैं  उन्हें
 व्यक्तिशः  जानता  हूँ  ।  श्रमिकों  के  प्रति  उमका  बहुत  ही  सहानुभूति  पूर्ण  रबेया  रहा  हैं  और  वह  एक
 भले  ओर  ईमानदार  व्यक्ति  हैं  जो  सदा  श्रमिकों  को  यादगार  भालोचनात्मक  ढंग
 से  मैं  जो  कुछ  भी  कहूंगा  और  यदि  मन्त्रालय  के  वर्तमान  स्परूप  की  यदि  मैं  कोई  आलोचना
 करू  तो  उसे  निश्चित  रूप  से  व्यक्तिशः  न  समझा  जाय  बल्कि  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  वह  आगे
 भायें  और  उस  मन्त्रालय  में  ब्याप्त  नकारेपन  को  दूर  करने  की  चेष्टा  करें  |  यदि  मैं  यह  कहता  हूँ
 यह  मन्त्रालय  नकारा  है  तो  इसके  लिये  वह  दोषी  नहीं  यह  नकारापन  वर्षों  की  देन
 वास्तविकता  यह  है  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  यह  संसदीय  भाषा  नहीं  है  ।

 थी  इसाजोत  गुप्त  :  मुस्ते  अधिक  अंग्रेजी  नहीं  आती  है  आप  सभापति  महोदय  से  पूछें  कि
 शब्द  संसदीय  है  अथवा  मेरे  विचार  से  यह  एक  शिष्ट  शब्द  है  ।
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 एक  सासनोय  सदस्य  :  इसे  कार्यवाही  वृत्तांत  से निकाल  दिया  जाय  ।

 श्री  इसाजीत  गुप्त  :  वह  नक्वारेपन  का  एक  ही  अर्थ  लगा  रहे  हैं  मुझ्ले  नहीं  पता  कि  उन्हें
 इस  बारे  में  किस  बात  की  चिता  है  ।

 सभापति  भहोदय  :  भाषा  की  चिता  न  करें  ।  आप  अपना  भाषण  जारी

 थी  इसाजीत  गुप्त  :  ऐसा  क्यों  है  ।  मैं  इसे  नकारा  क्‍यों  कहता  हूँ  क्योंकि  इस  मंत्रालय  की
 स्थिति  यह  है  कि  इस  मंत्रालय  से  विविध  श्रम  श्रम  विधियों  का  प्रारूप  तेयार  करने  और
 उनके  बारे  में  पहल  करने  की  आशा  की  जाती  है  किन्तु  इस  विषय  का  जो  प्रमुख  काय  यह
 मन्त्रालय  इन  कानूनों  को  प्रयत्क्ष  रूप  से  कार्यान्वयन  कराने  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं  है  ।  इसका
 कारण  यह  है  कि  कार्यान्वयन  का  पूरा  कार्य  राज्य  सरकारों  पर  छोड़  दिया  जाता  है  अथवा  जहाँ
 कार्यान्वयन

 के  प्रति  स्वयं  केन्द्र  प्रत्यक्ष  रूप  से  उत्तरदायी  होता  है  ऐसी  स्थिति  में  भी  कार्यान्वयन
 तंत्र  की  स्थिति  यह  है  कि  या  तो  अमला  पूर्णतः  अपर्याप्त  अथवा  कम  वह  प्रशिक्षित  नहीं  है
 ओर  उसे  कम  वेतन  मिलता  है  और  इसीलिये  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  वह  भ्रष्टाचार

 भोर  लोभ  का  सवंरण  नहीं  कर  पाता  है  ।  मेरा  अनुभव  है  कि  यह  मन्‍्त्रालय  गैर  सरकारी
 क्षेत्र  पर  कोई  भी  नियम  लागू  करने  में  असमर्थ  रहा  इस  समय  मैं  असंगठित  लघु  क्षेत्र  के

 उपक्रमों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।  उसके  बारे  में  बाद  में  कहूँगा  ।  उस  क्षेत्र  के  बारे  में  अनेक

 सदस्यों  ने  जो  कुछ  कहा  वह  सच  किन्तु  संगठित  क्षेत्र  जहाँ  सु-व्यवस्थित  कम्पनियाँ

 ब्ादि  वे  भी  श्रम  मन्त्रलय  अथवा  श्रम  प्रशासन  के  किसी  भी  आदेश  का  पालन  करने  के  प्रति
 चितित  नहीं  वे  जिस  आदेश  का  प।!लन  करना  चाहें  अथवा  न  चाहें  यह  उनकी  इच्छा  पर
 निर्भर  करता  है  क्शोंकि  वास्तविक  नियमों  में  जिस  आर्थिक  दण्ड  का  प्रावधान  किया  गया

 वह  हन  कम्पनियों  के  लिये  कुछ  भी  नहीं  इन  कानूनों  में  1000/  या  उससे  कुछ  अधिक  या
 कम  रुपये  का  जुर्माना  उनके  लिये  कुछ  भी  नहीं  जैसा  कि  आपको  पता  हमारे
 श्रमिकों  के  वेतन  का  करोड़ों  जो  नियोक्ताओं  द्वारा  भविष्य  निधि  खाते  में  ओर  कमंचारी

 राज्य  बीमा  निधि  में  जमा  किये  जाने  चाहिये  चुरा  लिये  गये  इस  प्रकार  की  यह  राहजनी
 डकंती  दिन  दहाड़े  डाली  जा  रही  है  और  ऐसा  प्रतीत  होता  है  इसको  रोकने  का  कोई  साधन  नहीं

 श्रम  मंत्रालय  के  प्रतिवेदन  में  पृष्ठ  16  से  18  पर  यह  बात  स्वीकार  की  गई  है  कि  भविष्य

 निधि  भर्थात  वह  धन  जो  श्रमिकों  के  वेतन  में  से  काटा  जाता  को  बकाया  राशि  श्रमिकों  के

 भविष्य  निधि  खाते  में  जमा  नहीं  की  जा  रही  है  ।  यह  धनराशि  48.41  करोड़  रुपये  श्रमिकों
 के  वेतन  से  इस  राशि  को  ऐसे  चुराया  गया  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  क्‍या  कार्य

 वाही  की  जा  सकती  सरकार  इन  उल्लंघन  करने  वाले  निय्ोजकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  करने
 में  सक्षम  है  ?  यहां  तक  की  दो  समाचार  एजेंसियाँ--हिन्दुस्तान  समाचार  ओर  समाचार  भारती-जो

 सरकारी  प्रोत्साहन  से  शुरू  की  गई  थीं  वे  भी  अपना  भविष्य  निधि  अंशदान  नहीं  दे  रही  ये

 समाचार  एजेंसियाँ  अब  बिल्कुल  खसता  हालत  में  ये  किसी  भी  दिन  बन्द  हो  सकती  हैं  ।

 बाथिक  हृष्टि  से  वे  बुरी  हालत  में  हैं  क्योंकि  उन्हें  दूरदर्शन  तथा  आकाशवाणी  द्वारा  वसा  समर्थन

 भहीं  मिलता  जंसा  कि  अन्य  जैसे  पी०  टी०  आई०  तथा  यू०  एन०  भाई०  को  मिलता  है
 |  ओर  ये  किसी  भी  दिन  बन्द  हो  सकतो  यहाँ  तक  कि  वहाँ  पर  नियोजकों  द्वारा  अपना  अंशदान

 नहीं  दिया  गया  है  जिसके  वे  कानूनी  तौर  पर  बाध्य  हैं  श्रम  मनन्‍्त्रालय  की  अपनी  रिपोर्ट  के

 भनुस।र  कमंचारी  राज्य  बीमा  (६०  एस०  की  अकाया  राशि  52.32  करोड़  रुपये  इससे
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 इन्द्रजीत

 बडा  प्रमाण  और  कया  हो  सकता  है  कि  वर्तमान  योजना  के  अस्तगंत  कम  से  कम  सरकार  शक्तिविहीन

 है  ?  यदि  कुछ  लोगों  को  नपु सक  शब्द  अच्छा  नहीं  लगता  तो  मैंने  शक्तिविहीन  शब्द  का  प्रयोग

 किया  इसका  कोई  बुरा  प्रभाव  नहीं  है  जंसा  कि  वहां  के  सदस्यों  में  ऐसा  सोचा  जाता  हैया
 इसके  बारे  में  उनकी  मानसिक  स्थिति  है  ।  दुर्भाग्य  जेसा  कि  मन्त्री  महोदय  को  भी  मालुम  है  तथा

 मेरी  उनके  साथ  हर  तरह  से  सहानुभूति  जहाँ  तक  सरकारो  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  का  सम्बन्ध

 वस्तुतः  मंत्रालय  कुछ  भी  नहीं  कर  सकता  नियोजन  करने  वाले  तथा  प्रशासन  करने  वाले

 मन्त्रालय  वे  भी  श्रम  मंत्रालय  को  उन  क्षेत्रों  मे ंदखल  देने  से  रोकते  वे  औद्योगिक  सम्बन्धों

 के  बारे  वेतन  ढाँचा  क्या  हो  आदि  अपने-अपने  क्षेत्र  के  मामलों  में  विभिन्‍न  मन्त्रालयों  के  अधीन

 स्वतंत्र  हैं  श्रम  मन्त्रालय  केवल  उन्हें  सलाह  दे  सकता  है  ।  कभी-कभी  ये  कुछ  सिफारिशें  कर  सकता

 है  लेकिन  उन्हें  क्रियान्वित  करने  की  कोई  शक्ति  नहीं  है  ।

 एक  कैबिनेट  मंत्री  जो  आजकल  सरकारी  क्षेत्र  खान  तथा  कोयला  का

 महत्वपूर्ण  पद  संभाले  हुए  कुछ  माह  पहले  एक  पुस्तक  लिखी  उम्होंने  मुझे  एक  मानार्थ  प्रति

 भेंट  की  मुझे  अफसोस  है  कि  मैं  उसे  अपने  साथ  लाना  भूल  मै  उसे  घर  पर  छोड़  आया

 मैं  उसे  उद्धत  करता--जिसमें  उन्होंने  बहुत  ही  जोरदार  ढंग  से  दो  बातों  के  लिए  वकालत

 की  है-एक  है  श्रमिकों  की  प्रबन्ध  में  अर्थपृ्ण  भागीदारी  ।  इसका  अर्थ  यह  नहीं  है  कि  निदेशक

 मंडल  में  ट्रेड  यूनियत  का  केवल  एक  प्रतिनिधि  रखना  और  उस  पर  सब  कुछ  छोड़  देना  ।  उन्होंने
 कहा  है  कि  निचले  स्तर  से  उच्चतम  स्तर  तक  प्रवन्ध  में  श्रमिकों  की  भागीदारी  होनी  चाहिए
 अन्यथा  कम  से  कम  सरकारी  क्षत्र  में  आप  परिवतेन  नहीं  ला  सकते  ।  मैं  आशा  नहीं  करता  हूं  कि

 प्राइवेट  प्रबन्धक  इस  पर  सहमत  हो  जायें  परन्तु  हमें  कम  से  कम  सरकारी  क्षेत्र  में  शुरुआत  करनी

 चाहिए  ।  इसकी  उन्होंने  वहाँ  इतनी  जोरदार  वकालत  की  है  कि  मुझे  उससे  यह  पूछमे  के  लिए

 मजबूर  कर  अब  जबकि  वह  खान  तथा  कोयला  मंत्री  हैं  जिस  बात  की  उन्होंने
 उस  पुस्तक  में  इतनी  वकालत  की  है  उसको  उन्होंने  उस  क्षेत्र  में  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  जिसके  वे

 अब  मंत्री  मुझे  यह  बात  समझ  नहीं  आती  ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वह  दूसरे  देशों  के  अनुभव  के

 आधार  पर  भी  इस  बात  से  सहमत  हैं  कि  श्रमिकों  की  भागीदारी  के  बिना  संम्पूर्ण  कार्ये  प्रणाली

 तथः  सरकारी  क्षेत्र  को  चला  रहे  लोगों  की  मानसिकता  को  कभी  बदला  नहीं  जा  सकेगा  ।  कुछ
 भी  नहीं  किया  गया  है  !  1983  में  योजना  बनाई  गई  थी  और  इस  योजमा  को  प्रत्येक  प्रशासनिक

 मंत्रालय  को  भेजा  जाना  था  तथा  उनसे  इसको  लागू  करने  के  बारे  में  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम

 भेजने  के  लिए  कहा  गया  था  परन्तु  तब  से  कुछ  भी  नहीं  हुआ  है  !  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि

 प्रशासनिक  नोकरशाही  तथा  इन  प्रशासनिक  मंत्रालयों  के  मंत्री  ही  श्रमिकों  की  भागीदारी
 के  मामले  में  बुनियादी  तौर  से  विरुद्ध  हैं  मौर  इसलिए  श्रम  मन्त्रालय  को  इनके  पास  से  कोई  भी

 चीज  वापस  नहीं  आ  रही  है  ।  इसी  प्रकार  इन  मंत्री  महोदय  ने  अपनी  पुस्तक  में  बहुत  ही
 जोर  शोर  से  वकालत  की  है  ।  मुझे  यह  पढ़कर  खुशी  हुई  है  कि  उन्होंने  इस  बात  की  वकालत  की

 है  कि  जहाँ  पर  कई  संघ  है  वहाँ  पर  किस  यूनियन  का  प्रतिनिधित्व  अधिक  पता  लगाने  के  लिए
 केवल  गुप्त  मतदान  ही  एक  तरीका  उाहोंने  कहा  है  कि  इसके  अतिरिक्त  कोई  और  रास्ता

 नहीं  और  अपने  माननीय  श्रम  जो  यहाँ  पर  बंठ  कई  वर्षों  तक  आन्ध्र  प्रदेश  के
 श्रम  मन्त्री  रह  चुके  यह  एक  ऐसा  राज्य  है  जिसमें  उन्होंने  एक  श्रम  मंत्री  के  तौर  पर  गुप्त
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 मतदान  की  प्रक्रिया  को  शुरु  किया  तथा  क्रियान्वित  किया  यह  वहाँ  पर  सामान्य  तौर'से
 प्रचलित  मैं  करता  हूं  अमन्ध्र  -  के  मेरे  मित्र  इससे  परिक्तित  वार्ता

 फ्रतिनिश्चि.यूक्यिन  का  पता  गुप्त  मतदान  द्वारा  लगाया  नाता  अतः  मैं  मजाक  के
 तोर  पर-श्रो  अंजेया-से  पूछता  रहा  हूं  कि  आप  आनप्र  अदेश-में  अपने  श्रैम  मंत्री  के
 काल  में  तो-अब  आप  इस  महत्वपूर्ण  केन्द्रीय  पर  पदासीन  होते  हुए  क्यों
 नहीं  अपनी  सारी  शक्ति  तथा  इस  प्रकार  के  कानून  तथा  योजना  को  समूचे  देश  में  शुरु
 करने  के.लिए  लगाते  ?  कम  से  कम  हम  सरकारो  क्षेत्र  से  द्ली  शुरु  करें  ।”  परन्तु  नहीं  मालूम
 कि  हसमें  क्या  वढ्‌  हमें-बढ़ीं  बताते  मेरे  विचार  में  शायद  कुछ  बिरोध  हो
 रहा  हमें  मालूम  कि  ट्रेड  यूनियनें  विरोध  कर  रही  कम  से  कम  एक  केस्द्रीय

 ट्रेड  आई०एन०टी  ०यू०सी  ०  इस  गुप्त  मलदान  के  विचार  के  विरुद्ध  है  ।
 गप्त  मतदान  को  इस  देश  में  और  किसी  भी  मतदान  में  ठीक  समझा  जाता  पंचायत  से  लेकर

 नगर  प्रालिकाओं  तथा  निगमों  से  विधानमंडलों  ओर  संसद  तक  में  गुप्त  मतदान  स्वीकाययं  तरीका
 है  जिसके  द्वारा  लोग  घचुमे  जांते  हैं  परन्तु  जब  केवल  यूनियनों  में  से  बहुसंघयक  यूनियन  या  वार्ता
 एजेंट  को  चुनने  का  प्रश्न  आता  है  तब  यह  अविवेकी  विरोध  गुप्त  मतदान  के  मामले  पर  होता  है
 और  कई  यूनियनें  चल  रही  हैं  जिसे  मैं  बिल्कुल  पसन्द  नहीं  करता  हालाँकि  मैं  भी  ....  ।

 क्रो  दामोदर  पांडे  :  क्या  मैं  हस्तक्षेप  कर  सकता  हूँ  ?

 झवी  इसाजोशल  शुप्त  :  जी  अवश्य  ।

 को  दामोवर  पांडे  :  इटक  ने  कभी  भी  गुप्त  मतदान  का  विरोध  नहीं  किया  इटक  ने
 सिर्फ  इतना  कहा  है  कि  केवल  किसी  भी  यूनियन  के  सदस्य  अपना  प्रतिनिधित्व  करने  वाली  यूनियन

 चुन  सकते  हैं  ।  जो  लोग  यूनियनों  में  विश्वास  नहीं  रखते  जो  किसी  भी  यूनियन  के  सदस्य  नहीं
 किस  तरह  से  यूनियन  के  भाग्य  का  फैसजा  कर  सकते  इटक  का  सिर्फ  यह  कहना  है  कि
 आप  यह  थता  करें  कि  क्‍या  कोई  किसी  यूनियंम  का  सदस्य  है  या  नहीं  ।  वह  सदस्य
 है  तो  ठसे  यूनियन  का  चुनाव  करने  का  पूरा  हुक  जो  लोग  यूनियन  में  विश्वास  नहीं
 जो  किसी  भी  यूनियम  के  सदस्य  नहीं  वे  यूनियन  का  चुनाव  कसे  कर  सकते  हैं  ?

 क्री  इसाजोत  शुप्त  :  व्यवधान  मेरे  भाषण  से  अधिक  लम्बा  फिर  भी  ...  ।

 श्री  बामोद्रर  पांडे  :  इटक  का  सचिव  होने  के  नाते  यह  मेरा  फर्ज  ।

 भ्रो  इस्तजोत  गुप्त  :  जी  यह  आपका  फर्ज  है  ओर  मैं  यह  बात  श्रम  मन्त्री  पर  आपको

 बताने  के  लिए  छोड़ता  वे  मरे  दल  के  सदस्य  नहीं  आपको  यह  बात  समझाने  के  लिए  मैं

 उन  पर  छोड़ता  हूँ  ..  ।  ओह  !  मैंने  जब  आप  वोल  रहे  थे  तो  हस्तक्षेप  नहीं  किया

 और  मैं  आपको  बताऊ  कि  अगर  श्रमिकों  को  यह  मालूम  हो  कि  गुप्त  मतदान  की  ऐसी  योजना

 सब  जगह  गम्भीरता  के  साथ  लागू  होने  जा  रही  है  आपको  यह  बात  यूनियनों  के  लोग  सदस्य  नहीं

 हैं  देखने  को  नहीं  मिलिगी  ।  हर  व्यक्ति  किसी  न  किसी  यूनियन  की  सदस्यता  ग्रहण  कर  लेगा  ।

 पतं  मान  में  इससे  कोई  फक  नहीं  पड़ता  चाहे  पांच-छः  यूनिय्नें  भी  वे  उनकी  परवाह  नहीं
 करते  ।  इससे  देश  में  श्रमिक  संवाद  को  बिल्कुल  मदद  नहीं  मिल  रही  है  ।

 दूसरी  बात  जिसका  उल्नेख  यहाँ  किया  गया  है  दह  विशाल  बेरोजगारी  से  था  जिसका

 कारण  उद्योगों  का  बन्द  होना  तथा  तालाबन्दी  करना  इस  इस  प्रतिवेदन
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 इन्द्रजीत

 के  49  बड़े  एकक  हैं  जिन्हें  रुण  माना  गया  1256  मध्यम  एकक  हैं  जो  रुण्ण  माने
 जाते  हैं  तथा  78,363  लघु  एकक  हैं  जो  रुर्ण  माने  जाते  ये  सभी  एकक  हमारे  देश  में  बन्द

 पड़  मुझे  नहीं  मालूम  कि  ऐसी  स्थिति  किसी  अन्य  देश  में  है  चाहे  वह  कम  विकसित  या

 विकासशील  देश  ही  क्‍यों  न  परन्तु  हमारे  देश  इतने  बड़े  पैमाने  लगभग

 80,000  एकक  मिल  मालिकों  ने  इस  आधार  पर  बन्द  कर  रलखे  हैं  कि  वे  रुग्ण  और  कितना
 धन  बेंकों  का  फंसा  हुआ  है  ?  इनके  बन्द  होने  के कारण  न  कैवल  वेरोजगारी  का  प्रश्न  जुड़ा  हुआ
 है  बल्कि  3,000  करोड़  रु०  से  अधिक  बेकों  का  पैसा  फंसा  हुआ  मुझे  मालूम  है  स्वयं  श्रम

 मंत्रालय  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कर  सकता  यह  एक  ऐसा  प्रश्न  है  जो  सरकार  की  भ्रौद्योगिक

 नीति  तथा  वित्तीय  नीति  से  जुड़ा  हुआ  है  ।

 प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  न ेकई  बार  बहुत  ही  जोरदार  शब्दों  में  कहा  है  कि  बे  कुप्रबंधों
 जो  उद्योगों  को  रुग्ण  घोषित  करके  उन्हें  बन्द  कर  देता  अनुमति  नहीं  उन्होंने  कहा  है  कि

 वह  इस  प्रकार  की  स्थिति  को  जारी  नहीं  रहने  देंगे  |  कुप्रबन्धक  को  समाप्त  करना  होगा  ।  परन्तु  इस

 दिशा  में  कोई  ठोस  कदम  अभी  तक  नहीं  उठाये  गये  हैं  ।  स्थिति  इतनी  खराब  हो  चुकी  है  कि  अब  16

 जट  मिलें  पश्चिम  बंगाल  में  बन्द  पड़ी  इस  प्रश्न  पर  सदन  यें  चर्चा  होती  रही  है  |  हमने  कहा  है
 कि  राज्य  केन्द्रीय  मिल  मालिकों  तथा  ट्रेड  यूनियनों  का  एक  उच्च  स्तरीय  सम्मेलन

 बुलाया  जाए  जिसमें  इकट्ठे  बंठकर  इन  मिलों  को  फिर  से  चालू  करने  का  रास्ता  ढूढा  जाये  ।  यह
 न  केवल  इन  मंत्री  महोदय  ने  बल्कि  पूति  तथा  कपड़ा  मंत्री  ने  भी  यह  मान  लिया  था  कि  एक  ऐसा
 सम्मेलन  अविलंब  आधार  पर  बुलाया  जायेगा  ।  एक  माह  गुजर  चुका  है  और  इस  पर  आगे

 वाही  के  बारे  में  हमें  कुछ  मालूम  नहीं  है  ।

 जूट  उद्योग  के  श्रमिकों  इंटक  से  सम्बद्ध  यूनियन  संयूकत  रूप  से  यह  निर्णय

 है  --
 मुझे  नहीं  मालूम  कि  उनको  इससे  मदद  मिलेगी--कि  इस  महीने  की  17  तारीख  दस

 दिन  के  समय  वे  निरंतर  इन्हें  बन्द  करने  तथा  मिल  मालिक़ों  द्वारा  जानबूझकर  इस  उद्योग  को

 बिलकुल  तबाह  करने  को  साजिश  के  खिलाफ  विरोध  प्रगट  करने  के  लिए  पश्चिम  बंगाल  में  एक  दिन
 की  आम  हड़ताल  17  तारीख  की  उस  हड़ताल  के  होने  से  पहले  मैं  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूं  कि  कम  से  कम  वह  यह  घोषणा  करें  कि  वह  वास्तव  में  बसा  सम्मेलन  करने  जा  रही  है  ।
 सरकार  यह  भी  घोषणा  करे  कि  वह  कब  और  कहाँ  इस  सम्मेलन  को  करने  जा  रही  अगर
 सरकार  सम्बन्धित  पार्टियों  क ेसाथ  इस  संकट  पर  विचार  करने  के  लिए  तैयार  नहीं  तो  श्री
 अंजैया  इसमें  कया  कर  सकते  हैं  ?

 फिर  अगर  श्री  अं  जया  बुरा  न  मानें  तो  मैं  उनसे  एक  बात  कहूँगा  ।  इस  बारे  में  बहुत
 लर्चा  है  कि  हमें  देश  को  बीसवीं  सदी  से  हृकक्‍कीसवीं  सदी  में  ले  जाना  हगें  सदी  की

 तरफ  आगे  बढ़ना  होगा  ।  यह  अच्छी  बात  मेरा  इससे  कोई  विवाद  नहीं  किसी  भी  स्थिति
 में  इतिहास  हमें  सदी  में  ले  जायेगा  चाहे  हम  उसे  पसन्द  करें  अथवा  नहीं  ।  परन्तु  जहाँ  तक
 वेतन  वीति  का  सम्बन्ध  हमें  कम  से  कम  उस  क्षंत्र  में  सदी  से  सदी  में  नहीं  जाता

 भेरे  विचार  में  श्री  अजंया  को  गलत  सलाह  दी  गई  है  अगर  वह  यह  निर्णय  ले  रहे  हैं
 कि  भद्लिष्य  में  मन्‍्जूरी  निर्धारण  का  मुख्य  तरीका  फिर  से  मज्री  बोर्ड  हम  उस  दौर  को

 तथा  मजूरी  बोर्डो  के  दोर  को.पार  कर  चुके  एक  समय  था  जब  हमारे  यहाँ  मजूरी  बोर्ड
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 ना  LS  न  नमन  ---- ----  नीता  पर

 हायंतः  सभी  बड़े  उद्योगों  में  थे परन्तु  उनका  अनुभव  ऐसा  था  कि  सभी  ट्रेड  पूनिंयमें  इसे  थात  पर
 सबंसम्मत  हुई  थीं  कि  चार

 हमें  सामूहिक  सौवेबाजी  तथा  द्विपक्षीय  वार्ता  के  सिद्धाल्त  को  मानना

 चवापहिए  ।  यत-तीन  या  चार  वर्षों  में  बहुत  से  उद्योगों  सरकौरीं  क्ष त्र  के  उद्योगों  इस
 प्रकार  के  समझोते  सफलता  के  साथ  हुए  श्री  क्षममोदर  पांडे  को  इसका  पते  है  ।  वह  इन

 सामूहिक  द्विपक्षीय  वार्ताओं  तथा  सामूहिक  संधियों  में  एक  भागीदार  थे  ।  यंह
 मजूरी  बोंडों  की  अपेक्षा  सदी  के  अधिक  करीब  है  ।  मजूरी  बोर्ड  ऐसे  उद्योगों  में  वमाएं  जा
 सकते  हैं  जहां  पर  एक  असंगठित  प्रकार  का  उद्योम  हो  जो  सारे  देश  में  बिखरा  हुआ  हो  और
 प्रत्येक  एकक  में  थोड़ी  संख्या  में  श्रमिक  हों  तथा  उन्हें  एकत्रित  करना  कठिन  हो  ।  इन  विशेष
 मामलों  में  मजूरी  बोर्डो  पर  विचार  किया  जा  सकता  ज॑से  अगर  कमंचारी  स्वयं  मजूरी
 बोडं  चाहते  जेसा  कि  मुझे  बताया  गया  पत्रकारों  ने  स्वयं  इसकी  माँग  की  अगर  वे

 चाहते  हैं  तो  मुझे  इसमें  कोई  एर्तराज  नहीं  है  परन्तु  आम  सिद्धान्त  के  तौर  पर  मजूरी  बोड़ं  की

 पसन्द  उस  प्रक्रिया  की  तुलना  में  जो  सारे  देश  में  चल  रही  उन  उन्नत  देशों  में  जिनकी

 तरक्की  तेंक  हंम  पहूँ  चने  कीं  को  शिशं  कर  रहे  एक  पीछे  घंकेलने  वाला  कदम  इसी  कारण

 मजूरी  बोर्ड  या  न्यांयाधिकरण  यो  न्याय  निर्णय  या  आवश्यक  पंच  द्विपक्षीय  वार्ताओं  तथा

 सामूहिक  समझौतों  की  तुलने  में  पीछे  घरकैलने  वॉलि  कदम  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध
 करू  गा  कि  हंस  तंरीके  से  पीछे  न  आए  जो  पूणतथा  सफलਂ  सिद्ध  हो  चुका  है  तथा  औद्योगिक  शांति

 प्राप्त  करने  के  सिंएं  सर्वोत्तम  तरीका  है  ।

 4.00  भ०प०

 मेरे  विचार  से  एक  कानून  ऐसा  है  जिसे  निरस्त  कर  देना  चाहिए  क्‍योंकि  यह  बेकार  सिद्ध

 हुआ  मेरे  विचार  एक  प्रतिक्रियात्मक  कानून  तथा  श्रम-विरोधी  कानून  के

 बिल्कुल  बेकार  सिद्ध  हुआ  और  वह  आवश्यक  सेवा  अधिनियमਂ

 किसी  भी  हड़ताल  को  गेर-कानूनी  घोषित  किया  जा  सकता  कोई  भी  किसी  भी

 प्रकार  के  पेशे  या  व्यवसाय  की  उस  कानून  के  अन्तगंत  एक  आवश्यक  सेवा  के  रूप  में  परिभाषित
 किया  जा  सकता  है  और  अपने  अ,प  ही  उसके  अन्दर  होने  वाली  हड़ताल  गेर-कानूनी  हो  जाती  है
 ओर  अगर  कोई  व्यक्ति  तथाकथित  गेर-कानूनी  हड़ताल  में  भाग  लेता  है  तो  उस  पर  कई  प्रकार  के

 जुर्मानें  लगाये  जा  सकते  हैं  जिसमें  नौकरों  से  बर्खास्तगी  भआादि  सम्मिलित  हैं  ।

 उस  समय  जब  यह  विधैयक  यहाँ  लाया  गया  था  तब  जो  विचार  हमारे  समक्ष  व्यक्त  किया  गया  था

 वह  था  कि  वह  हड़तांलों  को  रोकने  में  बहुंत  ही  प्रभावी  होगा  ।  यह  हड़तालों  को  रोकने  में

 कुल  भी  प्रभावी  नहीं  रंहा  अगर  आप  इस  देश  के  वुनियादी  असंतोष  के  कारणों  को  दूर  नहीं

 आप  चाहे  सौ  कानून  बंना  लीजिंए  जो  बहुत  ही  सखत  शक्तिशाली  तथा  दमन  करने  वाले  हो
 मगर  श्रमिक  इनको  परवाह  नहीं  करेंगे  ।  वे  जेल  जाने  के  लिये  तंयार  वे अपनी  नौकरी  खोने  के

 लिये  तेयार  परन्तु  अगर  उनके  असन्तोष  को  दूर  नहीं  किया  जाता  है  तो  यह  कोई  तरीका  नहीं

 है  जिससे  हंडंतालों  पर  रीके  लगाई  जाये  अथवा  उन  पर  सजा  दी  जाये  ।  अतेः  मैं  यह
 और  र॥्ट्रीय  सुरक्षा  कामून  के  द्वारा  जिसके  बारे  में  हर्म  उसे  स्वीकृत  करते  समय  कहा  गया

 और  जिसका  हमने  पूरी  तरेह  में  विरोध  किया  कि  इसे  कभी  भी  श्रम  संघों  के  विरुद्ध

 प्रयोग  नहीं  किया  यह  उन  लोगों  फे  लिये  है  जो  देश  की  सुरक्षा  को  आघात  पहुंचा  रहे  हैं
 और  इसे  कभी  भी  श्रम  संगठनों  के  खिलाफ  प्रयोंग  नहीं  किया  जायेगा  ।  इसे  इस्तेमाल  किया
 गया  है  और  दस्तेमाल  किया  जो  रंहा  है  ।
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 इन्द्रजीत

 इसका  ताजा  उदाहरण  मैं  आपको  दे  सकता  हूँ  । टाटा  आयल  मिल  यूनियन  बअम्बई  के

 महासचिव  माइकल  को  बिना  मुकदमा  चलाये  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 फ्तार  तथा  बंदी  बनाया  गया  और  नासिक  जेल  में  अपराधियों  के  साथ  रखा  गया  ।  इसके  खिलाफ

 मैंने  अभ्यावेदन  भेजे  तो  कुछ  महीनों  बाद  उन्हें  रिहा  किया  प्रशासन  को  वेध  मजदूर  संघकर्त्ता
 के  खिलाफ  राष्ट्रीय  सुरक्षा  अधिनियम  की  शक्तियों  का  प्रयोग  करने  का  क्या  हक  था  ?  माइकल

 डिसूजा  देश  की  सुरक्षा  को  खतरे  में  डालने  वाला  तो  कोई  काम  नहीं  कर  रहे  थे  |  प्रशासन  उनके

 खिलाफ  कोई  आरोप  भी  सिद्ध  नहीं  कर  पाया  ।  महज  इसलिये  कि  कोई  नियोक्ता--हस  मामले  में

 टाटा  बंधु  खिलाफ  शिकायत  कर  रहे  थे  |  वे  तो  विरोध  करने  वाले  हर  मजदूर  संघ  नेता

 की  शिकायत  करते  हैं  तथा  पुलिस  उनसे  मिली  हुई  थी  इसलिये  झूठे  आरोप  लगा  कर  उन्हें  जेल  में

 डाल  दिया  गया  ।  ऐसा  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 मुझे  केवल  दो-तीन  मुद्दों  पर  बोलना  है  ।  देश  में  मजूरी  के  आम  स्तर  में  भिन्‍नता

 है  ।  हम  चाहते  हैं  कि  जीवन-स्तर  में  वृद्धि  करके  उन्नत  देशों  तथा  हमारे  देश  में  दी  जाने  वाली

 मजूरी  के  स्तर  के  अंतर  को  पाटा  जाये  ।  यह  यह  अंतर  और  बढ़  गया  इसलिये  बहुत  से

 विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कंपनियां  भारत  को  एक  ऐसा  आदर्श  स्थान  समझती  हैं  जहां  पूंजी
 निवेश  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  यहां  श्रम  बहुत  सस्ते  में  उपलब्ध  है  ।  ऐसा  सस्ता  श्रम  उन्हें  और

 कहां  मिलेगा  ?  उन्हें  यह  पश्चिम  ब्रिटेन  या  कहीं  और  तो  मिलेगा  नहीं
 इसलिये  वे  कम्पनियां  यहां  पूजी  निवेश  कर  रही  हैं  ।  वे  यहाँ  आकर  पूजी  निवेश  करके  लाभ

 कमाना  चाहती  हैं  और  यहां  से  निर्यात  भी  करना  चाहती  हैं  ।  भारत  में  सस्ती  दरों  पर  श्रम
 लब्ध  होने  का  प्रमुख  कारण--हम  अधिक  मजूरी  के  बारे  में  बहुत  चर्चा  करते  आजकल  इसकी

 बहुत  चर्चा  नहीं  होती  लेकिन  कुछ  सालों  पहले  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  कामगारों  की  बहुत
 चर्चा  होती  थी  क्योंकि  उनकी  मजूरी  बहुत  अधिक  है  और  जो  सभी  सुविधाओं  आदि  का  फायदा

 उठा  रहे  वस्तुतः  उन्हें  यह  सब  उदारतावश  नहीं  दिया  गया  उन्होंने  संगठित  होकर  तथा

 संघर्ष  करके  इसे  प्राप्त  किया  है  ।  लेकिन  इस  विशाल  असंगठित  क्षेत्र  का  क्‍या  करें  ?  बहुत  से

 सदस्यों  ने  इन  लोगों  की  जीवन  दशा  के  बारे  में  यहाँ  बहुत  हृदय  विदारक  ढंग  से  उल्लेख  किया  है  ।

 मैं  उस  सबको  दोहराना  नहीं  चाहता  ।  इस  रिपोर्ट  में  यह  बात  स्वीकार  की  गई  है  कि  इमारत  तथा

 निर्माण  उद्योग  में  भी  कोई  कानून  नहीं  दिल्‍ली  के  फुटपाथों  पर  आप  सर्वाधिक  शोषित  लोगों

 को  देखते  ही  होंगे  । अगर  आप  दिल्ली  में  घृपें  तो  मध्य  प्रदेश  तथा  आसपास  के  गांवों  से

 आए  इन  गरीब  उनके  बीबी-बच्चों  को  फुटपाथों  पर  देखेंगे  क्योंकि  वहाँ  कोई  बड़ा
 सितारा  होटल  या  कोई  बड़ी  इमारत  बन  रही  बे  लोग  उसमें  काम  करते  सुबह  से  शाम
 तक  अपने  सिरों  पर  मिट्टी  और  पत्थर  ढोते  उनकी  सुरक्षा  के  लिए  कोई  कानून  नहीं  है  ।  उन्हें

 किसी  प्रकार  की  चिकित्सा  मकान  की  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  वे  लोग  रात  को

 अपने  नन्‍हें-ननन्‍्हें  बच्चों  और  बीबियों  के  साथ  फुटपाथ  पर  सोते  मजूरी  की  दर  कम  होने  का

 प्रमुख  कारण  देश  में  बहुत  अधिक  वेरोजगारी  का  होना  है  |  देश  में  मजूरी  के  स्तर  में  तब  तक

 सुधार  नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  लाखों  बेरोजगार  लोग  थोड़े  से  पैसों  के  लिये  काम  करने  को

 तैयार  न  हो  ।  तमिलनाडु  में  शिवकाशी  कानून  के  अन्तगंत  स्वीकार्य  उम्र  से  कम  उम्र  के  बच्चे

 आतिशबाजी  तथा  माचिस  बनाते  इस  पर  रोक  लगाने  के  लिये  सरकार  ने  कानून  बनाया  है  ।
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 इस  कानून  को  सख्ती  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  ताकि  निर्धारित  उम्र  से  कम  उम्र  के  बच्चों  को

 यह  काम  करने  की  अनुमति  न  दी  जाये  ।  पर  हुआ  क्या  ?  मांन्बापों  ने  इसके  बिरोध  में  प्रदर्शन

 किया  बोंकि  उनका  कहना  था  कि  अगर  इन  बच्चों  को  वहाँ  काम  करने  से  रोका  गया  तो  परिवार

 की  आय  थोड़ा-बहुत  बढ़ने  में  बच्चे  लोग  जो  कुछ  कम!ते  हैं  वह  नहीं  कमा  पायेंगे  और  आमदनी

 का  जरिया  बंद  हो  जायेगा  ।  उन्होंने  जोर  दिया  कि  बच्चों  को  काम  करने  की  अनुमति  दी  जाय  ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  अभी-अभी  कहा  कि  इन  वच्चों  के  तो  स्कूल  में  पढ़ने  के  दिन  हैं  ।  इन  नन्‍हें
 बच्चों  को  तो  स्कूल  में  होना  चाहिये  ।  उन्हें  शिक्षा  दी  जानी  चाहिए  ताकि  वे  भावी  नागरिक  बन

 सके  ।  लेकिन  उन्हें  ऐसा  काम  करना  पड़  रहा  है  ।

 श्री  मूल  चम्द  डागा  ने  उन  बच्चों  की  चर्चा  की  जो  होटलों  में  तथा  घरों  में  घरेलू  नौकरों

 आदि  के  रूप  में  काम  करते  यह  बिल्कुल  ठीक  कहा  गया  बहुत  अधिक  बेरोजगारी  होने  के

 कारण  ऐसे  लोगों  को  संगठित  करना  मुश्किल  नियोक्ता  अगर  एक  बच्चे  था औरत  को  काम
 से  हटा  दे  तो  दस  और  उससे  भी  कम  वेतन  पर  काम  करने  के  लिये  तैयार  हो  जायेंगे  ।  बड़ी
 वह  स्थिति  है  ।  श्रम  मंत्रालय  बड़े  संगठित  नियोक्ताओ्रों  या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  तो  कुछ
 बिगाड़  नहीं  पाता  क्‍योंकि  वे  उसकी  परवाह  नहीं  करते  पर  उसे  कम  से  कम  असंगठित  श्रमिकों  के
 कल्याण  तथा  उत्थान  के  लिए  तो  कुछ  करना  चाहिए  ।  अगर  इस  संबंध  में  कुछ  किया  जाये  तो

 हम  बहुत  आभारी  होंगे  और  यथासंभव  सहायता  भी  पहुंचायेंगे  ।  कृषक  मजदूर  बहुत  सालों  से  माँग
 कर  रहे  हैं  कि  उनके  लिये  व्यापक  कानून  बनाया  जाये  ।  संसद  को  इन  मजदूरों  की  काम  की  दशा
 के  बारे  में  व्यापक  कानून  पारित  करना  चाहिए  ।  फिर  देखें  कि  राज्य  सरकारें  कंसे  उन  पर  अमल

 नहीं  करतीं  ।  लेकिन  इस  संबंध  में  व्यापक  कानून  नहीं  है  |  कुछ  राज्यों  में  कृषक  श्रमिकों  की  काम
 की  शर्तों  के  बारे  में  ठोक  कानून  बने  हुये  केरल  राज्य  में  जो  कानून  है  उसके  तहत  इन  श्रमिकों
 को  सामाजिक  मजूरी  निर्धारण  सांवधिक  छुट्टी  आदि  की  व्यवस्था  लेकिन  इस  संबंध  में

 व्यापक  कानून  के  रूप  में  कुछ  केन्द्रीय  मार्गनिदेंश  होने  अन्यथा  ये  लोग  सालों-साल  गरीबी
 की  रेखा  से  नीचे  ही  अपना  जीवनयापन  करते  रहेंगे  ।  सरकार  स्वयं  इस  बात  को  स्वीकार  करती

 है  कि  कुल  जनसंख्या  का  लगभग  48.1  गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  गुजर-बसर  कर  रहा  है  ।  ऐसे  में

 देश  प्रगति  केसे  कर  सकता  है  ?  ऊपरी  तौर  पर  कुछ  प्रगति  हो  रही  है  जंसे  बड़े-बड़े  कारखाने  हैं  ।

 विज्ञान  तथा  प्रौद्योगिकी  की  दिशा  में  जो  प्रगति  हो  रही  है  उस  पर  हमें  गव॑  है  |  जी  हमें  गये

 है  कि  हमारे  पास  बढ़िया  इजीनियर  तथा  तकनीशियन  लेकिन  देश  में  लाखों  लोग  ऐसे  हैं  जो  दो

 जून  की  रोटो  भी  नहीं  जुटा  पाते  और  अथंग्यवस्था  के  लिए  बो्ष

 भारत  का  घरेलू  बाजार  भी  इसलिए  प्रगति  नहीं  कर  पाता  क्योंकि  लोगों  में  खरीद  क्षमता
 नहीं  इसी  क,रण  बहुत  से  कारखाने  बन्द  हो  गये  ।  वे  अपना  सामान  नहीं  बेच  सकते  ।  उनका

 साम।न  खरीदेगा  कौन  ?  लोगों  के  पास  इतना  पैसा  भी  नहीं  है  कि  वे  साल  में  एक  जोड़ा  जुता  ही

 खरीद  गांवों  में  गरीब  लोग  अपने  घर  की  महिलाओं  के  लिए  एक  साड़ी  भी  नहीं  खरीद

 इस  देश  के  उद्योग  कैसे  जीवित  रह  सकते  हैं  ?  क्या  निर्यात  के  बल  पर  ही  उन्हें  बनाए

 .  रखा  जा  सकता  है  ?  निर्यात  को  एक  चमत्कारिक  नारा  बना  दिया  गया  के  लिए
 सब  चीजों  का  उत्पादन  करो  ।”  लेकिन  जितना  चाहे  उतना  निर्यात  नहीं  किया  जा  सकता  क्‍योंकि

 विदेशी  बाजार  हमारे  लिए  खुले  हुए  एक  प्रतिकत  माहौल  में  रहकर  काम  करना  पड़
 रहा  है  क्योंकि  भारत  जैसे  देशों  पर  व्याक्षार  सीमा  शुल्क  आवि  लगाए  गए  भारत

 373



 ब्नुदात्रों
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 कल ककक  री  5

 इद्धजीत

 वस्तुए  तथा  वस्त्र  नहीं  बेच  सकता  क्‍योंकि  उन्नत  देशों  मे  भारत  को  अपने  बाजारों  में  सामान  बेचने
 पर  प्रतिन्रंघ  लगा  दिया  ऐसे  में  आप  कया  कर  सकते  अपने  देश  में  तो  आप  नहीं
 सकते  क्योंकि  लोग  इतने  गरीब  हैं  कि  वे  इम  वस्तुओं  को  खरीद  नहीं  सकते  ।

 हाल  ही  में  श्री  दत्ता  सांमंत  ने  कपड़ा  उद्योग  में  हड़तालों  की  चर्चा  करते  हुए  ठीक  ही  कहा
 था  कि  धम्बई  ओद्योगिक  संबंध  जो  बाद  में  मध्यप्रदेश  तथा  गुजरात  में  भी

 लागू  हेंडताल  के  लिए  जिस्मेवार  है  क्योंकि  सरकार  गुप्त  मतदान  को  स्वीकार  नहीं  करेगी  ।

 श्रमिकों  को  अपनी  इच्छानुसार  मजदूर  संघ  चुनने  के  लिए  किसी  प्रजातंत्रिक  प्रणाली  की  तो  मंजूरी
 दी  नहीं  जाएगी  ।  एक  मजदूर  संघ  है  जो  खस़रक्तर  तथा  नियोक्ताश्ञों  का  रबर  स्टंम्प  वह

 मबूनिम्रत  अमिकों  पर  श्रोप  दी  मई  है  ओर  आप  जानते  ही  हैं  कि  बम्बई  में  क्या  हुआ  है  ।  कुछ  समय

 बाद  श्रमिकों  ने  उसके  छिलाफ  अःबाज  वास्तव  में  मुझे  विश्वास  है  श्री  दशा  सामंत  ने  इस
 प्रश्न  पर  भी  प्रक्राश  डाला  होगा  कि  भारत  के  ख़बसे  बढ़ा  कपड़ा  उद्योग  केन्द्र  में  हह़ताल  होने  और

 डेढ़  साल  तक  62  मिलों  के  बन्द  रहने  के  ब्रावबूद  ब्राज़ार  में  कपड़  की  क्यों  नहीं  हुई  ।

 हड़ताल  के  दौरान  मैंने  कुछ  पत्र  लिखे  श्री  दत्ता  सामंत  को  नहीं  बल्कि  उनके  एक
 यक  को  ।  संचषवतः  श्री  सामंत  बड़े  आदमी  हैं  इसलिए  वे  मेरे  पत्र  का  जवाब  नहीं  देते  ।  हम  लोग

 हड़ताल  का  समर्थन  कर  रहे  थे  इसलिए  मेरे  और  उनके  बीच  क्रुछ  पत्र-व्यवहार  हुआ  मुझे
 किसी  की  परवाह  नहीं  मुझे  केवल  श्रमिकों  की  चिन्ता  हड़ताल  सफल  कैसे  हो  सकती  थी  ?

 हडताल  के  बावजूद  बाजार  में  कपड़े  की  कमी  नहीं  थी  तो  हड़ताल  सफल  कंसे  होती  ?  मेरी  समझ्न
 कै  अनुसार  बहुत  अंधिक  संख्या  में  विद्यत  से  चलने  वाले  जिनमें  से  ज्यादातर  बड़े  मिल

 मालिकों  द्वारा  चोरी-छिपे  चलाए  जा  रहे  द्वारा  कपंडा  तैयार  किया  जा  रहा  है  और  मिल  की
 मोहर  लगाकर  उनको  बाजार  में  बेचा  जा  रहा  विद्युत  करघों  में  काम  करने  वाले  श्रमिक
 संगठित  नहीं  है  ।  इन  करघों  की  संख्या  बढ़ने  के  कारण  ही  हड़ताल  असफल  वे  मेरे  द्वारा

 शब्द  इस्तेमाल  किए  जाने  पर  एतराज  देश  के  किसी  भी  मजदूर  संघ  के  लिए
 हड़ताल  का  असफल  होना  बहुत  दुखदायी  यदि  नियोक्ता  इतनी  बड़ी  हड़ताल  को  जो  कि

 बम्बई  में  कपड़ा-उद्योग  में  हुई  खत्म  कराने  में  सफल  रहते  हैं-अआपने  सुना  ही  होमा  कि  हड़ताल
 के  बाद  वे  श्रमिकों  से  क्या  व्यवहार  कर  रहे  हैं  -  तो  इस  सबका  असर  अन्य  प्रमुख  कपड़ा  केन्द्रों  में

 स्थित  कपड़ा  उद्योग  पर  अवश्य  पड़ेगा  ।

 मंत्री  महोदय  को  मैं  बता  दूਂ  कि  युक्ति  संगतता  के  आधार  पर  श्रमिकों  की  संख्या  कम
 काम  बढ़ाता  आदि  नियोक्ताओं  के  लिए  भले  ही  लाभदायक  हो  लेकिन  इससे  देश  में

 मारी  और  बढ़ेगी  ।  बेरोजभारी  बहुत  अधिक  है  और  यह  हर  साल  बढ़ती  ही  जा  रही
 लिए  आर्थिक  विकास  में  स्थिरता  नहीं  आ  रही  ।  मजरी  की  दर  आष  बढ़ा  नहीं  रहे  आप

 बहू  राष्ट्रीय  कंपनियों  तदा  विदेशी  कंपनियों  को  यहां  आने  का  निमंत्रण  दे  रहे  हैं  शाकि  वे  यहां
 उपखब्ध  सस्ते  भ्रम  से  पंश्ना  कमाएं  ।  यह  एक  दुष्चक्र  है  ।

 |

 सभापति  महोदय  +  कृपया  अपना  भाषण  समाप्त  करें  ।

 की  इन्दजोत  मृप्त  :  केवल  दो-तीन  मुद्दों  पर  और  बोलना  जो  घिथेयकर  आप  तैयार

 हैं  उसे  छोड़  क्यों  नहीं  देते  ?  मुझे  मालूम  हुआ  है  कि  आप  एक  ऐसा  विधेयक  बनासा  चाहते कर  रहे
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 हैं  जिसके  माध्यम  से  शक्षिक  संस्थाओं  तथा  अन्य  संस्थाओं  में  काम  करने  काले

 चारियों  पर  औद्योगिक  विवाद  अधिनियम  लागू  न  हो  ।  आप  ऐसा  क्यों  कर  रहे  हैं  ?  वे  भी

 चारी  हैं  ।  उन्हें  उन  सुविधाओं  से  वंचित  क्‍यों  रखा  जाए  जो  इस  अधिनियम  के  अम्तगंत  उन्हें
 प्राप्त  मैं  समझ  नहीं  पा  रहा  कि  उन्हें  इससे  बंचित  क्‍यों  रखा  फिर  तो  स्वाभाविक

 है  कि  उनके  द्वारा  हड़ताल  करने  या  काम  रोको  पर  प्रतिबंध  लग  यह  विधेयक  पिछली

 लोक  सभा  में  विचाराधीन  था  ओर  सारे  देश  में  इमके  खिलाफ  भारी  आन्दोलन  हुआ  था

 लोक  सभा  भंग  हो  जाने  के  कारण  उक्त  प्रस्ताव  पारित  न  हो  माननीय  मंत्री  से  मेरा

 विनम्र  अनुरोध  है  कि  इस  विधेयक  को  पुनः  न  लाया  इससे  स्थिति  में  किसी  तरह  सुधार
 नहीं  होगा  ।

 दूसरी  बात  यह  है  कि  बोनस  पर  आय-सीमा  को  समाप्त  किया  जाए  |  हसमें  कोई  संदेह

 नहीं  कि  1600  रु०  तक  बेतन  पाने  वालों  के  लिए  बोनस  की  व्यवस्था  करके  आपने  बोनस

 नियम  में  सुधार  किया  इससे  पहले  750  रु०  वेतन  पाने  वालों  को  बोनस  मिलता  था  लेकिन

 अब  1600  रु०  से  अधिक  पाने  वालों  को  बोनस  नहीं  अथवा  कर्मंचारीਂ  की

 परिभाषा  के  अम्तगंत  आने  वाले  सभी  लोगों  को  बोनस  मिलना  चाहिए  ।  मैं  प्रबंध  वर्ग  की वकालत
 नहीं  कर  रहा  |  लेकिन  श्रमिक  या  कमंचारी  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत  आने  वाले  श्यक्तियों  को

 बोनस  मिलना  चाहिए  |  बहुत  से  व्यक्ति  1600  रु०  की  सीमा  के  अन्तर्गत  आऐ गे  ।  लेकिन  कुछ
 लोग  2000  रु०  या  2500  ₹ु०  कमा  रहे  आप  लोगों  को  अब  इन  अति  कुशल  श्रमिकों  से

 ईर्ष्या  क्यों  होती  आप  उद्योग  का  आधुनिकोकरण  करने  का  प्रयास  कर  रहे  इसके  लिए
 आपको  ऐसे  कमंचारी  जो  अपनी  दक्षता  में  सुधार  लाने  के  लिए  विभिन्‍न  प्रकार  के

 प्रशिक्षण  कर  रहे  हों  तथा  जिन्हें  अत्याधुनिकतम  किस्म  की  मशीनरी  पर  काम  करना  आता  हो  ।

 तो  फिर  केवल  बोनस  के  मामले  में  उन्हें  क्‍यों  वंचित  रखा  जाए  ?  मेरा  उनसे  अनुरोध  है  कि
 1600  रु०  की  अधिकतम  सीमा  को  समाप्त  किया  जाए  ।  प्रत्येक  प्रात्र  श्रमिक  या  कमंचारी  को

 बोनस  मिलना  चाहिए  ।

 मेरी  जानकारी  के  अनुसार  गोवा  में  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  का  कार्यालय  नहीं  है  ।

 इसके  लिए  वहां  से  बहुत  से  अभ्यावेदन  प्राप्त  हो  रहे  गोवा  में  बहुत  सी  खानें  बन्दरगाह  तथा

 गोदी  वहां  श्रम  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  का  कार्यालय  होना  चाहिए

 बन्दरगाह  आदि  क्षेत्र  ऐसे  क्षेत्र  हैं  जिनकी  सीषे  देखभाल  होनी  चाहिए  ।

 अन्त  में  मैं  एक  सुझाव  और  दू  भोपाल  गेस  कांड  ने  देश  तथा  लोगों  की  चेतना  को

 सकझोरा  इस  कांड  से  पूव॑  कोई  भी  रासायनों  तथा  गैसों  से  होने  वाले  खतरों  आदि

 हे  बारे  में  नहीं  सोचता  लेकिन  भोपाल  में  जो  कुछ  हुआ  उससे  लोग  अब  इन  बातों
 के

 प्रति

 अधिक  जागरूक  तथा  सचेत  हो  गए  मैं  सरकार  से  कहेंगा  कि  यही  उपयुक्त  समय  है  जब

 यन  गेस  या  अन्य  खतरनाक  नशीले  पदार्थ  बनाने  वाली  कम्पनियों  पर  उसी  तरह  कर  लगा  दिए

 जाएਂ  जिस  तरह  अन्य  उद्योगों  पर  कर  लगाया  गया  इस  तरह  के  खतरनाक  कारख,नों  पर  कर

 लगाया  जाना  चाहिए  तथा  इससे  प्राप्त  होने  वाली  धनराशि  को  एक  निधि  में  रखा  जाना  चाहिए  ।

 इस  निधि  का  इस्तेमाल  इस  तरह  के  उद्योगों  मे  पर्याप्त  सुरक्षा  उपायों  तथा  एहतियाती  उपायों  की

 व्यवस्था  करने  के  लिए  किया  जाना  चाहिए  ताकि  भविष्य  में  ऐसी  तथाकथित  दुषघटनाए  न  घटें

 जिससे  वहां  कामः  करने  वाले  कमंचारियों  की  ही  नहीं  बल्कि  आस-पास  रहने  वाले  व्यक्तियों  की
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 बीज  कब  अमिमिकिकिललकि  नाक  नजकज++  ____न्‍्यय<८

 इन्द्रजीत

 मौतें  हों  ।  अतः  मेरा  अनुरोध  है  कि  रासायनिक  और  जहरीली  पग्रैसें  तथा  अन्य  नशीले  पदार्म

 बनाने  वाले  कारखानों  पर  कर  खगाए  जाए  तथा  उससे  प्राप्त  होने  बाली  राशि  को  प्रदूषण  रोकने

 तथा  सुरक्षास्मक  उपाय्रों  मे ंलगाया  जाए  ताकि  भविष्य  में  लोग  सुरक्षित  रह  पके  |

 क्रो  मढत  कांड  :  सभापति  अभी  हमारे  साथी  थ्री  युप्ता  जी  मे  कई
 ऐसे  प्यपइम्ट  इस  पदत  क्रे  झ्ञामने  रखे  जिनके  कारण  हम  लोगों  को  फिर  से  कई  बातों  पर

 सोचना  पड़  गा  ।  उन्होंने  बड़ा  जोर  देते  हुए  जिक्र  किया  है  कि  सीक्रेट  बेलट  के  आधार  पर  ही
 मत-गणना  कराकर  कौनसी  यूनियन  रिप्रेजेन्टिव  कलैक्टिव  बर्गेनिंग  के  लिए  वार्मेनिग  एजेन्ट
 कौन  ते  हो  ।  कहने  में  बात  बड़ी  अच्छी  लगतो  लेकिन  अगर  किसी  व्यक्ति  को  वार्गेनिग  एजेन्ट
 बनाना  हो  तो  गुप्ता  जी  की  बात  100  फीसदी  सही  हो  सकती  लेकिन  यदि  किसी  संस्था  को

 बनाना  हो  तो  उसके  बारे  में  गुप्ता  जी  को  भी  सोचना  पड़ गा  कि  वह  व्यक्ति  कंसे  उस  संस्था  को

 चुने  जो  कि  उस  प्ंस्था  क्रा  सदस्य  न  हो  ।  अगर  जैसे  लोग  उसका  ओऔचित्य  सिद्ध  करें  तो  यह
 बात  मुनासिब  नहीं  मालूम  पड़ती  कलेक्टिव  वार्गेनिंग  के  लिए  सीक्रेट  बैल्ट  का  मार्ग  कभी  नहीं
 क्षपनाया  जाना  चाहिए  ।

 भ्राई०एन०टी  ०यू०स्री०  का  यह  स्टेंड  है  कि  यह  वेरीफिकेशन  द्वारा  होता  चाहिए  |  चंक

 आफ  सिस्टम  का  तरीका  भी  होता  उसे  अपनाया  जाना  कोई  दूसरा  तरीका  नहीं  है
 जिससे  आप  सही  मायनों  में  मजदूर  की  इच्छा  की  जानकारी  प्राप्त  कर  सके  ।

 मजदूर  फार्म  भरकर  देगा  और  मिल  मालिक  उसी  फार्म  के  आधार  पर  उसकी  तनख्वाह
 से  जो  मंम्बरशिप  का  चन्दा  वह  यूनियन  को  देगा  ।  इससे  बढ़िया  रास्ता  कोई  नहीं

 हो  सकता  है  ।  मैं  गुप्ता  जी  से  कहूंगा  कि  सीकर
 ट  बेल्ट  के  आधार  पर  जो  वह  चुनाव  की  जिद

 कर  रहे  उससे  वह  बाज  आयें  ओर  मजदूरों  के  भले  के  लिए  कुछ  दूसरा  रास्ता  भी  सोचें  ।

 हमारे  विद्वान  मित्र  जो  अभी  बोले  उनको  हम्पोटेसी  सब  जंगह  दिखाई  पड़  रही  है  ।

 लेबर  डिपार्टमेंट  में  कायदे-कानून  के  अनुसार  जो  कुछ  वह  कर  वह  करने  का  प्रयास

 किया  है  |  यह  जरूर  है  कि  बहुत  सी  चीजें  ना  चाहते  हुए  भी  हम  अगर  अपनी  इच्छानुसार  किसी

 जगह  पर  करने  लगते  हैं  तो  उसमें  बाधा  पड़ने  लगती  है  ।

 750  से  1600  तक  बोनस  का  रेशियो  बढ़ाने  की  जो  ब्रात  क्‍या  वह  ग्रुप्ता  जी  को

 इस  प्रकार  की  मालूम  नहीं  पड़ती  है  कि  इस  देश  के  इ  डस्ट्रीयलिस्टस  से  लेबर  लंजिस्लेशन  के  द्वारा

 मजदूरों  को  लाभ  पहुंचाने  वाली  बात  है  ?  यह  इम्पोर्टसी  की  बात  हूँ  या  पोर्टेध्वी  की  बात  है  ?

 हम  और  आप  दोनों  को  मिलकर  यह  सोचना  चाहिए  कि  750  से  1600  ही  सीमा  क्‍या  हो  ?

 इस  सीमा  को  हटाने  की  बात  सरक!र  को  स्रोचना  चाहिए  और  इस  सदन  को  भी  सोचना

 चाहिए  ।  इस  सदन  को  सोचना  चाहिए  और  हमारे  श्रम  मन्त्री  जो  कि  इस  सदन  में  बेठ  हैं  उन्हें  भी

 सोचना  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  अन्य  प्रकार  की  जो  व्यवस्थायें  की  गई  हमेशा  उन्हें  यहां  दोहरा

 कर  सदन  का  समय  व्यर्थ  लह्ढीं  करना  लेकिन  कुछ  खास  चीजों  की  तरफ  जरूर  ध्यान

 दिल्लाना  चाहता  हू  ।  मु
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 सन  1947  में  जब  हम  आजाद  हुए  उस  समय  जो  लेबर  लेजिस्लेशन  हमारे  मुल्क  में
 बनाया  उनमें  एक  बुनियादी  खामी  मुझे  यह  प्रतीत  होती  है  कि  सेम्टर  एक  कानून  बनाता

 फिर  उसी  का  डुप्लीकेशन  स्टेट  में  होता  लेकिन  यह  जो  डुप्लीकेशन  होता  है  इसमें  हमको
 लगता  हैँ  कि  एक  मशीनरी  सेन्टर  के  पैमाने  पर  और  वही  काम  करने  लिए  दूसरी  मशीनरी
 उसी  तरह  की  स्टेट  के  प॑माने  पर  जाती  है  ।  ऐसा  होने  से  आपस्न  में  कई  बातों  में  मतभेद  पेदा  हो
 जाते  इसी  लिए  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  जो  कायदे-कानून  उनको  लागू  करने  में  बहुत  सी

 दिनकतें  आती  हैं  ।

 चन्द  उदाहरण  मैं  इस  सम्बन्ध  में  पेश  करना  चाहता  हूं  और  श्रम  मम्धी  जी  उस  पर
 अवश्य  विचार  कानपुर  में  आर्टिफिशल  लिम  मैन्युफंक््चारग  फैक्ट्री  है  ।  उस  फंकट्री
 में  श्रमिकों  ने  मांग  उनके  साथ  समझौता  उस  समझोते  का  पालन  नहीं  हुआ  ।

 यह  बहुत  बुरी  बीमारी  इसका  श्रम  मन्त्री  जी  को  हल  खोजना  उस  समझौते  केन

 लागू  होने  के  बाद  फिर  श्रमिकों  ने  मांग  की  तो  22  मार्च  को  तालाबन्दी  कर  दी  गई  ।  तालाबम्दी

 करने  के  पहले  कायदे-कानून  के  मुताबिक  श्रम  विभाग  से  चू  कि  केन्द्रीय  सरकार  की  फंक्ट्री
 केन्द्र  के  रीजनल  लेबर  कमिशनर  उनसे  इसकी  परमीशन  लेनी  चाहिए  और  उनसे  राय  मांगनी

 लेकिन  राय  मांगमा  तो  दूर  जब  राय  दी  गई  तो  राय  की  अवहेलना  की  गई  ।  इस
 मामले  को  निपटाने  के  लिए  मुझे  सूचना  दी  गई  है  कि  लेबर  डिपार्टमेंट  रीजनल  लेबर  कमिशनर

 ने  कई  बंठकक  बुलायी  उन  बैठकों  में  अधिकारियों  ने  भाग  नहीं  लिया  ।

 आज  तमाम  फंक्ट्रियां  इस  तरह  की  हैं  जिनमें  हम  लोगों  को  सबसे  बड़ी  दिक्कत  पड़

 रही  है|  हमें  यह  मालूम  है  कि  प्राइवेट  सक्टर  के  लोगों  को  कहां  गुदगुदी  की  जाये  तो  उन्हें  हुंसी  या

 रुलाई  आयेगी  पर  पब्लिक  सेक्टर  के  लोगों  को  कहां  गुदगुदी  की  जाये  तो  उन्हें  हंसी  या  रुलाई
 आयेगी  ।  यह  समझ  पाने  में  हम  असम  हैं  ।

 जब  प्राइवेट  सकक्‍्टर  का  मालिक  हड़ताल  के  नोटिस  की  तरफ  ध्यान  देता  था  तथा  बात

 करने  की  कोशिश  करता  था  ।  वह  या  तो  हमसे  लड़कर  हमको  दबाने  की  कोशिश  करता  था

 या  खुद  दबने  की  कोशिग  करता  लेकिन  पब्लिक  सेक्टर  का  अधिकारी  जो  कि  पब्लिक  सेक्टर

 के  सर्वोच्च  आसान  १२  बैठा  उसे  यह  परवाह  नहीं  है  कि  मेन  डेज  का  कितना  नुकसान  होता

 कितना  प्रोडकशन  का  लास  होता  कितने  हजारों  करोड़ों  कां  नुकसान  होता  उसको  इसकी

 परवाह  नहीं  है  ।  मुझे  इसका  तजुर्बा  है  !  मैं  सदन  के  मित्रों  और  श्रम  मन्त्री  जी  से  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  मिर्जापुर  के  दक्षिग  अंचल  में  जो  बड़े-बड़े  कारखाने  लगे  हैं  पब्लिक  सैक्टर
 के

 उन

 कारखानों  में  तथा  जहां  प्राइवेट  सैक्टर  के  बहुत  बड़े-बड़े  कारखाने  भी  हैं  उनमें  ।9  जनवरी  1984

 को  एक  हड़ताल  का  काल  कुछ  द्रंड  यूनियनों  ने  दिया  अ'ज  से  दो  श्वाल  पहले  इस  19

 जनवरी  की  स्ट्राइक  में  प्राइवेट  सक्टर  के  लोगों  ने  इस  तरह  की  परिस्थिति  वहां  पैदा  की  कि  एक

 यूनियन  जिसने  नौटिस  दिया  उसने  अपने  अ।प  मालिक  से  बात  मजदूरों  से  बात  करके

 नोटिस  वापस  ले  लेकिन  जो  पब्लिक  सैकक्‍्टर  के  कारखाने  उनसे  जब  हम  लोगों  ने  इस

 हड़ताल  के  बारे  में  बात  की  और  कहा  कि  आप  क्या  कर  रहे  हैं  तो  उन्होंने  कहा  कि  जो  हड़ताल

 करना  चाहे  करे  ।  यदि  यही  दृष्टिकोण  रखने  वाले  लोग  पब्लिक  सँक्टर  को  चलायेंगे  तो  सोचिये

 भविष्य  क्या  यही  पब्लिक  संक्टर  के  सबसे  बड़े  दुश्मन  यह  सदन  चाहता  है  कि  पब्लिक

 सेक्टर  कायम  पब्लिक  लैक्ंटर  और  पब्लिक  सैक्टर  का  हर  काम  अच्छा  हम
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 मदन

 उसके  समर्थक  लेकिन  पब्लिक  सैक्टर  को  सुधारने  के  लिए  अगर  कोई  दुरुस्त  कदम  नहीं  उठाया
 गया  तो  हमारे  जो  हइस्ट्रियल  रिलेशन्स  हैं  उनको  तो  आप  अलग  छोड़  इस  मुल्क  की

 एकोनामी  बरबाद  होने  जा  रही  है  ।  हमारे  श्रम  मन्त्री  जी  प्रशंसनीय  उनकी  नीतियों  की  और
 उनके  कदमों  की  हम  प्रशंसा  करते  लेकिन  अगर  अमल  दरामद  वाला  जो  मामला  है  यह  दुरुस्त
 नहीं  हुआ  तो  जो  कारखाने  चल  रहे  हैं  वह  बेठ  जायेंगे  । इसलिए  अगर  आप  कायदे-कानून  बनाने

 की  बात  सोच  रहे  हों  तो  पेबन्द  मत  लगाइए  ।  इ  डस्ट्रियल  डिस्प्यूटस  एक्ट  और  फंक्ट्री  एक्ट  जो
 1948  के  पहले  के  या  1948  के  बने  हुए  हैं  उनको  फिर  से  नये  सिरे  से  दोबारा  बनाइए  ।

 दूसरी  बात  सेंट्रल  गबनंमेंट  के  द्वारा  जो  दूसरे  कारखाने  कायम  हो  रहे  हैं  पब्लिक  सैक्‍्टर

 में  उनके  सम्बश्ध  में  भी  उन  डिपार्टमेंटस  से  और  इ  इस्ट्रीज  डिपाटमेंट  से  हमारे  श्रम  मन्त्री  का

 तालमेल  होना  चाहिए  ।  उन्हें  उनसे  यह  कहना  चाहिए  कि  मालिक  की  हैसियत  से  जो  इ डस्ट्रीज

 धिनिस्ट्री  है  वह  अपने  आदमियों  को  हिदायत  दे  कि  किसी  भी  तरह  से  श्रम  कानून  की  अवहेलनगा
 नहीं  हो  ।

 मैं  कहना  बहुत  कुछ  चाहता  था  लेकिन  चूंकि  बार-बार  घंटी  बज  रही  है  इसलिए  मैं

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  इस  मांग  का  समर्थन  करता  हू  और  श्रम  मन्त्री  जी  से  मांग  करता  हूँ
 कि  जिस  तरह  से  आपने  कुछ  कदम  उठाये  हैं  ऐसे  ही  एक  बार  नये  सिरे  से  कानून  का  उल्लंघन

 करने  वालों  के  खिलाफ  सख्त  कदम  उठाइए  ।

 4.28  स०प०

 बक्कस  पुरुषोत्तम  पोठासीन

 ]

 *श्वी  सी०  सम्गु  :  सभापति  हम  श्रम  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  माँगों

 पर  चर्चा  कर  रहे  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  हमारी  60%  से  अधिक  जनसंछया  कृषि
 पर  निर्भर  है  ।  खेतिहर  मजदूरों  की  संख्या  भी  60%  से  अधिक  हांलाकि  इनकी  संख्या  60
 प्रतिशत  से  अधिक  लेकिन  अभी  तक  उनकी  ओर  ध्यान  नहीं  दिया  गया  इन  लोगों  के  साथ

 न्याय  नहीं  किया  गया  सरकार  कहती  रही  है  कि  वे  इन  लोगों  को  सभी  सम्भव  सहायता  उपलब्ध

 करवा  रही  लेकिन  वास्तव  में  सरकार  द्वारा  उपलब्ध  करायी  जा  रही  कोई  भी  सहायता  इन
 तक  नहीं  पहुँच  पाई  दुर्भाग्य  आज  तक  वे  असंगठित  ही  आज  तक  न॒  तो  उनको
 ठित  करने  या  उन्हें  संगठित  श्रमिक  मानने  के  बारे  में  कोई  प्रयत्न  महीं  किया  मानव  के

 लिए  आवश्यक  न्यूनतम  आवश्यकताएं  भी  इनको  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।  उनको  चिकित्सा  सुविधाएं
 उपलब्ध  नहीं  उनके  बच्चों  के  लिए  शिक्षा  की  कोई  सुविधा  नहीं  है  |  आप  अच्छी
 प्रकार  से  जानते  हैं  कि  ये  खेतीहर  मजदूर  साल  में  छह  महीने  बेरोजगार  रहते  खाली  समय
 जब  इनके  पास  कार्य  नहीं  इनका  जीवन  बहुत  दयनीय  हो  जाता  इनके  लिए  खाली  समय
 में  गुजारा  कर  पाना  बहुत  कठिन  हो  जाता  मैं  सुझाव  देता  हें  कि  उनको  छोटे  उद्योग

 ना  ——
 अतेलगु  में  दिए  गए  मूल  भाषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपांतर
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 और  कुटीर  उद्योग  घलाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जाना  बैंकों  को  उन्हें  उदार  शर्तों
 पर  ऋण  देना  चाहिए  ताकि  उन्हें  अन्य  पेशें  अपनाने  के  लिए  प्रोत्साहित  किया  जा  ताकि  वे
 अपने  परों  पर  खड़े  हो  सकें  |  मैं  आपके  म्राध्यम  से  माननीय  श्रम  मंत्री  से  निवेदन  करता  हैं  कि
 जिस  अवधि  में  संम्बन्धो  कायं  आदि  वहीं  उप  अवधि  में  उन्हें  एवजी
 गार  उपलब्ध  कराया  जाना  चाहिए  ।  जबसे  तेलुगु  देशम  दल  सत्ता  में  आया  उसने
 लोगों  की  हर  सम्भव  सहायंता  दी  उनको  सस्ती  दरों  पर  कपड़ा  उपलब्ध  कराया  जा  रह्म
 उनके  आवास  के  लिए  मकानों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  उनके  बच्चों  को  दोपहर  का  भोजन

 मुफ्त  मुहैया  कराया  जाता  केन्द्र  को  सारे  राज्यों  में  इन  कल्थाणकारी  उपायों  को  लागू  करना
 मामनीये  श्रम  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  ।

 हमारे  देश  में  कृषि  के  बाद  हथकरघा  उद्योग  का  स्थान  आता  हमारे  माननीय
 मनत्री  भी  टी०  अंजैवा  पहले  आन्भ्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन्‍्त्री  वह  हथकरधा  मजबूरों  की  दयनीय
 स्थिति  से  अबगंत  वे  काफ़ी  दयनीय  जीवनयापन  कर  रहे  इनके  पास  कोई  भी

 सुविधा  नहीं  उनको  रंग  और  धागे  जेसा  आवश्यक  कच्चा  माल  भी  उचित  मूल्यों  पर
 लग्धघ  महीं  कराया  हन  सब  मुश्किलों  को  झेलते  हुए  वे  कपड़ा  तैयार  करते  लेकिन

 उन्हें  उकका  भी  लाभदायक  मूल्य  नहीं  मिलता  |  यह  बड़  दुर्भाग्य  की  बात  बे  काफी  कम  मूल्य
 पर  कपड़ा  बेचते  उन्हें  अपने  श्रम  की  उचित  मजदूरी  भी  नहीं  मिलती  वे  सभी  मुख्य
 बुमकर  के  अधीन  हीते  जीकि  उन्हें  रोजगार  देता  उन्हें  उचित  मजदूरी  नहीं  मिलती  और
 इससे  भी  बढ़कर  दुर्भाग्य  यह  है  कि  यह  मजदूरी  भी  उन्हें  समय  पर  नहीं  मिलती  ।  इतनी  मेहनत
 ओर  लग्न  से  तैयार  किये  गये  कपड़े  का  उन्हें  सही  दाम  नहीं  मिलता  |  मिल  द्वारा  तैयार  किये

 गये  कपड़े  को  बढ़ावां  दिये  जाने  से  आजकल  कोई  भी  हथकरधा  कपड़ा  खरीदना  नहीं  चाहता  ।

 इसके  परिणामस्वरूप  इन  गरीब  बुनकरों  को  अपना  कपड़ा  बेचने  के  लिए  खरीददार  नहीं
 जिसके  फंलस्वरूप  वे  भूखों  मर  रहे  आन्प्र  प्रदेश  के  प्रकाशम  जिले  में  ऐसे  लाखों  बुनकर  हैं  ।
 ये  सभी  भूखों  मर  रहे  ये  बुनकर  क्वालिटी  जैक़ार्ड  कपड़ा  तंयार  करते  दुर्भाग्यवश  अबਂ
 जँकाड्  कपड़े  का  निर्यात  नहीं  किया  जाता  ।  अतः  उनका  रोजगार  छित  गया  है  ।  इस  अंवसर  पर

 मैं  एक  दफा  पुनः  माननीय  मन्‍्त्री  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  इस  जैकार्ड  कपड़े  का  निर्यात  आरम्भ
 करें  ताकि  इस  बुनकर  समुदाय  को  बचाया  जा  सके  ।  इससे  इन  बुनकरों  को  काफी  लाभ  होगा  ।

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  स्थित  चिराले  भाई  टी  डी  फैक्टरी  बन्द  पड़ी  जिसके

 स्वरूप  करीब  5000  लोगों  का  रोजगार  छिन  गधा  है  |  यह  हैरानी  की  बात  है  कि  इस  देश  में  कुछ
 स्ार्थी  उच्योगफतियों  द्वारा  मजदूरों  की  रखने  और  निकालने  की  नीति  अपनाई  जा  रही  है|  ये

 5,000  मजदूर  अब  बेरोजगार  हैं  ।  बे  प्रबन्धकों  की  दया  पर  ऐसा  लगता  है  कि  हस  फैक्ट्री
 को  अब  दूसरी  जगह  शिफ्ट  किया  जा  रहा  है|  यह  घोर  अन्याय  ये  मजदूर  अब  भूखों  मरने

 वले  मुझे  आशा  है  कि  मानतीय  मन्त्री  जो  गरीब  मजदूरों  की  मुश्किलों  को  अच्छी
 प्रकार  जानते  हैं  वे  ऐसी  स्थिति  पैदा  नहीं  होने  देंगे  ।  मुमे  आशा  है  कि  वे  कम्पनी  को  दुबारा
 वाने  के  लिए  प्रयास  करेंगे  गौर  यह  भी  सुनिश्चित  करेंगे  कि  इन  लोगों  को  नौकरी  पर  रखा  जाए  ।

 बगर  ऐसा  नहीं  होता  तो  इस  5,000  विस्थापित  मजदूरों  को  भय  रोजगार  दिलाने  की

 पस्था  की  जानी  चाहिए  |  मुझे  आशा  है  कि  बिना  किसी  देरी  से  माननीय  मंत्री  इस  समस्या  पर

 विचार
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 इस  देश  में  बीड़ी  उद्योग  एक  मुख्य  उद्योग  क्योंकि  इससे  लाखों  लोगों  को

 गार  मिलता  ये  गरीब  बीडी  मजदूर  बिचौलियों  की  दया  पर  उनके  पास  पहचात-पत्र  भी

 नहीं  वे  दिन  रात  केवल  थोड़े  से  वेतन  के  लिए  ही  कार  करते  सरकार  को  ऐसी  बातें
 ओर  जारी  नहीं  रहनी  देनी  इन  मजदूरों  को  कोई  भी  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  है  ।  हालांकि
 सरकार  इस  उद्योग  पर  उपकर  के  रूप  में  करोड़ों  रुपये  की  उगाही  कर  रही  लेकिन  बीड़ी

 दूरों  क ेकल्याण  के  लिए  ये  वास्तव  में  कुछ  नहीं  कर  रही  सरकार  को  उन्हें  चिकित्सा  और

 शैक्षिक  सुविधाएं  उपलब्ध  करवाने  जेसे  कल्याण  उपाय  आरम्भ  किये  जाने  सरकार  को

 इन  मजदूरों  के  लिए  गृह-निर्माण  आरम्भ  करना  चाहिए  ।

 मछुआरों  की  हालत  भी  दयनीय  आन्ध्र  प्रदेश  का  समुद्रीतट  काफी  लम्बा

 है  और  इस  उद्योग  में  हजारों  लोग  कार्यरत  इन  मछुआरों  को  पकड़ी  गई  मछलियों  का

 कारी  मूल्य  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  यही  कारण  है  कि  इतनी  कठोर  मेहनत  करने  के  बाद  ये

 दोनों  समय  रोटी  नहीं  खा  सकते  ।  विचौलिये  यहाँ  भी  अपना  दबदबा  बनाये  हुए  बिचौलिये

 हर  प्रकार  से  मछुप्लारों  को  दबा  रहे  वे  मछुआरों  को  नावें  और  जाल  सप्लाई  करते  हैं  और

 उन्हें  मजब्र  करते  हैं  कि  वे  पकड़ा  गया  अपना  माल  सस्ते  दामों  पर  बेचें  ।  इस  प्रकार  का  शोषण

 और  नहीं  होने  दिया  जाना  चाहिए  ।  इसके  लिए  आवश्यक  है  उन्हें  समय  पर  नावें  और  जाल  सप्लाई
 किये  जाएं  ।  वित्तीय  संस्थाओं  ओर  अन्य  निगमों  को  आगे  आकर  मछुआरों  को  उदार  शर्तों  पर

 ऋण  दिया  जाना  जाहिए  ताकि  वे  बिचौलियों  पर  निर्भर  न  अपनी  नावें  और  जाल  आदि

 खरीद  सकें  ।  सरकार  यह  भो  सुनिश्चित  बनाये  कि  उन्हें  मछलियों  का  अच्छा  दाम  मिलें  |

 मैं  एक  अन्य  बात  कहना  चाहता  हूँ  ।  आजतक  मछुआरों  को  5  कि०  मी०  सीमा  तक  ही  मछलियां

 पकड़ने  की  अनुमति  हालांकि  यह  5  कि०  मी०  की  सीमा  केवल  उन्हीं  के  लिए  सुरक्षित
 कई  दफा  मशीन  से  चलने  वाली  नावें  भी  इस  क्षेत्र  में  आकर  मछलियाँ  पकड़  लेती  देशी  नावों

 आदि  को  नुकसान  पहु  चाती  हैं  जिनको  ये  मछुआरे  प्रयोग  करते  अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  5  कि०  मी०  का  क्षेत्र  जो  कि  केवल  इन  मछुआरों  के  लिए  सुरक्षित  उसमें

 इन  यांत्रिक  नावों  को  न  आने  दिया  छोटे  मछुआ।रों  के  हितों  को  सुरक्षित  रखना  बहुत
 आवश्यक  है  ।  छोटे  मछुआरों  को  अपनी  सीमा  के  भीतर  ही  मछलियाँ  पकड़ने  के  लिए  सुरक्षा  प्रबन्ध

 किये  जाने  चाहिए  ।

 ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  हमारे  ग्रामीण  शिक्षित  लोगों  को  लाभ  पहुँचाने  के  लिए
 अब  यह  कार्यक्रम  केवल  उन्हीं  शिक्षित  लोगों  पर  केन्द्रित  है  जो  कि  बेरोजगार  अतः  इससे  बहुत
 कम  लोगों  को  लाभ  मिल  रहा  इस  में  आई  टी  आई  प्रशिक्षित  और  निपुण  कारीगरों  की

 भी  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ताकि  यह  वास्तव  में  उपयोगी  साबित  हो  सके  ।  इस  कारयक्रय  में

 बढ़ई  आदि  धम्धे  में  कायंरत  सभी  लोगों  को  शामिल  किया  जाना  चाहिए  ।  बैंकों  को

 ऐसे  सभी  लोगों  को  ऋण  सुविधाएं  प्रदान  करनी  चाहिए  जो  अपना  कार्य  आदि.आर४्भ  करके

 लघु  या  ग्रामीण  उद्योग  स्थापित  करना  चाहते  इससे  हमारे  गाँवों  में  ग्रामीण  और  लघु  क्षेत्र  के

 उद्योगों  के  नवीकरण  में  सहायता  मिलेगी  ।  इससे  कुछ  हृद  तक  बेरोजगारी  भी  कम  सही
 मायने  में  ग्रामोद्योग  कार्यक्रम  साथंक  बन
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 सुपारी  उद्योग  लघुक्षेत्र  का  ऐसा  उद्योग  जिसमें  हजारों  लोग  कार्यरत  इस  उद्योग
 में  लगे  हुए  लोगों  की  दशा  भी  दयनीय  इन  लोगों  के  पास  कोई  पहचान  पत्र  नहीं  होता  ।

 जहाँ  एक  ओर  व्यापारियों  और  बिचौलियों  ने  इन  लोगों  का  शोषण  करके  करोड़ों  रुपये  कमाये

 वहीं  वे  मजदूर  जो  दिन-रात  कार्य  करते  भूछों  मर  रहे  इप  उद्योग  में  लगे  लोगों  की  दशा

 में  अवश्य  सुधार  होना  चाहिए  |  इन  लोगों  को  पहुचान-पत्र  जारी  किये  जाने  चाहिए  और  उन्हें
 बिचोलियों  के  शोषण  से  बचाया  जाना  चाहिए  |  मैं  आशा  करता  हूँ  कि  माननीय  मंत्री  ऐसा

 जब  तक  इस  देश  के  उद्योगों  का  विकेन्द्रीकरण  नहीं  किया  तब  तक  मजदूरों
 की  बेरोजगारी  संबंधी  समस्या  को  नहीं  सुलझाया  जा  सकता  ।  सभी  बड़े  उद्योग  बम्बई
 और  मद्रास  जैसे  बड़े  महानगरों  के  आसपास  स्थित  उद्योगों  के  इस  प्रकार  एक  ही  स्थान  पर

 अधिरू  जमाव  के  कारण  कई  समस्पाए  पेदा  हो  गई  अगर  उद्योगों  को  उड़ीसा  और  आन्ध्र

 प्रदेश  जैसे  पिछड़े  हुए  प्रदेशों  में  शिफ्ट  कर  दिया  तो  इससे  न  केवल  पिछड़े  का  विकास

 बल्कि  बेरोजगारी  भी  कम  होगी  ।  बम्बई  कपड़ा  उद्योग  के  लिए  प्रसिद्र  इसका  मुख्य
 कारण  इसकी  जलवायु  और  कपास  उपलब्धता  आदि  मेरे  राज्य  प्रकाशम  जिला

 कपास  की  खेती  के  लिए  उपयुक्त  है  |  वहां  काफी  मात्रा  में  कपास  पैदा  की  जाती  क्योंकि  यह

 पूर्वी  तट  के  समीप  इसलिए  यहां  कि  जलवायु  कपड़ा  उद्योग  के  विकास  के  लिए  सर्वोत्तम

 अतः  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करता  हूँ  कि  कुछ  कपड़ा  मित्री  को  भविष्य  में  हस  क्षेत्र  में

 पित  किया  जाए  |  देश  में  उद्योगों  के एक-समान  स्थापित  होने  से  सभी  क्षेत्रों  का एक-समान  विकास

 हो  सकेगा  ।  इससे  विभिन्न  क्षेत्रों  की  श्रम  समस्या  को  सुलझाने  में  भी  सहायता

 इससे  पहले  कि  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  मैं  एक  दफा  पुनः  अपने  माननीय
 मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वे  जेकार्ड  कपड़े  के  निर्यात  के  बारे  में  कदम  ताकि

 हथक  रघा  उद्योग  के  हमारे  बुनकरों  को  बचाया  जा  सके  |  मैं  यह  भी  अपील  करता  हूँ  कि

 द्योग  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  निपुण  और  आई  टी  आई  प्रशिक्षित  लोगों  को
 भी  शामिल  किया  इन  शब्दों  के  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  और  मुझे
 बोलने  का  अब्सर  देने  के  लिए  धन्यवाद  अदा  करता  हूँ  ।

 ]

 हरी  अजोज  कुरेशो  :  सभापति  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन

 करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूँ  ।  हमारे  श्रम  मंत्रालय  और  भारत  सरकार  ने  मजदूरों  के  कल्याण  के

 उनकी  भलाई  के  लिये  सारे  भारत  में  जो  काम  किये  हैं  उनकी  जितनी  सराहना  करू  यह

 बहुत  कम  एक  बहुत  योग्य  जो  खुद  मजदूरों  के  मसाएल  के  वाकिफकार  आज  कल

 हमारी  इस  मिनिस्ट्री  का  नेतृत्व  करते  हैं  ।  यह  देश  के  मजदूरों  के  लिए  बहुत  सौभाग्य  की  बात  है  ।

 सभापति  कुछ  तारीकी-पहलू  इस  देश  में  ऐसे  कुछ  बदनसीब  मजदूर  इस

 मुल्क  में  ऐसे  जिनकी  चर्चा  यहां  कोई  नहीं  कर  पाया  और  मैं  च.हंगा  विशेष  रूप  से  उस  तरफ

 आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  आकर्षित  करू  ।  सभापति  मैं  मध्य  प्रदेश  के

 सतना  निर्वाचन  क्षेत्र  से  चुनकर  यहां  आयी  हूँ  ।  सतना  वह  क्षेत्र  है  जहां  कई  सीमेंट  फैक्ट्रीज  हैं  ओर

 सीमेंट  फैक्ट्रीज  के  अलावा  सैकड़ों  की  तादाद  में  लाइम  फैक्ट्रीज  के  हैं  जिनमें  मजदूरों
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 अजीज

 के  जीवन  से  खिलवाड़  किया  जा  रहा  जितनी  सीमेंट  फक्ट्रीज  हैं  उनको  टाटा  या

 उनसे  सम्बन्धित  कम्पनियां  कन्ट्रोल  करती  हैं  लेकिन  इन  फैक्ट्रीज  ने  आज  तक  कोई  एन्‍्टी-डस्ट

 मेज  तहीं  अपनाये  चौबीस  धन्टे  हजारों  मन  धूल  इन  कारखानों  से  उड़ती  रहती  है  जिसकी

 वजह  से  वहाँ  के  असस  पास के  क्षेत्रों  जहाँ  विशेषकर  मजदूर  जौर  दूसरे  गरीब  लोग  रहते

 यह  धूल  मौत  का  सावा  बन  कर  छाई  रहती  है  ।

 सभापति  उस  इलाके  में  वहां  की  वहां  का  वहां  के  वहां  के  मवेशी

 सभी  घूल  से  प्रभावित  हैं  लेकिन  की  बात  कि  आज  तक  इसकी  तरफ  किसी  ने  कोई  ध्यान

 देने  की  कोशिश  नहीं  की  ।  हम  बात  करते  हैं  एन्वाइरेन्मेंट  पोल्यूशन  रोकने  को  लेकिन  मैं  आप

 से  कहता  हूँ  कि  हजारों  लोगों  का  हम  इस  तरह  से  अहिंसक  मर्डर  करा  रहे  धूल  और  धुआं
 उन  फैक्टरीज  का  पूरे  सकना  क्षेत्र  में  छाया  रहता  चाहे  मेहर  सीमेंट  भाहे  कमोर  सीमेंट

 हो  और  चाहे  सतना  सीमेंट  उस  इलाके  के  लोगों  का  जिन्दा  रहना  मुश्किल  कर  दिया  गया  है  ।

 यही  इन  टाटा  और  बिरला  की  सीमेंट  फंक्टरीज  के  अलावा  वहां  पर  सैंकड़ों  छोटे-छोटे  चूने
 के  कारखाने  जिनके  अन्दर  मजदूरों  के  खून  को  चूसा  जा  रहा  क्‍या  आप  यकीन  करेंगे  कि

 बहां  पर  4  और  5  रुपये  सेम  पर  मजदूर  लाये  जाते  हैं  और  उनसे  काम  कराया  जाता  है  और
 उनकी  फरशियाद  सुनने  बाला  कोई  मौजूद  नहीं  होता  ।  मैं  आपसे  यह  कहना  थाहेंगा  कि  यह  जो

 स्‍लो  पायजनिंग  हम  करा  रहे  इससे  जानवूक्ष  कर  हजारों  मजद्रों  कार्यकर्ताओं  को

 ओर  उस  क्षेत्र  की  जनता  को  मौत  की  खाई  की  तरफ  घकेल  रहे  श्रम  मंत्री  जी  कृपया  इस  पर

 गौर  करें  और  दस  संबंध  में  तुरन्त  कायंवाही  करने  की  कृपा  सवाल  उठेगा  कि  यह  स्टेट

 सब्जेक्ट  मैं  यह  कहना  चाहूँगा  कि  क्रान्ति  की  इन्कलाबी  का  मेशाल  जलाने  के  लिए
 मगर  भौगोलिक  सीमाएं  खड़ी  तो  इस  देश  के  अन्दर  क्रान्ति  की  मशाल  नहीं  जल  सकती  ।
 मैं  चाहूँगा  कि  को  केन्द्र  का  सब्जेक्ट  बनाया  जाए  और  स्टेट  लिस्ट  से  इसको  हटाया

 जाए  |  या  तो  आप  यह  कीजिए  और  अगर  यह  नहीं  कर  तो  कम  से  कम  लेबरਂ  को

 कान्क्रन्ट  लिस्ट  में  तो साइए  ताकि  आपके  हाथ  बंघे  न  रहें  और  आप  राज्य  शासन  के  मोहताज

 बात  यहीं  खत्म  नहीं  होती  ।  दूधरी  बात  जो  मैं  कहना  चाहूँगा  वह  बहुत  भहम  है  ।  इस
 क्षेत्र  में संकड़ों  मजदूर  इन  फंक्टरियों  में  काम  करते  हैं  चाहे  सतना  सीमेंट  चाहे  मेहर  सीमेंट

 चाहे  कंमोर  सीमेंट  या  ऐस्वैस्टस  हो  और  चाहे  सतना  केबिल्स  हो  ।  ये  जो  टाटा  और  विरला
 के  अपने  कारखाने  उनमें  वहां  के  स्थानीय  लोगों  को  नौकरी  नहीं  दो  जाती  और  मजदूर
 लेबरस  तक  बाहर  से  लाए  जाते  हैं  ठेकेदारों  के  कान्ट्रेक्ट्स  के  द्वारा  कमीशन  के  ऊपर  ।  ईससे

 वहां  के  लोगों  नौजवानों  में  बड़ा  असंतोष  है  |  मैं  कहना  चाहेंगा  कि  अगर  आप  ईंस  असंतोष  को

 समाप्त  नहीं  कर  तो  शायद  इसके  परिणाम  अच्छे  नहीं  निकलेंगे  और  अगर  वहां  पर  कोई

 प्रजातान्त्रिक  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन  इसके  विरुद्ध  तो  मैं  पहला  आदमी

 हूंगा  जो  उसका  नेतृत्व  करूगा  और  आवाज  उठाऊंगा  |  इस  देश  के  भ्रन्दर  हम  बात  करते  हैं
 समाजवाद  की  और  समानता  की  लेकिन  अगर  समाजवाद  और  समानता  यही  है  और  विरला  की

 तिजोरियां  इन्सानी  लाशों  के  खून  से  भरती  रहें  और  हम  लामोश  खड़े  तो  क्या  देश  में  क्रास्ति

 आएगी  और  भ्रगति  होगी  ।  इसका  मुकाबला  किया  जाएगा  और  देश  के  कोने  कोने  में  इस  अत्याचार
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 को  हम  समाप्त  करायेंगे  ।  हम  लोग  कमर  कस  कर  इस  अत्याचार  को  समाप्त  मैं  चाहेंगा
 कि  माननीय  मल्त्री  जी  इश्च  बात  को  एग्ञामिन  करायें  और  स्थानीय  आबादी  का  कस  से  कम  75
 परसेन्ट  यानी  वे  लोग  जो  वहां  पैदा  हुए  हों  या  जिनके  माँ-दाप  वहां  पंदा  हुए  मजदूरों  की
 जगहों  पर  रखे  जायें  ।  हमारा  देश  एक  है  और  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  आप  बिल्कुल  दरवाजे  बाहर
 वालों  के  लिए  बन्द  कर  दीजिए  लेकिन  कम  से  कम  अनस्किल्ड  जाव्स  में  75  परसेन्ट  लोकल  आबादी
 को  लेने  की  बात  कीजिए  बरना  बहुत  कठिनाई  के  समय  को  आपको  फेस  करना  इतना  ही
 ही  नहीं  बल्कि  मैं  आपके  नोटिस  में  यह  भी  लाना  चाहूंगा  कि  वे  मजदूर  जो  वहां  काम  करते
 उनको  इन  फैक्टरीज  में  जिन्दा  रहने  के  लिए  बेसिक  नीड्स  भी  मुहैय्या  नहीं  को  पीने  का
 पानी  तक  नहीं  मिलता  है  और  यही  नहीं  बल्कि  जो  लोग  खानों  में  काम  करते  यह  दुःख  की  बात
 है  कि  अगर  वहां  उनकी  मौत  हो  जाती  वे  मर  जाते  तो उनकी  लाश  तक  गायब  करा  दी
 जाती  है  ताकि  कम्पैंसेशन  न  देना  पड़े  और  इंक्वायरी  न  करानी  पड़े  ।

 मैं  आपसे  कहना  चाहूंगा  कि  मैं  जीतने  के  बाद  पहली  बार  अपने  इलाके  में  जब  महिर
 नगरी  गया  तो  वहां  एक  सभा  के  अन्दर  एक  बुढ़िया  औरत  मेरे  पास  आई  और  मुझसे  कहने  लगी
 कि  हम  ओर  कुछ  नहीं  सिर्फ़  एक  मांग  करते  हैं  कि  ये  जो  बिरला  की  पत्थर  की  थाने  हैं
 इनमें  अगर  हमारा  कोई  मजदूर  मर  जाए  तो  उसकी  लाश  उसके  रिश्तेदारों  को  मिल  जाए  ताकि  वे
 उसकी  लाश  का  दाह-संस्कार  कर  सके  ।  जहां  इतना  अत्याचार  इतना  अन्याय  हो  वहां  किसी
 प्रकार  से  भी  कोई  सिद्धान्त  की  बात  करे  तो  वहू  बात  चल  नहीं  सकती  ऐसे  अत्याचार  और

 अन्याय  के  सामने  हम  अपनी  केन्द्रीय  सरकार  से  भी  कोई  सिद्धांत  की  बात  नहीं  कर  सकते  हैं  ।

 हसलिए  मैं  चाहूँगा  कि  इन  बाताँ  की  ओर  आप  तुरन्त  ध्यान  दीजिए  और  ऐसी  बातों  को  रोकने

 ओर  कानून  पर  सही  ढंग  से  अमल  करवाने  के  लिए  तुरन्त  कदम  उठाये  जाएं  ।

 मेरे  इलाके  में  स्टील  मंत्रालय  द्वारा  एक  यूनिट  चलाया  जाता  कमाल  की  बात  यह  है
 कि  जो  यूनिट  स्टील  मंत्र।लय  द्वारा  चलाया  जाता  है  उसमें  दो  तरीके  से  मजदूरों  की  भर्ती  को  जाती

 एक  तो  मेनेजमेंट  के  द्वारा  की  जाती  है  और  दूमरे  ठेकेदार  के  द्वारा  की  जाती  जो  भर्ती

 ठेकेदार  के  द्वारा  की  जाती  है  उसके  मजदूरों  को  मेनेजमेंट  द्वारा  की  गई  भर्ती  के  मजदूरों  से

 तिहाई  कम  मजदूरी  मिलती  है  जबकि  वे  तमाम  मजद्र  एक  ही  प्रकार  का  और  बराबर  का  काम
 करते  मैं  चाहूंगा  कि  इन  दोनों  प्रकार  के  मजद्रों  को  एक-सी  मजद्री  मिले  ।  आप  इस  पर  भी

 ध्यान  दीजिए  और  यह॒  देखिये  कि  स्थानीय  आबादी  के  लोगों  को  कारखानों  में  अधिक  से  अधिक
 नौकरी  दी  जाए  ।  वहां  जो  बेरोजगार  लोग  एज्‌केटिड  अनएम्प्लायड  लोग  हैं  उनको  अधिक  से
 भधिक  नौकरियां  दी  जाएं  ।

 वहां  जो  घुए  से  और  डरट  से  पोल्युशन  हो  रहा  है  उससे  हमें  बहुत  बुरी  हालत  का  सामना

 करना  पड़  रहा  सभापति  जी  आज  हालत  यह  है  कि  अगर  हम  वहां  जाए  और  जाकर  के
 शहर  में  कहीं  खड़े  हों  तो  सीमेंट  के  कारखाने  के  घुए  और  धूल  के  बादल  छाये  हुए  हमें  मिलेंगे  जो
 कि  हमारी  रगों  में  मौत  जहर  भर  रहे  ऐसी  हालत  में  अगर  वहां  का  कोई  नागरिक  हमसे
 पूछे  कि  आजादी  के  सूरज  की  कौन-सी  किरण  यहाँ  पड़ी  है  तो  उसके  लिए  मेरे  पास  कोई  जवाब

 नहीं  होगा  ।  मैं  चाहुँगा  कि  माननीय  मन्त्री  जी  इस  सवाल  को  इस  देश  और  कौम  के  लिए  एक
 बहुत  सवालिया-निशान  समझ  कर  देखें  ओर  कोई  जवाब  तलाश  करने  की  कोशिश
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 अजीज

 मैं  चाहूंगा  और  जैसा  कि  हमारे  एक  दोस्त  ने  भी  राय  दी  :  +

 न ेशिकायत  की  है  कि  अम  मंत्रालय  निस्सहाय  बन  गया  है  ।  मैं  श्रम  मंत्री

 से  अनुरोध  करू गा  कि  वह  श्रम  मंत्रालय  के  कार्य  को  ओर  प्रभावशाली  बनायें  ताकि  यह
 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जंसे  मेरे  मित्रों  को  सन्तुष्ट  कर  सकें  ।

 को  दिललोप  सिंह  भूरिया  :  सभापति  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  जो  मांगे  यहां

 प्रस्तुत  की  गई  हैं  उनका  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूँ  ।

 हमारी  सरकार  और  हमारी  पार्टी  ने  मजदूरों  के  लिए  बहुत  सारे  लाभ  के  काम  किये

 मजदूरों  के  लिये  बहुत  से  कानून  बनाये  हैं  ।  चाहे  एग्रीकल्चरल  लेबर  चाहे  उद्योगों  में  काम

 करने  वाली  लेबर  उन  सबके  लिए  हम  लोगों  ने  बहुत  सारे  काम  किये  हमारे  युवा  प्रधान

 आदरणीय  श्री  राजीव  गांधी  जी  की  पूरी  शक्ति  मजदूरों  के कल्याण  की  तरफ  लगी  वे

 लगातार  हम  लोगों  से  कहते  हैं  कि  हम  मजदूरों  को  जगाए  और  जो  राइट्स  हमने  उनको  दिए  हैं
 उनके  लिए  वे  आगे  आयें  और  उनका  पूरा  उपयोग

 अभी  हमारे  कुछ  साथी  और  श्री  गुप्त  जी  भी  कह  रहे  थे  कि  मजदूरों  की  यूनियन  के  लिए

 वोटिंग  होना  चाहिए  और  वोट  के  जरिये  से  ही  वह  बननी  सभापति  हम  लोग

 यहां  चुन  कर  आते  हैं  और  फिर  अपने  क्षेत्र  में  जाते  हैं  और  लगझ्लार  पांच  साल  काम  करते  रहते
 लेकिन  जब  वोटिंग  का  टाईम  आता  है  तब  बहुत  जाते  हैं  |  इसी  प्रकार  मैं  मजदूर  नेताओं

 की  आलोचना  नहीं  करना  मजदूरों  में  भी  ऐसे  नेता  पैदा  हो  गये  हैं  जो  बात  गरीबों  की

 करेंगे  और  जब  उनके  लिये  काम  करने  का  वक्‍त  आयेगा  तो  वे  फाइव  ह्टार  होटल  में  ठहरेंगे  या

 कहीं  ओर  अच्छो  जगह  पर  ठहरेंगे  |  हम  चाहते  हैं  कि  देश  की  जो  मेनपावर  जो  मजद्र  शक्ति

 है  उसका  सही  उपयोग  हो  ।  अगर  इस  मनपावर  और  शक्ति  का  हमने  सही  उपयोग  किया  तो  उससे

 देश  शक्तिशाली  बत्र  सकता  है  |  नहीं  तो  हमको  इस  तरह  की  दिक्कत  आ  सकती  हम  किसी

 इंडस्ट्री  को  रेलवे  को  किसी  प्राइवेट  सेक्टर  को  लें  और  उसमें  चुनाव  करायें  और  उनड़े

 बीच  से  ही  लोगों  को  लेकर  आफिस  बियरर  बनायें  दो-तीन  साल  के  लिए  तो  उनके  ऊपर

 दारी  पड़ेगी  और  इंडस्ट्री  में  क्यादा  से  ज्यादा  काम  होगा  |  अगर  ऐसा  नहों  करेंगे  तो  बाहर  के

 आदमी  आकर  अपनी  राजनीति  वहां  पर  बाहर  के  लोग  उसमें  घुस  जाते  हैं  और  बिना

 पढ़े-लिखे  लोगों  को  अपना  राजनीतिक  हथियार  बनाकर  उनका  उपयोग  कर  लेते  ऐसे  कई

 उदाहरण  हमारे  यहां  हैं  जहाँ  हजारों-करोड़ों  रुपयों  का  नुकसान  हुआ  आप  लोग  भी  इस  बात

 का  विरोध  करंगे  ।

 )

 प्रोਂ  सेफुदीन  सोज  :  इसमें  आपकी  गलती  नहीं  आप  सेटेनरी  सेलीबरेशन  से  भाये  हैं  ।

 शो  दिलोप  सिह  भूरिया  :  हम  शताब्दि  हमको  70  करोड़  जनता  ने  अपना  मत

 कई

 जनता  हमको  चाहती  है|  हमारो  अगली  शताब्दि  भी  आप  इसकी  नलिता  मत

 |
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 बल  -  Se  तो ये जो तमाम मजदूरों की समस्‍यायें हैं, इनको हम सबको मिलकर हल करना  »  न»  «मन» ।

 तो  ये  जो  तमाम  मजदूरों  की  समस्‍यायें  इनको  हम  सबको  मिलकर  हल  करना  हीगा  ।
 उनको  काम  देने  के  उनको  उचित  वातावरण  देने  के  लिये  हमें  काम  करना  श्रम
 विभाग  की  तरफ  से  आज  बंधक  मजदूर  कानूत  बनाया  गया  लेकित  घारी  शक्तियां  राज्य
 कार  के  हाथ  में  दे  दी  गई  मेरे  क्षेत्र  से  कुछ  बंधक  मजदूरों  को  मुक्त  कराया  लेकिन  आज
 दो  साल  हो  गये  उनके  पुतर्वातध  के  लिए  कोई  योजना  वहीं  आज  तक  झछवबको  कोई  मदद

 नहीं  दी  गई  है  ।  यह  तो  व्रही  बात  है  कि  बकरी  को  शेर  से  एक  बार  छुड़ाकर  दोबारा  फिर  छोड़
 दिया  यह  नहीं  होती  त्राहिये  ।  अगर  आप  उनकी  मदद  करना  चाहते  हैं  तो  मैं  मंत्री  जी
 से  कहना  चाहता  हूं  कि  उनकी  सदद  करिये  और  इस  कानून  में  राज्य  सरकार  को  बीच  में  मत

 लाइये  ।  सज्य  सरकार  के  अन्त्रगंत  लेबरर  को  डिस्ट्रक्ट  लेबर  कोर्ट  में  जाना

 होता  कमिश्नरी  में  होता  जिस  मजदूर  के  पास  बच्चों  को  खिलाने  के  लिये  कुछ  नहीं
 है  वह  कोर्ट  में  केसे  जा  सकता  है  मेरा  निवेदन  है  कि  जिस  बंधक  मजदूर  को  मुक्त  कराया

 उनको  पैसा  रोजमार  तभी  वह  आपके  सामने  आएगा  |  अगर  उनको  मुक्त  कराकर

 फिर  जागीरदारों  और  पैसे  वाले  लोगों  के  आगे  छोड़  दिया  यया  तो  उससे  कोई  लाभ

 होने  वाला  नहीं  है  ara  इसके  बारे  में  मंत्री  जी  को  सोचना  कानून  बनाना  चाहिए  त्मी  काम

 चलेगा  ।

 खुझे  एक  कात  और  कहती  आज  वेश  इतनी  तेजी  से  आगे  बढ़  रहा  है  और  देश

 वीं  शताऊिद  में  जाने  ध।ला  इस  स्थिति  में  मजदरों  वी  व्यवस्था  बदलने  की  आवश्यकता  है  ।  अभी

 माननीय  अदस्य  ने  अताया  ध्क  अमरीका  में  एक-दो  घंटे  काम  करमे  पर  मजदूर  को  दो  सौ  रुपये

 मिल  जाते  लेकित  महाँ  दित  भर  काम  करना  होता  है  ।  आप  इस  तरह  का  कानून  बनाइये  कि

 जितमे  धंटे  मजदूर  क्प्मम  उतनी  उसको  मजदूरी  मिलेगी  ।  आज  दिन  भर  काम  सखेने  पर

 मजदूरों  को  4-5  रुपया  दिया  जाता  इसना  तो  थाय  पीने  में  खर्च  हो  जाता  बच्चों  को  वह
 क्या  खिखा  येवा  ।

 असंगठित  मजदूर  जो  गा।वों  में  रहते  खेतों  में  काम  करते  जिनका  अनाज़  की

 वार  बढ़ाने  में  सबसे  बड़ा  हाथ  रहा  उनकी  भलाई  के  लिए  आपको  सोचना  मजदूर
 मध्य  बिहार  से  भ्ाते  किस  परिस्थिति  में  आते  इसको  ट्रेन  में

 उनको  बैठने  की  जगह  नहीं  मिलती  ।  वे  किसी  तरह  से  अपने  बच्चों  क्रो  लेकर  आते  कई  तो  रास्ते
 में  ही  मर  जाते  हैंਂ

 4.54  सण्प ०

 महीदय  पोठासोन

 आप  सोगों  को  उन  पर  दमा  नहीं  क्योंकि  आप  लोग  कलकत्ता  में  रहते  ईन  चीजों  के

 आदी  सेकिन  हम  लोगों  को  उन  पर  दया  आती  है|  डन  लोगों  के  बारे  में  सोचना  रास्ते

 में  कई  मजद्भूर  मर  जाते  हैं  ।

 आज  भविष्य  नि्चि  बात  जाती  लेकिन  वह  भी  संगठित  मजदूर  के  लिए  जो

 मजदूर  गांवों  हुए  बिखरेःहुए  हैं  या  दिल्‍ली  में  आकर  फाइव  स्टार  होटल  बनाते

 बड़ी-बढ़ी  बिल्डिग्स  अमाहें  उनको  रहने  के  लिए  कोई  घर  नसीब  नहीं  कानून  बनाये  गये

 .  लेकिन  उसका  प्रालनः  महीं  हो  कहा  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसे  जो  गरीब  लोग  जो  रेलवे
 की

 पटरी
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 बनाते  भवन  बनाते  जिन  भवनों  के  अन्दर  मीटिंग्स  होती  सब  तरहू  की  बात  होती
 उसमें  उस  गरीब  मजदूर  को  भी  कुछ  भाग  मिले  ।  इस  तरह  से  मिनिस्टर  साहब  ने  बहुत  सारे  काम

 आन्ध्र  प्रदेश  में  किये  ऐसे  सख्त  कानून  बनायें  जिससे  गरीब  जो  मेहनत  करता  उसको  अपना

 हिस्सा  मिल  सके  ।  उसको  कम  से  कम  दो  वक्‍त  की  रोटी  अवश्य  मिलनी  चाहिए  |  छह  महीने  के  बाद

 जब  वह  घर  जाए  तो  उसको  सिर  ढकने  के  लिए  मकान  भी  मिलना  चाहिए  |  आज  यह  ट्रं  डीशन  चल

 रहा  है  कि  अगर  बाप  लेबर  है  तो  उसका  बेटा  और  आगे  आने  वाली  पीढ़ी  भी  लेबर  ही

 उसके  बच्चों  को  शिक्षा  भी  नहीं  मिल  पाती  है  ।  मैं  चाहूंगा  कि  आप  उनके  लिए  शिक्षा  की  व्यवस्था

 कीजिए  ।  उनके  बच्चे  पढ़ें  गे  तो  तभी  वे  आगे  बढ़ने  की  कोशिश  भी  करेंगे  |  मैं  मंत्री  जी  से  यह  कहना

 चाहता  हूँ  कि  आप  इन  कामों  के  लिए  कानून  बनायें  जिसका  सख्ती  से  पालन  हो  सके  ।  खातों  में

 काम  करने  वालों  के  लिए  आपने  मिनिमम  रेट  फिक्स  नहीं  किया  उप्तके  बारे  में  विचार

 कीजिए  |  अभी  डागा  जी  ने  कहा  था  ओर  पैं  भी  कहना  चाहता  हूँ  कि  छोटे-छोटे  बच्चे  होटलों  में

 काम  करते  उनके  माता-पिता  को  इृन्सेन्टिव  दीजिए  ताकि  उनके  बच्चे  शिक्षा  प्राप्प  कर

 हम  लोग  जब  होटल्स  में  जाते  हैं  तो  इन  बच्चों  को  काम  करते  हुए  देखते  जो  ठेकेदार  इनको

 रखते  हैं  उसके  साथ  एग्रीमेंट  कराइए  जिससे  इनको  मजदूरी  तो  मिल  सके  ।  आज  जितने  भी

 दूर  संगठन  हैं  उनमें  खबसे  ज्यादा  आदिवासी  हरिजनों  की  पोजीशन  खराब  उनसे  कोई  बात

 नहीं  करता  है  |  एक  ग्रप  में  जायें  तो  दूसरे  ग्रूप  में  भेज  देते  हैं  ।  इस  संबंध  में  कानन  भी  बना  हुआ

 है  |  मैं  चाहूँगा  कि  इनके  संगठनों  से  बात  की  जाये  जिससे  वे  कानून  का  पालन  कर  जितने

 भी  डिपार्टमेंट्स  हैं  उनमें  कानून  फालो  नहीं  किया  जाता  ।  मंत्री  जी  इस  बात  को  देखें  कि  यह  देश

 मजदूरों  का  और  श्रम  शक्ति  वाला  देश  हमारी  पार्टी  और  हमारी  सरकार  इन  लोगों  को  आगे

 बढ़ाना  चाहती  मंत्रो  जी  हमारे  और  मजदूरों  के  बीच  में  को-आडिनेटर  हमारी  पार्टी  इन

 मजदूरों  को  शक्तिशाली  बनाना  चाहती  है  ।  आप  उनकी  रक्षा  कीजिये  ।  आपको  धन्यवाद  देता

 हूँ  कि  आपने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  और  इन  मांगों  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 ]

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  शायद  वे  सब  जो  कि  श्रम  मंत्रालय  को  अनुदान
 की  मांगों  और  श्रमिक  वर्ग  के  कल्याण  के  लिये  कही  जानी  मेरे  सहयोगी  द्वारा  अच्छी

 प्रकार  से  कह  दी  गई  इसलिए  मैं  उन  बातों  को  दोहराने  में  सभा  का  समय  नहीं
 लेकिन  मैं  अपने  राज्य  के  बारे  में  एक-दो  बातें  कहना  चाहता  हूँ  ।

 |

 5.00  बन्र०  प०

 जहां  तक  श्रमिकों  की  समस्याओं  का  सम्बन्ध  है  मुझे  यह  जानकर  बहुत  खुशी  हुई  है  कि

 श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  जब  थोड़ी  देर  पहले  बोल  रहे  थे  तो  उन्होंने  माननीय  मंत्री  श्री  अंजया  की  यह

 कहते  हुए  प्रशंसा  को  कि  वह  अच्छे  व्यक्ति  ओर  यदि  मैंने  ठीक  से  सुना  है  उन्होंने  उन्हें  ईमात*

 दार  व्यक्ति  कहा  इसलिये  मुझे  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  ने  हमसे  जो  कुछ  सुना  चूर्कि
 उनके  पास  श्रमिकों  की  समस्याओं  का  निपटने  का  उन्हें  व्यक्तिगत  अनुभव  उसका  उन्हें  सहानुਂ

 भूतिपूवंक  और  अनुकूल  उत्तर  देना  चाहिये  और  मुझे  आशा  है  कि  उन्होंने  नोट  भी  तैयार  किये  होंगे
 तथा  उत्तर  देते  समय  उन्हें  इमारे  बताये  गये  सुझावों  के  बारे  में  भी  कुछ  शब्द  कहने  भाहिए  ।
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 बन डक  ससस  .

 मैं  ऐसे  श्रमिकों  की  किसी  समस्या  की  चर्चा  नहीं  कर  रहा  हूँ  जो  संगठित  क्षेत्र  से  संबंधित

 हैं  ओर  जो  10  अतिशत्त  हैं  लेकिन  जहां  वक  देश  में  श्रमिक  शक्ति  90  प्रतिश्ल  का

 सम्मन्धः  ओो  असंगठित  उसकी  संकड़ों  समस्याएं  मैं  समझत्ता  हें  कि  मोनेनीय  मंत्री  मुझसे
 भी  अग्न्ठी  कनते  हैं  कि  भ्यूनक़मः  अधिंतियम  को  राज्यों  में  लागू  महीं  किया  गयां  है  भोर

 जम्मू  तथा  कश्मीर  राज्य  एक  इसी  तस्‍्ह  का  राज्य  यंदि  यह  केन्द्रीय  श्रम  मंत्रालय  है  इसे
 किसी  मुरुय  किसी  किसी  आयुक्त  की  सनक  पर  श्रमिक  समस्याओं  को  नहीं  छोड़ना

 है  यह  श्रम  मंत्रालय  की  समस्या  इस  मेंत्रालय  को  स्वयं  सन्तुष्ट  होना  घाहिए  कि  श्रप्तिक  के

 साथ  बेहतर  बर्ताव  हो  रहा  है  ।  मैं  यहां  इस्र  सदत  में  दावे  के  साथ  कहता  हूँ  कि  राज्यों  में  न्यूनतम

 मजदूरी  अधिनियम  को  लागू  नहीं  किया  जा  है  ।  मंत्रालय  श्रमिक  की  कुछः  मुख्य  समस्वाओं  में

 फंसा  हुआ  है.और  इसने  राज्यों  में  स्थिति  का  जायजा  लेने  की-परवाह  नहीं  की  है  श्र  मिकों  को  जो

 वेतन  मिलता  है  निर्वाह  बेतन  है  लेकिन  वह  बहुत  है|  वह  लिये  फूरी  तरह  से  अपर्थाप्त

 वे  अपने  आप  जीवन  निर्वाह  का  स्तर  निर्धारित  करते  इसका  मठलब  यह  कि  यह
 गरीबी  रेखा  से  नीचे  ही  नहीं  है  बल्कि  यह  भुखमरी  स्तर  से  भी  नीचे  अतः  मंजाखंव  को  उस

 भुखमरी  स्तर  की  स्थिति  को  समझना  चाहिये  जब-हम  महिला  श्रमिक  की  बात  करते  हैं  तो  हमें
 पता  चलता  है  कि  दुर्भाग्यवश  वे  असंगठित  क्षेत्र  में  पुरुषों  की  अपेक्षा  कम  वेतन  प्राप्त  करती  हैं  ।

 इसके  बाद  जंसा  कि  श्री  डागा  ने  पहले  बताया  कि  बाल  श्रमिकों  का  शोषण  हो  रहा  है  अतः

 कई  सेकड़ों  समस्याएं  हैं  जो  मेरे  दिमाग  में  आती  हैं  और  मैं  उन  पर  चर्चा  करना  चाहता  लेकिन

 यह  तो  इनको  दोहराना  द्वी  क्‍योंकि  इस  मामले  में  हम  दोनों  पक्षों  का मत  एक  यदि

 विभिन्‍न  मांगों  पर  मैंने  चर्चा  को  ध्यान  से  सुना  है  तो  आज  यहाँ  दोनों  पक्षों  की  बात  से  सहमति

 हुई  है  कि  श्रमिक  की  अच्छी  स्थिति  होनी  चाहिए  ।  जहाँ  तक  मेरे  राज्य  का  संकंध  मैंने  कहा

 है  कि  न्यूनतम  मजदूरी  अधिनियम  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  और  मंत्रालय  के  इस  तथ्य  को  ध्यान
 में  रखना  चाहिये  कि  कहीं  भी  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  लेकिन  मैं  आपके  ध्यान  में  एक
 या  दो  क्षेत्र  लाना  चाहता  हूँ  जिनको  शायद  आप  अभी  तक  नहीं  जान  पाये  उसमें  से  एक  क्षेत्र

 हस्तशिल्प  शालों  के  निर्माण  कशीदाक।री  आदि  का  इन  कार्यों  में  बाल  श्रमिक  लगे

 ओर  भुझे  हस्तशिल्प  की  वस्तुओं  श।ल  आदि  के  निर्माण  में  लगे  बाल  श्रमिकों  के

 लिये  घोर  आपत्ति  यह  मुशलमान  या  हिन्दू  में  से कोई  भी  हो  सकता  है  जो  बाल  श्रमिकों  का

 शोधण  करता  क्योंकि  जब  आप  श्रमिकों  का  शीषण  करते  हैं  तो  अ।प  अपना  घधम्ं  भूल  जाते  हैं  ।

 अतः  इन  अस्लुओं  के  उत्पादन  में  जम्मू  और  कश्मीर  में  बाल  श्रमिकों  की  नियुक्ति  पर  मुझे  गम्भीर

 आपत्ति  यह  अधपत्ति  मेरी  इस  आस्था  से  है  कि  शिक्षा  का  स्तर  महान  वे  कुछ
 कुछ  पंस्ता  रुपया  कसाने  के  लाखच  में  आ  जाते  हैं  और  यह  उनके  जीवन  को  बर्बाद  कर  देता  है
 तथा  वे  कोई  शिक्षा  प्राप्त  नहीं  कर  पाते  हैं  मेरे  राज्य  में  एक  विवाद  हुआ  था  |  शायद  किसी  समय

 यह  बिब्राद  राष्ट्रीय  स्तर  पर  आ  जायेगा  ।  कुछ  लोगों  का  विश्वास  है  कि  भारत  एक  पिछड़ा  देश  है
 और  इसे  भावथिक  हष्टि  से  उन्नति  करनी  मैं  अथे  शास्त्र  का  छात्र  रहा  हूं  लेकिन

 श/स्त्र  मूल  वस्तु  नहीं  विकास  के  लिए  शिक्षा  एक  मूल  वस्तु  यदि  हमारे  देश  में  अनपढ़
 लोग  होंगे  तो  उतके  दिमाग  में  विश्वास  की  बात  ही  नहों  आएगी  ।  अतः  एक  वर्ण  के  रूप  में  इन  बच्चों

 को  जिन्हें  सरकारी  मिलों  में  भी  में  प्राथम्रिकता  दी  जाती  उनका  शोषण  किया

 जाता  है  क्‍योंकि  वे  महसूस  करते  हैं  कि  वे  बच्चों  के  लिये  बहुत  केंतन  निर्धारित  करेंगे  ।

 लिए  छोटी  उम्र  में  पैसा  कमाने  का  लालच  करने  से  उनकी  जिन्दगी  बर्बाद  हो  जाती  है  और  उन्हें
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 सेफुद्दीन

 कोई  शिक्षा  नहीं  मिलती  अतः  श्रम  मंत्रालय  को  उनकी  शिक्षा  पर  विचार  करना

 इसलिए  मैं  सुझाव  देता  हूँ  कि  इस  समस्या  को  ध्यान  में  रखा  जाये  तथा  उन्हें  मुक्ति  दिलामे  तथा

 शिक्षित  करने  के  सिये  प्रभावी  उपाय  किये  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  जी  को  इस  पर  विचार  करना

 जाहिए  ।  मंत्रालय  को  इस  दिशा  में  विशेष  उपाय  करने

 दूसरी  समस्या  रज्ा  क्षेत्र  में  श्रमिकों  की  नियुक्ति  से  संबंधित  जैसा  कि  मैंने  पहले  भो

 कहा  था  कि  जम्मू  ओर  कश्मीर  राज्य  में  सेना  के  श्रमिकों  और  स्थानीय  लोगों  के  बीच  बहुत  मंत्री

 पूर्ण  संबंध  वहां  दोनों  के  धीच  प्रभावी  समन्वय  जब  कभी  सेना  को  लोगों  की  मदद  की

 आवश्यकता  होती  हो  तो  उनको  सेना  की  मदद  करनी  चाहिए  लेकिन  जहां  तक  श्रमिक  का

 सम्बन्ध  है  मंत्री  जी  को  तथ्य  से  अवगत  होना  चाहिए  कि  रक्षा  विधांग  द्वारा  नियुक्त  श्रभिक

 का  ब्री  तरह  से  शोषण  किया  जाता  आप  हसे  क्रिसी  ब्रिगेडियर  या  एक  कनंल  की

 इस  सनक  पर  नहीं  छोड  सकते  कि  वेतन  के  रूप  में  कितनी  धनराशि  दी  यही

 नहीं  मुझे  दो  तार  भी  मिले  हैं  जिन्हें  मैं  आपको  प्रस्तुत  पैं  उन्हें  आज  लाना  भूल  गया

 कभी-कभी  ये  बातें  शून्य  काल  में  रंग  और  गर्मी  लाती  हैं  लेकिन  चू  कि  यह  बहुत  गम्भीर

 समस्या  है  ।  मैं  माननीय  मंत्री  के  साथ  इसकी  चर्चा  करना  चाहता  कल  मैं  आपको  ये  तार

 दिखाऊ गा  ।  रक्षा  सेवाओं  द्वारा  नियुक्त  श्रमिकों  को  दी  जाने  वाली  मजदूरी  बहुत  कम  ही  नहीं

 है  बल्कि  उन्हें  यह  मजदूरी  असाधारण  विलम्ब  से  भी  दी  जाती  है  ।  एक  तार  मैंने  उड़ी  क्षेत्र  से

 प्राप्त  किया  है  और  दूसरा  बनयार  से  ।  इन  तारों  में  यह  उल्लेख  है  कि  हस  वर्ष  के  15  अप्रैल  तक

 उन्हें  पिछले  पांच  महीनों  की  मजदूरी  नहीं  मिली  एक  तरफ  तो  दी  जाने  वाली  मजदूरी  बहुत
 कम  है  और  दूसरी  तरफ  कई  महीनों  से  अनुदान  नहीं  किया  गया  ऐसी  स्थिति  में  श्रमिक  किस

 प्रकार  जिन्दा  रहेगा  ?

 प्रो०  एम०  जो  रंगा  क्‍या  उनकी  नियुक्ति  सीधे  की  गई  है  या  ठेकेदारों  के  द्वारा
 की  गई  है  ?

 प्रो०  संफुद्रीय  सोज  :  यह  कोई  बात  नहीं  क्योंकि  रक्षा  मंत्र/सय  से  पंसा  आना
 अन्यथा  तार  दिल्ली  नहीं  अ।ते  ।  उन्होंने  चालाकी  नहीं  सीखी  थे  ईमानदार  लोग  वे  गरीब
 लोग  हैं  ।  वे  राजनीति  नहीं  जानते  उन्होंने  यहां  तार  इसलिये  भेजे  हैं  कि  पिछले  पांच  महीनों
 से  इन्हें  मजदूरी  नहीं  मिली  ।  कन  तथा  करनाह  के  बारे  में  स्थिति  यही  मैं  नहीं
 जानता  कि  क्‍या  माननीय  मंत्री  उनके  लिये  समुचित  मजबूरी  सुनिश्चित  लेकिन  मैं  उनसे
 कम  से  कम  यह  देखने  के  लिये  अनुरोध  करता  हूँ  कि  जो  कुछ  मजदूरी  पहले  से  नियत  की  गई  है
 हसे  यदि  साप्ताहिक  आधार  पर  नहीं  तो  कम  से  कम  प्रत्येक  महीने  उसका  भुगतान  तुरन्त  किया
 जाना  क्‍यों  कि  यह  वह  वर्ग  है  जो  गरीबी  रेखा  से  नीचे  ग्रुजारा  कर  रहा  लेकिन  यदि
 आप  इसे  सःप्ताहिक  नहीं  कर  सकते  तो  कम  से  कम  यह  देखें  कि  उन्हें  प्रति  महीने  मजदूरी  प्राप्त

 हो  जानी  क्योंकि  वे  दूरस्थ  क्षेत्रों  में  रहते

 अन्य  में  एक  मुद्दा  और  आपने  मेरे  राज्य  में  अभी  तक  क्षेत्रीय  श्रम  आयुक्त  का
 लय  नहीं  खोला  इसकी  बहुत  आवश्यकता  क्‍्यों'कि  हमारे  पास  संगठित  बैंक  संगठित
 बीमा  क्षंत्र  है  ।  निच्चाना  क्षंत्र  में  हमारे  पास  कोयले  की  खानें  भी  इसलिए  जम्मू  और
 कश्मीर  राज्य  के  लिए  श्रम  भ्रायुक्त  का  कार्यालय  आवश्यक  है  ।
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 मैंने  केवल  दो  या  तीन  सुझाव  दिए  मुझे  आशा  है  कि  आपका  उत्तर  बहुत
 भूतिपूर्ण  और  अनुकूल  होगा  ।

 श्री  कृष्ण  दत्त  सुल्तानपरी  :  उपाध्यक्ष  लेबर  डिपार्टंमेन्ट  के  बारे  में
 माननीय  मंत्री  जी  द्वारा  रखी  गई  डिमांडज  का  समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुआ  हूं  ।

 आज  देश  के  बेरोजगार  कार्यालयों  में  जितने  नाम  भी  दर्ज  उन  सबको  रोजगार  देने
 की  कोशिश  हम  करें  तो  वह  अच्छी  बात  लेकिन  हो  क्‍या  रहा  है  ?  आज  मजदूरों  के  साथ  भी

 रोजगार  कार्यालयों  में  भन्‍्याय  हो  रहा  मुझे  बताया  गया  है  कि  बहुत  से  लोग  रिश्बत  खाकर
 अपनी  मर्जी  के  आदमियों  को  रोजगार  कार्यालयों  से  साक्षात्कार  के  लिए  भेजते  यह  बड़ा  भारी

 अन्याय  इसकी  तरफ  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  |  यहां  पर  ठीक  ढंग  से  रजिस्टर  मेन्टेन

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  उन  बेचारों  को  रोजगार  प्राप्त  हो  सके  जो  उसके  मुस्तहक  हैं  ।

 मैं  हिमाचल  से  आता  हूँ  और  मेरा-क्षेत्र  शिमला  है  जो  कि  बहुत  बड़ा  क्षेत्र  हमारे  श्री

 नामग्याल  जी  जैसे  लद॒दाख  से  चुनकर  आते  हैं  उनका  क्षत्र  बहुत  बड़ा  मैं  कहना  चाहता

 हूँ  कि  जितने  भी  उद्योग  हिमाचल  में  स्थापित  किए  जा  रहे  वह  सब  बाडर  पर  इनकी

 सीमाए  हरियाणा  और  यू०  पी०  से  लगती  हिमाचल  के  लोग  लाखों  की  तादाद  में

 बेरोजगार  उनको  उसका  लाभ  नहीं  पहुंच  रहा  मैं  मंत्री  जी  से  कहना  चाहूँगा  कि  जो  सेंट्रल
 सेक्टर  में  आपने  वहाँ  कारखाने  खोले  च।दहे  सीमेन्ट  का  हो  या  कोई  ओर  बड़ा  उद्योग  उनमें
 कम  से  कम  वहाँ  के  आदमियों  को  रोजगार  जरूर  मिलना  चाहिए  ।  उनके  लिए  होटल  होने  चाहियें
 ताकि  मजदूर  वहाँ  पर  ठरर  सके  ।  आजकल  जिस  तरह से  क्षेत्र  सूख्ाग्रस्त  हो  गया  उसमें  सारे

 पहा  डी  क्षेत्र  में  लोगों  को  बड़ी  बेकारी  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।

 अगर  किसी  की  कोई  फसल  पैदा  होनी  है  तो  दूरदराज  पहाड़ी  क्षेत्र  से  सड़क  तक  लाने  के

 लिये  बहुत  खर्चा  उसे  करना  पड़ता  एक  क्विटल  अ।लू  के  लिए  उसे  9,  10  रुपये  खर्च  करना

 पड़ता  ओर  दिल्ली  तक  पहुँच।ने  के  लिये  अलग  भाड़ा  देता  पड़ता  सारे  के  सारे  लोग  वहां
 पर  इसके  शिकार  होते  उनको  किसी  प्रकार  का  लाभ  नहीं  पहुंचता  भारत  सरकार  को

 इसकी  तरफ  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 पहाड़ी  क्षेत्रों  में  व  हे  काश्मीर  का  मिजोरम  या  सिक्‍कम  हो  या  उत्तर  प्रदेश

 का  पहाड़ी  क्षत्र  सब  जगह  सड़कों  का  अभाव  है  ।  वहां  पर  जो  थोड़ी  रेलवे  लाइन  बिछी  हुई
 उसमें  भी  बाहर  से  आदमी  आ।ये  हुए  वह  लोग  रोज  हमारे  पास  ट्रांसफर  के  लिए  भाते  रहते

 कोई  बिहार  का  होता  कोई  बंगाल  का  होता  है  लेकिन  पहाड़ी  क्षंत्र  का  कोई  आदमी  रेलवे

 में  नौकर  नहीं  अगर  हैं  भी  तो  बहुत  कम  या  दो  परसेंट  होंगे  ।

 मेरा  कहना  है  कि  हमारे  सीमा  क्षेत्रों  में  आप  कोई  ऐसा  बन्दोवस्त  करिये  कि  उसमें  उसी

 राज्य  के  लोग  लगने  चाहिए  कमंचारी  के  रूप  में  ।

 हमारी  सरकार  ने  बड़े  अच्छे  कदम  उठाए  खेती  मजदूर  को  5  बीघा  जमीन  एलाट  की

 गई  बंधुआ  मजदूरी  खत्म  की  गई  है  ।  शिक्षा  को  बढ़ाने  के  लिए  भी  हमारी  सरकार  ने  अच्छे

 कदम  उठाये  बड़े-बड़े  अच्छे  स्कुलों  में  बड़े  घरानों  के  बच्चों  को  शिक्षा  दी  जाती  मेरा  कहना
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 कृष्ण  दत्त

 है  कि  जो  बच्चे  गरीब  परिवार  में  पंदा  हुए  उनको  भो  अच्छे  स्कूलों  में  शिक्षा  देमे  का  प्रबन्ध

 सरकार  को  करना  चाहिये  ताकि  मजदूरों  के  लड़के  भी  बड़े-बड़े  अफसर  बन  सकें  और  ऊची  जगह

 वह  भी  प्राप्त  कर  सकें  ।  सबको  इस  प्रकार  का  मौका  मिलना  चाहिए  ।

 जहां  सक  बैंकों  का  ताल्लुक  उनमें  भी  हमारे  राज्य  के  लोग  कर्मचारी  लगते

 पहाड़ी  क्षेत्र  के  लोगों  को  नहीं  रखा  जाता  सरकार  को  सोचना  चाहिए  कि  क्‍लाइमेट  के  हिसाब

 मौसम  के  हिसाब  से  ओ  वहां  के  लोग  वहां  पर  रह  सकते  उनको  वहां  पर  जगह  मिलनी

 चाहिए  ताकि  उम्हें  फायदा  हो  ।  उनकी  वहां  पर  नियुक्ति  होनी  उनके  लिए  अलग  बोडं

 होना  चांहिए  ताकि  पहाड़ी  क्षेत्र  के लोगों  का  उनसे  सम्बन्ध  ज्यादा  से  ज्यादा  वहां  के  लोग
 बैंकों  में  भी  लग

 आजकल  वहाँ  बड़े-बड़ं  होटलों  में  कौन  लोग  ठहरते  वह  ठहरते  हैं  जो  मजदूरों  के
 नेता  बनने  की  कोशिश  करते  हैं  ।

 यह  कहते  हैं  कि  चुनाव  इस  तरह  से  होना  मैं  यह  जानता  हूं  कि  यह  सारे  के

 सारे  मजद्रों  को  दिखावा  करते  इनकी  मजदूरों  के  प्रति  कोई  हमदर्दी  नहीं  यह  केवल

 दिखाने  के  लिए  ही  आँसू  बहाते  हैं  ।

 अगर  आप  राष्ट्र  को  आगे  बढ़ाना  चाहते  हैं  तो आप  मजद्रों  को  ऐजीटेशन  की
 तरफ  न  ले  बल्कि  उनको  समझायें  कि  उससे  क्‍या  बुरा  असर  पड़ता  है  ।  मैंने  यह  देखा  है  कि

 जहाँ  कहीं  भी  ऐजीटेशन  चलता  है  वहाँ  पर  उनका  कोई  लीडर  नहीं  कोई  नेता  नहीं  है  ।  उनको
 उस  राज्य  की  सरकार  के  खिज्ञाफ  ही  भड़का  दिया  जाता  जिससे  वह  कहने  लगते  हैं  कि  यह
 सरकार  ठीक  से  कार  नहीं  कर  रही  इसलिए  इसको  भंग  कर  दिया  जाये  ।  मैं  उनसे  यह  कहना
 चाहता  हूं  कि  इससे  अच्छी  सरकार  उन्हे  ओर  हक  नहीं  दिला  सकती  यह  काँग्रेस  की  सरकार

 है  ।  यहु  समाजवाद  में  विश्वास  करती  जितने  भी  हमारे  बुजुर्ग  नेता  हुए  हैं  सबने  इनके  उत्थान
 के  लिए  आवाज  उठायी  है  ।  इसी  का  नतीमा  है  कि  आज  उनका  सम्मान  वह  अच्छे  ढंग  से
 जीवन  व्यतीत  कर  रहे  उनको  सब  प्रकार  की  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  उनके  बच्चे  अच्छी  शिक्षा
 प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 मुझे  गुप्ता  जी  की  यह  बात  सुनकर  बड़ा  आश्चयं  हुआ  जब  उन्होंने  कहा  कि  यह  विभाग

 नपु सक
 मैं  उनसे  कहूंगा  कि  अगर  वह  नपु सक  होती  तो  मजदूरों  की  भलाई  के  लिए  उसने  जो

 कार्य  किया  वह  न  होता  ।  उन्होंने  यह  पालियामेंट्री  शब्द  का  प्रयोग  गलत  तरीके  से  किया
 उन  जंसे  विद्वान  को  ऐसी  बात  कहना  शोभा  नहीं  देता  हमारे  मन्‍्त्री  जी  मजदूरों  की  भलाई

 बुराई  को  अच्छी  तरह  से  जानते  उन्होंने  हमेशा  मजदूरों  का  भला  ही  चाहां  यह  विरोधी
 दल  वाले  मजदूरों  के  दुख-दर्द  को  क्‍या  यह  तो  5  स्टार  होटलों  में  ठहस्ते  हैं  ।

 अगर  आप  चाहते  हैं  कि  देश  के  निर्माण  में  मजदूर  भागीदार  हों  तो  उनको  और
 ऊपर  उठाने  के  लिए  आपको  कुछ  सोचना  चाहिए  ।  हमारे  डागा  साहब  ने  जो  कुछ  मैंते
 उसको  सुना  ।  वह  अखबार  बहुत  ज्यादा  पढ़ते  उसमें  सरकार  के  खिलाफ  लिख  दिया  जाता
 उसमें  उन्होंने  पढ़  लिया
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 यह  मैं  मानता  हूँ  कि  विश्व  भारती  के  साथ  ज्यादती  हुई  उसको  फंड  मिलना
 उसके  लिए  आपको  कोशिश  करनी  चाहिए  ।  पब्लिक  सेक्टर  के  जितने  कारखाने  उसमें  घाटा

 इसलिए  होता  है  कि  मंनेजमेंट  में  मजदूरों  को  भागीदार  नहीं  बनाते  उसमें  वह  भी  भागीदार

 बन  इसको  आप  देखें  ।  आप  उन  जगहों  में  अफसरों  को  नियुक्त  कर  हेते
 जिनको  मजदूरों  की  तकलीफों  के  बारे  में  कोई  जानक।री  नहीं  होती  आपको  इस  तरफ  भी

 तवज्जह  देनी  चाहिए  ।  हिन्दुस्तान  में  रोजगार  प्राप्त  करने  के  लिए  करोड़ों  आदमियों  के  नाम

 एम्पलायमेंट  एक्सचेंजेज  में  होंगे  लेकिन  कितने  ही  आदमी  जो  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  होंगे
 लेकिन  कितने  ही  आदमी  जो  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  को  नहीं  जानते  वह  गांवों  में  घूमते  हैं  रोजगार

 प्राप्त  करने  के लिए  ।  आज  भी  फरके  यह  है  कि  जो  पक्‍का  रेगुलर  मजदूर  है  उसको  ज्यादा  तनख्वाह
 मिलती  है  ओर  जो  बेचारा  रेगुलर  नहीं  है  उसको  कम  मिलती  वह  दस  रुपये  रोजाना  की

 मजदूरी  पर  गुजारा  करता  है  और  जो  रेगुलर  होता  है  उसको  7-8  सौ  रुपये  महीने  मिलते  हैं  ।  तो

 यह  विभाजन  जो  है  यह  भी  नहीं  होना  चाहिए  ।  आप  रेलवेज  के  मजदूर  को  ले  लीजिए  या  बेक

 के  कमंचारियों  को  ले  माली  को  ले  लीजिए  या  क्लास  थी  के  एम्पलाई  को  ले.लीजिए  उन

 की  तनख्वाह  ज्यादा  होगी  और  जिनको  डेली  वेजेज  पर  रखा  हुआ  है  उनको  कुछ  और  मिलता

 होगा  ।  इसमें  भी  एक  पालिसी  होनी  चाहिए  ताकि  सब  लोगों  को  एक  जैसा  रोजगार  प्राप्त  हो

 सके  ।  जिनको  आप  दकफ्तरों  में  बाबू  लगाते  हैं  उनको  14  रुपये  पचास  पैसे  दिहाड़ी  के  देते  हैं  और  जो

 पक्के  होते  हैं  वह  नौ  सौ  या  बारह  सो  लेते  हैं  ।  उनमें  और  इनमें  क्वालिफिकेशन  में  फर्क  नहीं

 होता  क्व।लिफिकेशन  तो  एक  होती  है|  जो  मास्टर  रेगुलर  है  वह  11  12  सा  मासिक

 तनख्वाह  लेता  है  जो  कि  मैट्रिक  होता  है और  जो  करके  मास्टर  लगना  चाहता  है  उस

 बेचारे  को  डेली  वेजेज  पर  वही  ।4  रुपए  पवास  पैसे  इसकों  भी  एक  एक  समान

 करना  चाहिए  ताकि  राष्ट्र  में  यह  भावना  पैदा  न  हो  कि  हमारे  साथ  इनजस्टिस  हो  रही  है  ।

 हमारे  और  बहुत  से  साथियों  ने  बहुत  सारी  बातें  अच्छी  तरह  से  आपको  एक

 ब।त  जरूर  मुझ  कहनी  है  कि  जो  हमारे  पहाड़ों  में  टेलीफोन  के  कर्ंचारी  काम  करते  हैं  जिनको

 लाइन  मन  कहते  उनके  लिए  9,  8  या  5  किलोमीटर  निर्धारित  है  कि  इतनी  एरिया  में  जो

 टेलीफोन  के  खम्भे  हैं  उनको  वह  देखता  है  ।  अब  वहाँ  वरफ  पड़  जाती  है  और  फिर  एक  पहाड़

 बहुत  ऊ'चा  उस  पर  चढ़ने  ओर  नीचे  उतरने  में  काफी  परिश्रम  लगता  है  तो  वह  तो  कभी

 टेलीफोन  व्यवस्था  ठीक  नहीं  कर  सकता  उसके  लिए  आपको  ज्यादा  मुलाजिम  रखने  चाहिए  ।

 इस  तरफ  भी  लेबर  मुहकमे  को  देखना  चाहिए  क्योंकि  एक  आदमी  जिसको  आपने  कमंचारी

 नियुक्त  किया  है  उसको  ठीक  प्रकार  से  गरम  वर्दी  तक  नहीं  मिलती  उसको  ठीक  वर्दी  मिलनी

 चाहिए  ताकि  वह  अपना  काम  ठीक  प्रकार  से  कर  इसी  तरह  रेलवे  में  भी  मैंने  देखा  है  ।

 रेलवे  जो  कालका  से  शिमला  चलती  हूँ  या  और  भी  जितनी  छोटी-छोटी  रेलवे  लाइन  पहाड़ों  में  हैं

 चाहे  वह  ब्रिटिश  सरकार  ने  ही  बताई  हुई  आपने  तो  बहुत  कम  बन।ई  उनमें  भी  उन

 चारियों  को  ठीक  वर्दी  नहीं  पहनायी  जाती  है  जिससे  वह  सर्दी  में  अपना  काम  ठीक  तरह  से

 व्रिलकुल  ही  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  ये  जो  बातें  मैंने  कही  हैं  इनकी  तरफ  आप  ध्यान  दीजिए  और

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  श्रम  मंत्रालय  की  मांगों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  ह

 क्रो  सो०  जंगा  रेडडो  :  उपाध्यक्ष  मुझे  जो  आपने  समय  दिया  है  उसके

 लिये  आभारी  हूं  ।  मैं  दो  तीन  प्वाइहह  रंखना  चाहता  हू  ।  मेरे  सामने  बंठे  हुए  माननीय  सदस्य

 ने  अभी  जो  भाषण  दिया  है  उसमें  उन्हींनेःसाफ  तौर  से  बता  दिया  कि  लोकल  लोगों  को
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 सी०  जंगा

 पेंट  नहीं  मितता  यह  संही  जात  चाहे  हो  या  और  दूसरा  उद्योग
 जितने  भी  केन्द्र  सरकार  की  ओर  से  या  राज्य  सरकार  की  ओर  से  उद्योग  खोले  जाते  हैंया

 प्राइवेट  सेक्टर  के  उच्चोग  होते  हैं  उनके  अन्दर  जो  मैनेजमेंट  होता  जो  उनके  परसोनिल  मैनेजर

 होते  हैं  वह  अंपने  प्रदेश  से  या  अपने  गांवीं  से लाकर  लोगों  को  वहां  रखते  हैं  और  स्थानीय  लोगों
 को  एम्फ्लायमेंट  से  वैंचित  रखा  जाता  इससे  वहाँ  के  लोगों  में  काफी  एजीटेशन  हो  रहा  है  ।

 नगरम  थापर  कम्पनी  की  आन्ध्र  प्रदेश  की  फैक्ट्रीज  में  एजीटेशन  चल  रहा  है

 वहाँ  पर  नौ  तारीख  से  माल  देने  से  रोका  जा  रहा  राज्य  सरकार  उद्योग  को  बढ़ाने  के  लिए
 जमीन  और  पानी  कनसशनल  रेट्स  पर  देती  जिससे  लोकल  लोगों  को  वहाँ  पर  रोजगार  मिल

 सके  ।  लेकिन  मैनेजमेंट  के  लोग  अपने-अपने  लोगों  को  ले  आते  इससे  वहाँ  के  शोगों  की  हालत

 बहुत  खराब  मेरा  आपसे  यह  भी  निवेदन  है  कि  एक  परिवार  में  एक  व्यक्ति  को  तो  नौकरी

 मिलनी  ही  चाहिए  ।  जिन  लोगों  की  जमीनें  गई  उनको  नौकरी  न  देने  से  वे  लोग  बहुत  परेशान

 इसलिये  उनको  नौकरी  देना  बहुत  जरूरी  है  ।

 एक  निवेदन  मेरा  यह  भी  है  कि  एक  उद्योग  में  एक  यूनियन  होनी  चाहिये  ।  कई-कई

 यूनियन  होने  की  वजह  से  ओर  उनमें  झगड़ा  होने  की  बजहू  से  वहाँ  की  मंनेजमेंट  उसका  फायदा

 उठाती  है  ।

 करो  राम  प्यारे  पनिका  :  आप  सम्बन्धित  मंत्रालय  पर  बोलिए  ।

 cece  कक
 (

 थो  सो०जंगा  रेड्डो  :  मैं  जब  भी  बोलता  पनिका  जी  मेरे  आड़  आ  जाते  हैं  ।

 मैं  आपसे  निवेदन  कर  रहा  था  कि  एक  उद्योग  में  एक  यूनियन  होनी  चाहिए  ।  आपको
 ऐसा  कानून  बनाना  चाहिये  जिससे  एक  उद्योग  में  एक  यूनियन  हो  और  दो-तीन  साल  के  बाद
 सरकार  की  ओर  वरीफाई  कराकर  मास्यता  प्रदान  करनी  चाहिए  ।

 आन्प्न  प्रदेश  में  ही  नहीं  पूरे  भारत  वर्ष  में  बीड़ी  मजदूरों  की  हालत  बहुत  ही  दयनीय
 इस  एक्ट  के  अन्दर  बीड़ी  मजदूरों  को  आइडेंटीफाई  कार्ड  देकर  उनको  नौकरी  देनी  चाहिए  ।  कपड़े
 के  उद्योग  के  लिये  भी  आपको  कुछ  कायंवाही  करनी  एक  सुझाव  मेरा  यह  भी  है  कि
 आपको  मजदूरों  को  उद्योगों  में  भागीदार  बनाना  इससे  उत्पादन  में  काफी  बृद्धि  होगी  ।

 उपाध्यक्ष  आपने  जो  मुझे  बोलने  के  लिये  समय  उसके  लिये  मैं  आपका
 आभारोी  हूँ  ।

 क्षप्त  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  टी०  :  उपाध्यक्ष  अभी  हमारे  बहुतसे  दोस्तों
 में  काफी  मश्विरा  दिया  है  ,  इसके  लिए  मैं  उन  लोगों  को  धन्यवाद  देना  चाहता  हूँ  ।

 एक  बात  आप  जानते  हैं  कि  हिन्दुस्तान  में  जो  कारशाने  बे  तो  बड़े  पृ  जीपतियों  की
 मदद  से  कारखाने  लोकल  कैपिटलिस्ट्स  की  इन्डस्ट्रीज  यहां  पर  हैं  ।  दूसरे  सुल्कों  में  जो

 इण्डस्ट्रियल  रिवोल्यूशन  यूरोप  और  एशिया  के  हिस्सों  वह  बड़ी  इण्डस्ट्रीज़  में
 25-30  साल  से  हम  लोग  इन्डस्ट्रीज़  की  तरफ  बढ़  रहे  पडिलक  सैक्टर  और  भ्र  सैक्टर  दोनों
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 ही  क्षेत्रों  में  ।  जहां  तक  मैं  समझता  पब्लिक  संक्‍टर  में  मजदूरों  की  समस्‍यायें  हैं  ओर  वे  कल क्टिव
 बारगेनिंग  से  तय  हो  रही  वहां  पर  काफी  फैसिलिटीज  दी  जा  रही  हैं  और  किसी  प्रकार  की
 कोई  बाधा  नहों  यह  ठीक  है  कि  कुछ  क॑जुअल  लेबरस  की  बात  कुछ  कान्ट्र  कट  लेबरस  की
 बात  उसको  एबालिश  करने  के  बारे  में  हम  इन्सिस्ट  करेंगे  और  जहां  तक  हो  सकेगा  यह  हमारी
 कोशिश  रहेगी  ।

 जहां  तक  पब्लिक  सेक्टर  का  ताल्लुक  वहां  पर  लेबर  के  साथ  कोई  अन्याय  हो
 रहा  ऐसा  मैं  नहीं  मानता  हूं  ।  यह  ठीक  है  कि  वहाँ  कुछ  मिस  मनेज मैंट  है जिसकी  वजह  से  जितनी
 प्रोडक्शन  मिलनी  वह  नहीं  मिल  रही  यह  सुनकर  मुझे  अफसोस  होता  है  कि  कई
 पब्लिक  सेक्टर  अण्डरटेकिग्ज  में  लासेज  कर  रहे  आज  जो  समस्या  है  वह  ज्यादातर  प्राईवेट
 सैकक्‍्टर  की  वजह  से  है  ऐसी  बहुत  सी  इण्डस्ड्रीज  हैं  जो  करोड़ों  रुपया  कमाती  आई  हिन्दुस्तान
 में  बहुत  ज्यादा  नेचुरल  रिसोर्सेज  व ेलोग  उन  नैचुरल  रिसोर्सेज  को  धन  बनाने  में  इस्तेमाल  करते
 आ  रहे  कोयले  के  कारखानों  का  तो  नेशनलाइजेशन  हो  गया  लेकिन  जैसे  सीमेंट  की

 इण्डस्ट्रीज  वे  पहाड़  खोदती  जा  रही  हैं  और  इस  तरह  से  पहाड़  खोदे  जा  रहे  हैं  तो  आने  वाली

 जैनरेशन  को  वहां  पहाड़  नहीं  भिलेंगे  और  उस  वक्त  सीमेंट  का  बनाना  खत्म  हो  जायेगा  ।  इस  दौलत

 का  फायदा  मुल्क  को  होना  चाहिए  लेकिन  आज  वह  दोलत  मुल्क  के  पास  आने  के  बजाय  पू
 पतियों  के  हाथ  में  जा  रही  है  ओर  ये  पृ  जीपति  उसका  इस्तेमाल  अपने  लिए  कर  रहे  हमारे
 माइका-माइन्ज  जिस  तरह  उनको  खोद  रहे  हैं  तो  आने  वाले  जेनरेशन  के  वक्त  ये  हमें  जुगराफिये
 में  लिखना  पड़ेंगा  कि  यहां  पर  माइका-माइन्ज  हुआ  करती  थी  ।  इस  तरह  का  काम  आज  मुल्क  में

 हो  रहा  है  |  शुरु  में  इन  लोगों  की  यह  आदत  रही  है  कि  कम  से  कम  वेजज  दिए  जाय॑  ।  हिन्दुस्तान
 में  इण्डस्ट्रीयल  वर्क्स  और  दूसरे  बकंस  में  कोई  फर्क  नहीं  समझते  ज़ेसे  बाण्डेड  लेबर  रखी  जाती

 थी  वैसे  यहां  भी  मजदूरों  को  रखा  जाता  इन्दिरा  गांधी  को  गवर्नेमेंट  की  वजह  से  बाण्डेड  लेबर

 को  किसी  हृद  तक  रिहैविलिटेट  कर  सके  लेकिन  जो  लेबर  प्राईवेट  सैक्टर  में  है  उसकी  समस्‍यायें

 अभी  भी  हमारे  सामने  अभी  ज़ेसे  हमारे  कुछ  साथी  कह  रहे  जो  मल्टी  नेशनहूज  हैं  उनकी

 वजह  से  भी  बहुत  प्राबलम्ज  जेसे  तम्बाकू  की  फंक्ट्रीज  कुछ  बन्द  हो  गई  यह  तो  वह  हालत

 है  कि  मुनाफा  तो  खाते  लेकिन  जहां  प्राब्लम  आये  तो  शकुन्तला  के  बच्चे  की  तरब  से  कह  दो

 कि  मेरा  नहीं  है  ।

 प्राईंवेट  सैक्टर  की  तो  यह  हालत  है  कि  आज  कोई  फंक्ट्री  खोलते  कुछ  दिन  मान  लीजिए

 बिहार  में  लैबर  सस्ती  है  या  किसी  और  जगह  सस्ती  है  तो  वहां  शिफट  करने  की  कोशिश  करते  हैं  ।

 यह  हमारे  लिए  बड़ी  तकलीफ-दे  बात  हमारे  इन्द्रजीत  गुप्ता  जी  ने  कुछ  आप  मेहरबानी

 करके  यह  समझने  की  कोशिश  कीजिए  कि  इस  मुल्क  में  जवाहरलाल  नेहरू  एक  पीसफुल  रेवोल्यूशन
 लायेਂ

 भ्री  इस्रजोत  पुप्त  :  मैंने  नहीं  कहा  है  ।

 भ्री  टी०  अस्जेया  :  हम  लोग  कह  रहे  उस  पीसफुल  रिवोल्यूशन  का  हिन्दुस्तान  की

 आजादी  से  ताल्‍लुक  है  ।  उस  पीसफुल  रिवोल्यूशन  से  हमने
 दारों  को  हटाया  ।  अब  इस  मुल्क  में  सरमायेदारों  से  मेरी  पसंनल  कोई  दुश्मनी  नहीं

 लेकिन  ये  ख्न  चुसने  का  फाम  कर  रहे  जो  एक  तरह  से  कपिटलिज्म  का  तरीका  अब

 हमारी  लड़ाई  उससे  हो  रही  इसमें  थोड़ा  समय  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  काम  कल  ही  हो
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 जाने  वाला  मेरे  पास  कोई  जादू-मन्त्र  नहीं  लेकिन  मैंने  सोशलिस्ट  कन्ट्रीज  के  अन्दर  देखा  है
 वहाँ  उद्योगों  का  नेशनलाइजेशन  किया  गया  और  उससे  वहां  का  स्टैण्डड्ड  बढ़ा  है  और  सके  लिए  मैं

 उनको  मुबारकवाद  देता  मैंने  सोवियत  यूनियन  ईस्ट  जमंनी  में  देखा  लेकिन  वहां  की  बात

 दूसरी  है  ओर  यहाँ  के  हालत  दूसरे  आप  जानते  हैं  कि  यहां
 कितने-कितने  लोग  थे  जिनको  हटाना  तो  यह  आसान  बात  नहीं  आज  हम

 इण्डस्ट्रियलाइजेशन  की  तरफ  बढ़  रहे  हैं  और  उसमें  जो  दूसरे  मुल्क  वे  मुल्क  हिन्दुस्तान  की

 तरक्की  पसन्द  नहीं  करते  और  उसके  सामने  हर  तरह  की  तकलीफ  पैदा  कर  रहे  हैं  ।

 ये  जो  प्राइंवेट  सेक्टर  वाले  इनका  इनकी  बुद्धि  सीधे  ढंग  से  समझने  वाली  नहीं

 है  क्योंकि  हम  ऐसा  समझते  हैं  कि  इन  लोगों  को  हम  लोगों  का  खून  चूसना  आता  आप  जानते

 हैं  कि  जिस  तरीके  से  पं०  जवाहरलाल  नेहरू  ने  और  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने
 काम  किया  और

 अभी  जो  हमारे  नौजवान  प्राइम  मिनिस्टर  उनसे  भी  मैंने  बात  की  ओर  वे  कभी  इस  बात  को

 पसन्द  नहीं  करते  कि  मिल  बन्द  हो  जाए  और  उसमें  लाक-आउट  या  क्‍्लोजर  हो  जाए  |  इस  चीज

 को  रोकने  के  लिए  हम  कानून  में  तब्दीली  करेंगे  तो  उसमें  कुछ  दिन  लगेंगे  और  किस  तरह  से  वह

 हो  सकता  यह  देखना  पड़ेगा  ।

 जंसा  कि  आप  जानते  हैं  कि  हमारे  पास  अफसर  अच्छे  भी  हैं  और  कुछ  पुराने  ढंग  के  भी

 हैं  ओर  पुराने  ढंग  के  जो  लोग  आप  जानते  वे  अनएटेच्ड  रहते  नान-कमिटेड  रहते  हैं  ।  जो

 अच्छे  अफसर  उनसे  बार-बार  हम  स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कहते  जैसे  प्रोवीडेंट  फण्ड
 का  कंस  है  |  हम  जानते  हैं  कि  इसमें  11  हुजार  करोड़  जिसमें  से  लगभग  100  करोड़  रुपये
 का  घोटाला  है  और  वे  कौन  हैं  जो  ऐसा  करते  हैं  ।  99  पर  सेंट  प्राइवेट  सैक्टर  वाले  हैं  और  जिनका
 बड़ा  नाम  वे  दवाखाना  बनाने  के  लिए  या  स्कूल  के  लिएपंसा  नहीं  देते  हैं  बल्कि  वे  बड़े  बड़े
 मन्दिर  बनवाते  भगवान  की  मैं  भी  पूजा  करता  हूँ  मगर  लोगों  के  सामने  वे  इस  तरह  का  नक्शा
 पेश  करते  हैं  ।

 बेज  पालिसी  के  बारे  में  कहा  गया  कि  कलबिटव  वारगेनिंग  हो  ।  ठीक  हम  उसमें  कोई
 दखल  नहीं  दे  रहे  मगर  इस  मुल्क  में  कलक्टिव  वारगेनिंग  कहां  तक  चल  रही  है|  वह  कितनी

 सक्सेसफुल  हो  रही  यह  आप  मुझे  बताइए  |  हम  लोग  जो  गवर्नंमेंट  के  हैं  और  मित्र  देशों  से
 सहयोग  लेकर  जो  फैक्टरीज  हमने  लगाई  आप  जानते  हैं  कि  वहाँ  कोई  पझ्नगड़ा  नहीं  मैं
 टेक्सट।इल्स  इण्डस्ट्रो  और  हैण्डलूम  इण्डस्ट्री  की  बात  कहता  क्या  आप  चाहते  हैं  कि  स्टेट  टू  स्टेट
 अलग  वेज  पालिसी  जिससे  मुल्क  को  फायदा  न  हो  और  वे  लोग  इधर  उधर  और  उधर  से  इधर
 इंडस्ट्री  शिफ्ट  करते  रहें  और  इस  तरह  से  उनको  पँसा  कमाने  का  मौका  मिले  ।  हम  चाहते  हैं  कि

 मजदूरों  को  ठीक  वेजेज  मिलें  ओर  इसलिए  हम  चाहते  हैं  कि  तीन  साल  में  वेज  रिवीजन  होता
 चाहिए  ।  आप  कहते  हैं  कि  कलक्टिव  वारगेनिंग  में  हम  दखल  कर  रहे  हम  दखल  कहां  कर  रहे

 आप  कोयला  वालों  से  बात  करते  रेलवेज  से  बात  करते  हैं  और  सेटिलमेंट  होता  तो  हम
 आपको  घन्यवाद  देते  जो  इंडस्ट्रीज  गवर्न  मेंट  चला  रही  उन  इंडस्ट्रीज  में  कोई  दिबकत  नहीं
 है  मगर  जो  प्राईवेट  इंडस्ट्री  उनमें  वेजेज  का  झगड़ा  अब  वेजेज  के  बारे  में  क्षणड़ा  होता
 तो  क्‍या  हो  रहा  एक  जगह  एग्रीमेंट  50  रुपये  देने  का  होता  है  और  दूसरी  जगह  40  रुपये
 देने  का  एग्रीमेंट  होता  है  ।  यह  क्‍यों  होता  इसक्रे  बारे  में  लेबर  के  लीडसं  को  सोचना  चाहिए  |
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 इस  मुल्क  के  अन्दर  अगर  कोई  टिकट  लेकर  तो'उसकी  कीमत  सबके  लिए  दणबर  रहेगी  ।

 कोई  बाच  तो  उसकी  एक  ही  कीमत  और  अगर  कोई  अल्लमारो  तो  उसकी

 कीमत  सब्रके  लिए  एक  होगी  ।  अब  वेजेज  के  बारे  में  ट्रेड  यूनियन  लीडस  कहते  हैं  कि  हमारे  ऊपर

 छोड़  तो  इसका  मतलब  क्या  आप  क्या  इतने  होलो  हैं  कि  आपके  ऊपर  सब  छोड़
 अब  अगर  कोई  बोर्ड  बनता  है  या  कमीशन  बनता  तो  उसमें  एक  सुप्रीम  कोर्ट  का  जज

 एम्पलायसे  एम्पलाइज  रहेंगे  ओर  एक्सपर्टंस  रहेंगे  और  उसके  बाद  वेज  डिसाइड  होगा  ।  जो

 धच्छी  दृण्डस्ट्रीज  हैं  उनके  एसेट्स  और  रेवेम्यूज  को  देख  कर  तन्शवाह  मिलेगी  लेकिन  अगर  आपके

 ऊपर  छोड़  देते  तो  क्या  इण्डस्ट्रिमन  पीस  रहने  वाली  अगर--इृण्डस्ट्रियल  पीस  लानी  तो
 वर्क्स  को  मालूम  होना  चाहिए  कि  क्‍या  तन्ख्वाह  मिलेगी  ।  उसको  मालूम  ही  नहीं  है  कि  क्या  वजेज
 मिलने  वाले  किसान  और  मजदूर  आज  हिन्दुस्तान  की  रीढ़  की  हडडी  उनको  प्राबलम्स
 को  समझने  की  कोशिश  करनी  चाहिए  |

 हमारे  राव  बीरेन्दर  सिंह  जी  कट्ठते  हैं  कि  राइस  की  पालिसी  ज्वार  की  पालिसी  गेहे
 की  पालिसी  है|  क्‍या  हम  वककंस  के  बारे  में  उनके  मसलों  को  मालिकों  पर  ही  छोड़  दें  ?  जिससे  कि
 वे  आपस  में  झगड़ा  करें  और  फंकट्री  बन्द  हो  वह  लिक्विडेशन  में  चली  जाए  ।  उनकी  ग्रेच्युटी
 डूब  और  सब  कुछ  डूब  जाए  ।  इससे  कोई  मसला  हल  नहीं  होता  है  ।

 आज  कई  इन्डस्ट्रीज  हैं  जो  ग्रेच्युटी  नहीं  दे  सकती  वे  लिक्विडेशन  में  ले  गए  हैं  जहां

 ग्रेच्युटी  मिलती  नहीं  है  ।  हम  सोच  रहे  हैं  कि  ग्रेच्युटी  कि  ऐसी  स्कीम  बने  जिस  तरीके  से  प्रोविडेन्ट
 फण्ड  जमा  होता  है  ग्रेच्युटी  भी  हर  साल  की  जमा  हो  जाए  और  अगर  फंक्ट्री  डूब  जाए  तो  भो

 प्रेच्युटी  का  पेसा  तो  मिल  जाए  ।  इसमें  हम  आप  लोगों  का  सहयोग  चाहते  हैं  ।

 जो  इन्स्योरेंस  स्कीम  है  उम्नमें  बहुत  सी  ख्राप्तियां  उतके  बारे  में  हमने  स्टडी  किया  है  ।

 अब  डाक्टर्स  हमारे  कन्ट्रोल  में  नहीं  स्टेट  गवनंमेंट  के  ढाक्ट्स  हमारे  कन्ट्रोल  में  नही  अगर

 किसी  को  केंसर  या  किसी  को  क्विडनी  का  ट्रांसप्लान्टेशन  होना  या  किसी  को  हो

 गई  है  तो  उसको  ड।क्टर  कह  देते  हैं  कि  अस्पताल  में  जाइए  ।  जब  वह  अस्पताल  में  जाता  है  तो

 अस्पताल  वाले  कहते  हैं  हम  एडमिट  नहीं  करते  ।  हम  लोग  इसके  लिए  भी  कह  रहे  हैं  कि  आप

 फुल्ली  इन्डीपेन्डेन्ट  पेशियेन्ट  स्कीम  बनाइये  जिसके  जरिए  से  रिटायर  होने  के  बाद  भी  उन  लोगों  को

 दवायें  मिल  सकें  ।  रिटायर  होने  से  पहले  दवायें  मिलती  ही  हैं  लेकिन  आफ्टर  रिटायरमैंट  भी

 मेडिकल  एड  की  जरूरत  पड़ती  उस  वक्त  उनको  शहन्हवाह  भी  नहीं  मिलती  हम  चाहते  हैं

 कि  हम  ऐसी  स्कीम  बनायें  जिसकी  मदद  से  आफ्टर  रिटायरमैंट  भी  मेडिकल  एड  मिले  ।

 इस्ती  तरीके  से  हम  चिल्ड्रत  के  बारे  में  सोच  रहे  हैं  ।  हमारे  जो  नए  सेक्रेटरी  श्री  भटनागर

 उनसे  हमने  कहा  है  कि  चिल्ड्रस  की  इन्शयोरेंस  स्कीम  का  पूरा  पैसा  देना  ऐसा  हम  कोई

 कानून  लाता  चाहते  हैं  जिसमें  कोई  प्रैसा  देने  की  जरूरत  नहीं  होगी  ।  ऐसा  भी  हम  सोच  रहे  हैं  कि

 अगर  बिल्डुन  बीमार  पड़े  तो  उसकी  तन्ख्व्राह  भी  मिल  दवायें  भी  मिल  सकें  ।

 इसी  तरीके  से  हम  वीमेंस  के  बारे  में  सोच  रहे  वीमेंस  के  बारे  में  भी  हम  एग्जेम्पशन

 कर  सकते  हैं  ।

 अब  हम  कुछ  सोशलिस्ट  कन्द्रीज  की  तरफ  देखते  हुए  हम  इस  बात  को  करना  चाहते  हैं
 कि  तमाम  ८किंग  क्लास  के  अम्दर  एक  ऐसा  वातावरण  पैदा  हो  जाय  जिससे  कि  इस  मुल्क  के  अंदर

 एक  ऐसा  कानून  बने  जिक्षम  प्रोविडेण्ट  फण्ड  और  दूसरी  तमाम  बात  आ  जाए  ।
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 टी०  अंजेया  ]

 जहाँ  तक  प्राईवेट  सेक्टर  का  सवाल  मैंने  उन  लोगों  की  मीटिंग  बुलाई  प्राईवेट
 सैकक्‍्टर  वालों  का  यह  कहना  है  कि  हमारे  पास  कुछ  गुण्डे  लोग  लेबर  को  सताने  वाले  लोग  वे

 यह  भी  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  कुछ  अच्छे  लोग  भी  वे  यह  मानते  मगर  वे  यह  कहते  हैं  कि

 हमारे  यहां  वायलेंस  फ्री  जरूरत  नहीं  है  |  यह  बात  मैं  दत्ता  सामंत  या  किसी  और  की  तरफ  देख

 कर  नहीं  कह  रहा  हूं  । मगर  इस  मुल्क  के  अन्दर  वायलेंस  की  कोई  जरूरत  नहीं  बायलेंस  करने
 से  इस  मुल्क  को  कोई  फायदा  नहीं  है  ।  बल्कि  वे  लोग  यूनियन  के  आफिस  वियरसे  को  डिस

 मिस  कर  देते  आफिस  वियरस  को  करने  के  बाद  अपोलोजी  देकर  उनको  फिर  वापस

 लेने  की  कोशिश  करते  इससे  क्‍या  होता  है  कि  वकंस  को  डिमान्‍्ड्स  दूर  हो  जातो  है  और  एक

 दूसरा  मसला  खड़ा  हो  जाता  जब  किसी  यूनियन  का  जनरल  संक्र  टरी  या  कोई  दूसरा  आफिस
 वियरर  डिसमिस  हुआ  होगा  तो  एग्रीमैंट  के  होया  |  ऐसी  हालत  में  एपम्रीमेंट  नहीं  होता
 एग्रीमेंट  होने  का  सवाल  ही  नहीं  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  वायलेंस  न  हो  ।

 ]

 डा०  दत्ता  सामस्त  दक्षिण  मध्य  :  मेरा  एक  व्यवस्था  प्रश्न  इस
 सदन  में  परसों  और  आज  हुई  चर्चा  के  हमने  कुछ  विशिष्ट  मामले  उठायें  न  केवल  स्वयं
 मैंने  अपितु  विपक्ष  के  अन्य  सदस्यों  ने  भी  विशिष्ट  मामले  उठायें  हैं  और  वे  ये  हैं  कि  कपड़ा  उद्योग
 के  तीन  लाख  मजदूर  बेकार  हैं  और  बम्बई  में  ऐसे  50  कारखाने  हैं  जो  बन्द  कर  दिए  गए
 कामगारों  की  ओर  से  कोई  आंदोलन  नहीं  किया  गया  परन्तु  प्रबन्धकों  ने  स्थिति  का  दुरुपयोग
 किया  है  ।  मैंने  उल्लेख  किया  है  कि  मजदूरों  की  सहायतार्थ  किसी  श्रम  विधान  को  लागू  नहीं  किया
 जा  रहा  है|  वह  सहानुभूति  रखते  हैं  ओर  कह  रहे  हैं  कि  निज  क्षेत्र  बहुत  से  बुरे  कार्य  कर  रहा  है
 देश  भर  में  लगभग  4.5  करोड़  लोग  बेरोजगार  हैं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  कोई  व्यवस्था  का  प्रश्न  नहीं  है  ।

 डा०  दत्ता  सामस्त  :  मैंने  अपने  भाषण  के  दौरान  विशिष्टि  मामले  उठाये  जिनको  आपने
 नोट  कर  लिया  है  ।  मेरा  कहना  था  कि  देश  में  50%  ठेका  श्रमिक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  बेठ  इसमें  ध्यवस्था  का  कोई  प्रश्न  नहीं  मन्त्री
 महोदय  अपना  भाषण  जारी

 कली  टी०  अजया  :  मैं  आपके  बारे  में  स्पेसिफिकली  कह  रहा  या  ।  जहाँ  तक  हो  |
 सके  हम  कोशिश  कर  रहे  हैं  कि  बगेर  झगड़े  बगैर  हड़ताल  के  समस्याएं  हल  लोगों  ने  |

 कहा  कि  हम  हड़ताल  का  राइट  छीनने  जा  रहे  मैं  आएवासन  देना  चाहता  हैं  कि  इस  तरह  का

 कोई  बिल  नहीं  लाया  जा  न  ही  ऐसा  कोई  बिल  आगे  आने  वाला  इस  तरह  की  बातों  |

 की  उम्मीद  मत  रखिए  ।  हम  एक  डायरेक्शन  में  चल  रहे  इसमें  कैपटलिस्टों  का  सपोर्ट  करने
 दी  बात  नहीं  शुरू  से  ही  मैं  यही  कहता  आ  रहा  हैं  को  अपनी  इ  इस्ट्री  चलानी

 जिस  तरीक  से  दूसरे  देशों  में  इडरट्री  चलती  उसी  तरह  से  यहां  भी  चलेगी  ।  वेज
 पालिसी  के  बारे  में  जरूर  कुछ  करने  की  आवश्यकता  कलेक्टिव  बारगेनिंग  में  हम  लोग  बीच
 में  नहीं  आए  मगर  एक  बेज  पालिसी  बननी  चाहिए  ।  अगर  वेज  पालिसी  के  बारे  में  हम  आप
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 लोगों  का  कोआपरेशन  चाहते  स्टेचुटरी  वेज  बोर्ड  बनाया  जाए  या  को  प्र।सीक्यूशन  में
 लिया  इस  बारे  में  विचार  करने  की  आवश्यकता  500,  1000,  2000,  3000  रुपए
 देकर  मनेजमेंट  छूट  जाता  उनको  6  महीने  की  या  एक  साल  की  जेल  इस  किस्म  का  एक्ट
 लाने  के  लिए  भी  हम  लोग  तैयार  अभी  मंनेजमेंट  पर  प्रासीक्यूशन  होता  है  तो  वह  पाँच  सौ  या

 एक  हुजार  रुपया  देकर  आ  जाता  इससे  मसला  हल  होने  वाला  नहीं  है  ।  इसलिए  इस  तरीके  का

 प्रासीक्यूणन  होना  चाहिए  कि  जो  असर  डाल  सके  ।

 आज  वकंस  का  11000  करोड़  रुपया  प्रावीडेंड  फण्ड  का  पड़ा  हुआ  उसके  ब्याज  से

 हम  पूरे  हिन्दुस्तान  को  इ  डस्ट्रीज  जो  बंद  हो  गई  ले  सकते  यह  ब्याज  1000  करोड़
 रुपया  बनता  इससे  हम  इ डस्ट्रीज  को  चला  सकते  इसमें  कोई  शक  नहीं  हमने  स्वर्गीय

 प्रधानमन्त्री  श्रीमती  इंदिरा  गाँधी  जी  को  भी  कहा  था  जब  साइकलਂ  बन्द  हो  गई  थी  तो

 हमने  कहा  था  कि  व्कंस  ने  नेशनल  डेवलपमेंट  में  जो  पैसा  दिया  वह  भी  कैपिटलिस्ट्स  ने  ले

 लिया  11000  करोड़  रुपए  जो  नेशनल

 डा०  दसा  साम्मस्त  :  वह  पंसा  सब  आपके  अधिकारी  खा  सब  बाइप  आफ  हो  गया
 “”

 )

 को  टी०  अजंया  :  आप  जरा  सुनिए  ।  आप  हमारी  बात  पर  विश्वास  आपको

 नान-वायलेंस  के  बारे  में  सोचना  हड़ताल  करने  का  अधिकार  सबको  उसमें  हम  कोई

 रुकावट  नहीं  ढालने  वाले  इसके  लिए  हम  कोई  कानून  बनाने  वाले  नहीं  हैं  ।

 क्री  नारायण  चोबे  :  हडताल  वायलेंस  है  क्‍या  ?

 भ्री  टो०  अर्जया  :  वायलेंस  होता  है  या  नहीं  होता  इसके  बारे  में  मैं  क्या  कह  सकता

 जहां  तक  सिक  ह डस्ट्रीज  का  सवाल  सरकार  ने  अपनी  पालिसी  डिक्लेयर  की  है  ।  इसके

 बारे  में  इन्कवारी  की  जाएगी  |  इसके  लिए  इन्क्वारी  कमेटी  बनाकर  सारी  बातों  पर  विचार  होगा  ।

 देश  में  जो  सिक  इंडस्ट्रीज  उसके  सिक  होने  के  क्या  कारण  इसके  बारे  में  इन्कवारी  करने

 की  बात  सोच  रहे  हैं  ।  इस  बारे  में  हम  बहुत  डिटेल  में  जाना  चाहते  सिर्फ  बात  करने  से  काम

 नहीं  मजदूरों  का  काम  इतना  आसान  नहीं  है  ।  मजदूर  लीडर  बने  हैं  तो  उनको  शांति  से

 काम  लेना  चाहिए  और  सारी  बातों  को  जानना  चाहिए  ।  टेक्सटाइल  मिल्स  के  बारे  में  हर  जगह

 यही  झगड़ा  मेरी  कांस्टीटवेंसी  में  भी  एक  मिल  बन्द  पड़ी  सरकार  कुछ  नहीं  करती  ।

 सरकार  को  बार-बार  कहते  लेकिन  कोई  जवाब  नहीं  इसी  तरह  ओर  जगहों  पर
 भी

 कई  इ'डस्ट्रीज  ये तमाम  चीजें  गवनमेंट  को  सोचनी  अगर  वर्कर  भूखा  मर  रहा  हैतो  जो

 वहां  का  मुख्यमन्त्री  लेबर  मिनिस्टर  है  इडस्ट्री  मिनिस्टर  उन  लोगों  को  पूरे  तरीके  से

 इ  टरेस्‍्ट  लेना  आज  अगर  जुट  और  टैक्सटाइल  मिल्स  बंद  हो  गई  हैं  तो  गवर्न
 ेंट

 किसके

 लिए  चलाते  हो  ।  आप  लोग  अगर  हृण्डस्ट्रीज  महीं  चला  सकते  तो  क्‍या  करोगे  ।  आप  लोगों  में
 जूट

 मिल्स  को  टेक-ओवर  करने  के  लिए  हिम्बत  होनी  चाहिए  ।  फाइनेंशियल  इ स्टीट्यूशन्य  पंदा  देने

 के  लिए  तैयार  अ।प  लोग  सामने  आयेंगे  तो  बराबर  ज्वावन्ट  संक्टर  या  प्रमोटर  के  लिए  तैयार

 आप  लोग  कुछ  नहीं  करना  चाहते  और  ना  ही  कोई  रास्ता  निकालना  चाहते  हो  ।
 बंगाल  की

 ग़ननंमेंट  कहती  है  कि  जूट  मिल्स  ले  कया  आप  लोग  नहीं  संभाल  दो  करोड़
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 डस  ता  अक्‍ञडअ  सउस  डडक्डक्‍फन्‍उ  अड  बेरोजगार  अससस  अइअ

 टी०

 लोगों  के  नाम  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  में  दर्ज  हैं  यानी  इतने  लोग  बेरोजगार  हैं  ।  लोग  कहते  हैं  कि

 एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  क्या  करती  हर  स्टेट  गवर्न॑मेंट  को  आज  इस  बात  का  चेलेंज  है  कि  वह
 वेरोजंग।री  को  नहीं  बचा  खकती  ।  किसी  मे  यह  पूछा  था  कि  एम्पलायमेंट  एक्वेंज  में  क्‍या  रखा

 हुआ  है  ।  प्राईवेट  सैक्टर  वाले  कहते  हैं  कि  हमारे  ऊपर  कानून  नहीं  लगाना  ।  पब्लिक  सेक्टर  वाले

 कहते  हैं  कि  हम  एडवरटाइजमेंट  से  ले  लेंगे  इसी  तरीके  से  बंक्स  और  पोस्टल  डिपार्टमेंट  भी

 बोलते  आज  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  लिफं  पीउम्स  का  दफ्तर  बन  गए  हैं

 भरी  जितेसा  प्रसाथ  :  अगर  कोई  परपज  सर्व  नहीं  होता  तो  बंद  कर

 दीजिए  ।

 क्री  टी०  अंजमा  :  बंद  करेंगे  ओर  खोलेंगे  ओर  यह  भी  सोचेंगे  कि  कानून  लगाना  होगा  तो

 लगा  देंगे  ।”“  )

 को  हरोश  राबत  :  हम  लोगों  को  ताला  लेकर  ताला  लगाना  ““

 )

 झो  दी०  अंजया  :  इसमें  पोस्ट  एन्ड  टेलीग्राफ  तथा  दूसरे  डिपा्टंमेंट्स  कवर  नहीं
 होते  ।  थोड़ं  पब्लिक  संक्‍्टर  जो  बारह  सो  के  अन्दर  काम  करते  वह  कवर  हो  सकते  आप

 कहते  हैं  कि  बंद  कर  दीजिये  और  खोल  दीजिए  ।  बह  बात  होने  वाली  नहीं  है  ।

 क्रो  जुल्पिकार  अली  ज्ाां  जो  मर्जी  खोलिए  और  जो  मर्जी  बंद  कीजिए  |  ...

 क्रो  टी०  अंजया  :  ठीक  आपको  समझने  की  जरूरत  आप  लोग  समझते  नहीं  हैं  ।

 अंग्रेजों  के  जमाने  में  एम्पलायमेंट  एक्सचेंज  नाम  रखा  गया  |  असल  में  उसका  नाम  एम्पलायमेंट
 स्‍्पानसरिंग  एक्सचेंज  टीक  रहेगा  ।  इसका  काम  नौकरी  देता  नहीं  है  °°’

 शो  जितेसा  प्रसाद  :  किसलिए  है  ।....

 थो  ही०  अंजैया  :  उसका  काम  सिर्फ  स्पान्सर  करना  है  उसका  नौकरी  देने  का  काम  नहीं

 5.52  भ्र०  प०

 महोदय  पीठासीम

 श्री  जितेगा  प्रसाद  :  बन्द  कर  दीजिए  i

 शो  टो०  अंजमा  :  यह  सोच  रहे  हैं  कि किस  स्कीम  के  तहत  और  किस  तरह  से  नौजवानों
 को  नोकरी  पर  लगा  सकते  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  के  दिन  बहुत  से

 हिन्दुस्तान  के  मजदूरों  ने
 उसको  वेलकम  किया  ।  जिस  तरह  से  भारत  रत्न  और  पद्म  भूषण

 उसी  तरीके  से  मजदूरों  का  भी  सम्मान  किया  जायेगा  ।  इस  सरह  का  प्राईम  मिनिस्टर  ने  एलान
 किया  इण्डस्ट्रीज  के  बन्द  होने  से मालिकों  को  जो  तकलीफ  होती  हम  उसकी  परवाह  नहीं
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 पद  पएण:::द६अरपदलभललनेेपेफप५_  पभतफणपपपथभ  लक  एछोिीाताज्जज---_---न्‍न्‍

 करते  कल  किसी  ने  कहा  कि  पटना  में  डालमिया  की  हृण्डस्ट्री  बन्द  हो  गई  अगर  कोई
 स्वीन्डल  करता  है  तो  हमने  उसका  कया  करना  है  ।  कोई  यह  कहे  कि  उसकी  मदद  की  जाए  तो  यह
 नहीं  हो  सकता  ।  यह  सरकार  उसकी  मदद  करने  वाली  नहीं  उसका  मतलब  यह  नहीं  है

 जैसे  कि  दत्ता  सामनन्‍्त  जी  ने  कह  कि  वायलेंस  हम  उनको  वह  मौका  ही  नहीं  देना

 चाहते  ।  आपने  देखा  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जो  फंक्ट्री  बंद  करने  का  बहाना  दूढते
 सा  कुछ  हुआ  तो  फंक्ट्री  बंद  कर  दी  ।  बहुत  से  ऐसे  लोग  हैं  जोकि  आडंस  या  रॉ  मंटीरियल  के  न

 होने  पर  उसी  वक्‍त  हड़ताल  करवा  देते  मालिकों  को  उससे  फ्रायदा  हो  जाता  आज  सबसे

 ज्यादा  इन्श्योरेंस  स्कीम  का  पैसा  हड़ताल  के  लिए  काम  आ  रहा  फेक्‍्ट्री  और  मालिक  के

 लिए  काम  में  आ  रहा  अभी  कानपुर  में  मैंने  देखा  कि  नौ  करोड़  रुपए  ले  लिए  आप  कहें
 कि  उन्होंने  क्‍यों  पसा  उठा  कंसे  उठाते  जा  रहे  रोहृतास  मिल  की  बात  आपने  तो

 उसका  कारण  यही  है  कि  वे  लोग  भूख  से  मर  रहे  बीमार  हैं  और  जब  भी  वे  पैसा  निकालने

 के  लिए  एप्लीकेशन  देते  हैं  तो  पैसा  उठाते  जा  रहे  इस  मामले  में  वक्केस  को  प्रौसीक्यूशन
 करने  का  सवाल  हीं  नही  है  कि  आपने  क्यों  पंसा  उठाया  |  हम  वही  करना  धाहते  हैं
 जिससे  कि  सारे  देश  में  एक  वेज  पौलिसी  और  जो  टंम्परेरी  कान्ट्रेक्टर  सिस्टम  वह  रहेगा  ।

 यदि  परमानेंट  करेंगे  तो  लोग  परमानैंट  बनाने  की  मांग  जहां  तक  कंजुअल  लेवर  का

 सिस्टम  है  उसको  हम  एबोलिश  करना  चाहते  और  वेजेज  बढ़ाने  की  सोच  रहे  जहां  तक

 डीए  बढ़ाने  का  प्रश्न  पब्लिक  संकटर  में  हमने  अभी  बढ़ाया  भी  है  और  सारे  लेबन  लीडस्स  ने

 उसको  माना  भी  है  ।  चन्द  ही  दिनों  में  हम  इन  तमाम  पौलिसीज  को  आपके  सामने  लायेंगे  ।

 जहां  तक  एग्रीकल्चरल  लेबर  का  प्रश्न  जहाँ  तक  सम्भव  हो  बौन्डेड  लेबर  को

 हमने  दो  हजार  चार  हजार  बल्कि  हम  अगर  बेंक  से  भी  कर्जा  इन्टरेस्ट  पर  तो

 उसमें  भी  30-40  हजार  रुपये  तक  मिल  सकते  उससे  भी  ज्यादा  रिहैबिलिटेशन  उनका  हो  सकता

 हम  इस  पौलिसी  पर  भी  विचार  कर  रहे  जहाँ  तक  लेडीज  का  सवाल  ईक्वल  रंमूनरेशन

 दिए  जाने  का  सवाल  उनके  वेजेज  का  सवाल  उन  तम।म  चीजों  पर  हम  विचार  कर  रहे  हैं

 और  हर  प्रश्न  की  गहराई  में  जा  रहे  बीड़ी  वर्कर्स  में  हमने  सेस  के  मामले  में  कुछ  प्रावधान

 किया  इसके  अलावा  जितनी  दूसरी  चीजें  उनके  लिए  हम  बराबर  कोशिश  कर  रहे  विचार

 कर  रहे  हैं  ।  यदि  आप  चहें  कि  ये  सब  कुछ  एकदम  से  हो  जाए  तो  हमारा  मुल्क  डंवसपिग  कर्ट्री

 कोई  यूगोप  या  जमंनी  नहीं  ओर  यहाँ  हर  चीज  को  करने  में  कुछ  समय  लग  जाता  है  ।

 यूरोप  में  तो  तमाम  इंडस्ट्रीज  लगी  हुई  इसलिए  आप  उनसे  तुलना  मत  कीजिए  ।  जिस
 चीज

 में  हम  आगे  बढ़ना  चाहते  उसमें  कुछ  समय  लगेगा  ।  हमारी  पूरी  कोशिश  है  और  हम  चाहते

 हैं  कि  आप  भी  उमश्रमें  स'झीदार  अपने  सुझाव  हमें  दें  ।  किसी  भी  एम्पलायर  के  बारे  में  यदि

 कोई  भी  शिकायत  है  तो  उसको  किसी  भी  स्थिति  में  नहीं  छोडा  इस  बात  का  आप

 विश्वास  इसलिए  आप  गवनंमेंट  की  नई  पौलिसी  को  सपोर्ट  जिस  इ  डस्ट्रियल

 पौलिसी  को  लेकर  हम  आगे  बढ़ना  चाहते  हैं  ।
 |

 टैक्सटाइल  मिल्स  की  पौलिसी  के  बारे  में  जैसा  हमारे  फाइनेंस  मितिस्टर
 साहब।न

 ने

 हम  लोग  उस  पर  विचार  कर  रहे  हैं  कि  किस  तरह  से  कमेटी  बिठाई  हम  लोगों  को  पूरी

 उम्मीद  है,यदि  अप  लोगों  को  उम्मीद  नहीं  है  तो  हम  उसमें  क्या  कर  सकते  वह  बात  दूसरी

 जहां  तक  हो  हम  लोग  चाहते  हैं  कि  देश  से
 बेरोजगारी  दूर  हो  जाए  और  उसके

 लिए  पूरी  कोशिश  कर  रहे  जैसा  यहां  पर  इन्द्रजीत  गुप्ता  जी  ने
 ....
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 अध्यक्ष  महोदय  :  बेरोजगारी  तक  तो  बिल्कुल  ठीक  लेकिन  मोटा  होने  की  कोहिः  श

 करिए  ..

 भरी  टो०अंजेया  :  हम  अपनी  पूरी  कोशिश  करके  भारत  भर  के
 मजदूरों  के  सामने  इम  ग्ह

 जो  समस्याएं  उनका  समाधान  दूढने  की  कोशिश  कर  रहे  उनकी  समस्याओं  को  हत  ैपे
 का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  |  हमारे  प्रधानमंत्री  जी  भी  सोच  रहे  हैं  और  हम  भी  सोच  रहे  जिम  उप
 की  बातें  आपने  प्रोविडन्ट  फण्ड  या  ई  एस  आई  के  बारे  में  कही  मैं  आपको  आशागन ऐश
 चाहता  हैँ  कि  हम  उनको  बिल्कुल  नहीं  छोड़ंगे  और  यह  आप  हम  पर  छोड़िए  कि  हम  उसे

 खिलाफ  क्‍या  एक्शन  लेंगे  ।  उनकी  रक्षा  के  जहां  उनकी  प्रौपर्टी  पैसा  उन

 लिए  प्री  कोशिश  की  जाएगी  ।  हम  ये  बातें  आपको  खुश  करने  के  लिए  ही  नहीं  कह  रहे  गले

 को  खश  करने  के  लिए  ही  नहीं  कह  रहे  हैं  बल्कि  हकीकत  यह  हैं  कि  जो  लोग  भाग  रहे  उच्ै

 प्रौपर्टी  को  बढ़ाते  जा  रहे  उन  लोगों  को  किसी  भी  स्थिति  में  नहीं  इसका  आप  गिल
 रखें  ।

 शब्दों  के  साथ  मैं  आप  सब  लोगों  को  धन्यवाद  करता  हेँ  और  हम  अपनी  प
 कर  रहे  हैं  कि  इस  देश  में  लेबर  पोलिसी  को  सोशलिस्ट  सिद्धांतों  पर  आधारित  बनाया गए

 ...  इसके  अलावा  मैं  हमेशा  आपसे  विचार-विमर्श  करने  के  लिए  तैयार  आपने  जि
 प्वाइ  टस  को  यहाँ  मेरे  पास  उन  सबका  रिकार्ड  टाइप  किया  हुआ  आर  बे

 भी  चाहते  मुझसे  आकर  डिस्कस  कर  सकते  बंठकर  बात  कर  सकते
 ०5

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  मैं  श्रम  मन्त्रालय  द्ध  अनुदातों  की  माँगों  को  मतदान  ३  ख्ि

 श्रम  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  संख्या  65  ओर  66  के  लिए  का  गृह
 स्तम्भ  2  में  दिखाये  गये  माँग  शीर्षों  के  सन्बन्ध  में  से  मार्च  सम्बन्धित  को  समाप्त होरे  खरे
 वर्ष  के  दौरान  होने  वाले  खर्चों  को  पूरा  करने  के  लिए  कार  सूची  के  स्तम्भ  4  मे  दि
 गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूजी  लेखा  संबंधी  राशियों  से  अनधिक  सम्बन्धित  राशिग शक  |

 की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें ।” प्रस्ताव स्वीकृत हुआ लोक सभा द्वारा स्वीकृत भ्रम मंत्रालय से संबंधित वर्ष की अनुदानों को मांगे मांग मांग का 25 को सदल द्वारा स्वीकृत सदन द्वारा स्वीकृत सख्या नाम लेखानुदान की मांग की राशि मांग की ्ज्ज्च्ग््य्म्म्म्म्म्म्म्म्म्ज्फ्््जज््ीओओओआएपायचजयणयय्एाूण-ो-ोणााततास्‍आ नमन मनन राजस्व पूजो ॥ राजस्व प्‌ रुपए रुपए रुपए हे । 65. श्रम मंत्रालम ,000 66. श्रम और 29,99,40,000. रोजगार 400
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 (

 पर्यावरण  और  सूचना  ओर  विधि  और  न्याय  मंत्रालय  आदि  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्त  यह  है  :

 निम्नलिखित  मांगों  के  लिये  काये  सूची  के  स्तम्भ  2  में  दिखाए  गये  मांग  शीर्षों

 केसम्बन्ध  में  31  1986  को  समाप्त  होने  वाले  खर्चों  को  प्रा  करने  के  लिए
 ड़ाय॑  यूची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  शाजस्व  लेखा  तथा  पंजी  सेखा  संबंधी  राशियों  से

 ल्रधिक  सम्बन्धित  राशियां  भारत  की  संचित  निधि  में  से  राष्ट्रपति  को  दी  जायें

 (1)  मांग  संडया  20  और  27,  जिनके  लिए  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (2)  मांग  संख्या  29  से  40  जिनके  लिए  वित्त  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (3)  मांग  संख्या  60  से  62  जिनके  लिए  सूचना  और  प्रसारण  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (4)  मांग  संख्या  67  और  68,  जिनके  लिए  विधि  और  न्याय  मंबालय  उत्तरदायी

 ($)  मांग  संख्या  69,  जिसके  लिए  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (6)  मांग  संख्या  70,  जिसके  लिए  पेट्रोलियम  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (7)  मांग  संझया  71  और  72,  जिनके  लिए  योजना  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (8)  मांग  संख्या  73  से  77  जिनके  लिए  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  मंत्रालय
 उत्तरदायी  '

 (9)  मांग  संख्या  78  से  81  जिसके  लिए  मौवहत  और  परिवहन  मंत्रालय  उत्त  रदायी

 (10)  मांग  संख्या  86  से  88  जिनके  लिए  परयेटन  भौर  नागर  विमानम  मंत्रालय

 उत्तरदायी

 (11)  मांग  संख्या  89  से  93  जिनके  लिए  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (12)  मांग  संदया  94  से  96  जिनके  लिए  परमाणु  ऊर्जा  मंत्रालय  उत्तरदायी

 (13)  मांग  संख्या  97  और  98,  जिनके  लिए  संस्कृति  विभाग  उत्तरदायी  है

 (14)  मांग  संख्या  99,  जिसके  लिए  इलेक्ट्रानिक्स  विमाग  उत्तरदायी  है

 (15)  मांग  संडया  100,  जिसके  लिए  महासागर  विकास  विभाग  उत्तरदायी

 (16)  मांग  संख्या  101,  जिसके  लिए  कामिक  और  प्रशासनिक  सुधार  विभाग  उत्तरदायी

 (17)  मांग  संदया  102,  जिसके  लिए  अन्तरिक्ष  विभाग  उत्तरदायी

 (18)  मांग  संख्या  103,  जिसके  लिए  युवा  का्ये  ओर  खेल  विभाग  उत्तरदायी

 (19)  मांग  संख्या  104,  जिसके  लिए  लोक  सभा  उत्तरदायी

 (20)  मांग  संख्या  105,  लिसके  लिए  राज्य  सभा  उत्तरदायी

 (21)  मांग  संख्या  106,  जिसके  लिये  उपराष्ट्रपति  का  सचिवालय  उत्त  रदायी  है  ।'

 अ्स्ताव  स्वीकृत  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  अनुदानों  की  शेष  रही  मांगें  भी  पारित  कर  दी  गई  है  ।
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 6.02  श०  १०

 विनियोग  4)  विधेयक**  1985

 ]

 वित्त  और  वाणिज्य  सस्त्रो  विश्वनाथ  प्रताप  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  कि
 वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से  कतिपय  राशियों  के
 संदाय  और  विनियोग

 को  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपलब्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरः  स्थापित
 करने  की  अनुमति  दी

 अध्यक्ष  सहोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  कें  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करमे  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  को  पुरः  स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 करी  विश्वनाथ  प्रताप  महोदय,*  मैं  विधेयक  को  स्थापित  करता  हूँ  ।

 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 कतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले
 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 वित्तीय  वर्ष  1985-86  की  सेवाओं  के  लिए  भारत  की  संचित  निधि  में  से
 क्रतिपय  राशियों  के  संदाय  और  विनियोग  को  प्राधिकृत  करने  के  लिए  उपबन्ध  करने  वाले

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  विधेयक  पर  खण्ड-वार  विचार

 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  2,  3  और  4  तथा  अनुसूची  विधेयक  के  अंग  बनें  ।””

 प्रस्ताव  स्थोकृत  हुआ  |

 दिनांक  7-5-1985  $।  भारत  । के  असाधारण  राजपत्र  भाग  2  खंड  2  में  प्रकाशित  ।

 +राष्ट्रपति  की  सिफारिश ज्ले  पुरः  स्थापित  /  प्रस्तुत  किया
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 खण्ड  2,  3  ओर  4  तथा  अनुसलो  को  बिधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।.

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  1,  अधिनियमन  सूत्र  और  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के  अंग

 |  प्रव्ताव  स्पोइत  हुआ  ।

 खण्ड  ।,  अधिनिवसन  सूत्र  और  जिवेंवक  का  भाम  विशेयक  में  जोड़  दिये

 की  बिश्वनाथ  प्रताप  सिंह  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  :

 विधेयक  को  पारित  किया

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  को  पारित  किया  जाए  ।”

 प्रसक्तद  हुआ  ।,

 6.04  मभ०  १०

 सभा-पटल  ५पर  रखे  गये  पत्र
 -  जारी

 सोसा  शुल्क  अधितियम  क्षोर  सोस्स  शुल्क  प्रशुल्क  अप्ि  नियवन  अधोव  अधिस्‌चनायें

 वित्तासंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  अनादंग  :  मैं  सीमा-शुल्क  1962

 की  धारा  159  ओर  सीमा-शुल्क  प्रशुल्क  1975  की  धारा  8  की  उपधारा  (2)  के

 अधियूचता  संडयय  और  तथा

 ग्रेजी  की  एक-एक  जो  7  1983  को  भप्ररत  राणपनत  में  प्रकाशित  हुई
 थी  तथा  एक  व्याक्ष्यात्मक  जो  काली  मिर्च  पर  निर्मात-शुल्क  में  3  रुपये  किलोप्राम
 की  वृद्धि  करने  के  बारे  में  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ

 [  ग्रन्यालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  869/85]

 अ्षध्यक्ष  महोदय  :  अश्ष  सभा  11  म०  पू०  होवे  तक  के  जिए  स्थणित  होती  है  |

 6.06  भ०  १०

 तत्पश्चात्‌  लोक  सभा  बुश्बक्षर  5  1985/18  जैशासा  1907  के  11  बजे  तक
 के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 दक  :  ग्रन्टवेल  126  Reto? मुद्रक  :  प्रिम्टवैल  126
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